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मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रस्थ झ्रकादमी, 
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मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ भ्रकादमी, 


अथम सस्करण 
१६७३ 


मूल्य 
उस्तकालय सस्करण १२ रुपये ५० पैसे 
साधारण संस्करण १० रुपये ५० पैसे 


मुद्रक 
प्रवेनीय मृदघालय 
१८ राय रामचरन दास रोड, इलाहाबाद- 


प्रस्तावना 


डा० जे० ए० एल० नोहा द्वारा लिखित “भारतीय शासन भौर राजनीति”! 
वस्वुत मारतीय सविघान एवं उसके प्रयोगात्मक पक्ष से स्बान्धत ग्रन्य है। भारतीय 
जनतत्र में थालिग मात्र को मताधिकार प्राप्त है। वेचारिव भ्रभिव्यक्ति की 
स्वतश्नता के साथ मिलकर इस निर्वाचनाधिवार ने भ्रनेश राजनीतिक पारियों को 
प्रस्तित्व म ला दिया है प्रौर प्रत्येक दल को सविधात की सीमा के भीतर वार्य॑ 
करने की पूरी स्वतत्रता है। हमारा सविधान स्वय विरोधी पक्ष वो न केवल 
सहन करता है, भ्रपितु उसे शासन का सजग प्रहरी भी मानता है । इस दृष्टि से 
बिमिन्‍त राजनीतिक विश्वा्ों भर वादों के बीच चलने वाले भारतीय शासन 
के कई मनोरजक पहलू हैं। डॉ० नोहा की पुस्तक इन सब पर प्रकाण डालती है। 

भारतीय सविधान इस्लेण्ड श्र श्रमेरिका के सविघानों वे श्रेष्ठ श्रशों को 
लेकर बना है। ये संविधान कई सौ वर्षों से परीक्षित प्रौर प्रयुक्त होते भाये हैं । 
इग्लैण्ड का सबिधान तो विश्व का प्राचीततम संविधान माना जाता है। प्रतेव' 
लागो को इस बात पर प्रापत्ति है कि मारतीय सविधान किन्‍्ही भ्रय सविधानों वा 
पिछलगा बनकर क्यों रहे | कमी कमी तो यह विरोध काफी प्रवुद्ध वर्ग की भोर 
से ब्राता है । हमारे सविधान में विधायिवा, पालिका प्लौर न्‍्यायिव शक्ति वे' बीच 
स तुलन बनाये रखने का प्रयत्न क्या गया है । इनम कोई किसी से घटबर नहीं 
है। कितु कमी-करम्मी इनके बीच भी संघर्ष वी स्थिति प्रा जाती है। बेंको के 
राष्ट्रीयकरण भ्रौर मुल्की कानून के न्यायिक फँंसलो एवं नदी योजना विवादों ने इस 
बात को भ्रौर भी उजागर कर दिया है। जनमत के दबाव के कारण भी सविधान में 
सशोषन हुए हैं भ्ौर स्वाभाविक है, कि उससे सब पक्ष सतुष्ट । नहो कोई सविधान 
स्वय पूर्ण नही होता झौर न कोई शासन प्रणाली ही सर्वथा निरदोप हो सकती हैं । 
फिर भी भारतीय शासन प्रर्थात्‌ सविधान भ्रौर उसके उद्देश्य निम्नतम विवादा- 
स्पद प्रचलो को छते हैं । देश के प्रायः समी राजनीतिक दल जनतत्र मे विश्वास 
रखते हैं । पचसाला निर्वाचन वे मापदण्ड हैं जिनसे इन दलो की शक्ति और प्रमाव 
का मुल्याकन होता रहता है । जनतत्रीय प्रणाली के प्रति समर्पित होने के कारण 
हो इस देश को स्वतत्रता के वाद स्थायी एव सुदुढ सरकार मिल सकी है। 
शायद भारत ही एक-म्रात्र विकासमान देश है जिसमे द्वान्तिकारी राजनीतिक 
परिवतन नही हुए झ्ौर न कमी कोई ऐसा झ्ानदोलत हुआ, जिससे जनतन्न की 
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नीव हिली हो, इस देश की परम्परा, विधान-तिर्माताप्रो नी सूकतल्द्ृक, शासत 
चलानेवालो की व्यावहारिक दक्षता, जनता की सहिष्णुता भौर शातप्रियदा 
इन सव बातो को, इस बात का सयुकत थ्रेय मिलता चाहिए। भारत के साथ 
स्वातत्य ज्षितिज पर उदित हुए प्राय. प्रत्येक देश को सैनिक शासने का स्वागत 
करना पड़ा । इस देश मे श्रजातत्र को जडें बहुत गहरी हैं । जब इस देश में राजवत 
था तो भी उसके नियामक सिद्धान्तों में प्रजातत्र के लोक-कल्थाणकारी तत्त्व बहुत 
कुछ समाहित थे । इसलिए इस देश में राजतत्र का स्थान लेने के लिए प्रजातत्र 
को नरबलि नहीं देनी पडी ? 
मासतीय सविघान, केवल शासकोतथा राजनीतिनो के मार्गदर्शव के लिये ही 
नही, बल्कि मारत के प्रत्येक नागरिक के विभिन्न-अधिकारी वी दृष्टि से प्रावश्यक 
हैं । प्रस्तुत अध्ययन मे, जिसका शीर्षक 'मारतीय शासन और राजनीति' है, मारत 
के सविधान के भ्रतगंत सछ तथा राज्य सरकारों के स्वरूप सगठने, और कार्यों, 
ससद मे प्रतिपक्ष दलों की भूमिका, नागरिकों के भूल अधिकारों, सर्तदाताओं की 
भारतीम जततत्र म॑ भूमिका, आदि सामयिक महृत्त्व, भारतीय शासन एवं राज 
नीति की च्रुटियो की व्याख्या करते हुए, उतको दूर करने के लिए रचनात्मक 
सुझाव दिये गये हैं । 
तथापि, यह स्मरण रखना भ्रावश्यक होया दि मूलत* भारतीय सवियान के 
दायरे से ही, भविष्य मे, झारत प्रगति कर सकता है और विश्व मै बड़े तथा 
समृद्शाली राष्ट्रों मे अपना उचित स्थान बना सकता है । यदि राष्ट्रीय प्रथति 
भे रुबाबटें श्राती हैं, तो जेसा डॉ० दी७ भ्रार० प्रस्वेददर ने सविधान-तिर्माण के 
सपम वहा था, इसबा कारण यह नहीं होगा कि सविधान बुर है परन्तु मह कि 
मानव दुष्ट है । 
इन सव बातो के श्रकाश में यदि हम बरतेमान मारतीय शासत-परद्धति प्रौर 
राजनीति का अध्ययन करें दो अनेकों मनोरंजक तथ्य सामने प्रावेंगे । डॉ नौहा 
जे अपनी इृति में इन संद बातो पर खुले मन से विचार क्या है। उतती यह 
कृति विश्वविद्यालयीन अध्ययन के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण योगदान है । 
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मारतीय सविधान का 
निर्माण तथा उसके मूल सिद्धान्त 


स्वतत्र भारत वे सविघान वा निर्माण-वार्य 'वेबीनेट मिशतन्योजता! वेः भ्रन्तंगत 
स्वतत्नता प्राप्ति वे नौ माह पूर्व प्रारम्भ हो गया था। सविधान समा मे सदस्यों 
का चुनाव, १६४६ म प्रान्तीय विधानब्समाग्रो द्वारा प्रानुपातिव' प्रतिनिधित्व 
पद्धति के आधार पर विया गया । इस सविधान निर्मात्री सभा में पुल सदस्य- 
सख्या २६६ थी, जिसम बाग्रेस वे २०५, मुस्लिमतोग बे! ७३ भोौर १८ स्पतत्र 
प्रतिनिधि थे ! 

राविधान समा वा प्रथम प्रधिवेशन ६ दिसम्बर, १६४६ को डा० राच्चिदावन्द 
सिन्हा वी प्रस्थायी प्रध्यक्षता मे सम्पन्न हुमा । तदुपरान्त ११ दिराम्बर, १६४६ 
को अ्रधिवेशन म॑ इस संविधान निर्मात्री समा ने स्थायी भ्रध्यक्ष मे पद पर स्वर्गीय 
डा० राजेन्द्र प्रसाद भ्रासीन हुएं। २२ जनवरी, १६४७ वो सविधान समा ने 
प्रपना उद्देश्य प्रस्ताव (00॥००७४८४ १९४०७७०४) पारित विया ) यह प्रस्ताव 
प० जवाहरलासजी नेहरु द्वारा प्रस्तुत विया गया। इसमें सबविधान निर्माणा्थ 
पाँच सम्बन्धित उद्देश्यों बी श्रोर राविधान निर्माताप्रो पा ध्यान प्रावपित विया 
गया । वे उद्देश्य ब्रमानुसार इस प्रवार थे +- 


१-भारत म स्वतत्न एव सावंभौम गणराज्य वी स्थापना भौर भपना संविधान 
निर्माण करना । 


२--भारतीय सध एवं सघ भी इबाईयो ( राज्यो ) में समस्त सार्वभौम 
सत्ता था स्रोत जनता होगी । 

३--भारत के समस्त निवासियों को (१) सामाजिय, ग्राथिव' तथा राजनी तियः 
न्याय (2) पद, प्रवसर एवं वनूम वे समक्ष समानता तथा (४7) विचार, भाषण, 
प्रभिव्यक्ति श्रौर विश्वास रसने की स्वतत्नता प्राप्त होगी । 


४--प्रल्पसरयवा, पिछड़े चर्गों तथा अनुसूचित जातियो मे हितो वी रक्षा थे 
लिए व्यवस्था वरना । 
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गया था, किन्तु इसमें भारत के समी राजनीतिव दलों, वर्गो' तथा विभिन्न हितो 
का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था। भारतीय रियासतो बे भी प्रतिनिधि इसम सम्मिलित 
किये गय थे । इसवे' प्रतिरिक्त, चूंबि बेवल भाग्रेस ही एवं राष्ट्रीय दल था, भौर 
बाग्रेस को संविधान समा वे २६६ सदस्यो में से स्पष्ट बहुमत (२०४ स्थान) 
प्राप्त हुआ था, यह वहा जा सकता है कि वाप्रेस द्वारा सविधान-समा म राष्ट्रीय 
हितो वा व्याप्त प्रतिनिधित्व था । भ्रतएवं, सविधान-समा ने जो सविधान पारित 
किया, उसको एक लोवतातिव' सविधान माना जा सकता है । 

ब-यदि स्विधान मी भ्रस्तावना वे' पहले श्रौर प्रन्तिम वास्‍्यों बे! उपयुक्त 
अरशो को जोडा जाये, तो यह्‌ स्पष्ट हो जायेगा कि स्वयं सविधान वी प्रस्तावना 
में इस विपय पर बल दिया गया है वि सविधान वास्तव भे जनता श्रिव है । प्रस्ता- 
बना वे पहले वाक्य वा उपयुक्त हिस्सा है --'हम भारत के लोग', श्ौर प्रन्तिम 
वाक्य का उपयुक्त हिस्सा है,--'इस सविधान को स्वीश्नत, निमित एवं प्रात्मापित 
करते है, यदि इन दोनो हिस्सों को साथ-साथ जोडा जाये तो पूरा वाक्य इस 
प्रकार होगा *“- 

“हम भारत के लोग इस सविघान को स्वीवृत, निर्मित एवं प्रात्मापित करते 
है । धूसरे शन्दों मे, मारतीय-सविधान मारतीय जनता वा, जनता वे लिए, जनता 
(जनता मे प्रतिनिधियो) द्वारा निर्मित सविधान है । यह भारतीय जनता वी 
सार्वभौमिकता को प्रतिविम्बित बरता है। प्रमरीकी-सविधान वी प्रस्तावना के 
प्रार्म्म ्रोर भ्रन्त मे मी लगभग ऐसे ही शब्दो का प्रयोग क्या गया है। प्रमेरिका 
के सविधान के अ्स्तावना के श्रारम्म मे ये शब्द, इस प्रवार है :-- 

“हम प्रमरीका के लोग, एवं भ्रन्त मे 'इस भ्रमरीवन सविधान वो निर्दिप्ट एव 
स्थापित करते है” । प्रमरीकी सविधान वी प्रस्तावना वे इन दोनों मागो वो जोड़ा 
जाये तो वाक्य यह होगा ४-- 

हम प्रमरीका के लोग, इस प्रमरीवी-सविधान को निदिप्ट एवं स्थापित 
करते हैं। प्रत स्पप्ट रूप से यह भ्रमरीवी-सविधान वे लोक्ताध्रिव स्वरूप का 
सूचक है। 

इसबे' भ्रतिरिक्त, भारतीय-संविधान द्वारा नागरिकों को वयस्क मताधिकार 
दिया गया है, भौर प्रत्येक नागरिक को ससद या किसी राज्य-विधान म्रप्मा के लिए 
उम्मीदवार के रूप मे, चुनाव लडने का भी अधिकार है । 

सव्विधान के भ्रध्याय तीन मे भारत के नागरिकों के सात मूल भ्रधिवारों का 
उल्लेस है। ये भ्रधिवार हैं--( १ ) समातता का अधिवार, (२) स्वतश्रता वा अ्रधि- 
बार, (३) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (४) घामिक स्वतश्नता का भ्रविकार, (५) 
सम्पति वा भ्रधिकार, (६) सास्द्वतिकः तथा शैक्षणिक ग्रधिवार और (७) सबे- 


हः भारतीय शासन झौर राजनीति 


धानिक उपचारों का अधिवार | इन अधिकारों से मारत मे राजनीतिक लोकतंत्र 
का झ्राश्वासन प्राप्त है 

सदियान के अध्याय चार में विभिन्न आाथिक सिद्धान्दो वा उल्लेख है, जिनको 
शाज्यमीति निर्देशक तत्वो की सज्ञा दी गयी है, क्योकि मारत मे केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों को अपने कार्यों मे इन छिद्धान्तों के मार्गे दशंन में चलता झावश्यक है ! 
इनवप उद्देश्य मारत में आर्थिक लोक्तत्र की स्थापना करना है, जिसमे कसी ६20॥ 
मागरिक के साथ सामाजिक तथा झाधिक अन्याय नहीं होगा । 


सक्षेप में, सविधान न केवल स्वम लोकतात्रिक है किन्तु इसका उद्देश्य मारत 
मे छोकतत्र को नोव को शक्तिशाली करना है $ 


प्रस्तागवा से इस विपय पर वल दिया गया है कि संविधान का महत्वपूर्ण 
उद्देश्य भारत में एक सार्व मौसम लोकतत्रीय गणराज्य की स्थापना करना है। साे- 
नौ! शब्द बा प्रयोग किया दाना इस बात का दोठब है कि नारत के ग्रान्तरिक 
तथा वैदशिक मामलो म भारत सरकार सार्वमौस तथा स्वतंत्र है। 'लोक्तत शब्द 
का प्रयोग इस दाद का दोतक है कि मारतीय-सविधान के पउ्न्तर्गेत सादनौमिकता 
डतठा में निहित है॥ भारतोय जनता का, दयस्क मताधिब्रार के आधार पर झऋपती 
इच्छानुसार सरकार-निर्माण करने का स्वतंत्र अधिकार है, जो आल्वरिक तथा 
बाह्य दोनो मामलों में पूंेतयां सावेमौस तथा स्वतत्र होगो । 

धापतत्री शब्द का उपप्रोग इस विषय पर प्रकाश डालता है, कि दो प्रकार 
को लोक्तब्रीय व्यवस्थापओ--5शानुझत लोकतत्र तथा लोक़तंत्रीयथ गघतत्र, मे से 
भारतीय-सविषान के स्‍न्तगंत लोक्तत्रीय गण्लत्र को पश्रपताया गया है । 


बंशानुघठ लोकततर के ग्रन्दर्गत राष्ट्राष्पक्ष किसी त्रिश्प्ट वश का होता है, 
जो पता पर बंशानुगरठ सिद्धान्त के आषार पर प्राप्त करता है, किन्तु राष्ट्राध्यक् 
के रूप में वह केबल नामझात्र का छझामक होगा है। उदाहरण स्वरूप इंगलैप्ड 
में सर्वधानिक-यजतत्र था लौकठात्रिक-राजतत है, क्योकि वहां के श्ट्राष्यल 
(६ सम्राट था सद्भाज्ञी ) को भ्रपना पद दशानुसत प्राप्त होता है। 

लोक्तबीव-्गघतत्र में याध्ट्रा्यक्ष का निर्वाचन जनता द्वारा प्रयक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से किद्या जाप है, अथाव झयापठा जिक राज्य मे राष्ट्राघ्यक्ष को अपना 
पद जनता द्वारा उसके तिर्वाचत के फउ स्वरुप श्रप्त छोता है। उदाहरण स्वरूप 
अमसोक्ा एवं दारत मे राष्ट्रायक्ष का निर्वाचन जनता करती है। अ्रतएवं मारत 
तथा भनरीका दोना बदचत्रिक-राज्प ६ 

_दारतीउ-सडिवान को अस्तावड़ा मं तथा सदिधान के अध्याय तीन में धर्म- 
निरदेश चम्यके दिद्धान्ड पर झंप दक्ष तप से दल दिया दा है। प्रस्तादता मे मारते 
. मं समस्त नागरिकों की विकिन प्रकार बो म्बत्ऊ को, पर, प्रझपछ दज्यप पयप है ५ 





भारतीय संविधान का निर्माण भर 


धर्म-निरपेक्ष राज्प के सन्दर्म में, प्रस्तावता म उल्नेगित नागरिय' वे विश्वास, 
पर्म तथा उपासना सम्पन्धी स्वतवतरां को ध्यात में रखना भ्रावश्यव है। इसी 
प्रकार, संविधान के प्रब्याय तीन पनुच्छेद २५, २६, २० प्रौर २८ वे प्रन्तगंत 
भारत मे समी व्यक्तिया को घामिक स्पृतत्नता प्रदत्त वी है । इसी प्रवार समानता 
वे मूल प्रधित्वार वे सन्दर्म मं सविधान में यह प्राववान जिया गया है कि राज्य 
नागरिकों वे मध्य घम्मं, जाति, लिग, जन्म स्थान, या इनमे से विंसो प्राघार पर 
मेदमाव नही वरेगा । धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थात वे वारण दिसी मी नागरिक 
को सार्वजनिक स्थानों, मोजनालयों, दूवान, बुझा, तालाब, स्नानघाद तथा 
सार्वजनिव' पूजा के स्थान वे उपयोग से नहीं रोवा जायेगा। शैक्षणित्र तथा 
सास्कृतिय प्रघिकारा के प्रन्तगंत प्रत्येक घामित' सम्प्रदाय या उसी विसी इकाई 
को धामिव सस्थाप्रों की स्थापना, पोषण एय उतके प्रव्नन्य करने वा प्रौर चल तथा 
प्रचल सम्पति रपने और स्वामित्व वा प्रधिकार है । इसरे भ्रतिरियतर प्रल्पसस्पतों 
को प्रपती मापा के सुरक्षित रखने का तथा शेक्षणिक सस्याझों के स्थापित बरते 
वा प्रधिवार है । 

बस्तुत॒प्रस्तावना भर सविधान के प्रध्याय तीन में, भारत में निवास घरने 
वाले समस्त व्यक्तियों को, जो घामित' स्वतय्॒ता का श्रधिकार प्राप्त है, उत्तको 
मारत में धर्म निरपेक्ष राज्य का ठोस प्राघार माना जा सकता है, वयोकि 
घमंनिरपेक्ष राज्य वी सनज्ञा उस राज्य को दी जा सकती है, जिसमे समी व्यक्तियों 
का समान रूप से धार्मिक स्वतप्रता वा ग्रधिवार उपलब्ध है, प्र्यातू, राज्य वी 
दृष्टि म समी घर्म समान हैं गौर सावंजतिक मामलों वा सबालन शि्ती विशिष्ट 
धर्म के सिद्धान्तानुमार न कर लोकताश्रिव सिद्धान्ता पर किया जाये । 

भारतीय सविधान की प्रस्तावना में तया सर्विधान के प्रध्याय चार में, जिप्तमे 
विभित्र रामज्य-्नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेस है, लोग-्यल्पाणक्रारी राज्य वा 
विचार दृष्टिगोचर होता है। दूसरे शब्दो मे, मारतीय सवियान के अन्तर्गत लोक 
बल्पाणवारी राज्य के सिद्धान्त को मान्यता दी गई । मानय-जीवन के सामाजिक, 
भाधिक, राजतीतिक, एवं घामिक पक्ष महत्वपूर्ण होते है । मनुष्य थे व्यवितत्व के 
सर्वांगीण विकास हेतु उसको जीवन के इन समी महत्वपूर्ण पहलु प्रो के लिए सुवि- 
धघाएँ उपलब्ध होती चाहिये । लोक-वल्याण7री राज्य का प्रायमिक्त उद्देश् है 
कि मातव-जीवत के इन महत्ववूणे पहलुप्रों से सबधित समस्त सुविधाग्रो के लिए 
प्रावधान बरे, जिससे व्यक्तित का चहुंमुखी विकास हो सवे । 

भारतीय-सविधान की प्रस्तावता में समस्त नागरिकों को सामाजित, 
राजनीतिक, तथा प्रायिक न्याय वा प्राश्वासन दिया गया है। भारत वे नागरिकों 
को जीवन रा विभिन्न क्षेत्रों मे न्‍याय का आश्वासन दिया गया है। नागरिकों को 
जीवन वे विभिन्न क्षेत्रों मे न्याय उपलब्ध करने के लिए सविधान मे विशिष्ट साधनों 


है आरतोय शास्तन भौर राजतोति 


क्य उल्लेख है । सामाजिक न्याय का अर्थ है--समी नागरिकों को सामाजिक क्षेत्र 
भें समान भरपिकार प्राप्त हो । 

(१) सामाजिक न्याय का श्राश्वासन, जो सविघान की श्रस्तावना द्वारा दिया 
गया है, नागरिकों वे समानता वे मूल अधिकार पर आधारित है, जिसके प्रनुसार 
प्रत्येक व्यक्षि को कानून के द्वारा समान सरक्षण का झ्रधिकार प्रदत्त किया गया 
है। इसके अतिरिक्त, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध घर्मे, वश, जाति, लिग, जन्म 
झ्थात झथवा इतमें से कसी मी झाघार पर भेदमाव नही करेगा । इसी प्रकार 
किसी मी नागरिक को केवल घमम, वश, जाति, लिय, जन्म-स्थान, भ्रथवा इनमे से 
कसी एक झाघार पर, (क) दूकानो, सार्वजनिक मोजनालयो, होटलों, झौर 
सार्वजनिक मनोरजन के स्थानों मे प्रवेश करने से नहीं रोका जायेगा; (ख) पूर्ण 
या झाशिक आधार पर राज्यनिधि द्वारा बने हुए या जतता के लिए वनवाये गये 
कुप्नो, तालावो, स्नानघाटो, संडकों तथा सार्वजनिक स्थानों के उपयोग करने से 
नहीं रोका जायेगा । 

समानता के भ्रधिकार के भम्तगेंत प्रत्येक नागरिक को राज्य के भ्रघीन कसी 
मी पद पर नियुक्त क्यि जाते के लिए समात अवसर प्राप्त होंगे ग्लौर क्सी मी 
नागरिक के साथ घमम, वश, जाति, लिय, उत्पत्ति या जन्म स्थान श्रथवा इनमे से 
किसी भी कारण से भेदभाव नही क्या जा सकता है । 

समानता के झधिका र के झन्तग्रेव सामाजिक न्याय उपलब्ध करने के लिए यह भी 
प्रावधान किया गया है कि स्‍भस्पृश्यता का भ्रन्त कर दिया गया है भर जो व्यक्ति 
अस्पृष्यवा से उत्पन्न किसी भ्रयोग्यता को लागू करता है, वह दण्ट का पात्र होगा 

(२) साजतीतिक न्याय वा अर्थ है, समी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्न मे 
समान प्रधिकार प्राप्त हो । राजनीतिक न्याय वा पक्‍्राश्वासन प्रस्तावना म दिया गया 
है; इसके व्यावहारिक स्वरुप मुख्यत दो झ्यामारों पर प्रवतम्बित है। ये झाघार हैं-- 

(क) नागरिकों के दिम्रित मूल अधिकार, विशेषकर, स्वल्त्रता, तथा 
सर्वधानिक' उपचारों के अधिकार भौर 

(ख) प्रत्येक मारत के दागरिक को वयस्क मताधिकार के सिद्धान्तानुसार 
भत देने के प्रधितार। सभेप म मारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचारो वी 
प्रमिव्यक्ति करन, सगठत दताना । 

मारतीय प्रदश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से से जाने ठथा झपनो पसन्द के 

प्रत्याशी के लिए मत दने को स्वतजता है 
(३) प्राथिर न्याय छा भव है, कि भाथिक क्षेत्र म सभी नागरिकों को समान 
भषिकार तथा झवसर प्राप्त ह। भारतीय नागरिकों को जो आविक न्याय का 


झाशासन खद्िषान की प्रस्दावता से दिया गया है, उसके क्रियान्वयन हेतु सविधान 
में लोन आधार हैं। कु 


भारतोय संविधान का निर्माण ७ 


(क) समानता वे अधिकार के भरतत प्रत्येश' वागरिव को राज्य के प्रधीन 
पद प्राप्त करने हेतु समान भ्रधिकार प्राप्त है। 

(स्व) स्वतत्रता के भ्रधिवार के भन्तगत प्रत्ये4ः नागरिक वो किसी भी 
व्यवसाय, बृत्ति व्यापार तथा घ था करने की स्वतश्नता है । 

(ग) सविधान के भ्रध्याय चार म वतिपय राज्य नीति निर्देशव तत्वा वा उद्देश्य 
देश म प्रत्यक तागरिव को श्राथिक न्याय प्रदत्त करना है। उदाहरण स्वरूप ये 
राज्य नीति मिर्देशक तत्व इस प्रकार हैं. +- 

१-समस्त नागरिका, पुरुषों तथा स्त्रियों वो प्रपी पर्याप्त जीविया झर्जन 
करने का प्रधिकार है, 

२-समाज के भौतिव साधनों वा स्वामित्व तथा नियन्त्रण इस प्रवार वितरित 
हो जिससे सामाय रूप से जनहित समव हो, 

३-देश की प्राथिक व्यवस्था वा सचालन इस प्रकार न हो, जिससे घन का 
क्षेद्रीय करण होते हुए सामायय हित वो हानि पहुंचे, 

४-पुरुष तथा स्त्री को समान कार्य के लिए समात वेतन श्राप्त हा, 

४-श्रमिकों, (पुरुष एवं स्त्री) भशौर कम श्रायु वे वालवों ने स्वास्प्य तथा 
शवित का शोषण न हो और नागरिकों को झपनी झाधिक भ्रावश्यकताप्रा को पूरा 
करने के लिए उनकी आयु तथा शबवित के' दृष्टिकोण से प्रनुपयुवत व्यवसायो म प्रवेश 
होने के लिये वाध्य न होना पडे, 

६-बचपन एवं युवावस्था का शोषण न हो, 

७-राज्य श्रम एव प्रसूति सहायता से सबधित शर्तों को मानवीय स्वरूप प्रदत्त 
करने के लिए प्रावधान करेगा, 

८-राज्य अपनी झ्राथिक क्षमता के दायरे भे नागरिको के लिए नौकरी, शिक्षा, 
एव वृद्धावस्था, बीमारी एवं वेरोजगारी की स्थिति मे सावजनिक सहायता करेगा, 

६-राज्य वानून या श्राथिक सगठन द्वारा समस्त श्रमिकों को (कपि उद्योग, 
या भ्राय कार्यो से सप्रधित) उपयुक्त बाय, जीविका, एवं वायों की शर्तों के लिए 
प्रावधान करेगा, जिससे जीवन का उत्तम स्तर स्थापित हो । 

१०-राज्य जधु उद्योगों को प्रोत्साहित करेया । 

११-राज्य विशेष रूप से पिछड़े वर्गों तथा प्रनुसूचित जातियो के शैक्षणिक 
तथा भ्राथिक हितो या सरक्षण करेगा । 

उपर्युक्त राज्य-नीति निर्देशक तत्वों को सविघान मे स्थान इसी उद्देश्य से दिया 
गया है जिससे भागरिको को झआधथिक न्याय उपलब्ध हो सके। ये ही तत्व भाधिक 
न्याय के भाघार हैं । 

(४) राज्य-नोति निर्देशक तत्वो का महत्व भारतीय सविधान मे दिसम्बर, 

१६७१ में २४ वें सशोधन से और अधिव बढ गया है । सशोधन के दूसरे भाग में 


थे भारतोय झासन झौर राजनोति 


गह प्राददान किया गया है कि यदि किसी कानून मे यह लिखा है कि उसदा उद्देश्य 
क्सो राज्य-तीति निर्देशक दत्व का क्रियान्वय करना है और यदि उस कानून का 
संघर्ष क्द्ली मूल अधिकार से है, तो उक्त कानूत को अवेघ नही ठहराया जा सकता 
है । पदि इस प्रकार के कादून का उद्देश्य सापास्य हितो के दृष्टिकोण स भ्राथिक 
न्याय उपलब करना होगा तो वास्तव भें यह एक प्रयतिशील कदम माना जायेगा । 

ससेप भे, सवियान की प्रस्तावना मे, सविधान के इस मूल सिद्धान्त का 
उन्लेख है कि मारत एक लोक कल्प्राणवारी राज्य होगा जिसम प्रत्येक नागरिक 
को सामाजिक, श्राथिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध होगा । 

(५) प्रस्तावना में सवियान के एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धाल का उल्लेख है। 
वह यह है कि इसमें राष्ट्रीय एकता पर बल प्रदान किया गया है। भाषा, घर्म 
आ्रादि की विविधता के होते हुए मी भारत एक राष्ट्र है। इस सदर्म में, प्रस्तावना 
का महत्व इसलिए अपिक हो जाता है कि इसमे उत दो विशेष झ्राघारों पर बल 
दिया गया है, जिनके माध्यम से राष्ट्रीय एकता दृढ् होतो है ! 

सर्वप्रथम, भ्रस्तावना में ब्यक्ति की प्रतिष्ठा दया महत्व पर बल दिया 
गया है। व्यक्ति को, लोकतत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई मानते हुए, राष्ट्रीय 
एकता का एक महत्वपूर्ण प्राघार माना है। टाप्ट्रीय स्वामिमात की भावना 
की जायृति, व्यक्ति के स्वामिमात की मावना से सवधित है परस्तु व्यक्ति के 
स्वाभिमान की भावना राज्य एव समाज मे, उसके महत्व को स्वीकार करने पर 
निर्मेर है। यदि राज्य तथा समाज म व्यक्ति का उसकी उचित प्रतिष्ठा तथा 
अधिकार प्राप्त है, यह स्व्रामाविक है कि नागरिक के रुप म देश वे प्रति उसकी 
ग्रास्या बती रहेगी भ्रौर इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय भावना तथा एकता 
दृढ़ होगी । 


दितोय, एक उपसिद्धान्त के रूप म यह मी कहा जा सकता है कि समाज 
दया राज्य द्वारा व्यक्ति की प्रतिष्ठा एव ग्रधिकारा की स्दीकू लि, राज्य तवा समाज 
मे मागरिक्ों के मघ्य बबुत्व था सौहाद़ वो मावना प्रज्वलित करेंगी, जिससे 
राष्ट्रीय एकता दृइ होगी ॥ 

इन दो झाधारों पर सविधान निर्माताप्रा ने राप्ट्रीय एकता को दृढ़ बनाने 
का प्राश्वासन दिया है । 

उपयुंक्त पाँच सिद्धान्तों के अतिरिक्त जिन पर सविधान की प्रस्तावता मे 
प्रकाध डाला गया है, कठिपय सिद्धान्तों को स्वय सविधान में उन्लेखित क्या 
गया है। मुख्यत यह सिद्धान्त मास्तीय सधीय व्यवस्था सरकार एवं सविधान के 
स्वृहूप से सदधित है । इनका झख्ययन विस्तृत रूप से प्रयले प्रब्याया में क्या 
जायेगा, जिस्तु यहाँ पर इनका उल्लेख सक्षेप म क्या जा सकता छ। 


भारतीय सविधान का निर्माण & 


सर्वत्रयम, सविधान वे अनुच्छेद १ के अनुसार भारत एक सघ ( यूनियन ) 
है। भारतीय-सवियान में सपवाद वा सिद्धान्त प्रपनाया गया है, वयोवि इसम 
राज्य वी तीनो झ्रावश्यवताएँ निहित है, जो ये हैं, १-लिसित सविधान, २-सघीय 
तथा राज्य सरकारों के मध्य शवितयो वा विभाजन, ३-संघ श्रौर राज्य सरकारों के 
मध्य शक्ति विभाजन, सविघान में उल्लेसित तीन सूचियो (प्र-सघ सूची, व--राज्य 
सूची भौर सन्समवर्ती सूची) के भ्राघार पर विया गया है। 

संघीय सूची मे &७ विषय है, जिन पर सघथ सरवार वा क्षेत्राधिवार है । 
राज्य सूची मे ६६ विपय है, जिन पर, साधारणतया राज्य सरवारो वा क्षेत्राधिवार 
है । समवर्ती सूची मे ४७ विषय हैं, जिन पर सघ तथा राज्य सरवारा यो विधि 
निर्माण वे लिए समवर्ती अ्रधिकार प्राप्त है, विन्तु यदि इस सूची में उल्लेसित 
विसी वियव पर सवीय श्रौर राज्य कानून में सघर्ष है तो सघ पानून पो ही 
मान्यता दी जावेगी। प्रतएव यह स्पथ्ट है कि सघीय सरवार यो राज्य सरवारो बी 
ग्रवेक्षा प्रधिर' शक्तियाँ प्राप्त है । इसके ग्रतिरिवत, वतिपय, विशेष परिए्थितियो 
में सथीय सरकार को और झधिक' शक्तियाँ, जो राज्य सूची से सबधित हैं, प्राप्त 
हो जाती है। इनका उल्नेप् प्रत्य भ्रध्याय मे किया गया है। प्रत, सधीय 
विशेषताम्रों वे होते हुए भी मारतीय सविधान में एवत्मत प्रवृत्तियाँ निहित हैं । 
परन्तु मारत का सविघान मुझ्यत सधीय सिद्धान्त पर भाधारित है । 

द्वितीय, सरतार के स्वरूप वे दृष्टिकोण से भारतीय सविधान के भ्रस्तर्मत 
सतदात्मए' पद्धति को प्रयनाया गया है। ससदात्मक पद्धति में वार्यपालिवा के दो 
प्रशार होते है, नाममात्र वी क्र्यपालिया जो राष्ट्राध्यक्ष के रूप मे, तथा वास्त॒वि 
कार्ययालिका जो मश्री मण्डल के रूप मे होती है । मन्नी मण्डल या सामूहिक 
रूप से ससद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होना ससदात्मक पद्धति का मूल 
सिद्धान्त है । भारतीय-स विवान के अनुच्छेद ७५ उपवस्ध (३) मे इस सिद्धान्त को 
मान्यता दी गई है। सब के समान राज्यो के मत्री मग्डल भी पनुच्छेद १६४ (५) 
के भ्रनुप्तार सामूहित रूप से राज्य विधान-समा बे प्रति उत्तरदायी है। प्रत* 
यह्‌ है कि भारतीय-सविधान के भ्रन्तर्गंत ससदात्मक' पद्धति को प्रपनायः 
गया है । 


हृतीय, सविधान के सशोवन के दृष्टिकोण से भारतीय-सविधान का स्वरूप 
कुछ मात्रा मे नमनीय है भोर कुछ मात्रा मे बठोर। मारतीय सविधान के विभिन्न 
प्रावधानों मे सशोधन के दृष्टिकोण से उन्हे तीन भागों में विभाजित क्या जा 
सकता है। प्रत्येश माग में उल्लेलित सवियान के प्रावधानों वे सशोघन 


के लिए एक पृथत संशोधन प्रणाली है। सविधान के ये तोन भाग निम्ना- 
नुसार हैं .-- 


१० मभारतोय शासन झौर राजनौति 


(क) प्रदम श्रेणो म सविषान के जो प्रावघान हैं, उनको ससद साधारण बहुमत 
से विधि निर्माण प्रक्रियानुतार सशोवत कर सकता है। सविधान के इन प्रावधानों 
के विषय हैं--राष्ट्रपति वी पूर्वानूमति से ससद वाबूत ढारा नये राज्यों का निर्माण 
कर सकती है, सध के किसी राज्य वी सीमा को परिवर्तित कर सकती है; संघ 
के कसी राज्य के क्षेत्र म कमी या वृद्धि कर रूवती है, एवं क्सी भी सध राज्य 
का नाम परिवतित कर सकती है| नाग्गरिक्ठा सदेधी प्रावधानों मे भी ससद को 
सशोयन करने का एकाथिकार है। यदि रूघ के किसी राज्य मे उच्च सदन है किन्तु 
एसबी आवश्यकता नहीं है तो राज्य की विवान-समा के अनुरोध पर संसद 
संविधान में आवश्यक सशोयन कर सकती है। भतएबं उपरयुवत विषयो पर सविधान 
में सरलता से सशोयन किया जा सकता है । 

(ख) द्वितीय श्रेणी मे संविधान के कतिपय विशिष्ट प्रावबान हैं, जो वास्तव 
मे सघ एव राज्यो, दोदा से सदधित हैं। इनके सशोघतो के लिए सशोघन विधेयव 
को दो चरणा का पार करना होता है । सर्वप्रथम, सशोउत विधेयक को ससद के 
किसी भी सदत म प्रस्तुत क्या जा सकता है। ससद के प्रत्येक्ष सदन में विधेयक 
को सदन को फुल सस्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान मे हिस्सा लेनेवाले 
सइस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित क्या जाता भ्रावश्यक है। 

ड्ितीय, ससद द्वारा उपर्युक्त प्रक्रियानुसार जब विधेयक पारित हो जाता है 
तो वह दूसरे चरण मे प्रवेश करता है, जिसमें उत्ते सशोघन विधेयक को सघ के 
राज्यों म से कम से कम प्राथे राज्या के वियान-मण्दला द्वारा स्वीकृति मिलना 
चाहिये ॥ तत्यश्चात्‌ राष्ट्रपति की सहमति से सविधान म झावश्यक सशोपत लागू 
होगा । सवियान सशोबन की यह प्रद्गियां सविधान के उन विक्नित प्रावबानों के 
लिए ग्रावश्तक है, जो निम्नाकित विषया स सवधित हैं । 

१- राष्ट्रपति का निवाचन (अनुच्छेद ५४) 

२>राष्ट्रपति की निर्वाचत-प्रणालो (अनुच्छेद ५५) 

ई-संघ की कायपरालिका शक्ति की सोमा (अनुच्छेद ७३) 

“ऊपर के राज्या की कार्यपालिका शक्ति की सीमा (प्रनुच्छेद १६२ ) 

-क्ड-श्रशासित क्षेत्रा कु लिए उच्च न्‍्यायादय (ग्रनुच्छेद २४१) 

६+सघीय न्यायप्रालिका । 

3-संघर के विभिन्र राज्यों मे उच्च न्यायालय ॥ 

८-संघ एवं राज्या के ब्यवस्थापन सदयी प्रावधान (सातवी अनुयूची मे सघ, 
राज्य एवं समदर्ती सूचियाँ) 

ू६-मससद मे राज्यो का प्रतिनिदित्त 


१०-सविदन के सशोपन की ब्क्रिया, जो अनुच्छेद ३६६ में जिद्वित है / 





भारतीय सविधान का निर्माण ११ 


भारत के सविधान वे उपयुंव्त प्रावधानों वा सशोधन करने वी श्रत्रिया जटिल 
है जिसके फ्लस्वरूप इन प्रावधानों को कठोर माना जा सवता है। 

(ग) हुतीय श्रेणी भे सविधान के वे समस्त प्रावधान रखे जा सकते है जो 
प्रथम दो श्रेणियों में नही हैं। इनको सशोधित करने के लिए ससद में विसी सदन 
में सशोधन के लिए विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। ससद के प्रत्येदः सदन 
में विधेयक को सदन की कुल सदस्य सस्या वे बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान 
में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना प्रावश्यक 
है । तत्पश्चात्‌, राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर विधेयव पारित माना जायेगा, 
श्रौर सविधान मे श्रावश्यक सशोघन लागू होगा। यह प्रत्निया घोडी जटिल है वयोवि 
यह साधारण विधि-निर्माण प्रक्रिया से भिन्न है । 

सक्षेप मे, सविघान के विभिन्न प्रावधानों मे सशोधन के सन्दर्म में यह बंधन 
उचित है कि मारत का सविधान दुद मात्रा में नमनीय है, तथा बुछ मात्रा में 
कठोर है । 

चतुर्य, मारत का सविधान लिखित होने के साथ-साथ देश वा सर्वोच्च कानून 
है | प्रमरीवी सविधान के सदृश मारत्तीय सविधान वो मूल बानून तथा साधारण 
कानूनों की भिन्नता के सिद्धान्त के सन्‍्दर्म मे, देश का सर्वोच्च या मूल बानून माना 
गया है। भ्रमरीवी सविधान मे भ्रनुच्छेद ६ के अन्तर्गत सविधान को देश मे सर्वोच्च 
कानून वी सज्ञा दी गई है, किन्तु भारतीय सविधान मे ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान 
नही है। तथापि मारतीय सविधान मे मागरिब के मूल भ्रधिकारो एव सघवाद को 
भाज्यता देने के फ्लस्वरूप सविधान स्वत देश का मूल कानून (सर्वोच्च वानून) 
हो दाता है, जिसके सरक्षण का दायित्व न्‍्यायपालियवा के वन्धों पर है। प्रन्य 
अध्याय मे भागे विस्तृत प्रकाश डाला गया है । 

भारतीय सविधान की प्रस्तावना एवं सविधान के शभ्रन्य प्रावधानों के 
भ्रध्ययनोपरान्त हम सविवान के श्रघोलिखित उल्लेखनीय सिद्धान्तों वा ग्राभास 
होता है -- 

१--मारत के सविधान का स्वरूप लोक तज्तात्मक है, व्योवि' न केवल इसका 
निर्माण जनतात्रिक पद्धतिनुसार क्या गया है, अपितु इसके आधारभूत सिद्धान्त 
भी जनतात्रिक है । 

२--मारत के सविधान के अन्तर्गत मारत को एक सार्धभौम लोकतश्रीथ गण- 
राज्य के रूप मे भ्रगोकृत क्या गया है। 

र--सविधान के अन्तगंत एक घ॒र्मं निरपेक्ष राज्य की स्थापना वी गई है । 

४--भारतीय सविघान लोक-वल्याणवारी राज्य के सिडान्तो पर भ्राघारित है। 

३-भारतीय सविधान द्वारा राष्ट्रीय एकता के सिद्धान्त को मान्यता दी गई है 


श्र भारतोय शासन भौर राजनीति 


६--भारतोय-सविवान मे सघवाद को मान्यता देने के साथ-साथ कतिपय 
एकात्मक प्रवृतियों को भी स्थान दिया गया है । 


७--भारतीय-सविघान के अन्तर्गेत सदीय एवं विभिनर राज्य-्सरकारें, सस- 
दात्मक पद्धति के सिद्धान्त पर आधारित हैं। 


८--मारत के सविवान मे नमतोय एवं कठोर झशो का समावेश है । 


६--मारत का सविधान लिखित होने के साथ-साथ देश का मूल या सर्वोच्च 
कानून है। 


नागरिकता 


१६४७ में भारत के दो सार्वभौम देशों से विभाजित होने के कारण, मारत 
तथा पाकिस्तान में म्धिक बडी सल््या मे नागरिकों का देशातर हुभा। प्तएव 
भारतोय सविधान निर्माताभो को भारतीय नागरिकता वी परिनाषा को निर्धारित 
करने मे कुछ कठिनाइयो का सामना करना पडा | उदाहरण स्वरूप, पाविस्तान से 
लाखो शरणाधथियों को मारत भाना पडा, अन्य कुछ लोग पाकिस्तान से भागा 
चाहते थे, किन्तु नागरिकता सबधी झधिनियम वे निर्मित होने तब उनको भारत 
झाने का भ्रवसर प्राप्त नही हुमा था, ग्नन्‍्य कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले 
गये थे, किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ वे मास्त लोट झाये, भोर भन्त मे, कुछ लोग 
विदेशों में रह रहे थे, किन्तु वे भारत की नागरिकता को ग्रहण किये रखना चाहते 
थे। भरत , इन सभी वर्गों के लिए नागरिकता सबधी व्यवस्था करना सविधान 
समा की प्रास्प समिति के लिए एवं अत्यधिक कठिन कायें था । 
इस सदर्भ में सविधान मे, सविधान लागू होने के समय केवल इसका उल्लेख 
किया गया कि, नागरिकता के लिए किन-किन योग्यताओो को प्रावश्यक्ता है। 
नागरिता से सबधित भविष्य में समस्त मामले, जेसे नागरिकता की प्राप्ति एव 
नागरिकता का लुप्त होना, सविधान के अनुच्छेद ११ के भनुसार सघ ससद-कानून 
द्वारा तय करेगी। जिन व्यक्तियो को सविधान के लागू होने के समय से नागरिकता 
प्राप्त हुई है, वे उस नागरिकता के अधिकार को प्राप्त विये रहेगे, किन्तु ससद को 
इस विषय पर कानून, निर्माण करन का पूर्ण भ्रधिकार है। प्रत सविधान मे 
नागरिकता के सबंध में कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गयी है। 
सविषान के प्रारम्म होने के समय पांच श्रेणियों के नागरिको को मान्यता प्रदत्त 
की गई। ये श्रेणियाँ निम्नानुसार हैं । 
१ मारतोय उद्भव के समस्त व्यक्ति अर्थात जो स्वय या जिनके माता-पिता 
भारत में उत्पन्न हुए हैं तथा वे समस्त व्यक्ति जो भारतीय क्षेत्र मे अधिवासी 
रहे है या वे समस्त व्यक्ति जो सविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व की कम 


से कम पाँच वर्ष की अवधि तक भारत के निवासी रहे हो | प्रधिकाश 
भारत के नागरिक इसी श्रेणो के है । 


डे भारतोय शासन झौर राजनोति 


२ वेध्पक्ति जिन्होंने पाकिस्तान से मारत को जुलाई १६, १६४८ से पूर्व देशातर 
किया तथा जो देशातर करने के पश्चात्‌ मारत में निवास कर रह्‌ हैं श्रौर 
बे या उनके माता-पिता मे से कोई एक या उनके पितामह अविमभाजित 
मारत मे पैदा हुए हो। इस श्रेणी मे ग्रधिक्ाश हिन्दू तथा सिवख हैं जितको 
भारत विभाजन के पश्चात्‌ पाकिस्तान से मारत झ्ाना पडा | जुलाई १६, 
१६४८ से इस प्रकार देशान्तर के लिये अनुज्ञापत्र प्रणाली प्रारम्म वी 
गई थी । 

३ वे वक्ति जिन्होंने पाकिस्तान से मारत को जुलाई १६, १६४८ के पश्चात्‌ 
देशातर किया, और मारत मे छ माह निवास करने के पश्चात्‌ उनके 
अबिदत पत्र देने पर योग्य प्राधिकारी द्वारा सविवान के लाणू होने के पूर्व 
उनका पजीकरण कर लिया गया है। चूंकि ऐसे व्यक्तियों को कम से कम 
छ माह तक सविघान के प्रारम होने के पूर्व, मारत मे तिवास करना 
आवश्यक है, भ्रत यह स्पष्ट है कि मारत में उतका निवास जुलाई २५५ 
१६४६ के बाद नही प्रारम हुआ हो । 

४, साथारणतगा वे व्यक्ति जिन्‍्होते मारत से पाकिस्तान मार्च १, १६४७ के 
बाद देशातर किया है वे भारतीय नागरिकता के योग्य नही होंगे, परन्तु 
इनमे से जिनको पुनर्वास के लिए वापस लौटने के लिए झनुज्ञापत्र दिया 
गया है उनकी नागरिकता प्रदत्त की जा सकती है, वशततें वे उन शर्तों को 
पूरा करते है, जो उन व्यक्तियों के लिए लागू होती है जिन्हाने पाकिस्तान 
से मारत को जुलाई १६, १६४८ के पश्चात्‌ देशातर क्या। यह प्राववात 
उतने मुस्लिम परिवारों के लिए किया गया था जो सामप्रदायिक उपद्रयों या 
बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण भारत छोडवर चले गये थे, यद्यपि 
उनकी मारत छोडने की बिल्कुत् इच्छा नहीं थी । इस कारण, भारत 
सरकार ने उनको वापस लोटने को अनुमति दे दी थी इन लोगो वी 
सर्दा दो या तीन हडार से अधिक नहीं थो । 

५ यदि विदेशों में रह रहे मारतीय उद्मव के व्यक्ति सविधान के प्रारम होने 
के पूर्व या उसके पश्चात्‌ नागरिकता के लिए आवेदन देते हैं भौर भारतीय 
दूतावास द्वारा उतका पजोकरण कर लिया जाता है, तो उतको भारतीय 
नागरिकता प्राप्द हो जायेगी । कोई भी व्यक्ति जिसने किसी विदेशी 
राज्य वी नायरिकता ग्रहण कर लो है वह भारत का नागरिक नहीं हो 
सकता है । कु 

सामान्यत. नागरिक के तोन झाषार होते हैं। सर्वे श्रयम, रक्त सवधी 

(जस खेंगविनिस) नागरिकता का एक ग्राघार माता जा सकता है। ४४९ 


नागरिकता श्श्‌ 


प्िद्धात के अनुसार नागरिकता किसी व्यक्ति को उसके माता-पिता बी नागरिकता 
के अनुमार प्राप्त होती है। इस सिद्धात के झतगेंत नागरिवता प्राप्त वरने वे लिए 
जन्मस्वान या निवास वा कोई महंत्व नहीं है। फ्राम एवं इटली आादि देशा में 
सायरिय्ता रक्त सिद्धात क आ्रबार पर ही निर्धारित वी जाती है। इस दृष्टिबाण 
से फ्रान्‍्मीमी या इतालदी माता पिता यो सतान का, उनवा जन्म चाह कही क्‍या 
ने हुआ हा, स्सस या इटली का द्रमघ नागरिक हो माना जाबगा । 

द्वितीय, जन्म भूमि सिद्धात नायरिवता प्रदान करने का दूमरा क्‍झ्ाथार है। 
जस्म-भूमि सिद्धात (जस साजो) वे ग्रनुमार किसी व्यक्ति की सागरिकता उसके 
जम्मम्यान के भावार पर निर्वारित वी जायगी । दूसरे शब्दा में, एव व्यक्ति उस 
देश वा नागरिर है, जहाँ उसका जन्म हुआ है । 

तृतीय, कतिपय देगा मे रक्त सववी एवं जन्मशूमि सवयी, दाना सिद्धाता बे 
अनुसार नागरिकता निर्धारित वी जाती है । उदाहरण स्वरूप, ब्रिटन में दाना 
मिद्धातों को मान्यता दी गई है। त्िडिश माता-पिता वी सताम जिनवा जन्म विदेश 
में हुम्रा है, गिद्िश नागरिर हो भाने जायेंगे । इसवे झ्तिरिकत, विदेशिया वी सतान 
जिनका जन्म द्रिदेन मे हुम्ना है, को भी ब्रिटिश नागरिक माना जायेगा । 

मुह्यत मारतीय मवियात निर्माताग्रा ने नागरिकता के जन्म-स्थान-मिद्धात 
(जस सोती) को ही मान्यता प्रदत्त की है, क्योकि, प्राथमिक रुप से भारतीय 
सवियान द्वारा नागरिकता निम्नलिखित श्रेणिया के व्यक्तिया को प्रदत्त वी गई है । 

(व) जो व्यक्ति नारत के स्थायी निवासी हैं, ओर वे या उनके माता-पिता 
मोरतीय भू भाग में पैदा हुए हैं, या 

(स) वे ब्यक्ति जो साथार्पतया भारतवर्ष मे कम से कम पाँच वर्ष तक 
निवास कर चुके हैं । 


तथाएि, कु मात्रा म मारतोय-सविधान द्वारा नागरिकता के रक्त सवधी 
सिद्धाव को भी अपनाया गया है। डिसी व्यक्ति की नागरिकता के लिये संविधान 
के झनगेंत यह नही आवश्यक है कि वह व्यक्ति स्वय मारत मे पैदा हुप्रा हो, किन्तु 
यदि उसके माता-पिता या उनमें से किसी एक या उसके पितामह वा जन्म मारत 
मे हुआ हो तो, उक्त व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है । इस दृष्टिकोण से यह 
बहता उचित होगा कि कुछ मात्रा में, मारतीय-सविधान वे” अतर्गत नागरिकता 
के रक्त सवधी सिद्धात को स्वीडृत क्या गया है । 

सविधान के नागरिकता सवयी प्रावधान भ्रन्तिम नहीं है। सविधान के भनुच्छेद 
१६१ के अनुसार नागरिकता के विषय पर सस्दद को विस्तृत शक्तियाँ अदत्त वी गई 
हैं। प्रतएव १६५५ में ससद ने मारतीय नागरिकता अधिनियम, १६५५ पारित 


१६ भारतोय शासन झोर राजनोति 


क्या, जिसमे नागरिकता की भ्राप्ति, समाप्ति एव अन्य सवचित विषयो का विस्तृत 
हुप से स्पष्टोक्रण क्या गया है । 

भारतीय नागरिकता अधिनियम १६५४ का झवस्यन तिम्तलिखित मुझे के 
आयार पर क्या जा सकता है : 

१. नागरिकता को प्राप्ति 

भारतीय नायरिकता अधिनियम १६५४ के झवर्गत नायरिक्ता पाँच प्रकार से 
प्राप्त वी जा सकती हैं 
अन्म के झ्ाघार पर- 

जनवरी २६, १६५० को या इसके पश्चात्‌ जो व्यक्ति मारत मे पेंदा हुआ है, 
उसको भारत का नागरिक माना जायेगा। किन्तु विदेशी दूतावास के उन लोगो 
जो, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, सतान को भारतीय नापरिक नहीं माना 
जायेगा। इसके स्‍झतिरिक्त, विदेशों शत्रु द्वारा कब्जा क्ये हुए क्षेत्र मे पैदा हुए शत्रु 
वी संतान को भी मारत कया नागरिक नहों मात्रा जाबेगः । 
उद्भव या बशापिक्षार के झआघार पर-- 


प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म जनवरी २६, १६४० को या इसके ५एचात्‌ भारत 
के बाहर हुआा है, परन्तु उसके यन्‍्म के समय यदि उसके पिदा मारत के नागरिक 
रहे हो, उसको शारत का नागरिक माता जायेगा । 
पंज्ोकरण द्वारा- 

परद्ौकरण द्वारा निम्नलिखित पाँच प्रकार के व्यक्ति भारत की नागरिकता 

श्राप्त कर सकते हैं । 

(क) मारतीय नागरिकों से विवाहित स्त्रियाँ 

(ख) मारतीय नागरिकों को नावालिक सल्तान । 

(ग) बे व्यक्ति जो साघारधतया मारत में निवास कर रहे हो और जा 
पजोज रण कराने हेतु भावदन पत्र देने से पूर्व कम से कम छ माह 
से भारत में रह रहे हो $ 

(ध) वे मारतीय जो अविमाज्य सारत के बाहर किसी देश या स्थान में 
साधारणत निवास कर रहे हो । 

(३) दाप्ट्र मडतीय राष्ट्रों तथा झ्रायरलैड के गघतत्र के वयस्क | 

नागरिशोक्टरण दारा-- 

नागरिकीकरप या देशोयकरप द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की 

जा सबटी है | नागरिकोकरण के लिए झावेदत देना आवश्यक होगा। हत्पश्चात, 


७ 
मागरिकता ह 


सघ सरवार अपने निर्शयानुसार नागरिकता प्रदत वर सकती है। नागरिबीवरण 
के लिए किसी विदेशी को निम्नलिसित प्रावश्यकताग्रों को पूरा वरना होगा । 

(क) वह व्यक्ति बालिंग हो । 

(स) वह जिस देश का है, उसकी नागरिवता को उसने त्याग दिया ही और 

इसकी सूचना मारत सरवार को दे दी हो । 

(ग) मागरिकीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से तत्काल पूवं कम से कम 
एक वर्ष भारतवर्ष में निवास कर चुका हो या मारत में कसी सरकार 
की नौकरी में रहा हो, या भारत भें निवास या वोई नौकरी बरते 
हुए कुल एक वर्ष पूरा कर लिया हो । 
उपर्यृकत उल्लिखित एक वर्ष से पूर्व सात वर्ष तब मारत में रह चुका 
हो या भारत भे कसी सरकार के प्रधीन वारय वर चुवा है प्रघवा 
मारत में निवास करने शरीर मारत में किसी सरकार के प्रधीन कार्य 
करते हुए कुल सात वर्ष पूरे कर लिये हो 
वह ऐसे देश का निवासी या नागरिक नहीं हो जहाँ मारत के नायरिकों 
वा, कानून या व्यवहार के प्रनसार नागरिकीवरण वर्जित है। 

(च) उस व्यवित का चरित्र उत्तम हो । 

(छ) उस व्यक्ति को बसी एक मारतीय भाषा का ज्ञान हो । 

(ज) वह व्यक्ति भारत भे निवास करना या भारत मे किसी सरवार बे' प्रधीन 

या किसी प्रतर्राष्ट्रीय सस्था मे, जिसका मारत सदस्य है, या भारत में 

स्थापित किसी सल्था में था कम्पनी मे नौकरी करने का इच्छुक हो । 

यदि आवेदक ऐसा व्यक्ति है जिसने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्वशाति 

एवं मानव-अ्रयति के क्षेत्र मं विशिष्ट सेवा की हो तो भारत सरवार उपर्युक्त सभी 
या किसी शर्तें को उस व्यक्ति बे सवध मे समाप्त कर सकती है । 

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका नागरिकीकरण हुप्ना है भारतीय सविधान के 
प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करना आ्रावश्यक है तथा उप्तको यह भी शपथ लेनी 
होगी कि वह मारत के कानूनो एवं श्पने (मारत के नागरिक के रूप मे) दतंब्यो 
का पालन निष्ठापूर्वक करेगा। 
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भारत मे किसी क्षेत्र के निर्ममन द्वारा- 


यदि किसी क्षेत्र का निर्गेमन भारत क्षेत्र मे हो जाता है तो भारत सरकार 

भ्रादेश द्वारा यह घोषित कर सकती है कि उस क्षेत्र के किन व्यक्तियों को नागरिक 

साना जायेगा । ऐसे व्यक्ति घोषणा की तिथि से मारत के नागरिक माने जायेंगे। 
3. 


रद भारतीय शात्तन झौर राजनीति 


2३ नापरिकता को समाप्ति-- 


आारताय नागरिकता अधिनियम १६५५ के अतर्गेत निम्नलिखित तीत प्रकार 
से नागरिकता का श्रद हो सकता है। 


ह्पए दवारा- 

मारत कया काई मी नागरिक जो कसी विदेश का भी नागरिक है घोषणा 
द्वारा मारत का नायरिकता त्याग सकता है ! जब इस घापणा का प्रजेक्रण, 
सवधित प्राधिकारी द्वारा कर तिया जाठा है, इस तिथि से वह व्यक्ति मारत का 
मागरिक नहों रहगा । 


समाप्ति हवारा- 

यदि भारत का कोई नागरिक नायरिकीकरण पजीकरण या कसी ग्रय तरीके 
से विस्ती विदेश बी नागरिकता प्राप्त करता है उसकी मारतौय नागरिबता समाप्ठ 
मानी जानगा । 


नागरिकता से दचित करबके-- 

मारत सरकार को निम्नचिखित व्यक्तियों को नागरिकता से वचित करने 
का अधिकार है। 

यदि किसा व्यक्ति ने घोखे या भूठ से या तथ्या को छिप्रा कर नागरिकता 
ग्राप्त वी है तो मारत सरकार उसको नागरिकता से वचित कर सकती 
हैं था 

यदि कोइ नागरिक भ्रपने व्यवहार या माषण द्वार मारताय सविधान के 
भ्रति भ्रपन का आस्याहीन वया द्रोहा प्रदर््ति करता है दा मारत सरकार 
उसको नागरिवता से वचित कर सकती है, या 

यदि कसा नागरिद न एस बुद्ध मं जिसम भारत सम्मिलित है, झत्रु से 
अवेधानिक सर्प स ब्यापार या सम्पक क्या या उसक ज्ञात होन पर भी 
कि बह कार घयु को युद्ध म सहायता परेचावगा, उसम भाव लिया या 

यदि मारताय तायरिकता प्राप्त करन क पाच वर्षों म देश थक जिसी न्याया- 
लय द्वारा उस कम-स-क्म दो वष का दण्ड मिला हा, या 

यदि काइ नायरिक साठ वर्षों तक लगातार साधारणव भारत स बाहर 
निवास करता रहा हो झौर इस समयावधि मं भारत क बाहर विदेश मं 
किसा शक्षणिक सस्या म विद्यार्यी नहीं रहा हा या मारठ म क्सो सर 
कार या ज़िसा पवर्सप्ट्रीय सस्या क, जिसका भारत एक सदस्य है, भ्रधोन 
सबा म न रहा हो, घोर न ही उतने भारत के दागरिक्त वन रहन के लिए 


नागरिकता श्ह्‌ 


पिदेश मे भारतीय दूतावास मे पजीवरण बराया है, तो ऐमे व्यक्ति वो 
भारत सरवार नागरिकता से वचित वर सवती है । 

किसी भारतीय नागरिक बो उसकी नागखिता से वेचित बने वे पूर्व भारत 
सरशर को उसको लिपित नोटिस देना प्रावश्यक होगा, जितमे उत्त 
सागरिक को, नागरिकता से वचित बरनते के दारण बतलाय जाना प्राव- 
इयव है) भारतीय नागरियता भ्रधिनियम में एवं जाँच समिति वे लिए 
प्रावधान बिया गया है, जो ऐसे मामत्रो वी जाँच परेगी। साधारणतः 
भारत सरवार इस विषय पर जाँच रामिति 3 प्रतिवेदन वे भ्रनुस्तार भपना 
निर्णय देगी । 

भारतीय नागरिकता ब्रधितियम १६५४ द्वारा राष्ट्र मंडलीय नागरिर्ता के 
लिए भी प्रावधान विया गया है। इस अश्रधिनियम वी घारा ११ के 
प्रनुसार प्रत्पेष' व्यक्ति को, जो पिटेन, भास्दे लिया, वताड। लगा, स्यूजीलैण्ड 
पाविस्तान, रोडेशिया एवं न्‍्यासालैण्ड सघ तया भ्रायरलेण्ड वे गणनत्र का 
नांगरिव' है, इस प्रवार बी नागरिकता के प्राधार पर भारत मे राष्ट्र- 
मण्डलीय नागरिव माना जायेगा । इसके प्रतिरिक्त इस भ्रधितियम फी 
धारा १२ वे' प्रनुसार भारत सरवार परस्पर सम्बन्धों वे श्राधार पर 
उपर्युक्त राष्ट्र मडलीय देशों के नागरिवरों वो मारत वे! नागरिक के 
रामस्त एवं ुछ प्रधिकारों को देने के लिए प्रादेश द्वारा प्रावधान फर 
सबती है। 

भारत बे' सविधान मे' प्रतगंत बेवल एवं ही नागरिकता वे' लिए प्रावधान 
बिया गया है। सम्पूर्ण देश बे लिए भारतीय सविधान एव्ल नागरिकता 
वो ही मान्यता देता है, भौर डॉ० प्रस्वेदवर के शब्दों मे यहू भारतीय 
मागरिकता है। सयुतत राज्य प्रमरीवा एवं श्थिटजरलैण्ड में, जो सघ 
राज्य है दोहरी नागरिकता को प्रपनाया गया है, सप नागरिकता भौर 
सघ के जिस राज्य में एक व्यक्त भ्रधिवासी है, उस राज्य वी नागरिकता 
भारत मे प्रांतीय एवं सकोर्ण भावनाप्रो वो. रोवने तथा राष्ट्रीयता एव 
देश भक्ति की भावतागों को सशक्त वरने हेतु सविधान मे एकल ताग- 
रिकता को ही मान्यता दी गई है । इसके प्रतिरिकत प्रत्येवः नागरिक को 
आरत के सविधान ये अभतर्गेत समान प्रथिकार एवं कत्तंव्य प्राप्त ह्दै। 


नागरिको के मूल अधिकार 


सामान्यत, एक जनतात्रिक राज्य की दो मूल झावश्यक्ताएँ होदी हैं । 
सर्वप्रथम यह प्रावश्यक है कि सरकार के तीन झअगो--कआार्यप्रा तिका, व्यवस्था पित्रा 
एव न्यायपालिका के सयठन तथा शक्तियों का झ्लाधार जनतात्िव सिद्धात हो । 
द्वितीय, यह भी भ्रावश्यक है कि राजसत्ता तथा नागरिको वे' भूल अधिकारों के 
मध्य जनतात्रिक सन्तुलन हो । जनताजिवा सरकार झपने कार्यो भौर नीतियों मे 
जनता की इच्छाग्रो का प्रतिनिधित्द करती है। इसबे' अतिरिक्त, जनतात्रिक 
सरकार का यह क्तेंव्य है कि नायरिक के मूल अधिकार का प्न्य नागरिको या 
स्वय सरकार के झतिक्रमण से सरक्षण करें । इस प्रकार सरकार का यह क्तंव्य 
हो जाता है कि नागरिकों एवं राज्य के हितो का समन्‍्दय तथा सतुलन जनताभिक 
आाधार पर करें, क्योकि वास्तव में राज्य भौर नागरिको के हिंतो में कोई भतह॑न्द 
नही है। सरकार भपने इस कार्य को देश के मूल कानून (स्विधान) के पनुकूल 
हो सफ्लतापूर्वक कर सकती है, न कि भपनी इच्छानुसार । एक जनता त्रिक राज्य 
मेन तो राज्य झौर न हो नागरिको के सीमित झधिवार हो सकते हैं । यदि 
राजसत्ता शौर नागरिकों के मूल झधिवारा मे जनतातिक संतुलन नही है, तो 
जनतव का कोई मूल्य नहीं हो सकता है ॥ 


“एक कानूनी भ्धिक्ार एक ऐसा हित है जिसका सरक्षण कानून द्वारा होता 
है भौर जिसको न्यायालय लागू करते है । जबकि एक साधारण कानूनी प्रधिकार 
को सरक्षण भोर लागू बरता देश के साधारण कानून द्वारा होता है, एक मूल 
अधिवार पा सरक्षण भोर प्राश्दासन राज्य के लिखित सविधान द्वारा हाठा है । 
इन भधिदारों को मूल स्धिकार कहा जाता है क्योकि साधारण अधिवारों को 
व्यवश्यापिका द्वारा साघारण विधि-निर्माण प्रद्षियानुसार परिवर्तित क्यिाजा 
सकता है जबकि एक मूल भपिकार को सविघान-सशोघन प्रशिया के भलावा विसी 
भन्य अक्निया द्वारा सशोधित नहो क्या जा सकता है। दूसरी भोर मूल भ्रधिकार 
देश के मूल कानून (सविधान) द्वारा भाश्वासित होत हैं भत सरकार का 
जोई भग वार्यपा लिका, व्यस्थापिका या न्यायपालिका, इनके विस्द्ध बाव॑ नही कर 


नागरिकों वे मूल प्रधिकार श्१ 


सकता है भौर इस प्रकार वा कोई मी राज्य-्वाय्य जो मूल प्रधिवारा वे विरुद् 
है प्रवेध होना चाहिये ।”* 

यह स्पष्ट है वि किसी मी श्रधिकार को मूल भ्रधिवार नहीं वहा जा सकता 
है यदि व्यवस्था पिवा या कायपालिका उसका उल्लघन बरती है प्रौर सविधान वे” 
अन्तर्गत इसके लिए कोई रावैधानिक उपचार न हो । मुख्य-न्यायाधीश श्री शास्त्री 
ने गोपातन बनाम मद्गास राज्य वे प्रबरण मे इस विपय पर पहा था-- मूल 
अधिकार को सविधान वे प्रारम्म मे श्लौर साथ म व्यवस्थापिया वे इन भ्रधिवारों 
मे हस्तक्षेप के सवध में एक विशिष्ट मुमानियत (प्रनुच्छेद १३) रखता प्रौर 
इस मुमानियत को लागू करने वे! लिए न्यायिक पुमरावलोवन का सर्वधानिए 
प्रावधान (भनुच्छेद ३२) करना इस बात का स्पष्ट द्योतव है वि यह प्रपिकार 
साधारण कानूनों म॑ सर्वोच्च है ॥”* ड़ 

एक लिखित जनतात्रिक सविधान मे मूल भ्रधिकारा वे! लिए प्रावधान परने 
के निम्नलिखित वारण होते हैं, जिनसे मूल भ्रधिकारों वी महत्ता भी स्पष्ट हो 
जाती है । 

सर्वप्रथम, सविधान में भूल भ्रधिकारों को रखने वे” पीछे यह तक है वि' जन- 
तत्र मे प्रत्येक व्यक्ति की अपनी महत्ता होती है। वास्तव मे जनतात्रिव राज्य वा 
समस्त दर्शन प्रत्येवः व्यक्ति के व्यक्तित्व की महत्ता पर भ्राधारित है । इस घारणा 
के प्रतुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्षित के व्यक्तित्व वा विकास बरते हुए समस्त 
समाज बे कल्याण कौ प्राप्ति करना है। परन्तु इस उद्देश्य वी प्राप्ति तमी समय 
है जब प्रत्येक नागरिक को उसके अ्रधिवारों के उपमोग वे लिए समान प्रवसर 
प्राप्त हो श्रोर इन भ्धिकारो वी सुरक्षा का सबसे प्रभावशाली प्राश्वासन इनको 
सविघान मे रखना है । 

द्वितीय, मूल भ्रधिकारों को सविधान मे स्थान देने से व्यक्ति षी स्वतत्रता 
का एक विशिष्ट क्षेत्र स्थापित होता है। “सबिधान मं भूल अधिवार वह यत्र है 
जिनके द्वारा सरकार की निरकुशता रोकी जाती है, भोर प्रत्येवः व्यक्ति के 'प्राकृ- 
तिब अधिकारो के' क्षेत्र को राजनीतिव हस्तक्षेप से सुरक्षित किया जाता है 3 
राज्य द्वारा इस क्षेत्र मे प्रतिक्रमण ति सदेह भ्रवंघ होगा । विशेषषर, भारत में 
जहाँ एक राजनीतिक दल वा विशाल बहुमत है जहाँ कोई प्रतिपक्षी दल इस 

१ डी० डो० बसु-'कमेन्द्री प्रान द कास्स्टोट्यूशन प्राफ इडिया, भाग--१, 
१६६४५ पृ० १२६॥ 

२ शास्त्रो-गोपालन बनाम मद्रास हाज्य । 


हे सो० जे० फ़ाइड्कि--किन्स्टीट्यूशनल गवसेट एण्ड डेमोक्रेसो', १६५०, 
चु० ४२६३१ 


श्र जारतोय शासन और राजनोति 


स्थिति मे नहीं है कि केन्द्र में वेकल्पिक सरकार का गठत कर सके, सविघात मे 
उल्लिसित भूल भ्रधिकार ही प्रतिपक्षी दल्तों के लिए उस हथियार के रुप में हैं, 
जिनके आधार पर अपने विचारों तथा माषण की स्वततरता हारा, वे सतारूद दल 
थी निरदुश प्रवृति को रोब सक्‍्गे ६ प्रयति और जनक्ल्याण बे नाम में सत्तारइ 
दल ऐसे बई कार्य वर सकता है जो नागरिक के ग्धिकारो के विरुद्ध हो। झतएव, 
झूल अधिकारों को सविधान मे रखना तथा उनको सविघात मे उल्लिखित सशोघन- 
प्रक्षिया के अनुसार ही सश्ोषित करना, नागरिकों को, मूल अधिकारों के लिए 
एक ठोस आश्दासन है कि सरकार में परिवतेन के बादजूद भी, उनके भ्रधिकारों 
मे दिना सशोपन-प्रक्निया को उपयोग मे खाये हुए, परिवर्तन सहो किये जा सकते 
हैं । श्री एम० सो० छागला ने ठीक ही कहा है--“मारत में एक और डर है, हमारे 
यहाँ प्रतिपक्षी दल का एक जनताबजिक शोधक के रूप में अम्राव है। हमारी संसदीय 
सस्याओं मे, द्विटेन को सस्थाप्रो पर भ्राघारित होने के उपरान्त मी, उस अवरोध 
को कमी है जो इगलेष्ड मे निरकुश शासन के विरुद्ध पाई जातो है। हमारे यहाँ 
एक राजनीटिक दल का शासन है, जिसके स्थान पर झन्य दल मत्तारूद हो 
सक्दा है। निरक्ुश तत्रो में भ्रभिक खतरनाक निरडुघ्व तत्र यह है जो जनतात्रिक 
भावरण में है। एक निरदुश तत्र को, जो जनता के मत द्वारा सत्तारूइ हभा है, 
न क्सो से डरते की, न पछतावे को स्‍झावश्यक्ता है, अतएवं हमारे संविधान 
निर्माठाप्रो को छेय देवा चाहिये कि उन्होंते ध्यवस्थापिवा वी, जो एक 
श क्तशालो दल के भाधिपत्य मे है, सम्मावित निरकुशता के विरुद्ध रक्षा के लिए 
प्रावधान किया ।”१ 
दृतीय, नायरिक्षो के मत अधिकारों को सविधान में रदते का एक महत्वपूर्ण 
खाम यह है कि सविधान मे, जो देश का सर्वोच्च कानून है, मूल अधिकारों के रहने 
से इनको राजनीतिक रझेदो के दादरे से ऊपर उठा दिया जादा है । “च्यक्ति के 
जीवन, ल्वतवठा, प्रेस-स्वतजता, पूजा करने की भौर इकट्ठा होने की स्ववनता, 
सम्पत्ति तथा साषण देने को स्वववठा और प्न्य मूल अधिकार मवदान के 
लिए भ्रस्तुत नहों क्यि जा सकते हैं, वे कसी चुनाव के परिणामों पर निर्मर 
नहीं है ॥"* 
नादस्सि डे मूल प्ष्चिकवरो को सविधान में रफने के लिये उपरोक्त तक के दृष्टि- 
बोष छे स्दानाविक रूप से यह प्रश्त खड़ा होता है कि डिटेन में, सूल ग्रविस्यरो 
को लिखित एवं स्पष्ट रुप से क्यो नहीं रखा गया है ? दविटेत में लिखित संविधान 





१. एम० सी० छागला--द इनडिविजुल एन्ड द स्टेट, १६५८ प्ृ० ११। 


३ जे० जेकसन-वेस्ट बर्डिनिया राज्य शिक्षा मन्डल बनाम बानेंट', ३१६, 
भूल एस० ६२४, १८४३) 


नागरिकों के मूल झधिकार श्रे 


नही है। वास्तव में ब्रिटिश सविधान के सिद्धान्तो वा विकास ऐतिहासिक रूप से 
ब्रिटिश नागरिवों के मूल भ्रधिवार व विधि शासन में निहित है। इगलेण्ड स सवि- 
घान के सिद्धान्त सविधान में (जो लिखित सविधान नही है) पैदा गही होते, 
परल्तु स्वयं सविधान की उत्पत्ति तथा भाघार मूल अधिवारों म है ।”* ब्रिटिश 
नागरिकों के भ्रधिकारो के प्रस्तित्व की ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली मे इतमी प्रधिवा 
गहरी जडे है, वि ब्रिटेन म प्रश्न यह नही पैदा होता है कि प्रधिवार है पर यह 
कि प्रधिवारों वो लागू करवाने वे लिए बौन से प्रमावशाली वदम उठाने चाहिय । 
भारत में मूल अधिकारों के भ्रस्तित्व को ब्विटेन की तरह बोई काल्‍्पनिव या 
आावात्मकः प्राधार पर नहीं छोडा जा सकता था । भतएव भारत वे सविधान मे 
नागरिकों के मूल भ्रधिकारों को एक विशेष स्थान दिया गया है, भौर साथ ही 
स्पायपालिका को इन भ्रधिकारो के सरक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । 


मूल अधिकारों के प्रकार 


भारतीय सविषान के तीसरे अध्याय मे मारत के नागरिको के सात मूल झधि- 
कारो का उल्लेख किया गया है। वे हैं १-समानता का प्रधिकार, २-स्वतत्रता का 
अधिवार, २-शोपषण वे विरुद्ध भधिकार, ४-धामिव स्वतश्नता का भ्रधिकार, 
५-सास्क्ृतिक तथा शैक्षणिक भ्रधिकार, ६-सम्पति का प्रधिकार, भोर ७-सबवे- 
धातिक उपचारो का पभ्रधिकार । 

उपर्युक्त उल्लिखित मूल भधिकारो को दो श्रेणियों मे उनके स्वरूप के प्राघार 
पर रखा जा सकता है | 

झ-पृथक्‌ सत्तापूर्ण पा सकारात्मक भधिकार, जैसे १-समानता का प्रधिकार, 
२-स्वतत्रता का श्रधिकार, ३-शोषण के विरुद्ध भधिकार, ४-घामिव' स्वतत्रता 
का भ्रघिकार ५-सास्कृतिक भौर शैक्षणिक भधिकार, ६-सम्पति का भ्रधिवार | 
इनमे प्रत्येक भधिकार का स्वरूप सकारात्मक है, क्योकि इनके माध्यम से नागरिकों 
के व्यक्तित्व के विकास मे सहायता मिलती है। इसके पतिरिक्त, इसमे से प्रत्येक 
अधिकार की पृथक्‌ सत्ता एवं भ्रस्तित्व है । 

ब-उपचार सबधी या वायंविधिक प्रधिवार । भारत के सविघान मे सातवें 
अधिकार, सर्वेधानिक उपचारो के अधिकार का स्वरूप इस प्रकार का है। इसका 
उद्देश्य नागरिकों के सकारात्मक या पृथक सत्तापूर्ण भ्रधिवारों के उल्लघन होने पर 
एक विशिष्ट कार्य विधि के भ्रनुसार पर्याप्त उपचार प्रदत्त करना है । 

जबकि सकारात्मक या पृथक सत्ताधारी प्रधिकारो द्वारा नागरिको के लिए 
ऐसे क्षेत्र का निर्धारण होता है, जिसमे सरकार कोई ऐसी पक्षपात पूर्ण कार्यवाही 


१६ जो० एन० जोशो-'द कान्स्टोट्यूशन झाफ इडिया', १६५२, पृ० ६१३ 
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नही कर सकती, जिससे इन ग्रधिकारों का उल्लघन हो, सर्वघानिक उपचारों के 
अधिकार के अन्तर्गत उस्त कार्यविधि को निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार 
राज्य का, नागरिकों के किसी सकाटात्मक श्रत्रिकार वे उल्लघत होने की स्थिति 
मे, यह कतंव्य होगा कि पीडित नागरिक के लिए उपचार वी व्यवस्था करे । 
भारत के सविधान के अन्तर्गत सवैधानिक उपचारों का अविकार एक प्रभावशाली 
आ्रौषधि के रूप में है, जिसके उपयोग से कसी मूल अधिकार के उल्लंघन के परि- 
णाम स्वरूप पीडित नागरिक को पर्याप्त उपचार तुरन्त प्राप्त हो सकेया । श्रत- 
सर्वधानिक उपचारों का अधिकार राज्य द्वारा सत्ता के समवत. दुरूपयोग पर, 
जिससे नागरिकों के भ्रघिकारों का हनत हो, एक महत्वपूर्ण अवरोध है । 
उपर्युक्त भ्रध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि मारतीय सबिबात निर्माताओं ने 
अपनी दूरदर्शिता एवं विद्वतता का परिचय देते हुए राज्य एवं नागरिकों के उपर्युक्त 
सबब की पृष्ठभूमि मे, राज्यसत्ता पर दो महत्वपूर्ण जनतात्रिक प्रवरोधों को रखा, 
जिससे नागरिको के भूल अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके । 
सर्वप्रथम, नागरिकों के मूल प्रथिकारों को सविधान में रखते हुए इन भ्रघि- 
कारों वी मौलिक्ता पर प्रकाश डाला गया है । सविधाने मं इन भ्रधिकारों को 
एक विश्येप स्थान देने के फत॒स्वरूप इनको सविधान की पवित्रता एवं सर्वोच्चिता 
का सरक्षण प्राप्त हुभा है । 
द्वितीय, सविधात निर्माताणों ने मूल भ्रधिवारों को संविधान भे रखने के अ्रति- 
रिक्त, कतिपय प्रावधानों द्वारा स्पष्ट माषा मे यह निर्धारित शिया है कि इन 
अधिकारों का, राज्य सत्ता के दुश्पयोग द्वारा उल्लघत न हो । अनुच्छेद १२ के 
अन्तर्गत राज्य से तात्पयं है भारत सरकार एवं भारतीय संसद, प्रत्येक राज्य वी 
सरकार तथा राज्य विधान-समा, तथा मारत में स्थानीय या श्रन्य अधिकारी । 
इस प्रकार अनुच्छेद १२ द्वारा 'राजसत्ता' का उपर्युक्त श्र्य बतलाया गधा है। प्रतु- 
च्छेद १३ के श्नुस।र राज्य (जिसका भ्रय॑ भनुच्देद १२ मे दर्शाया गया है) द्वारा 
विभित कानून जो भूल भ्रधिकारों के विरुद्ध है, श्रवेय माने जायेंगे । अनुच्छेद ११, 
उपवल्य २ के धनुसार कोई कानून राज्य द्वारा निमित नहीं किया जा सकता है , 
जो कि सवियान द्वारा प्रदत्त अधिकार को समाप्त करता है या उसम विघटन 
बरता है भ्रौर इस प्रकार का कानून प्रवेध होगा । “सविधान के प्रध्याय तीन मे 
विहित मूल प्रचिकार, राज्य के समस्त अगा के विरुद्ध किले की दीवार हैं। 'राज- 


सत्ता-व्यवस्यापन, बार्यप्रालिका एड न्यायपालिका सबयों - पर थह वई श्रवरोधो 
के रूप म निर्मित क्ये यये हैं ।”* 





१. एम० सो० कापजो-कान्स्टीट्यूशन प्राफ इष्डियां, १६५८ पृ० १४६॥ 
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०७ फरवरी, १६६७ वो सर्वोच्च न्यायालय ने योलानाथ वनास प्रजाब राज्य 
के प्रवरण में एवं महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसवे प्रनुसार ससद को मूत झधिकारा 
में सशोधन बरने वा भ्रधिवार नहीं रहा । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलवताथ 
प्रकरण मे दिया गया निर्णय, उसके पूर्व वे दो निर्णया वे विद्ध था, जो शवरी 
प्रसाद बनाम मारत सघ एवं सज्जनसिग बताम राजस्थान राज्य वे दो प्रवरणा 
में दिये गये थ भौर जिनम सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था वि ससद 
को सविधान मे उल्तेस्तित मूल श्रधिवारा वा सशोधन वरने का प्रधिवार है । 
प्रतएव जब फरयरी १६६७ म॑ सर्वोच्च न्यायालय ने गोलताव प्रवारण में यह 
निर्णय दिया वि' ससंद वो सविधान थे' भ्रनुच्छेद १३ बे' भ्रस्तर्गंत मूल भधिकारों 
मे सशोधन बरने का भ्रधिवार नहीं था, राजनीतिज्ञा तथा विपिशास्त्रज्ञों ने, 
विशेषयर श्रीनाथपाई ने सुभाव दिया विः सविधान के भनुच्छेद ३६८ यो सशोधित 
बर इसम स्पष्ट रूप रे यह प्रतिरिक्त प्रावधान जोड़ा जाये विः सविधान थे प्रष्याय 
तीन मे उल्लिसित मूल ग्रधिकारों यो सशोधन बरने वा भ्रधित्ार ससद को प्राप्त 
है । श्रत नवम्बर ५, १६७१ को सविधान वा र४वाँ सशोधन पारित किया गया, 
जिसके प्रनुस्तार भ्रनुच्छेद ३६८ में यह प्रावधात जोड दिया गया है वि ससद को 
मूल प्रधितारों मे सशोधन वरते वा भ्रधिकार है । सविधान वे' २४ वें सशोधन वे 
फ्लस्वरूप ससद को पुन भूल प्रधिवारों के सशोधन का वह प्रधिकार प्राप्त हो 
गया है जो उसको सर्वोच्च न्यायालय मे गोलकनाथ प्रवरण म दिये गये निर्णय 
के पूवव॑ प्राप्त था । 


मूल झ्रधिकारों वे सबंध में यह मी याद रुसना प्रावश्यव' है थि यह श्रधिवार 
प्रसीमित नही है । यह एवं राजनीतिक सत्य है वि प्रस्नोमित प्रधिवारों का जन- 
ताश्िब राज्य में कोई स्थान नही हो सकता है । विशेषयर, यह्‌ ब्रिडिश एवं प्रभरी वी 
सत्रियानों वे प्रन्तगंत स्थापित जनतात्रिव व्यवस्थाप्रो के सन्दर्म मे सत्य है। 
प्रमरीवा में नागरिवों वे सीमित प्रधिवारों के सिद्धान्त को प्रमरीवी सर्वोच्च 
न्यायालय ने मान्यता दी ।९ 


भारत में भी नागरिवो वे सीमित श्रधिवारों के सिद्धान्त को मान्यता दी गई 
है। मुख्य न्यायाधीश दास ने, गोपालन बनाम मद्गास राज्य वे प्रव'रण में बहा 
है--' गतत वार्य करने वी एवं व्यक्ति वी स्वतन्॒ता पर प्रतिबन्ध लगाना, वास्तव 
में पीडित होते वाले व्यक्ति बी स्वतत्॒ता प्राप्त बरना है। श्रतएव स्वतश्रता पर 
प्रतिबन्ध लगाने वी जाँच न बेवल व्यक्ति परक' दृष्टिकोण से, जैसा कतिपय व्यक्तियों 
के सवध मे लागू विये जाने से विदित होता है, वी जाना चाहिय, भ्रपितु वस्तु 





१; ऐडकीन्स धनाम चोलरनस हास्पिटल, १६२३, २६१ यू० एस० ५२५। 


२६ भारतोय शासन झोर राजनोति 


परक दृष्टिकोण से भी कि इसके द्वारा भ्रधिक सख्या मे व्यक्तियों की स्वतत्रता 
भ्राप्त होती है ।/१ 

भरत जब कि राज्य सत्ता पर एक ओर नागरिकों के मूल झधिकारो के सदमे 
मे सीमाएँ सविघान द्वारा लगाई गई हैं, दूसरी भोर नागरिको के मूल झधिकारो 
बर भी सर्वेचानिक सीसाएँ लगाई गई है, जिससे जनतत्र एव राज्य का अस्तित्व 
विद्यमान रहे । 

झव यहाँ उचित होगा कि मारतीय सविघात द्वारा सात मूल झधिकारों का 
विस्तार पूर्वक भ्रष्ययन क्या जाये । 


समानता का अधिकार 

सविधात के भ्रनुच्छेद १४-१८ में सागरिकों के समानता के अधिकार का 
विवरण दिया गया है। इस झधिकार के सन्दर्भ भे राजसत्ता पर बतिपय विशेष 
अवरोध लागू किये गये है । राजरत्ता के प्रश्न के दृष्टिकोण से समानता का झधि- 
कार निषेधात्मक ह। इस मुद्दे पर विशेषकर झनुच्छेद १४, १५, व १६ में वल दिया 
आगरा है, जो निम्नलिखित हैं 

अनुच्छेद १४ के अनुसार राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समा- 
लता का या कानूठ द्वारा समान सरक्षण के भविकार का, मासतोम प्रदेश पर, निषेध 
नद्वी किया जायेगा । 

अनुच्छेद १५ (१) के अनुसार राज्य कसी नागरिक के विस्द्ध धर्म, वश, 
जाति, लिग, जन्म के स्थान अथवा इनमे से कसी मी झाधार पर मेदमाव नहीं 
करेगा । भनुच्छेद १५ के उपबन्ध २ के झनुसार धमे, वश, जाति, लिंग, एवं जन्म 
स्थान शथदा इनमे से किस एक भी आधार पर नए्यरिक दे विश्द्ध निम्नलिखित 
मामलों में मेदमाव नही क्या जावेगा +- 


१-दूकानो, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्मजनिक भनोरजतगृहों वे 
प्रवेश के सबध भे । 
२-पूप था भ्राशिक भाषार पर राज्य निधि द्वारा बने हुए या जनता वे लिए 


बताये कं बुए, त्तालाद, स्नानघाटो, सडको तथा सार्वेजनिक स्थानों के उपयोग वे 
सबंध में 


्रमुच्छेद १५४ वे दो भ्रपदाद हैं। सर्वप्रथम, राज्य स्त्रियों तथा दच्चा की 
श्रगति के लिए विशेष कदम उठा सकता है। द्वितीय, झनुच्छेद १५ में उल्लिखित 
किसी भी ग्रादघान से या भरनुच्छेद २६ के उपबन्ध २ से राज्य को शिक्षा एव 





१ गोपालन बनाम सदास राज्य, १६४०, एस० सी० झार० ८८, (२६२) । 


नागरिकों के मूल प्रधिकार २७ 


सामाजिक क्षेत्र मे पिछड़े हुए वर्गों एव श्नुसुचित जातियो वी उन्नति वे लिए बाई 
विशेष व्यवस्था वरने म॑ कसी प्रकार वी बाधा नहों होगी । 

अनुच्छेद १६ (१) वे अनुसार समस्त नागरिका को सरकारी पद पर नियुक्ति 
के लिए समान भ्रवसर उपलब्ध होंगे। पनुच्छेद १६ (२) के अनुसार केवल धर्म, 
चश, जाति, लिंग, उत्पत्ति, जन्म स्थान या इसमें से किसी भी भ्राघार पर किसी 
नागरिक को सरवारी नौकरी या पद से वचित नहीं क्या जायगा श्र न मेदमाव 
किया जायेगा । सक्षेप्र मे अनुच्छेद १६ राज्य पर एक प्रतिदन्ध के सदृश है, जिसव 
कारण सरकारी नौकरी या पदा के सबध म धर्म, वश, जाति, लिंग, उत्पति एव 
जन्म स्थान के कारण मेदमाव नही क्या जा सकता है। परन्तु इसके सर मं 
कतिपय अ्रपवाद हैं जो निम्नलिसित हैं । 

(क) ससद विधि द्वारा राज्य-सेवान्रा से समधित पद या स्थानीय पद वा वहां 
के निवासियों के लिए श्रारक्षित कर सकता है । 

(एप) यदि राज्य की राय में पिछड़े हुए वर्ग के नागरिका को राज्य सेयाग्रो 
में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो राज्य इनके लिए नियुक्तियों या पदों वो 
आ्रारक्षित कर सकता है। परन्तु अनुच्छेद ३३४ द्वारा यह स्पप्ट रुप से प्रावधान 
क्या गया है कि पिछडे वर्गों की नियुक्ति करते समय प्रशासन वी कुशलता वो 
ध्यान में रखना प्रावश्यक है। 

समानता के ग्रधिकार के सन्दर्भ मे सविधान के श्रनुच्छेद १७ के प्रन्त- 
गेंत अ्रस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है। इसके श्रतिरिक्त, ग्रस्पृश्यता से 
उत्पन्न वी गई निर्योग्यता को लाग्रू करना श्रपराघ होगा, जो वानून के श्रन्तर्गत 
दण्डनीय है । 

ससद ने, १६५५४ मे, समानता के भधिकार को प्रमावशाली रूप से लागू करने 
के लिए भस्पृश्यता श्रपराध भ्रधिनियम १६५५ पारित क्या, जिसका उद्देश्य प्नु- 
सूचित जातियो के साथ क्ये जाने वाले मेदमाव को अ्रवेध घोषित बरना और 
उचित दण्ड वे” लिए प्रावधान करना है। वस्तुत" जो सुविधाएँ जनसाधारण एव 
सवर्ण हिन्दुश्रो को प्राप्त हैं, इस श्रविनियम के श्रन्तगंत वे सुदिधाएँ अ्रनुमूचित 
जातियों को भी प्रदत्त हैं। यदि कोई व्यक्ति कसी हरिजन को सार्वजनिक पूजा- 
स्पाव में पुझा गा ग्रार्थश करते से या किसी तालाब, बुएँ या जलसोत में स्नान 
करने से रोकता है तो उसे ६ माह वी कद या पाँच सो रुपये जुर्माना या दोनो 
प्रकार के दण्ड दिये जा सकते हैं। यह दण्ड उनको भी दिया जा सकता है, जो 
हरिजनों को दूकान, सार्वजनिक जलपानगृह, होटल, घमंशाला, सराय, नदी, कुएं, 
स्तानघाट, श्मशान, निवास स्थान, प्रस्पताल शैक्षणिक सस्थाएँ एवं छात्रावास वे 
उपयोग से वचित करने का प्रयत्न करेंगे । 


र८ भारतोय शासन झौर राजनोति 


भ्रस्त मे श्रनुच्छेद १८ के भ्रनुसतार उपाधियो को समाप्ति के लिए निम्नलिखित 
प्रावधान क्ये हैं. -- 

१--सेना या शिक्षा सबधी उपाधि के सिवाय प्रत्य कोई उपाधि राज्य द्वारा 
प्रदान नही की जावेगी । 

२--भारत वे' किसी नागरिक द्वारा विदेशी राज्य की कोई उपाधि स्वीवर 
नही की जायेगी । 

३--कोई विदेशी जो भारत मे राज्य के प्रवीन लाभ के विसी प्रद पर है, 
राष्ट्रपति को सहमति के बिवा किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्त्रीकार नहीं 
कर सकता है ) 

४--मारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई मेट या उपलब्धि या पद 
राष्ट्रपति की सहमति वे बिना स्वीकार नही कर सकता है । 

तथापि, जनवरी २६, १६५० को राष्ट्रपति ने यह प्रदेश प्रसारित किया कि 
राष्ट्रसघ (कामतवेल्थ) के कसी भी देश के नागरिक को विदेशी नहीं समझा 
जायेगा, जब तक कि यह बात ससद द्वारा धारित किसी विधि के विरुद्ध न हो । 
अतएव इस प्रादेश के फलस्वरूप भारतीय नागरिक राष्ट्र सघ (कामतवेल्थ) के 
किसी देश की उपाधि स्वीकार बर सकता है । 

मारत वे' नागरिकों के समानता के प्रधिकार के दृष्टिकोण, राज्य की भूमिका 
के दो पहलू हैं। सर्वे प्रथम, राज्य को प्रपनी शक्तियों का उपयोग सीमित रूप से 
करना आवश्यक होगा, जिएसे उसके द्वाण नागरिकों की कानून के समक्ष समानता 
था बानूत के द्वारा समान रूप से प्रदत्त सरक्षण को घमं, वश, जाति, लिग, तथा 
जन्म स्थान भ्रथवा इनमे से किसी एक के प्राघार पर भेद-मांव के कारण प्राधात 
न पहुँचे । द्वितीय, राज्य वो सरकारी सेवाओं मे निमुक्ति करने के लिए भ्पने 
प्रथिक्वरों का उपयोग नागरिकों वे अवसर के समातता बे प्रधिकार के अनुकूल 
ही उपयोग में लाना होगा | कह 

; समातता के भ्रपिकार के अन्तर्गत मारतीय नागरिकों को एक विशेष कर्तव्य, 

सबिधाल द्वारा होंपा गया है जो कि भ्रस्वृश्यता निवारण से सवधित है। इसका 
उद्देय सामाजिक समानता की स्थापना करना है। वस्तुत प्रस्पृश्यता-निवारण 
सबधी प्रावधान उन व्यक्तियों के भ्राचरण पर समवत, एक महत्वपूर्ण अ्रवरोध वे” 
एप मे रसे गय हैं जो संविधान में निहित जनतात्रिक मूल्यो- स्वतत्रता, समानता 
तथा न्याय वा, छूत छात के व्यवहार से, विनाश करने बप प्रवत्त करें ) 


स्वतत्नता का अधिकार 
भारतीय संविधान हे भ्रनुच्छेद १६ से २२ मे सागरितों को स्वतवता के भ्राधि- 
कार का विस्तार पूर्दक विवरण दिया गया है। “एक प्रकार से इनको व्यक्ति के 


भागरिकों के मूल प्धिकार २६ 


नागरिक भ्रभिवार माना जा सकता है परन्तु एव दृष्टिकोण से इनवी राजनीतिब' 
महत्ता प्रत्यधिक है बयोकि ये व्यक्ति एवं जनतम्न के लिए ब्रति झावश्यव हैं भौर 
जनतत्र इसके माध्यम से तथा इनके ग्राधार पर ही जीवित रहता है। जब एप 
व्यक्ति को समुद्यय एवं राजनीतिक दल निर्माण बरने या भ्रपिवार है, प्रपने विचारा 
को प्रसारित करने की स्वतत्रता है भ्ोर बिना सत्तारूढ़ दल वे हस्तक्षेप पे चुनाव 
जीतने तथा सरकार निर्माण बरने वा प्रवसर है, तव ही हम जनतत्र वे प्रस्तित्व 
की कल्पना कर सबते हैं अत ये (स्वतन्नता वे प्रधिवार) सविधान वा जीवन 
और प्रात्मा हैं। " 

भारत के नागरिवों वे स्वतश्नता व प्रधिकार वे दो पहलू हैं। स्वेप्रषम 
भागरिको वो सविधान द्वारा सात मूल स्वतश्नताएँ प्रदान वी गई हैं। भनुच्छेद १६ 
(१) के अनुसार इन सात स्वतत्रताप्रा वा उल्लेस किया गया है, जो निम्ब- 
लिपित हैं। 

१-वाक्‌ स्वातश्य तथा परमिव्यक्ति की स्वतत्रता 

२-शान्ति पूर्वेक एव भ्रस्त्र रहित सम्मेलन बरने वी स्वतत्नता । 

३-समुदाय ओर सघ निर्माण बरने की स्वतन्नता । 

४-भारतीय प्रदेश में स्वतत्रता पूर्व भ्रमण बरता । 

४-मारतीय प्रदेश के किसी भी हिस्से में निवास बरने तथा बसमे की 
स्वतत्रता । 

६--सम्पत्ति वे' प्र्जंन करने, रसने श्ौर बेचने वी स्वतम्रता । 

७-कोई व्यवसाय, वृति, व्यापार या धन्या करने की स्वतश्॒ता । 

भारतीय सविधान द्वारा प्रदत्त स्वतत्नता का भ्रधिवार भ्प्तीमित नहीं है। 
संविधान द्वारा इस श्रधिकार पर वतिपय 'पुक्तियुक्त सीमाएँ” लगाई गई हैं जो एस 
सिद्धान्त के अनुकूल है कि कानून झोर स्वतत्नता में वास्तव मं कोई विरोधामास 
नही होता है श्रौर वास्तविक स्वतत्रता बानन ये प्रन्तगंत ही प्राप्त हो सकती है। 
यह सावधानी रखते हुए कि स्वतत्रता उच्छुखलता में परिवर्तित ने हो णाये, सबवि- 
धान निर्माताशो ने राज्य को शक्ति प्रदत्त भी, जिससे सामान्य जनता वे हित में 
अधिकारो पर सीमाएँ रखी जा से "जो बात रुचिपू्वक ज्ञात यरने योग्य है, 
चह यह है कि उन्होंने इनको सीमाशो को युक्तियुक्त श्रर्थात न्याय योग्य निर्धारित 


किया है, जिससे भविष्य में कोई न्यायालय श्रपने को इस श्रधिकार से सकोच पूर्वंब' 
चचित म बर ले ।”रे 





१६ दी० के० राब-थपार्लियामेन्टसे डेमोशेसो इन इण्डिया ४ १६६१ पृ० 
(ं४६-१४७ ) 


३ पही-पृ० २१११ 


३० भारतीय शासन झ्रौर राजनीति 


अतएव सविघान मे नागरिकों के स्वतंत्रता का जो आश्वासन है, उसके साथ 
ही यह भी स्पष्ट है कि इस स्वतत्रता पर राज्य द्वारा युक्तियुक्त सीमाएँ भी रखो 
जा सकती हैं और राज्य जिस कानून द्वारा इन सीमाओ को लागू बरेया, बह कानून 
न्याय-योग्य' होगा, श्र्थात उक्त कानून को स्थायालय में चुनौती दी जा सकती 
है। वस्तुत ज्ञिन सीमाग्रो को राज्य द्वारा अनुच्छेद १६ के भ्रन्तर्गत स्वतत्रता के 
प्रधिकार पर लागू क्या जायेगा, वे निरकुश नही परन्तु युक्तियुक्त होगी। इस 
न्यायिक झकुश के कारण व्यवस्थापिका, स्दतत्रता के अधिकार क। अतिक्रमण नहीं 
कर सकेगी । 

असीमित तथा ग्रनियभित स्वतत्रता अवश्य ही उच्छुखलता मे परिवर्तित हो 
सबठी है और इसके परिणाम स्वरूप न केवल ग्रन्य व्यक्तियों वी स्वतत्रता को 
हानि पहुँचाती है परन्तु इससे राज्य की सुरक्षा एवं प्रस्तित्व को मी खतरा पंदा 
हो सकता है। इसलिए स्वतत्रता का सही अ्रभिप्राय ऐसी स्वतजता से है, जो कावूत 
से नियमित है, क्योंकि कानून जनतानिक राज्य म जनता की इच्छा का ठोस रूप 
होता है। दूसरे शज्दो मे कानूत द्वारा हो जनतात्रिक राज्प में जनता की इच्छा का 
क्रियान्‍्वय समव है । झतएव जनतात्रिक पद्धति से निभित कानून के दायरे में ही 
च्योक्ति की स्वतनता समव है, जिससे ग्रन्य व्यक्तियों की स्वतनता का हतन न हो 
सके । परन्तु इसके साय ही यह झावश्यक है कि राजप्त्ता का उपयोग भी सीमित 
तथा जनतात्रिक रूप से किया जान। चाहिये, विशेषकर जब कि राजसत्ता के 
उपयोग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किया जाता है । 
इस दृष्टि से नागरिकों के प्रविकरों क। सदिवान मे स्पष्ट उनन्‍्लेव करता राजसत्ता 
पर प्रावश्यक सीमाएँ निर्धारित करना है, जिनका राज्य सत्ता द्वारा उल्लघव 
करना स्पष्ट रूप से अ्रवैधानिक होगा। मारतीय संविधान में मूल अधिकारी के 
उल्लेख करने के साथ उन सीमाग्रों को स्थापित कथा यया है जितसे ये प्रधिकार 
सीमित रहेग। हमारे सविवात से प्रदत्त मुच झ्रविकार झतझव अतीमित नही हैं ! 
“अत्येक मासले में अधिकार, त कि सीमाएँ मूल हैं और देश मे सर्वोच्च न्यायालय 
तथा अन्य न्‍्यायालया का यह कलेंब्य है कि इन भ्रधिकारा की उत्साहपूर्वक चौक्सी 
श्रौर रक्षा करे ।/१ 

नागरिका के स्व॒तव॒ता के अविकार में निहित सात स्वतञ्ताशों पर इस दृष्टि 
कोण से भावश्यक युक्तियुक्त सीमाएँ सवियात द्वारा लथाई गई है, जितका उरेस 
मारत में नागरिकों की स्व्रतजता भौर राजसत्ता के मध्य में जवतातिक सब्छुलन 
स्थापित करना है। नागरिक्ो की स्वतत्रता पर इस प्रकार को सीमाएँ, प्रत्येक 
स्वस्थ समाज में पाई जाती हैं, जिनके विदा समाज का अस्तित्व नहीं रह सकता: 





१. एस० दवाच-द कान्स्टीट्यूसन प्राक इब्डिया', १६६४ पृ० १०२। 
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है | वोई राज्य अपने नागरिको को श्रसीमित स्वतत्नता नहीं दे सकता है। भारतीय 
सबविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की यह एक विशेषता है वि इनके सयध में 
संविधान म॑ ही युक्तियुक्त सीमाग्रा वी श्रावश्यक्ता पर बल दिया गया है । विस्खु 
यह ज्ञात करन वे लिए कि किसी वानून द्वारा लगाई य सीमाएँ न्‍्यायाचित है था 
मही स्यायपालिका को झतिम अधिकार प्राप्त है। मारतीय नागरिव वा प्रनुच्छद 
१६ वे अन्तर्गत प्रदत्त सात स्वृतनताम्रा पर निम्नलिखित सीमाएँ है । 


१--वाक्‌ स्पृततता तथा अ्रमिव्यक्ति वी स्व॒तग्रता पर सीमाएँ! बात स्वतत्रता 
तथा अ्रभिषक्ति की स्वतत्रता के अ्माव में जनतन्न का कोई मूल्य नहीं है। श्रत- 
प्रत्यवा जनता तरिक सविवान के अन्तगंत वार स्वतत्र॒ता एवं विचारा वी अभिव्यक्ति 
की स्वतत्रता को मान्यता दी जाती है। परन्तु जैसा देखा जा चुका है, प्रसी मित स्वत प्रता 
न बेवल ग्रथंटीन हो जायेगी विन्तु यह्‌ जनता के सामान्य हितों के लिए हानिवारब' 
सिद्ध होगी! 


प्रारम्म मं मारतीय सविधान द्वारा बेवल चार विपयो वे सवध मे नागरिकों 
वी बार तथा प्रमिव्यवित की स्वतत्रता पर सीमाएँ रसी गई (झ्र)-प्रपमान-लेप, 
(व) न्यायालय वी निन्‍्दा, (स) शिप्टाचार और नेतिक्ता एवं, (ट) राज्य की 
सुरक्षा । सम्रिधान वे लागू होते के पश्चात्‌ यह अनुमव किया गया कि उपर्युक्त 
चार विपयो सजी सीमाग्रों के वावजूद भी स्वतन्नता का अधिवार इतना श्रधिक' 
विस्तृत था कि न केवल हत्या और अन्य हिंसात्मण' अपराधों के लिए उत्तेजित करने 
के कार्य इन सीमाग्रो के क्षेत्र मे नही प्राते हैं, किन्तु जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने 
रोमेश धापर बनाम मद्रास राज्य के प्रवरण में अपने निर्णय म बतलाया है कि 
राज्य वी नीव पर आघात पहुँचाने वाले या राज्य को समाप्त करने थे कार्य को 
छोड़कर भ्रन्य कार्यों के आधार पर वाक्‌ तथा श्रमिव्यक्ति स्वातत्य पर सीमा 
लगाना उचित नही होता । फलस्वरूप १६५१ में प्रथम सशोघन श्रधिनियम पारित 
किया गया, जिसमे नागरिकों वी वाकू तथा अभिव्यक्ति की स्वतत्ता पर युक्तियुक्त 
सीमाश्रा के क्षेत्र म वृद्धि की जा सके । अत. उपर्युक्त उल्लिखित चार विषयों भें 
तीन भर विषय जोड दिये गरमे, जिनसे नागरिक स्वतत्नताओो पर युक्तियुक्त सीमाओं 
के क्षेत्र मे वृद्धि हुई। ये निम्नलिखित हैं । 


(एक )-विदेशी, राज्यो, से. मिज्ञता, पूर्ण, सूत्॒घ, रहते. के. ल्णिए, 
( दो )--सावंजनिक सुरक्षा के लिए और, 
(तीन)--अपराघ को न प्रोत्साहित करने के लिए । 


सक्षेपर में, राज्य नागरिकी के वाकू तथा विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतत्रता 
पर निम्नलिखित सात विपयो के सन्दर्भ में प्रतिबन्ध लागू कर सकता है । 


शेर भारतोय शासन झौर राजनोति 


(१) अपमान लेख, (२) न्यायालय को दिन्दा (३) शिष्टाचार तथा नैतिकता 
(४) सज्य की सुरक्षा, (५) विदेशी राज्यो से मैत्रीपूर्णसवध (६) अपराधों के 
सम्बन्ध में (७) सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ॥ 

>इन सीमाओ को युक्त्युक्त सीमाएँ इसलिये माना यया है कि यदि क्स्ती 
उपयुक्त यायालय की सम्पति मे यदि क्सी कानून या आदेश द्वारा युक्तिहीन प्रतिवन्‍्ध, 
बकू व विचारो की अभिव्यक्ति की स्वतत्रता पर लाग्र्‌ क्ये गये हैं, इनको प्रबंध 
माना जा सकता है। अतएव नागरिकों को स्वतत्रता पर सीमाएँ लगाने का व्यव 
स्थापिका और कार्यपालिका का भ्रधिकार झ्नन्तिम नहीं है। वयोकि स्यायपरालिका 
इन सीमाझ्ा के झौचित्य की जाँच कर उन्हे अबघ ठहरा सकती है । “यहाँ पर 
भारतीय सविघान ने अमरीकी सविघान से व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के 
कार्यों का न्‍्यायपालिका द्वारा निरीक्षण के सिद्धान्त को अपनाया है । यह न्यायालय 
को निर्धारित करना है कि सीमाएँ युक्तियुक्त हैं या नही ।”* चिन्तामणराव वनाम 
मध्यप्रदेश नामक प्रकरण मे सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि व्यव- 
स्थापिका द्वारा निर्धारित शुक्तियुक्त सीमाएँ" अन्तिम नही हैं॥ न्यायपालिका को 
यह जाँचने का सधिकार है कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित सीमाएँ युक्तियुक्त हैं 
या नहीं हैं 

२-शान्तिप्रूवंक तथा अस्त्ररहिंत सम्मेलन बरन की स्वतत्नता भारत के 
नागरिकों को सविधान के भनुच्छेद १६ द्वारा प्रदत्त है। इस प्रकार नागरिकों को 
राजनीतिक या अन्य प्रकार के सम्मेलन करने का भ्रधिकार है, परन्तु यह शान्ति 
थूवेंक होता चाहिये जिससे सावंजनिक मुरक्षा को क्‍प्राघात न पहुँचे । मनुत्दद १६ 
उपबन्ध हे वे भनुसार राज्य को नागरिका के इस अधिकार पर सादंजनिक सुरक्षा 
के हित में 'युक्तियुवत सीमाएँ' लगाने का भ्रधिकार है। 

३-समुदाय एवं सध निर्माण बरने की स्वतत्रता भारतोय नागरिका को 

सबिधान के भरनुच्छेद १६ (१) (सो) द्वारा प्रदत्त है। इस प्रकार की स्वतत्रता 
के भाधार पर नागरिकों को राजनीतिक दल, व्यापार सघ, और समाओ के लिए 
व्यवस्था करने का अधिकार है। इस प्रकार को स्वेवतदा पर अनुच्छेद १६ उपबन्ध 
(४) के झन्तगेंत राज्य सार्वजनिक सुरक्षा एद नैतिकदा के हित में 'युक्तियुक्त 
सोमाएँ/ लगा सकता है। इस दृष्टिकोण से यदि कोई सगठन क्सो कानत के 
ज़ियान्वयन में हस्तक्षेप करठा है या सार्वजनिक नेतिकता के विरुद्ध है, तो सम्य 
द्वारा उक्त सगठन को अवध ठहराया जा सकता है । 

४--मासतोय भ्रदेश में एक हिस्से से प्रन्य हिस्से मे भ्रमण करने की स्वतत्रता 
भारत के नागरिकों को सविघान के भनुच्छेद १६ (१) (हो) के अन्तर्गत प्राप्त 


१. डो० डो० दसु-पूर्वोक्त पुस्तस्ट, धृ० ५६३॥ 


भागरिको के मूस प्रधिकार ३३ 


है परन्तु इस स्वतन्नता पर भी राज्य 'युवितयुवत सीसाएँ” लगा सबता है। ये 
सीमाएँ प्रनुच्छेद १९ (५) के श्रन्त्गंत सावेजनिक या श्रनुसूचित जनजातियों ने 
हिंत में राज्य द्वारा लगाई जा सवती हैं । 

५-भारतीय प्रदेश के विसी मी हिस्से म निवास करने तथा वसने वी स्पृतत्नता 
प्रनुच्चेद १६ (१) (६) के श्रन्तगत भारत के नागरियों वो प्रदत्त हैं। परन्तु 
श्रनच्छेद १६ उपबन्ध ५ वे! श्रनुसार सावंजनिक या जनजातिया बे हितों थे 
दृष्टिबोण से, इस स्वतश्रता पर भी राज्य द्वारा 'युवितयुक्‍त्त सीमाएँ' लगाई जा 
सकती है । 


६--सम्पति वा श्रर्जन बरने, रपने भौर बचने वी स्वतत्नता, मासत के नाग- 
रिकों को सविधान वे अनुच्छेद १६ (१) (एफ) वे' अन्तर्गत प्राप्त है। परन्तु इस 
स्वतत्रता पर भी अनुच्छेद १६ (५) द्वारा यह मुव्तियुवत सीमा लगाई गई वि' इस 
स्वतत्नता वा उपभोग सार्दजमिव श्रौर जनजातियों बे हिता वो ध्यान में रप़्वर 
ही फिया जा सकता हैं। उदाहरणार्थ जुप्रा घर, भ्रनधिदृत प्रस्त्र, शराब वी 
भ्रनधिइत भट्टियाँ राज्य द्वारा जब्त वी जा सबती हैं। भरहाँ उत्लेसनीय है वि' 
सम्पत्ति श्रजित बरने तथा सपने का यह प्रधित्ार श्रनुच्छेद ३९ (ग) या (२) के 
प्रस्त्गत राज्य के व्यवितगत सम्पति यो लेने थे श्रधिकार वे भ्रधीन है प्रर्पात यदि 
प्रनुच्देद ३१ के भ्र तगंत राज्य जिसी व्यक्ति वी सम्पत्ति यो प्राप्त बरता है तो 
उस व्यवित को श्रनुच्छेद १६ (१) (एफ) द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति श्रज्िित करत एवं 
रसने के अधिकार को राज्य को श्रनुच्छेद ३१ द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत सम्पत्ति प्राप्त 
करने के अधिवार वे' प्रधीन माना जायेगा । 

७--क्सी व्यवसाय, वृत्ति, व्यापार या धन्धा करने वी स्वतत्रता भारतीय 
नागरिवों वो भ्रनुच्छेद १६ (१) (जी) के ब्रन्तगंत प्राप्त है। विन्तु यह स्वतत्नता 
अनुच्छेद १६ उपबन्ध (६) वे भ्रनुसार राज्य द्वारा, सावंजनिक हितो बे' दृष्टिकोण 
से युतितयुकत सीमाझी के माध्यम से सोमित वी जा सकती है। इसके श्रतिरिक्त, 
नागरिकों बी इस प्रकार वी स्वतश्नता से राज्य बे इस श्रधिकार पर, विः वह 
सिसी भी व्यवसाय, वृत्ति, व्यापार या घन्घे के सम्बन्ध मे बानून हारा व्यव- 
सायिक या तकनीकी योग्यता निर्धारित करे, कोई रोव' नही लगती है । राज्य को 
व्यवसायिक व तकनीकी याग्यता निर्धारित करने वा प्रधिकार इस कारण दिया 
गया है कि अनेक व्यवसाय, विशेषकर चिकित्सा था इन्जीनियरिग, न केवल इनमें 
कार्यरत व्यवितया से सम्बन्धित है किन्तु प्रत्यक्ष रूप से इनका सम्बन्ध जनता से 
भीहै। 

भारतीय नागरिको के स्वतत्रता के श्रधिकार का दूसरा पहलू विशिष्ट रूप से 
कानून एवं स्वतश्॒ता के सम्बन्धा पर प्रवाश डालता है। यह वर्णन श्रनुच्छेद २० 


झ्ष भारतोय शासन झौर राजनोति 


से अनुच्छेद्द २२ तक में दिया गया है! वस्तुतः इन तीन भवुच्छेदो मे भारतीय 
सविधान मे ब्रिटिश सविधान के सदृश 'विधि-शासन के सिद्धान्त पर प्रकाश 
डाला गया है। 
प्रो० डायसी ने ब्रिटिश सदिघान के अन्तगंठ विधि शासन के तीन सम्बन्धित 
अर्थ तिदिष्ट किये हैं, जो निम्नानुसार हैं, 
१-क्सि नागरिक को न हिरासत में लिया जा सकता है भौर न ही उसके 
जीवन एवं सम्पति पर अतिक्रमण ही किया जा सकता है, जब तक कि उस नाग- 
रिक ने विसी कानून का उल्लघन न क्या हो, 
२-कानून की दृष्टि मे समस्त नायरिक समान हैं; एव 
३-सविधान के सामान्य सिद्धान्त ऐसे न्यायिक निर्णेयों से उत्पन्न हुए हैं जितसे 
विशिष्ट प्रकरणों भे, जो न्यायालयों के समक्ष लाये गये थे, नागरिको के अधिकारों 
था निर्घारण किया गया है । 
ब्रिटेन मे विधि शासन के भन्तर्गत नागरिकों बे भ्रधिवारोबे प्रस्तित्व वो 
मान्यता देते और कानून तथा नागरिक के अधिकारों का सम्दन्ध स्पष्ट करते हुएं, 
थह स्पष्ट क्या गया है कि राजसत्ता का उपयोग, नागरिक के प्रधिकारो के सन्दर्भ 
में तभी होगा, जब कि नागरिक न किसी कानून का उल्लघन क्या है। 
भारतीय सविघान के भनुच्छेद २० से झनुच्छेद २२ तक मे यह स्पष्ट किया 
गया है कि नागरिकों के भ्रंधिकारों के लिए कानूत की भूमिका वया है। यह तीन 
प्रकार की है । 
सर्वे्रथम, भनुच्छेद २० (१) के अनुसार कोई व्यक्ति बिसी अपराध के लिए 
दोपी सिद्ध मेही माना जायगा, जद तक वि उसने अपराध करने के समय कसी 
स्थापित कानूत का अतिक्रमण न विया हो भौर न ही कोई व्यक्ति उससे अधिक 
दण्ड वा पात्र होगा जो उसको अपराध करने के समय स्थापित कानूत के झधीनत 
दिया जा सकता था। हक 
अनुच्छेद २० (२) के अनुसार जिसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 
एक बार स प्रपिक प्रम्मियोजित तथा दण्डित नहीं किया जा सकता। इस अनुच्छेद 
पे दण्ड से ध्रमिप्राय न्‍्यायात्रय द्वारा दिया गया दण्ड है, न कि क्सों विभाग 
द्वारा दिये गय दण्ड से है। झतएवं कसी प्रशासकीय कर्मचारी को न्यायालय द्वारा 
दण्ड मिलत के भतिरिक्‍त, उसके विरुद्ध सरकार भनुशासतात्मक कार्यवाही कर, 
दण्ड दे सकती है । 
परनुच्छेद २० (३) दे भनुसार दिसी व्यक्ति को जो वि कसी भ्पराध के 
लिए प्मियुकत है, स्दय के विरुद्ध साक्षी देने बे लिए बः््य नही क्या जायेगा । 
यह स्‍भविक्तार भारत सम दीवानी झौर फ़ौजदारी दोतों प्रदार के मामलों के लिए 
है, जद कि अमरोका में यह केवल फौजदारी मामलों वे लिए है 
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द्वितीय, भनुच्छेद २१ वे' भ्रनुशार बोई व्यवित भ्रपने जीवन भौर व्यक्रिगत 
स्वतप्नता से 'विधि सम्पन्न प्रद्निया द्वारा, म वि बिसी भ्न्य प्रद्िया से, बचित 
किया जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय मे गोपालन बनाम मद्रास राज्य में मामते मे 
"विधि सम्पन्न प्रक्रिया वा श्र स्पष्ट करते हुए, यह निर्णय दिया वि यदि व्यव- 
स्थापित्रा सभा, जीवम और व्यक्तिगत स्वतन्नता से वचित बरने वा यानून पारित 
करती है तो न्यायालय इस बासून यो चुनौती नहीं दे सबंगे। मुरय न्यायाधीश 
कानिया ने निर्णय देते हुए वहा--“विधि सम्पन्न-प्रत्रिया' शब्दों भो भ्रपाने के 
परिणाम स्वरूप, संविधान द्वारा व्यवस्थापियां समा वो बानून निर्धारित मरने मे 
अन्तिम प्रधियार दिया गया है १”* 

बतिपय लेसको मे व्यवस्थापिका समा के हाथ मे इस विषय पर प्रन्तिम 
अधिवार छोडने के प्रौचित्य पर शक व्यवत थी है। प्रो० श्रीनियागत या वन 
है--“विधि सम्पन्त प्रत्नरिया शब्दों वा उपयोग, व्यत्रितगत, स्वतन्नता मे! रक्षात्गया 
प्रावधानों को क्षीण बर देते हैं, पयोवि' एक व्यवस्थापिवा विसी भ्रत्निया का, जो 
कि न्याय मे सिद्धान्तों बे विरद्ध है श्रपनी सीमाश्रो में ही रहबर बाय परते हए, 
निर्धारण कर सकेगी ।/* 

यह सत्य है कि भारतीय सबिधान में "विधि सम्पन्न प्रत्निया (प्रोसीजर 
इस्टेबलिएट बाय ला)एब्दो बे' उपयोग बे” घपरण स्यायप्रालिया थो व्यवस्थापिता 
द्वारा पारित कानून के भ्रन्तवेर्ती ग्रण भौर दोप मे' श्राधार पर मानून वो प्रवैध 
घोषित बरने का अ्धिव५र नहीं रह जाता है। यदि न्यायपालिया इस निष्वर्ष 
पर पहुँचती है कि व्यवस्थापिका ने सर्वेधानिम क्षेत्र मे रह बार, सविधान के भनु- 
सार कानून पारित बिया है, तो उक्त बानून को बंध मानना ही होगा । इससे 
प्राय स्यायपालिका नही जा सकती है भौर कामून को मेवल उसके प्रन्‍्तव॑र्ती दोप 
के कारण अवैध नही ठहरा सकती है। इस दृष्टिकोण से यदि भारत मे व्यवस्था पिया 
व्यवित दे बन्‍्दी, फंद ओर नजरबन्दी वारने या बानून पारित करती है, स्याय- 
पालिका को इस प्रकार के कानून को पश्रवेध ठहराते वा भ्रधिकार नही है । 
न्यायालयों को, “विधि सम्पन्न प्रत्निया' शब्दों के दृष्टिफोण से बेवल इतना ही 
प्रधिवार प्राप्त है कि वे यह ज्ञात करे वि' किसी व्यक्त वे जीवन, भौर व्यवितिगत 
स्वतप्रता पर प्रतित्रमण किसी बानून के झ्नुसार हो रहा है या बिना पिसी बानून 
के हो रहा है। यदि यह सवेघानिया कानून के प्रस्तगंत हो रहा है तो न्यायालय 
बहाँ हस्तक्षेप नहो बार सकती है । 





१. गोपालन बनाम सद्रास राज्य-ए० ध्राई० भार०, १६५०, एस० सी० २७। 
२. एन० श्रोनिवासन--डेमोक्रेटिक गवेमेस्ट इन इडिया, पृ० १७३, १६४४ । 
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अमरीका मे, सविधान के पाँचवें और चौदहदें सशोधतो मे “वैधिंक प्रक्षिया 
(ड्यूप्रोसेस आफ ला) शब्दों का उपयोग, व्यक्तिगत स्वतत्रता के सरक्षण के लिए 
किया गया है। 'ैधिक प्रह्षिया' के अनुसार प्रमरीकी सर्वोच्च न्यायालय को, 
व्यक्तिगत स्वतत्रता के सरक्षण के लिए, अन्तिम अधिकार है। क्योंकि, अमरीनी 
सर्वोच्च न्यायालय 'बेधिक प्रक्रिया! के सन्‍्दर्म मे किसी भी कानून की जाँच दो 
क्सौटियों के झ्राघार पर कर सकता है $ 

सर्वप्रथम, अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय कानून की जाँच इस आधार पर कर 
सकता है कि क्या व्यवस्थापिका समा ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कानून 
पारित क्या है । 

द्वितीय, यदि व्यवस्थाषिका ने कादून अपने सवैधानिक क्षेत्राधिकार के अन्‍्तगेत 
पारित बिया है तो सर्वोच्च न्यायाचय यह भी जाँच कर सकता है वि उबद कानून 
के प्राकृतिक न्याय के सन्‍्दमं में क्‍या अन्तवेर्ती गुण और दोप हैं । यदि इस दृष्टि- 
कोण से ढानूत मे दोप हैं, तो झ्मरीकी सर्वोच्च न्यायालय उसे झवेध घोषित कर 
सकता है । यहाँ पर प्रमरीकन सर्वोच्च न्यायालय, “वेधिक प्रक्रिया! के भ्रनुसार ही, 
प्राइृतिक न्याय की कसौटी पर अपने अधिकारों का उपयोग करेगा । 

अत यह स्पष्ट है कि भारत मे गवावि सम्पन्न अक्रियाँ के अतुसार व्यक्तिगत 
स्वततता के विपय पर व्यवस्थापिका की शक्रित अन्तिम है, और श्रमरीका मे 'देघिक 
प्रक्रिया' के अनुसार न्यायपालिका को झन्तिम शक्ित प्राप्त है। 

तथापि, यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सविधान के अनुच्छेद २१ में 
“विधि सम्पन्न श्रक्रिया' का प्रावधान करके क्‍या वास्तव में सर्विधान तिर्माता 
ध्यक्तिगत स्यततता के सम्बन्ध में व्यवस्था पिका को अन्तिम शक्ति प्रदात करना 
चाहते थे, ज्सिके फ्लस्वरूप नागरिकों वी स्वतत्रत्ा के मूल झ्धिकार का अस्तित्व 
ब्यवस्थापिका की इच्छा पर ही निर्मर रहे । 

यद्यपि, ऐसा प्रतीत होता है कि “विधि सम्पन्न प्रक्निया' को अपनाने से व्यव- 
स्थापिका को प्रन्तिम शक्ित, व्यक्तिगत स्वतत्र॒ता और जीवन के लिए प्राप्त है, 
किन्तु इस तथय को नहीं भूल जाना चाहिये कि ध्यवस्थापिवा स्वयं सविघान के 
प्रावधाना द्वारा ववित है | भ्रतएव, व्यवस्थापिका अपनी शक्ति का उपयोग सवि- 
घान में उल्लिखित प्रक्रिया के अ्नुझूल ही कर सकेग्री । इसलिए व्यक्तियत स्ववकता 
व जीवन के मूल भ्रधिकार के सम्बन्ध मे, सविधान के अनुच्छेद २२ मे उस प्रहक्षिया 
का स्पष्ट रूप से उल्लेख है जिसके झ्राधार पर ही केवल नायरिक को उसकी 
व्यक्तियत स्वततता भौर जीवन के मूल अधिकार से वचित किया जा सकता है । 
अत. अनुच्छेद २२ में 'प्रक्रियात्मक-कानून' (प्रोसेजरल-ला) को समावेशित क्या 
गया है बयाकि “विधि सम्पन्न प्रक्षिया के अनुसार व्यवस्यापिका को व्यक्तिगत 
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स्वतत्रता और जीवन के मूल प्रधिकार के सम्बन्ध मे जो शकित प्राप्त हुई, उसको 
बधित किया जाये । 

अनुच्छेद २२ में निहित '्रक्रियात्मक वानून! इस प्रकार सविधान का, जो 
कि देश का मूल कानून है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है और जिप्तो सावा- 
रण विधि द्वारा व्यवस्थापिता परिवतित नहीं कर सकती है। अतएव, यह स्पष्ट 
है कि, व्यवस्थापिका द्वारा जो भी प्रक्रिया, नागरिव को उसक स्वतत्रता और 
जीवन के मूल अ्रधिकार से वचित करन वे लिए निर्धारित वी जाती है, उसवा 
प्रनुच्छेद २२ भे उल्लिखित प्रक्षियात्मए कानून! व ग्रमुकूत ही होना चार्टिये । तो 
यह नही कद्दा जा सकता है कि व्यक्तिगत स्वतथ्रता झ्लौर जीवन के भ्रपियगर वे 
सम्बन्ध भे व्यवस्थापिका की शक्ति झ्मीमित है । 

प्रभुच्छेद २२, उपबन्ध १ के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को बन्‍्दी किया गया 
है, उसको बन्दीकरण के कारणों से यथाशीघ्र भ्रवगत कराये बिना हवालात में 
रोका नही जायगा शभ्रौर न ही उसको इस झ्रधिकार स वचित किया जायेगा वि' वह 
प्रपती पसन्द के ववील से परामर्श करे तथा श्रपना बचाव करवाये । 

अनुच्छेद २९, उपबन्ध २ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसको वन्‍्द्री किया 
गया है भ्रौर हवालात भे रखा गया है, बन्दो वनाये जाने वे २४ घण्टे के भ्रन्दर 
निकटतम न्यायाघीश के समक्ष पेश क्या जायेगा, और वाई ऐसा व्यक्त यिना 
न्यायाधीश की सहमति बे उक्त झ्रवधि से अ्विवा समय तक हवालात में नहीं 
रखा जायेगा । 

अनुच्छेद २२, उपबन्ध ३ के श्रनुसार, उपब्रन्थ १ एवं २ में उल्लिखित वोई 
बात कसी विदेशी शत्रु या किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस निवारव निरोबी अधिनियम 
के भ्रन्तगंत बन्‍्दी बनाया गया है, लागू नही होगी । 

सक्षेप मे, अनुच्छेद २२ के द्वारा प्रक्रियात्मक नियमों का निर्धारण किया गया 
है जो कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर लागू है। यह निम्नलिखित है । 

१--बन्दी व्यवित को बन्दीकरण के कारणा से भ्रवगत कराया जाना 
चाहिये। 

२--बन्दी व्यक्ति को अपने पसन्द के वकील की सलाह लेने तथा बचाव कर- 
वाने का अधिकार है । 


रै-किसी व्यक्ति को बन्दी करने के २४ घण्टे की भ्रवधि मे निकटतम न्‍्याया- 
धीश के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये। 


४--बन्दी को, बिना न्‍्यायाघीश की प्रनुमति के २४ घण्टे से प्रधिक समय 
तक हवालात में नहो रखा जायेगा । 


अनुच्छेद २२ में निहित, उपर्युक्त 'प्रक्रियात्मक कानून” में कतिपय चुटियाँ 
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हैं, जिनके फ्लस्वस्प अभियुक्त को क्‍्दाचित न्याय प्राप्त न हो। य युट्याँ 
निम्मलिखित है। 

१--सविधान मे यह प्राववान नही है कि मुकदमे की सुनवाई जल्दी झौर 
सार्वेजनिक रूप से हो, झौर न ही यह प्रावधात है कि भ्रमियुवत्र को झपने बचाव 
के लिए भ्रपील करने का अधिकार है | 

२--यहाँ इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि मुक्दमा कम खर्चीला हो, 
जव कि प्रनुच्छेद २९ के उपयन्ध १ एवं २ का विषय साधारण वन्दीकरण है, इस 
अनुच्देद के उपबन्ध ४ से ७ तक का विषय निवारक निरोध है| तिवारक निरोध 
भारतीय सविधान का एक अत्यन्त मतमेदपूर्ण विषय है, जिसकी क्डी श्रालोचना हुई 
है। यह कदाचित अजीव-सा लगता है क्लि निवारकक्‍-निरोव-जेसा विपय सविवात 
के तीसरे अ्रध्याय मं, जिसमे नागरिको के मूल अ्रिकारों का उल्लेख है, सम्मिलित 
क्या गया हो । परन्तु निम्नलिखित दो तकों के ग्राघार १९ यह स्पध्ट हो जायेगा 
कि ऐसा क्यो क्षिया गया । 

सर्वप्रथम, राष्ट्र की सुरक्षा एव एकता के विशिष्ट महत्व के करण, संविधान 
निर्माताओं ने तिवारक-निरोब सम्दन्धी प्रावभान हमारे मविधान में रखे । बिना 
राज्य के ग्रस्तित्व के मूल अधिकारा वी कल्पना करता, बेमतलब होगा । मूल 
अ्रधिकारों को झ्रसीमिव नही होदा चाहिये, किन्तु राज्य की सुरक्षा एवं ग्रपण्डता 
के दृष्टिकोण से युवितयुक्त सीमाओं में ही इनकी उपयोगिता सिद्ध हो सकती है । 
स्वतन मारत के इतिहास से विदित हाता है, वि इसको झआन्तरिक और बाह्य 
खतरों का सदा सामना करना पडा है। वल्कि आज य खतरे विक्राल रूप बारण 
क्ये हुए हैं। विशेषकर १६६२ म चीनी प्राज्मण, तत्पश्वात्‌ १६६५ में पाक्म्तानी 
भ्राह्ममण झौर वागला देश के सन्दर्भ मे, पाकिस्तान से हुए युद्ध के रूप में देश को 
एक निरन्तर खतरे का सामना करना पडा है। “जनतानिक स्वततता मारत में 
एक नये तथा कोमल पोधे के सदृश है जो उन तत्वो के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अति- 
क्रमणों से स्वय की रक्षा करते में असमर्थ लगता है, जिनको जनतातिक स्वतत्रता 
एव प्रगति से कोई सहानुभूति नहीं है, कठिनाई से प्राप्त राष्ट्र की स्ववतता को 
तोड़ फाड करने वाले भौर हिसात्मक तत्वों से बचाने के लिए चौक्सी को ग्राव- 
श्यकता है । जद तक प्रत्येक्ष दल या सम्ठन अपने उद्देश्यों वी प्राप्ति के लिए 
सर्वेधानिक साधनों को स्वीकृत नहीं कर लेता है, निवारक-निराध-जैस विशेष 
प्रावधान मारत के लिए ग्रावश्यक हैं ।"* 

द्वितीय, यदि कसी व्यक्ति को निवारक विरोद में रखने की आवश्यकता हो, 
तो यह सवियान म उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाना चाहिये, जिससे 





१ एम० वो० पायलो--/इण्डियाज कान्स्टोट्यूचन', १६६२, पू० १०४१ 


नागरिकों के मूल प्रधिकार द्ध्‌ 


व्यवस्थापिका या वारयंपालिका स्वैधानिक क्षेत्र से बाहर जावर सत्ता वा निरकुश 
दुरूपयोग न कर सके | इसी कारण डा० भ्रम्बेदकर ने सविधान सभा के सदस्यों वा 
ध्यान इस ओर झआकषित वाया | वे निवारव निरोध के भ्न्त्गत वन्‍्दी व्यविति 
के 'प्रक्रियात्मक अधिकारो' को सविधान में सुरक्षित रखना चाहते थे । परन्तु साथ 
ही उनका ध्यान राज्य की सुरक्षा की ओर भी था। इसलिए जहाँ प्रनुच्छेद २२ मे 
राज्य की सुरक्षा पर वल दिया गया है, वही साथ ही वन्दी वे प्रत्रियात्मक ब्रधि- 
कारा को भी स्पष्ट वर दिया गया है, जिससे उसको न्याय प्राप्त हो सरे 

अनुच्छेद २९ के उपबन्ध (४) वे अनुसार निवारक“निरोब सम्बन्धी कोई 
कानून द्वारा तीन माह से भ्रधिक समय तक किसी व्यक्ति को हवालात में रसने 
के लिए प्रधिष्ठत नहीं विया जा सकता है, सिवाय तिम्नलिसित परिस्यि- 
तियो में :-- 

आ--जव एवं परामर्श मण्डल ने, जिसके सदस्य ऐसे व्यक्ति है, जो उच्च 
न्यायालय के न्‍्यायाघीश है, या रहे हैं या न्यायाधीश के पद्द पर नियुक्त होने वी 
योग्यता रसते हैं, उपयुक्त उल्लिखित तोव माह को ग्रवधि समाप्त होने के पूर्व, 
यह प्रतिवेदन दिया है कि बन्दी के निरोध के पर्याप्त बारण॑ विद्यमान है। परन्तु 
उपबन्ध (७ व) वे प्रन्तगंत ससद द्वारा निर्मित बानून द्वारा जो बन्दीकरण 
को भ्रधिकतम सीमा निर्धारित की जायेगी, उससे ग्रधिव समय तक वन्दी को निरोथ 
में नहीं रखा जायेगा । या, 

ब--जव बन्दी को ससद द्वारा, अनुच्छेद २९ उपवन्ध (७ प्र) के अनुसार एव 
(बे) के भन्‍्तगंत बन्दी रखा जा रहा है । 

अ्रनुच्छेद २२ उपबन्ध (५) के भ्रनुसार जब किसी व्यतित का निरोघ, निवा- 
रब“निरोब कानून के भन्तगेंत किसी आदेशानुसार किया गया है, जिस अधिकारी 
द्वारा यह झ्रादेश दिया गया है, उसका यह कतंव्य है कि बन्‍्दी व्यक्ति को उसके 
बन्दीकरण के कारण शीघ्र बताये जिससे वह उस आदेश के विरुद्ध शीक्रातिशी प्र 
झमिवेदन कर सके । 

अनुच्छेद २९ उपबन्ध (६) के अनुसार उपवन्ध (५) में किसी विषय पर 
प्रादेश देने वाले भ्रधिकारी के लिए उन तथूयों को प्रकट करता प्रावश्यक नही होगा 
जितको वह जनहित के विरुद्ध समभता है। 


ब्रन्त मे, अनुच्छेद २२, उपबन्ध (७) के अनुसार ससद कानूत द्वारा यह निर्धा- 
रित कर सकती है कि 

क-किन परिस्थितियों मे और किस प्रकार की श्रेणी या श्रेणियों के प्रवरण 
में एक व्यक्ति का निरोध तीन माह से अधिक समय के लिए निरोध-निवारक 
कानून के अन्तगेत परामशे मण्डल की सम्भति के बिना किया जा सकता है । 


हल भारतीय शासन झौर राजनोति 


ख--किसी व्यतित का निरोध, विवारक निरोध कानून के अन्तगंत किस श्रेणी 
या श्रेणियों के प्रकरण मे अधिक से अधिक किंतती झवधि क्रिया जायेगा । 

ग--परामर्श मण्डल द्वारा उपवन्ध (४ भर) के अन्तर्गत किस प्रक्रिया को 
अपनाया जाये । 

सक्षेप मे, सविधान द्वारा सघ और राज्यों की सरकारो को, व्यक्तियों का 
निवारक निरोध, सविधाव मे उल्लेखिल प्रक्रिया के अनुसार करने का प्रधिकार 
प्रदत्त किया है। यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति का निरोध करते हुए यदि अनुच्छेद 
२२ में उल्लिखित कानूनी प्रक्रिया की सीमाझो का पालन नही किया जाता है, यह 
दल्दी के मूल अधिकारो के विरुद्ध होगा, जो उसको अनुच्छेद २१ भौर २२ उपबत्ध 
५ द्वारा प्राप्त हैं। निवारक निरोध सम्बन्धी अधिकारों का सरकार द्वारा दु्पयोग 
रोकने के लिए भारतीय सविधान मे निम्नलिखित सवंधानिक भ्रवरोधो के लिए 
प्रावधान किया गया है । 

१--साधारणतया, किसी भी व्यक्ति को बन्दी बनाकेर तीन माह से भ्रधिक 
समय के लिए निवारक-निरोध मे, बिता परामर्श मण्डल की सम्मति के नही रखा 
जा सकता है, जिसमे एक उच्च न्यायालय का स्यायाघीश है भौर शेप दो सदस्य 
ऐसे होगे जो कि उच्च न्यायालय के या तो स्थायाधीश रह चूके है या उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं । यदि परामर्श मण्डल की राय है कि 
किसी व्यक्ति को निवारक निरोघ के लिए दन्दी बनाये रखने का कोई कारण नहीं 
है तो उस्त ध्यक्ति को तत्काल रिहा करवा होगा । बस्तर के महाराजा प्रवीणचन्दर 
भजदेव को परामश्श मण्डल के निर्णयानुमार वन्दी रखते वे कोई कारण नही थे, 
भ्रत उतको रिहां कर दिया गया | सविधान मे परामर्श मण्डल के लिए प्रावधान 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योकि' यह सरकार की निरकुशता के विरुद्ध एक ठोस 
धाश्वासन है। 

२--निवारक निरोध मे रखे गय किसी व्यक्ति को, अनुच्छेद २२ उपवन्ध ५ 
के भ्नुसार उसके वन्‍्दी बनाये जाने के कारणो की जानकारी देना झ्रावश्यक है। 
इसके झतिरिक्त बन्दी को शीघ्रातिशीक्र यह भ्रवसर प्रदान किया जाना चाहिये, 
जिससे वह निरोध के विरुद्ध प्रमावपूर्वकं भ्रभिवेदन कर सके । इस उद्देश्य से कि 
बन्दी अपने निरोध के विरुद्ध प्रमावपूरंक ग्रमिवेदर कर सके, सर्वोच्च न्यायालय 
द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि “यह प्रश्त कि बनन्‍्दी को उसके निरोध के 
सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी दी गई है या नही दी गई है, एक न्यायिक प्रश्न है 
झौर इस विषय पर स्यायपालिका को निर्णय देने का अधिकार है ।”"* 


१ शिब्वनलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए० भा 
झ० १७६ ५, ए० झाई० श्रार०, १६४४, एस० 


नागरिकों के मूत्त श्रधिकार डर 


अतएव किसी व्यक्ति का निरोध वरने बाते अधिकारी या वह कर्तव्य है वि 
बस्दी को उसरः मिरोध वरन वा कारणों का स्पप्टता पूर्वक बतवाव, अन्यथा बत्दी 
से' अपन निरोब से विरुद्ध ग्रसिवेदन वरन वे अधिवार वा काई मूल्य सही होगा । 
न्यायपालिका को यह निर्धारित करने का अन्तिम अधितार है कि तिरोब वरते के 
कारण विशिप्ट पश्रौर स्पष्ट हैं या नहीं हैं ॥ यदि वन्दी वो जा जानवारी उसके 
निरोध मे सम्पन्य म दी गई है वहू ग्रनिश्चित है ता उसवा निराय मे नही रखा 
जा सत्ता है | 


३--पनुच्छर २२ उपयन्ध (७ ए) के झनुसार संसद का बानूत द्वारा 
यह निर्वारित बरन का प्रश्मिज़ार है वि कलि परिस्यितिया मं श्रौर जिस श्रेणी 
था श्रेणियों के प्रकरण म कमी व्यक्ति को निवारक-निराध मे, तीन माह से 
अधिव' प्रवधि 4 लिए परामर्श मण्टव वी सलाह बा जितना रंपा जा साउता है । 
इसी प्रकार ससद प्िसी व्यक्त का सिसी श्रेणी या श्रेणिया व प्रवरण व 
अन्तर्गत निवारव निरोध म सपने वा जिए भ्धिकतम समयावधि निर्धारित कर 
सकती है। 


इसी प्रवार, ससद प्रनुच्छेद २२ उपबन्ध (७ बी) व अनुसार किसी व्यवित 
के किसी प्रकरण के अन्तमंत निरोध वे! जिए ग्रधिवतम समय की सीमा निर्धारित 
बर सकती है | ससद उस प्रत्निया का भी निर्धारण कर सबती है, जिससे झनुसार 
परामर्श मण्डल को श्रपन कार्य बरने हंगि । साधारणतया, ससद को निवारव- 
निरोध के सम्बन्ध मे जा शक्ततियाँ प्रदत्त वी गई हैं, उपयुयत हैं, परन्तु ससद में 
एक दन का ठोस प्रमुत्व हैं, शोर प्रतिपक्षीय दलों वी स्थिति का निरीक्षण बरते 
हुए यह ज्ञात होता है कि कोई भी प्रतिपक्षी दल एस सुदृढ़ एव संगठित ससदीय 
प्रतिपक्ष वे रूप में नहीं है, जिससे निक्टतम भविष्य में वह एक बैव ल्पिक' सरकार 
व निर्माण कर सरे | श्रतएवं वर्तमान स्थिति में सरकार पर प्रतिपक्षी दलो का 
अ्रकुश ग्रधिव” प्रमावपूर्ण नही हो सकता है श्रोर इसने फलस्वरूप, इस सम्मावना 
को, दृष्टि से शोझव नहीं किया जा सकता है कि ससद एस ही राजनीतिब' दल 
के प्रभुत्व में रह कर श्रपनी शक्तियों वा दुरूपयोग करें । 


४---“डॉ० भ्रम्बेदबर के अनुसार सबसे वडा सुरक्षण यह है कि निवारब- 
निरोध कानून के अनुसार ही क्या जा सकता है। यह कार्यपालिका को इच्छानुमार 
नही किया जा सकता है ।/* 


इन सब वचाब या सुरक्षा के प्रावधानों के होने हुए मी निवारम-निरोध सम्बन्धी 
शवित ग्रावश्यक' होते हुए मी खतरनाव है। इस विचार को स्पष्ट वरते हुए 


१. एम० बी० पायली-पूषवित पुस्तक, पृ० १०३-१०४ | 





डर भारतोय शासत भौर राजतोति 


डॉ० एम० पो० शर्मा कहते हैं--"स्थापित सरकारों की यह प्रवृति हो सकती है कि 
वे उनके स्वापित रहते के भ्रश्त को वे राज्य के स्थायित्व एव सुरक्षा वे प्रश्न से मिदा 
दें । राज्य वे शुप्रो को उससे झन्तर्गत स्वतव॒दा की माग बरने का कोई अधिकार 
नहीं है, पर यह ग्रायश्यक है कि उनमे तवा संत्तारूद दल के विरोधियों में श्रन्तर 
किया जाये, और यह नागरिक का कत॑व्य है कि यह देखे हि प्रतिपक्षी दख जो 
सर्वधानिक्र सायता मे विश्वास करते हैं उतनी ही स्वतव्रता के पात्र ही, जितनी 
सत्ताहट दव के समर्थका का प्राप्त है । सविधान मे, जो बिना सुतवाई के निरोब 
मे रद जान ही बरदि है वह जनभव द्वारा च्यउ्म्वापिका पर प्रभाव डाल दूर की 
जा सकती है । हम यह नटी मूर जा चाहिये कि व्यवद्यार मे जनता को उतनी 
ही स्वचतता प्राप्त हाती, जिसके वह लायक है श्रौर जो वह अपने चौवसो से प्राप्त 
करती हैं ।7९ 

यहाँ यह उल्लेव करना आवश्यक है कि उतता और ससद की सत्ता के 
कारण निवारक-निराय कानून १६५० के बल्वर्गत भारत म केन्द्रीय और राज्य 
सरकार! वो बिसो व्यक्त वा निव्वारक-निरोध बरने का अ्धियार है, यदि उनबो 
सन्तोप हो जाता है विः उस व्यवित ने १-भारत की सुरक्षा, विदेशों के समय 
भारत के सम्पत्य वा, २-हाज्य वी सुरक्षा एवं शान्ति या, ३--राष्ट्र के लिए 
श्रावश्यक्ञ वस्तुग्रो टथा सेवाप्ना को वनाव रखने के विरुद्ध कार्य किये हैँ । 

१६४५० के मूत कानून के झनुसार उपयुंवत केवल तीसरे वर के पस्तमंत बस्दी 
पफिये हुए ब्यक्तिया के लिए परामर्श मण्डव वी उपयाग जिया जा सकता था, जब 
कि प्रयम झ्ौर दूसर वर्ष के अन्तर्गत दन्‍्दी वार गये व्यवितयों वो यह सुधा 
नहीं दी गई थी । इस कानूत द्वारा जिलाधीश (डिस्ट्रिकट मजिस्ट्रेट) एबं उप- 
मण्डवीय न्‍्यायाधीश (सब डिविजनल मह्िस्ट्रेट) दादा का उपर्युवत कानूस प्रक्रिया 
तुसार कमी ध्यवित के) वन्‍्द्री करत का झ्विकार था। स्ोपालन बनाम मद्रास 
राज्य नामक प्रकरण म सर्वीच्च स्यायादम ने यह निर्णय दिया कि निवारक- 
निरोप झ्रधिनिषम की धारा १८ अवैध थी क्योति इसके दारा निराध करने के 
कारणा को बतलाना वर्जित किया गया था, जा कि ग्रनुच्छेद २२ (५) बा विस्ड्ध 
था। निवारक निराप अधिनियम १६५० के सम्बन्ध में अधिक श्रसतोप व्यक्त 
किया गया। फ्कस्ब्रल्‍्प दस झ्धिनियम मे हैथे सशोपन ज़िये गये । ग्रत ब्रय, 
प्रतनक लिब्रारक निराप के मामत को एक पशामर्ण सज्डद के समक्ष किसी व्यक्ति 
मे दर्दी वरन के तीस दिन के झन्दर रखना चाहिय। बदी को यह श्रप्रितार भी 
प्रात हु है कि वह स्दम परामर्श मादव क्र समज़ उपस्थित हारर अपन ते 





है एम० पो० झर्मा--द ग्रवेमेन्ट भ्रार द इंडियन रिपब्चिक, १६६१ 
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नागरिकों के घूल भ्धिकार डे 


दे सके । यदि परामशु-मण्डल वी राय यह है वि दिसी व्यवित को बन्‍्दी रखने 
के कोई कारण नहीं है तो सरवार उस व्यक्ति को रिहा बर देगी । गिसी भी 
व्यवित को प्रधिनियम की धारा (११ ए) वे झ्रनुसार बन्‍्दी बनाये जाने वी तिथि 
से ११ माह से श्रधिक समय के लिए वन्दी नहीं रखा जा सकता है इसी प्रवार 
निरोध आदेश की समयावधि समाप्त होने के पश्चात्‌ उसी व्यवित वे निराघ के 
लिए नया ग्रादश नये तथूयों वे आघार पर ही दिया जा सवेगा | 

इसमे बावजूद की स्यायिव पूनरबलोवन का क्षेत्र निवारव-निराघ के दृष्टि- 
कोण से सीमित है, किस्तु स्थायपालिका दस मामले में विल्युल भ्रमहाय गरी है । 
न्यायपालिका निवारक-निरोध सम्बन्धी ग्रादेश वा पुमरवतोरन झपलिसित प्राधारों 
पर बर सकती है । 





क--यदि निवारक-निरोध सम्बन्धी झ्रादेश के लिए यह कहां जाता है कि 
यह क्‍्पवारी (मेलेफाइड) है। झ्ादेश के प्रपकारी हाने से पह तात्पर्य है हि यह 
निवारत-निरोध प्रधिनियम वे उद्देश्यों के विरुद्ध है, ऐसी स्थिति में प्रादेश का श्रवेध 
क्या जा सबता है ।* 

ख--न्यापालय इस बात दी भी जाँच कर रावता हैं कि जो निवारक-निरोध 
वे कारण बतलाये गग्ने हैं, वे उतने प्रनिश्चित हैं कि उनको भ्रपकारी माता जाय ।* 
या उनका स्वष्टप इस प्रकार वा है कि व्यदित के इस ग्रधिवार वा हनन 
हीता है।? बन्दी व्यक्ति का यह अधिकार है वि उसवो वन्दीकरण वे वारण 
बतलाये जायें । 

ग--न्थायालय इस वात की भी जाँच कर सकते हैँ कि क्या निवारव-निरोध 
के कारणों का विवेक्युवत सम्बन्ध निवारब-निरोध के उद्देश्यों से, स्विधान या 
निवारका-निरोध भ्रधिनियम के प्रन्तगंत है या नही ।४ यदि न्यायालय द्वारा महू 
निर्धारित बर दिया गया है कि इस प्रकार का विवेक युक्त सम्बन्ध नहीं है तो बन्दी 
वो छुटकारा प्राप्त हो जायेगा । 

घ-ज्यायालय इस वात को भी जाँच कर सकते हैं शि निवारक-निरोध 
के लिए कानून द्वारा जिस प्रक्रिया का तिर्धारण किया गया है, उसका निवारह- 





१० गोपालन बनाम मद्रास राज्य--ए० प्राई० प्रार०, १६४०, एस० सौ० २७। 
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४. शिव्वनलाल बनाम उत्तर प्रदेश--ए० भाई० झार० १ &श४, एस० सी० 
ह७६ । 


डड भारतोय शासन झौर राजनीति 


निरोध आदेश जारी करते हुए पालन किया गया है या नहीं। यदि कानून द्वारा 
निर्धारित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है, तो बन्दी को रिहा किया जाना 
चाहिये ।* 


शोषण के विरुद्ध अधिकार 


भारतीय सविधान के अनुच्छेद २३ तथा रे४ शोषण के विरुद्ध अधिकार के 
सम्वन्ध मे हैं। जनदात्रिक मूल्यों दे ग्रनुकूल यह अधिकार समाज में व्यक्ति की 
प्रतिष्ठा एव महत्व पर बल देता है । बस्तुठ, यह मानवता के उस सिद्धएत्तानुसार 
है जिस्त पर जर्मन आादर्शवादी दार्शनिक घान्‍्द ने इन शब्दो मे प्रकाश डाला है 
कि मानव के व्यक्तित्व को साधन के रूप भे नहीं बल्कि उद्देश्य सदश मानना 
चाहिमे । पग्रनुच्छेद २३ (१) द्वारा मानव क्रय विक्रय और बगार की प्रथा तथा 
अन्य वाध्यकारी श्रम वजित किया गया है और साथ ही यह भी प्रावधात किया 
गया है कि उपर्युवत प्रावधान के उल्तघन के लिए कानून के अन्त, दण्ड दिया 
जायेगा | प्रमरीका के सवियान में मी सविधान के तेरहवें सशोधन द्वारा ऐसा ही 
प्रावधाव किया गया है, जिसके अनुसार न तो दाक्ष प्रथा और ने ही वाध्यकारी 
श्रम का, स्िव/य एक प्रपराध के फलस्व॒रूप जिसके लिए यह दण्ड दिया गया है, 
अमेरिका मे प्रस्तित्व रहेगा । 


गारत के संविधान मे इस झधिकार को समादेशित करने का कारण यह था 
कि इसके हारा भारतीय समाज मे से बाब्यकारी श्रम की बुरी सामन्तवादी प्रया 
को सभाप्त किया जाय । इसके ग्रतिरिक्, इस झश्विकार का उद्देश्य स्त्रियों एव 
बच्चों का सरक्षण करना है, जिप्तते उनको ऐसा कोई कार्य करने या वृत्ति अपनाने 
के लिए दाध्य नहीं किया जा सक्रे, जो नेतिकता के विरुद्ध हो । 


परन्तु श्रनुच्छेद २२ (२) मे सार्वजनिक उद्देश्यों के सन्दर्म में एक श्रपवाद 
का उल्लेख है, जिप्के भ्रतुतार राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए श्रनिवार्य 
सेवा की ध्यवस्था कर सकता है। यद्यपि सविधान म, सार्वजनिक उद्देश्य! का 
स्पष्टीकरण नही है, किन्तु इसका भ्रयं सेनिक-सेवा एव राष्ट्र निर्माण कार्ये से सव- 
धित है। परन्तु सावंजनिक उद्देश्य की पूति के लिए राज्य द्वारा अनिवार्य सेवाबो 
की व्यवस्था करते हुए, धर्म, वश, जाति, वर्ण या इनमे से किसी एक के कारण 
भेदमाव नही किया जायेगा । 

भ्रनुच्छेद २४ के अनुसार १४ वर्ष से कम आगु के बच्चो को कारखानों, 
खदानो, था ऐसे कार्यों म जिनसे उनके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा 





$-चरभीसहबनाम पजाव राज्य-ए० झा ० झार०, १६४८, एस०सी० १५२ ॥ 


भागरिकों के पूल ग्रधिकार प्र 


है, नियुवत मही किया जायेगा । सक्षेप में शोषण वे विरुद्ध श्रधिवार के प्रन्तर्गत 
न वैबल राज्य परन्तु प्न्य नागरिवों वे कतिपय वर्तव्यों वा स्पष्ट रुप से उल्दाय जिप 
क्‍या गया है। 


घा्िक स्वततता वा झ्धिवार 


भारतीय सविधान द्वारा धर्म निरपक्ष यज्य की स्थापना वी गद है । पर्म- 
मिरपेल राज्य वा प्र है, वह राज्य जो कसी धर्म विशेष वे सिद्धान्ता पर प्राघा- 
रित मे हो कर न्याय, स्वततता, समानता एवं पारस्परिव' सौहाद् के सिद्धान्तों पर 
आ्राधारित है जो जमतत्र के सिद्धान्त हैं, मारत वे सयियान मे प्रम-मिरपल राज्य 
के दो झ्ापार हैं 

स्वंप्रथम, सविधान पी प्रस्तावना मे न बेवव मारतीय गणतत्र के प्राधा रभूत 
सिद्धान्तो वा, जसे न्याय, स्वतम्रता समानता एवं श्रातृत्व ग्रादि, उल्लस ब्िया 
गया है, वरन यह भी स्पप्ट रुप से उतवाया गया है कि प्रत्येव नागरिव वो भ्रन्य 
स्वतत्रतागों वः साथ व्यक्तिगत रूप से मान्य सिद्धान्ता में विश्यास और उपामना 
बरने की भी स्वतत्नता प्राप्त है । 

द्वितीय, सविधान म धर्म निरीक्ष राज्य वा दूरारा झ्राधार नागरिका 4 धामिक' 
स्ववतता के मूल अधिकार वे रुप म हैं) सविधात ग्रठुच्देद २५ से २८ नांगरिया 
के घामिक स्वतनता के मूल अधिकार का उत्लेस करत हैं । 

अनुच्छेद २५ (१) के श्नुसार समस्त व्यकितया को स्वनश्रतापुर्वव' किसी 
भी धर्म को मानने, उसका पालत बरन तथा प्रचार करन का भ्रभिवार 
प्राप्त हे किन्तु इस भ्रधिवार बा उपभाग सार्वजनिक शान्ति, नैतिकता झ्ौर 
स्वास्थ्य तथा ग्रध्याय तीन वे ब्रन्य प्राववानों के श्रयीन रहकर ही किया जायगा। 
प्रमुच्छेद २२ (२) के भनुसार राज्य निम्नलिसित विपयो पर कानून निर्माण कर 
सकता है । 

(व) जिससे किसी घाभिक प्रथा से सम्बद्ध आथिक, वित्तीय, राजनीतिक या 
अन्य कसी कारंवाई को नियन्त्रित था सीमित किया जा सके, श्रौर 

(ख) जिससे सामाजिक-क्त्याण एवं सुधार था सावंजनिकः स्वरूप की 
हिन्दू घामिक सस्थाग्रो म समस्त वर्मो के हिन्दुओं के प्रवेश के लिए व्यवस्था की 
जाये । 

अनुच्छेद २६ के भ्रनुसार प्रत्येक घामिक इकाई या उसके किप्ती हिस्से को 
सार्वजनिक शान्ति, नैतिकता तथा स्वास्थ्य वी सीमाझो के अधीन मिम्नलिखित 
अधिकार हैं । 


क--धर्म श्रौर दान के उद्देश्यो से सस्याप्रो का निर्माण भर पोषण करना, 


हद मरतोय शासन झोर राजनीति 


स--वार्मिक भामलो से स्वय प्रबन्ध करना, 

सग--चत्र एत्र ऋचल सम्पत्ति के स्शामित्व और प्ररप्त करने दर अधिकार, भ्रौर 

घ--इस प्रकार की सम्पत्ति का सचालन कानून के अनुसार करना ! 

अनुच्छेद २७ के अनुसार किसी व्यक्ति का ऐसे घन के लिए कर नहीं देना 
होगा जा कि कसी धर्म विशेष या घामिक इकाई, को प्रगति या पोषण पर 
ख़ब हुआ है । 

अन्त म अनुच्छेद २८ (१) के अनुसार जिस शिक्षा संस्थान को सम्पूर्ण खर्च 
राज्य निधि से प्रपप्त हो रहा है, वर्हा कोई घमिक शिक्षा नही दी जायेगी ( अनुच्छेद 
२८ (२) के अनुप्तार किसो शिक्षा सस्थात का प्रशासन राज्य द्वारा किया जा 
रहा है, परन्तु जिप्तकी स्थापना एक ऐसे धर्मादा-न्यास द्वारा बी गई है, जिसबी 
शर्त है कि उठने ससथान में घामिक शिक्षा दी जाये, वहाँ अनूच्छेद २८ (१) नहीं 
लागू हागा, अर्वात्‌ उक्त शिक्षा सस्यान मे घामिक शिक्षा दी जा सकेगी । पनुच्छेद 
श८ (३) के झनुमार यदि किसी शिक्षा सस्थान को जिप्ते, राज्य द्वारा मान्यता 
प्राप्त है या उसका राज्य निवि से झनुदाव मिल रहा है, किसी व्यक्ति को जो 
वहाँ पढ़ रहा है, घामिक शिक्षा म, जो वहाँ दी जा रही है, या उस सस्था में या 
उससे सलग्न जगह में की जाने वाली घामिक उपासना में मांग लेते के लिए बाध्य 
मही किया जा सकता है, सिवाय, जवकि उस व्यक्ति ने और यदि वह व्यस्क ने 
हु ता उप्तके प्रभिमावक ने सहमति दी है । 

यह स्पष्ट है कि भारत में धर्म निरपेक्ष राज्य को नीच, संविधान की प्रस्ता- 
घना झौर नागरिकों के धामिक स्वतत्रता के भूल अ्रधिकार मे निहित है। इन 
दोना आधारो पर स्थित है, तागरिको की समान झूप से प्राप्त धार्मिक स्वततता । 
मारत म राज्य की धर्म निरपेक्षता इसी से विदित होती है कि राज्य के बिता 
हस्तक्षेप के प्रत्यीक्ष लागरिक को समात रूप से घामिक स्वततता का अ्रधिकार 
प्राप्व है और जो भी सीमाएँ नागरिक के घामिक स्वतत्रत। के अधिकार पर सवि- 
थाने द्वारा रखी गई है, वे समस्त नागरिको के लिए समान हैं । 

भारतीय नागरिको का धार्मिक स्‍्वतजता का अधिकार असीमित नहीं है । 
स्विधान के अनुच्छेद २५ थ २६ में उन कारणों का उल्लेख है, जिनके भ्राघार पर 
घामिक झ़्वतबना के अधिवार वो राज्य द्वास, सार्वजनिक शान्ति, नैतिकता एव 
स्वास्थूय के हित मं सोमित क्या जा सकता है। उदाहरण स्वरूप किसी भी 
घामिक सम्प्रदाप बोआम रास्ते पर जुलूत निकालने का अधिकार है, परन्तु 
इसक द्वारा वे उस भ्राम रास्त को उपयोग में लाने के अधिकार से जनता को 
बचित नहीं कर सकत हैं॥ यदि उस समय न्यायावीश ने सार्वजनिक शान्ति 
बनाय रखने के लिए कठिपय आदेश दिये हैं दो वे उनका भी उल्लघन नहीं कर 


सागरिकों के मूल झधिकार ४७ 
सकते है। यह स्पष्ट है वि राज्य द्वारा घामिव स्वतत्रता वे' प्रधिकार पर समाज 
के हित मे, सविधान के भ्रनुसार प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं। इस प्रकार धामिय 
स्वतश्रता वे कारण कसी व्यक्ति को, इस पर मी वि मानव-बलिदान विसी धर्म 
द्वारा स्वीकृत है मावन-वलिंदान करने नहीं दिया जा सकता है । (जंसे बुछ ततप्रो 
में) था 7ई ऐसा वार्य जो कानूत के अन्तगंत एवं भ्रपराघ है, या विसी वर्ग वी 
धामिव भावनाश्रा या जानबूकवर श्राघात पहुँचाना ।* श्रत जंसे श्री ठोप वा 
कथन है-- 'धामिक या प्रन्त करण वी स्वतत्रता पर आधुनिय' समाज म विशेषकर 
भारतीय समाज जैसे विविध-स्वरूपी समाज मे, सीमाएं प्रवश्यमावी है ।/ 


सास्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 


भारतीय सविधान मे सास्म्ृतिक झ्ौर शैक्षणिव भ्रधिवारों वो रसते वा उद्देश्य ८ 
प्रत्पसरयरा के हिता की रक्षा करवा है। भारत एयं बहु घम, प्रौर बह-भाषी 
राष्ट्र है, ग्रतएव भारतीय गणतत्र म भल्पसख्यकों प्री विशेष स्थिति वे' सन्दर्भ 
में, उनके हितो वी रक्षा वे लिए सविधान द्वारा सास्द्ृतिय भौर शैक्षणिव प्रधियार 
दिय' है । इन अधिवारो वी एक यह विशेषता है वि! इनवे भ्रस्तमंत 'झल्प सख्यव! 
शब्द बा विलतृत श्र्ध माना गया है। इस सन्दर्भ में श्रल्प सरयक' शब्द से तात्पर्य 
केबन धर्म सम्बन्धी भ्रल्पसख्यवा से ही नहीं है, किन्तु मापा, लिपि, श्रौर सस्वृति 
सम्बन्धी भ्रल्पसरपवों रे भी है। भारत में एवं दर्जन से प्रधिव विवर्ित भाषाएँ 
हैं प्रत इस भधिकार का विशेष महत्व है । 

प्रनुच्छेद २६ (१) के प्रनुसार भारत या भारत वे किसी भी मू-माग में 
रहने वाले मागरिपरो के किसी भी ऐसे जन-समूह यो जिसवी श्रपनी पृथव' भाषा, 
लिपि या सस्क्ृति है, यह भ्रधिवार है विः वह भ्रपनी भाषा, लिपि या सस्कृति वो 
बनाये रसे । भ्रनुच्छेद २६ (२) वे प्रनुसार यदि कोई शैक्षणिक सस्या राज्य द्वारा 
या राज्य वी सहायता से सचालित वी जा रही है तो उसमे प्रवेश हेतु वश, जाति, 
घर्म और भाषा या इमे से कसी एक के प्राघार पर भेद-माव मही किया जा 
सकता है । 

पल्प सरपको वे हित मे श्रनुच्छेद ३० (१) द्वारा यह प्रावधान किया गया 
है के समस्त प्रत्पसख्यवों को चाहे वे घममें या मापा सम्बन्धी क्यों न हो प्रपने 
इच्छा की शैक्षणिक' सस्थाप्रो का सचालन बरने का भ्रघिवार है । भ्रनुच्छेद ३० 
(२) वे श्रनुत्तार शैक्षणिक सस्थाओं को अ्रनुदान देते समय राज्य इस बारण 

१६ डो० डी० बसु---पुरोक्त पुस्तव, पृ० १५४। 

३, दी० के० टोपे--द क्लान्स्टोट्यूशन आफ इप्डिया, १६६३ पु० १३३ | 


चद भआरतोय शसस्तन भौर राजनीति 


मेद-भाव नही करेगा कि डिसी शैक्षणिक सस्था का सघालत किसी घमर्म या भाषा 
सम्बन्धी अत्पसख्यको को इकाई के हाथो में है ! 

नागरिको के शैक्षणिक और सास्कृतिक मूल अधिकारों की एक अ्रन्य विशेषता 
यह है कि राज्य त्था नाथरिक के सम्दन्धो के सन्दर्म भे यह भ्रधिकार प्रसीमित 
है अर्थात्‌ इन अधिकारों को राज्य को बिन किसी सीमा के वाध्यकारी रूप से 
मानना होगा । 


सम्पति का अधिकार 


समस्त प्रधिकारों छे, जीवन, स्वतत्रता एवं सप्पतति के श्रधिकार प्रत्यल्त 
महत्वपूर्ण है। राजनीतिक चिन्तन मे प्राचोन समय से इन प्रधिकारों के महत्व 
पर समय-ममय पर वल दिया गया है) सम्पति वा भ्रधिकार, वास्तव में उत्त यत्र 
के हूप मे है, शिससे मानव व्यत्तित्व का विकास होता है # अरस्तू जो राजनीति 
दर्शन का जनक माना गया है, व्यक्तिगत सम्पति को मानव व्यक्तित्व के विवास 
के लिए झ्रावश्यक समभता है । 

इग्लैण्ड, अमरटीका, फ्रास, ग्रायरलेण्ड आदि देशों के सवेधानिक बानून में 
व्यक्तिगत सम्पति का महत्व दृष्टियोचर होता है। इसी प्रकार भारतीय संविधान 
के अनुच्छेद १६ (१) (एफ) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को सम्पति प्राप्त करने, 
रखने भर व्यय करने बा अधिकार है ॥ इसके झ्रतिरिकत, भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद ३१ के अन्‍्तगंत प्रत्येक व्यक्ति को सम्पति का अधिकार प्रदत्त है। अनुच्छेद 
३१ (१) के अनुप्तार कसी भो व्यक्ति को सिवाय कानूत के अनुसार कसी भी 
व्यक्तिगत सम्पति रो वचित नहीं किया जा सक्‍ता। अनुच्छेद ३१ (२) द्वारा 
सह प्रावधान क्या गया है कि किसी मी सम्पति को राज्य केवल सार्वजनिक 
उद्देश्य बे लिये कानून के अनुसार, जो उपयुक्त मुआवजे के लिए प्रावधान करता 
है, अजित कर सकता है तथा इस कानून द्वारा या तो मुआवजे की राशि या उन 
सिद्ध स्तो त्तया तरीको का निर्धारण क्या जाना चाहिये जिनके अनुसार मुप्रावजा 
निर्धारित क्या और दिया जायेगा। इस प्रकार के कानून वो न्यायालय मे इस 
आधार पर चुदौती नहीं दो जा सकती है कि कानून द्वारा निर्धारित मुझावजा 
पर्याप्त नही है । 
_. अत बह स्पष्ट है कि मुझ्रवजै दा निर्धारण करने मे व्यवस्थापिक' सभा को 
ही ग्नन्तिम भ्रधिकार है । 

सक्षेपर में अनुच्छेद ३१ (१)व (२) ड्वारा निम्नलिखित तीन मुद्दों का 
उल्लेख क्या गया है ६ 


१-किसी मी व्यवित को विना कानून के उसकी सम्पति से दचित सही दिया 
जा सकता है। 


मागरिकों के मूल प्रधिकार घह 


२--सरकार किसी व्यक्तित था सस्‍्या की सम्पत्ति को 'साेजनिव' उद्देश्य! मे 
लिए प्रजित वर सकती है भौर इसके लिए उसे मुभावजा देना होगा। 

३--मुप्रावजे वी राशि का निर्धारण व्यवस्थापिवा द्वारा होगा भ्रौर न्यायालय 
को इसे उचित या भ्रतुचित ठहराने वा भ्रधिबार नही है। श्रमरीवा मे सरवार 
द्वारा सम्पति प्रजित बरने पर जो मु्रावजा दिया जाता है, उसवे सम्बन्ध मे 
न्यायालयों को भ्रघिकार है कि यह निर्धारित करें विः मुआवजा उचित है था 
भ्नुचित । 

अनुच्छेद ३१ (३) थे अनुसार यदि विसी राज्य वी विधानसभा द्वारा ऐसी 
विधि, जिसका उल्लेस प्रनुच्छेद ३१ (२) भे किया गया है, मिमित थी गई है, 
तो यह तब तब' प्रभावी नहीं होगी, जब तव की राष्ट्रपति मे उक्त विधि वो प्रपती 
स्वीकृति न दे दी हो । 

प्रनच्छेद ३१ (४) वे भ्रनुसार भी यदि कोई विधेयक विसी राज्य विधाय 
सभा वे समक्ष सविधात वे लागू होने बे रामय रखा गया है, भ्रौर उपत विधान, 
समा द्वारा पारित होरर उसे राष्ट्रपति वी स्प्रीक्षति प्राप्त हो जाती है, तो उप 
विधि पर दिसी न्यायालय के समश्ष इस वारण प्रापत्ति महीं बी जायेगी गि वह 
अनुच्देद ३१ (२) ये विरद्ध है। 

प्रनुच्देद ३१ उपयस्ध ५४ के भ्रनुशार उपबन्ध २ में उल्लेखित मुप्रावजि सम्यस्धी 
बानून का निम्नविसित विषयो पर कोई प्रमाय नही होगा । 

क--किसी भी स्थापित कानून पर, कैवल ऐसे कानूत वो छोडफर जिय पर 
उपबन्ध ६ लागू होता है । 
स--ऐसा बानून जो राज्य द्वारा निम्नलिखित विषयों पर विभित हुमा 
है 2८ 

१--लोई कर या भ्रर्थ दण्ड लगाने के' लिए । 

२--सार्वजनिक स्पास्थूय को उन्नत करने अयवा जीवत या सम्प्ति के सूट 
के निवारण के तिए । 

३--ऐसे सममझौतों की शर्तों को पूरा करने के लिए जो मारतीय डोगीनिया 
मी श्रयवा मारत सरकार एवं किसी प्रन्य देश की सरफ़ार के मध्य क्या गया 
है, प्रयय्रा निष्कास्त सम्पति से सवधित काबू । 

नुच्देद ३१ (६) के श्रनुमार यदि कोई कानूत संविधान के लागू होते के' 
१८ मार्ट से श्रत्रिक समय पूर्व राज्य द्वारा बताया गया है, तो तीन महिय के कदर 
उक्त वानून की राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित कर देता है, तो किसी न्यायालय मे उत्तः 


कानून पर इस झावार पर आपत्ति नहीं की जावेगी कि वह उपबन्ध २ के 
विरुद्ध है ॥ 
हि. 


० भारतोय शासन और 'राजतौति 


सविघान लागू होने के पश्चात्‌ यह भनुमव किया गया कि भ्रनुच्छेद ३१ के 
विभिन्न उपबन्ध मारत में विभिन्न सरकारों द्वास लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित 
करने के लिए पर्याप्त नही थे । इसके भ्रतिरिक्त, जब विभिन्न राज्यों की, जैसे-- 
बिहार, मध्य प्रदेश ओर उत्तर श्रदेश, सरकारो ने जमीन्दारी उन्मूलन के लिए कदम 
उठाये, न्यायालयों ने इसे प्रनुचित ठहराया । पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार- 
भूमि-सुधार अधिनियम १६४० को इस कारण अवेघ घोषित क्या गया कि वह 
अनुच्छेद १४ द्वारा प्रदत्त कानून के भ्नुसार समानता के झधिकार के विरुद्ध है। 
इसके फलस्वरूप सविघान सशोघन अधिनियम १६५६ द्वारा सविधान में सशोघन 
कर दो नये अनुच्छेदों ३४ (अर) भोर ३१ (ब) एवं एक श्रन्य प्रनुसुची (नवी) को 
जोडा गया । 

अनुच्छेद ३१ (मर) के अनुसार यदि किसी कानून द्वारा किसी सम्पति के 
झवामी या जमीन्दार के अधिकारों को सीमित या समाप्त क्या जाता है तो उक्त 
कानून को केवल इस कारण प्रबंध मही माना जायेगा कि उसके द्वारा प्रध्याय 
तीन मे प्रदत्त मूल अधिकारों मे कमी कर दी गई है या उन्हे समाप्त क्या गया 
है। भ्रनुच्छेद ३१ (ब) नवी प्रनुसूची मे उल्लिखित प्रधिनियम इस झ्राघार पर 
अवैध नही ठहराये जा सकते हैं कि अध्याय तोन के श्नुच्छेदो एवं नियमों का 
उल्लंघन करते हैं । झोर किसी भी न्यायालय के विपरीत निर्णय, डिक्री या प्रादेश 
के बावजूद मी इनको वध माना जायेगा। श्रनुच्छेद ३१ (व) द्वारा स्थापित नवी 
अनुसूची मे इस प्रकार के १३ भ्रधिनियम हैं । 

परन्तु राज्य द्वारा प्रजित की हुई सम्पति के लिए, जमीदारी सम्पति को 
छोड़कर मुझ्ावजा देने के लिए भ्रमी मी कठिताइयाँ थी। सन्‌ १६५४ में जब 
सरकार ने ग्रस्थायी रूप से शोलापुर के सूती मित्र का प्रबन्ध प्रपने हाथ में लिया, 
सर्वोच्च न्यायालय ने इसे इस श्राधार पर श्रवैद॒ ठहराया कि कोई मुग्रावजा नहीं 
दिया गया था। इसके फलस्वरूप सविधाव सशोधन अधिनियम १६५५ (चौथा 
सशोघन) पारित किया गया, जिंससे उपर्युक्त उल्लिल्लित कठिनाइयों को दूर किया 
जा सके । चौथे सशोचन अ्रधिनियम १६५४ के भ्रनुसार निम्नलिखित प्रावधान 
किये गये । 

(१) जो सम्पति भनिवायंद्र अजित वी गई है उसके लिये मुआवजे का 
निर्वारण राशि के रूप मे निर्धारित क्या जाये या विशिष्ट सिद्धान्तो 
का तिर्धारण कया जाये जिनके आधार पर मुग्रावजा दिया जायेगा। 
किसी भी कानूद को जिसके द्वारा राज्य भ्रनिवार्य रूप से सम्पति का भजन करता 


है कसी न्यायालय मे इस कारण चुनौती नहीं दो जायेगी कि मुआवजा पर्याप्त 
नद्दी है । 


सागरिकों के मुल झधिकार श्र 


(२) जहाँ पर कानून द्वारा शज्य को सम्पति वे प्रमुत्त और रखने का 
अधिकार हस्तान्तरित नही किया गया है, किन्तु केवल प्रवन्ध करन वा ही पधि- 
कार दिया गया है, उदाहरण स्वरूप शोलापुर मिल प्रकरण मे, वहाँ यह नही माना 
जायेगा कि उक्त कानून द्वारा सम्पत्ति के प्रतिवायय प्रजेन के लिए प्रावधान किया 
गया है, चाहे उक्त कानून द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी सम्पति से वचित किया 
गया है, और ऐसी स्थिति भे मुप्रावजे वा प्रश्न पंदा नही होगा । 

(३) जो उन्मुक्ति अनुच्छेद ३१ (प्र) के द्वारा जमीदारी उन्मूलन के काबूनो 
को न्यायालयों के क्षेत्राघिकार से, ऐसे कानूनो को मौलिक अधिकारों से सर्ष में 
होन की स्थिति मे, दी गईं थी, उप्त प्रकार की उन्मुक्ति को निम्नलिखित विषयों 
के लिए भी लागू किया गया । 

(क) कोई कानून जिसके द्वारा राज्य कसी सम्पति या उसस सम्बन्धित 
झधिकारो को अजित करता है या जिसके द्वारा ऐस अधिकारों को समाप्व या 
परिवर्तित करता है, या, 

(ख) कोई कानूत जिसके हारा राज्य क्सी सम्पत्ति का प्रवन्ध अपने हाथ मे 
लेता है, या, 

(ग) ऐसा कानून जिसके द्वारा दो या श्रधिक निगर्मों को सावंजनिक हित मे 
या इनमे से किसी नियम के उचित प्रवन्ध के लिए साथ मिलाया जाता है, या, 

(घ) कोई ऐसा कानून जिसके द्वारा किसी प्रवन्धक अभिकर्ता, सचिव या 
निगमों के प्रवन्धकों के श्रधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, या, 

(ढ) कोई ऐसा कानून जिसके द्वारा किसी ऐसे प्रधिवारों को समाप्त या 
परिवर्तित किया जाये, जिनकी उत्पत्ति कसी समझोते, पटूटे या लायसेन्स से 
खनिज पदार्थ या खनिज तेल खोजने और प्राप्त करने से हुई है, था ऐसा कानून 
जिसके द्वारा किसो समभौते पदूटे या लायसेन्स को उसको समयावधि पूरी होने 
के पूर्व ही समाप्त किया गया है । 

सन १६५५ के चौथे संविधान सशोषन के फलस्वरूप नवी भ्रनुमूची में 
/89) १३ श्रधिनियमों की सख्या भे वृद्धि करके कुल २० अ्रधिनियम कर 

य॑ गये । 

सक्षेप मे, १६५४५ मे चोथे संविधान सशोघन अधिनियम के लागू होने के 
फलस्वरूप राज्य द्वारा सम्पत्ति श्रधिगृहीत करने पर मुआवजे के प्रश्न पर अधिग्रहण 
कानून को न्यायालय म चुनोती नहीं दी जा सकती है। मुआवजे के विषय पर 
व्यवस्थापिका का निर्णय अन्तिम होगा । “यदि सम्पत्ति का अधिकार न्याग्य नहीं 
है तो झव बह मूल अधिकार नही रहा है। क्योकि मूल अधिकार की विशिष्टता 
यह है कि इसको न केवल कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता किन्तु विधायी बहुमत 


भर भरतोय शासन और राजनोति 


की निरकुशता के विद्द्ध भी शत्याभूत किया जाता है। यह पहलू श्रव सम्पति 
के अधिकार पर, जो मूल अधिकारो के अध्याय मे निहित है, कम लागू होता 
है। दूसरे शब्दों मे जहाँ तक सम्पति के अधिकार का सम्दन्ध है, ससद ही 
सा्वमौम है ।7* 

श्रतएव अनुच्छेद ३१ के अन्तर्गत यदि राज्य विसी सम्पति को सावंजनिक 
उद्देश्य के लिए अधिगृहीत करता है, तो १६५५ के चौथे सशोधन अ्रधिनियम के 
अनुसार मुझावजे के प्रश्त पर न्यायालय मे चुनोतो नहीं दी जा सकती | परन्तु 
ससद ने जब बैंक राष्ट्रीयकरण कानून पारित क्या तो इस कानून को सर्वोच्च 
न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च क्यायालय ने अनुच्छेद ३१ की 
व्याख्या करते हुए निर्णय दिया कि मुआवजा भ्रमपूरक नही होता चाहिये मुग्रावजे 
के निर्धारण मे न तो गलत सिद्धान्तों को लागू करना चाहिये झौर न ही सही 
छिद्धान्तो की उपेक्षा बरनी चाहिये । 

सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया कि मुझ्रावजे के प्रश्न के सम्बन्ध में 
न कैवल अनुच्छेद ३१ परन्तु अनुच्छेद १६ (१) (एफ) की झ्ावेश्यकताझों को भी 
पूरा क्या जाना चार्यि। अनुच्छेद १६ (१) (एफ) प्रत्येक नागरिक को सम्पति 
रखने का प्रधिकार प्रदत्त करता है, परन्तु सावंजनिक हित मे तर्क संगत सौमाएँ 
लगाई जा सकती हैं । बैक राष्ट्रीयकरण कानून के सम्बन्ध से सर्वोच्च न्यायालय 
के उपयुक्त निर्णय के कारण श्रीमती ग्राघी की सरकार ने श्रपनी सामाजिक एव 
आधिक नीतियो को सफ्ल बनाने के लिए यह आवश्यकता महसूस की कि ससद 
को मूल अधिकारों मे सशोघत करने का अधिकार होता चाहिये और सम्पत्ति के 
अधिकार मे कुछ मोर सशोधन क्य जाने चाहिये | ग्रत र४॑वें सविधान सशोधन 
अधिनियम को ५ नवम्बर १६७१ से लागू करने के परिणाम स्वरूप ससद को पुत्र 
मूल ग्रधिकारों के सशोवन करने का अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे उसको १६६७ 
में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ प्रकरण मे दिये ग्रये निर्णय के आधार पर, 
वचित क्या गया था इस र४वें सशोधन अधिनियम के लागू होने के तत्काल 
बाद २५वां सशोधन अधिनियम पारित क्या गया जिससे सम्पत्ति के अधिकार में 
कुछ और सशोघन छिये गये 4 

पच्चीसवें सशोधन के दो मुख्य भाग हैं। पहले माय का उदृश्य २१ मे सशोचन 
करना है। जसा देखा जा चुका है, अनुच्छेद ३१ के अम्तगंत यदि राज्य सार्वजनिक 
उद्देश्य के लिए सम्पि अजित करता है तो उसके लिए मुआदजा देना होगा। 
यद्यपि, मुग्रावजा न्याय्य नहीं होगा । पच्चोसवें सशोघत अधिदियम के अ्रभुसार 


१ एम० वी० पायलो--'पूर्वोक्त पुस्तक यू० १३० । 


मागरिकों फे मूल भ्रधिफार ५३ 


स्विधान मे से 'मुप्रावजा' शब्द को हटाकर उसके स्थान पर “राशि” शब्द रखा 
गया है। 

रे ई सशोधन श्रधिनियम वा दूसरा भाग भनुच्छेद ३१ म एक नई धारा 
३१ (सी) जोडता है। इस नई घारा ३१ (सी) के श्रनुसार यदि विसी बानून में 
यह लिखा है कि इसका उद्देश्य उन राज्य नीति निर्देशव' तत्वा को ब्रियास्वयन 
करना है जिनका उल्लेख श्रनुच्छेद ३६ (वी) एवं (सी) में है प्रोर जिसवा उद्देश्य 
समाज ये मौतिव' साधनों के वितरण द्वारा सामान्य हित वी प्राप्ति बरता एवं 
धन तथा उत्पादन के साधनों वे एवश्रीवरण को रोकना है तो किसी व्यक्ति की 
यह प्रधिवार नही होगा कि ऐसे कानून को प्रनुच्छेद १४, १६ एवं ३१ के प्राघार 
पर चुनौती दे । इसे अतिरिक्त, इस प्रकार वे कानून को, जिसरा उद्देश्य उपर्युक्त 
राज्य नीति निर्देशर तत्वों वा क्रियान्वयन करना है, बिसी न्यायालय में इस 
आ्राधार पर चुनौती नही दी जा सकेगी वि उसके द्वारा उक्त नीति वा प्रियास्वयत 
नही क्या गया है । 

पच्चीसवें सशोधन प्रधिनियम वी बडी भ्रालोचना वी गई है, जिसके निम्न- 
लिखित भ्राधार हैं । 

१--इसके परिणाम स्वरूप मूल प्रधिवारों की वस्तुस्थिति यह हो गई है विः 
इनको राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के भ्रधीन कर दिया गया है । 

२--इस संशोधन अ्रधिनियम द्वारा धारा ३१ (सी) जोड़ने से एक ऐसी 
विचित्र स्थिति हो गई है कि यद्यपि मूल भ्रधिकार सविधान मे तो हे, परन्तु 
बास्तव मे इस नई ३१ (सी) घारा की भ्राड में मूल भ्रधिकारों को बम या समाप्त 
किया जा सकता है। 

यह विचित्र-सा लगता है वि' जबकि किसी मूल अधिकार में सशोधन के 
* लिए ससद के उपस्यित श्रौर मतदान बरने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत 

प्रावश्यक है, अनुच्छेद ३१ (सी) बे' भ्रन्तगंत बानून, जो मूल प्रधिवारों के विष्द्ध 

हो सकता है, व्यवस्थापिका समा वे केवल साधारण बहुमत से पारित किया जा 
सकता है । 

३--इस नई धारा ३१ (सी) से न केवल सम्पति के प्रधिकार का अति- 
इमण होता है, परन्तु भ्रन्य भ्रधिकारों काजो वि सम्पत्ति के प्रधिवार से 
सम्बन्धित नही है, जैसे--माषण भौर प्रमिव्यक्ति की स्वतत्रता, सम्मदाय व सघ 
निर्माण बरने की स्वतत्रता भारत में विसी भी हिस्से मे निवास करने की 
स्वतश्नता का भी प्रतिक्रमण, भ्राधिक सत्ता के कैच्द्ित होने के बहाने, किया जा 
सकता है। 

४-ऐसे कानून को, जिसका उद्देश्य राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का क्रिया- 
न्वयन करना है नागरिक इस झाघार पर चुनौती नही दे सकता है कि वास्तव मे 


भ््ड भारतोय शासन झौर राजनोति 


यक्त कानून द्वारा नीति-निर्देशक तत्व का क्रियात्वयत हो सकेगा या नहीं ! समवत 
इसका परिणाम यह हो सकता है कि ऐसे कानून से यदि मूल अधिकार राजनीति 
निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के प्रयत्न में समाप्त होते हैं परन्तु वास्तव में 
राज्य नीति-निर्देशक तत्व का क्रियास्वयन नहीं हुमा है, तो जनता को एक साथ 
दो प्रस्यायो को सहता होगा । 

५--घारा ३१ (सी) के अनुसार राज्य विधान समाएँ भी ऐसे कानून पारित 
कर सकती हैं जिनसे मूल अधिकारों का हनन होगा । यद्यपि साघारणतया किसी 
राज्य विधान समा को एक मूल अधिकार मे भी ससोघषन करने का झ्धिकार नहीं 
है, किन्तु घारा ३१ (सी) के अनुसार यदि कोई विधान सभा ऐसा वानून पारित 
धरती है जिसमे यह लिखा है कि उक्त कानून का उद्देश्य कसी नीति-निर्देशक 
तत्व का क्रियान्वयन करना है, तो इसके बावजूद कि यह कानून भूल अ्रधिकारो 
का हनन करता है, वह वैध होगा । 

६--अ्रन्त मे, पच्चीसदें सशोधन अधिनियम से प्रल्पमतों के भधिकारों पर 
जो कि सविधान के अनुच्छेद २४ से ३० मे निहित हैं, भ्राघात पहुँच सकता है । 
घन तथा भ्राथिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने के बहाने झल्पमतों के विभिन्न 
अधिकारो का कानून द्वारा भ्रतिक्रमण किया जा सकता है । 

ग्रत: पच्चीसवें सविधान सशोघन के फ्लस्थरूप, सम्पति के भ्रधिवार का 
प्रस्तित्व पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्मेर हो गया है । 


सर्वधानिक उपचारो का अधिकार 


नायरिको के उपर्युक्त छ. भूल अधिकार जितका भ्रध्ययन किया गया है, पृथक 
सत्तापूर्ण या सकारात्मक ग्रधिकार हैं। परन्तु नागरिको को प्रदत्त सातवाँ मूल 
अधिकार, वास्तव मे 'प्रक्रियात्मक झधिकार' है क्योकि इस भ्रधिकार के अन्तर्गत, . 
पन्य किसी भ्रधिकार के लिए उपचार प्राप्त बरतने के लिए नागरिक उपयुक्त 
न्यायालय को शरण भे जा सकता है। इस अझधिकार के झ्नुसार सविधान में 
उल्लिखित प्रक्रियानुसार नागरिक अपने किसी मूल अधिकार के उल्लघन होने 
को स्थिति में न्‍्यायालय मे जाकर उपचार प्राप्त कर सकता है। इस सन्दर्भ 
में भ्रनुच्छेद ३२ (१) के अनुसार नागरिको को अपने मूल अधिकारों को लागू 
करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाने का अधिकार है। भ्रनुच्छेद 
३२ (२) के भनुसार, मूल अधिकारों के लिए उपचार हेतु सर्वोच्च न्यायालय 
के निर्देश, झादेश या रिट जारी बरने का भ्रधिकार हैं | यह रिट विभिन्न 
प्रकार को है। 

१--इन्दी प्रत्यक्षोकरण (9७८४६ (०7०५७) वन्दी प्रत्यक्षीकरण के लिए 
प्रयुक्त शब्द छ६७००७६ (0७७०७ चैटिय भाषा के शब्द का अर्थ है, 'शरोर दो 


नागरिकों के मूल श्धिकार भर 


यदि किसी व्यक्ति को बन्दी बनाया गया है, तो न्यायालय इस रिट द्वारा बन्दी 
व्यक्ति को वेश करने की प्राज्ञा देता है। श्रत यह रिट वस्तुत वन्दी बनाने वाले 
व्यक्ति को न्यायालय के एक भ्रादेश के रूप में है कि बन्दी व्यक्ति को २४ घण्टे मे 
न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित किया जाये । 

भारत में इस रिट को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जाटी कर 
सकता है । 

२-परमादेश (१(&7प७7७७) परमादेश के लिए प्रयुक्त शब्द १/४पैशापड 
लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका श्र है--हम प्राज्ञा देत हैं।! इस रिट द्वारा 
उपयुक्त न्यायालय किसी व्यक्ति या सस्था को यह प्रादेश दे सकता है वि वह 
अपने बानून द्वारा निर्धारित कतंव्यों तथा दायित्वों का समुचित, रीत्यानुसार 
निर्वाह करे । उदाहरण के लिए, यदि किसी मिल में श्रपता कार्य वरते हुए कोई 
श्रमिक हताहत हो जाता है तो मिल अभ्रधिकारियों को श्रमिब' को श्रमिक कानूनों 
के भ्रन्तगंत उचित मुप्रावजा देना चाहिये । यदि यह मुआ्रावजा नहीं दिया जाता 
है तो उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश जारी कर मिल श्रधिकारियों वो उचित 
मुझ्रावजा देने के लिए बाध्य क्या जा सकता है । 

३--प्रतिषेध (0०४0७०7१) यह रिट एवं उच्च न्यायालय द्वारा निम्न- 
न्यायालय के लिए निम्नलिखित कारण वश जारी की जा सकती है । 

()--यदि निम्न न्यायालय ने प्रपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है, या, 

(॥)--पश्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन क्या है । 

यह रिट किसी ऐसी ससस्‍्था के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है जिसको 
प्रद्धन्यायिक भ्रधिकार प्रदत्त हैं। 

४--उत्रेषण (0०८४०:४४) 0लधरणथ्य शब्द वा भ्रथ॑ है--'पूर्ण तया सूचित 
होना । इस रिट के भ्रनुतार क्सी उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय था प्रद्ध 
न्यायिक भ्रधिकारी को यह प्रादेश दिया जाता है कि जो मुकदमा उसके समक्ष 
विचाराथ पड़ा है उसे उच्चतर न्यायालय के सम्मुख भेज दे । उत्प्रेषण रिट को 
जारी करने वे दी कारण हैं । 

(क) यदि किसी तिम्न न्यायालय या प्राधिकारी को कानून के भ्न्तर्गंत 
मुकदमे पर विचार करने का भ्रधिकार है, या 

(ख) यदि श्रन्याय होने का डर है । 

५--अ्रधिकार प्च्छा (09० एबात्का५०) (09० एप००७० का भ्र्थ है-- 
“किस भ्रधिकार से ।' इस रिट के द्वारा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च स्यायालय उस 
व्यक्ति को, जो किसी पद पर कानून के भनुसार निर्वाचित या नियुक्त तहीं हुमा 
है, परन्तु जो उस पद को ग्रहण क्ये हुए है, या उस पर दावा करता है, यह 


५६ भारतोय शासन प्ौर राजनोति 


आदेश दे सकता है कि वह व्यक्ति यह स्पष्टीकरण दे कि किस अधिकार से वह 
प्रपने दावे का समर्थन करता है। भ्रत यह स्पष्ट है कि अ्रधिकार-पृच्छा रिट 
को लागू करने का उद्देश्य किसी पद के अवेधानिक रूप से धारण किये जाने को 
रोकना है। 

सर्वधानिक उपचारो का मूल अधिकार दो प्रकार के आश्वासन देता है। 

सर्वप्रथम, ध्यवस्थापिका या कार्यपालिका पर सविघधान मे इस भ्रधिकार के 
होने से एक प्रकार का मनोवेज्ञानिक अवरोध है जिसके कारण वे नागरिकों के मूल 
अ्रधिकारों का उल्लघन करने के लिए प्रोत्साहित नही होंगे । 

द्वितीय, यदि किसी नागरिक के मूल अधिकार का व्यवस्थापिका या कार्ये- 
प्रालिका के कार्यों द्वाय हतन होता है तो पीडित नागरिक को सवेघानिक उपचार 
का आझ्राश्वासन है । “जो रिट (लेख) हमारे सबिधान में उल्लेखित हैं, वे मूल हैं | 
यह व्यवस्थापिका पर एक सीमा के रूप मे हैँ । सविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 
को यह भ्रधिकार प्रदत्त क्ये गये हैं, भ्रोर इन रिट को समाप्त नहीं किया जा 
सकता है, जब तक कि स्वयं सविधान का सशोघन ऐसे साधनों द्वारा जो व्यव- 
स्थापिका को प्रदत्त है, नहीं किया जाता है ।”* 

नि सदेह सर्वेधानिक उपचारो का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण प्रधिकार है । 
यहू प्रधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है । यह प्रधिकार प्रन्य प्रधिकारों का 
पोषक है । सविधान समा मे, अनुच्छेद ३२ के सम्बन्ध मे प्रपते विचार प्रकट करते 
हुए डा० प्रम्बेदकर ने कह्म--“यदि मुक्त से संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भनुच्छेद 
के लिए पूछा जाय--ऐसा भनुच्छेद जिसके बिना सविधान निरपंक हो जायेगा, 
तो में सिवाय इस भ्रनुच्छेद के किसी अन्य भ्रनुच्छेद की प्रोर सकेत नहीं कछूगा । 
यहूं सविधान को ग्रात्मा है, उसका हृदय है ।”रे 


१. एम० जी० गुप्ता--धरास्पेक्ट्स प्राफ॒द कान्स्टीट्यूसन प्राफ इण्डिया, पृ० 
१६८, सन्‌ शृ&६४ | 


सं बो० भार० अम्देदकर--कान्स्टौटूएल्ट श्रसेस्दलो डिविट्स, भाग--६ स० 
ब्जेरे पू० ६५३ ॥ हैं 


राज्य नीति-निर्दशक तत्व 


प्राधुनिक युग मे लोवतत्र वे सस्दर्म म राजनीति विज्ञान वे' प्रस्तगंत यह 
सत्य है कि लोकतञ्र के दो पहलू होत हैं () राजनीतिक और (7) प्राथिक । 
साधारणतया एक लोऊता त्रिक सविधान का उद्श्य राजनीतिक लाकतश्र की स्था- 
पना करना होता है विस्तु प्राविक समानता की प्रनुपस्थिति मे राजनीतिक स्व- 
तत्रता का कोई मूल्य नहीं होगा । भतएवं राजनीतिवा लोकतत्र के लिए संविधान 
में प्रावधान अपने भाप मे पर्याप्त नही हैं ॥ इस कारण राजनीतिक लोक्ततश्न की 
जड़ो को सशक्त करने के लिए प्ाधिक लोकतत्र वा होना प्रत्यात भावश्यक 
है । जिस देश मे राजनीतिक लोकतत्र को सशक्त करने के लिए प्राथिव लोब- 
तत्र नही है वहाँ निरकुशता की स्थापना में निश्चय ही देर नहीं होगी । यदि 
मूल प्रधिकारो द्वारा मारत म राजनीतिक लोकतत्न वा प्राश्वासन दिया गया 
है तो राजनीति निर्देशत्र' तत्वों द्वारा प्राधिक लोक्तभ्न + विकास के लिए 
आश्वासन दिया गया है जिसमे उसको (राजन तिक लोक्तत्र) पोषण मिल सव । 
प्रतएव राजनीति निर्देशक तत्व मारत में वास्तविक लोकतभ्न बे लिए सवस बडा 
झ्राश्वासन है ।” १ 

अ्रव प्रश्न यह है कि राजनीतिक लोक्तपश्र का क्‍या भ्रर्थ है ? राजनीतिक 
लोकतत्र का प्रमिप्राय ऐसी सरकार से है, जो जनता द्वारा प्रमिध्यक्त बहुमत के 
झाघार पर स्थापित है, प्र्यात्‌ ऐसी सरकार जिसके निर्माण के लिए नागरिका 
ने भपनी व्यक्तिगत श्लौर राजनीतिक स्वतत्रतामों का पूर्ण उपयोग किया है भौर 
जो विधि शासन पर भाघारित होते हुए नागरिकों के विचारों की भ्रमिव्यक्ति तथा 
सगठत निर्माण करने की स्वतत्रता प्रदत्त करती है । 

मि सदेह, राजतीतिक लोकतत्र को झ्ावश्यवताप्ा को भारत के सविधान के 
अन्तगंत मान्यता दी गई है। परन्तु झाथिक लोकतत्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
मारत म विभिन्न सरकारों पर सविवान द्वारा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व रखा गया 
है। जैसे डा० एस० सौ० डेश का कहना है---' सामाजिक एवं श्राथिव क्षेत्रों मे 





१५ एस० वी० पायलो, 'इण्डियाज कान्स्टीट्यूशन, १६६२ पृ० १५४ । 


अब भारतीय शासन श्रोर राजनीति 


अभी भी मारत का गमीर उत्तरदायित्व है। राजनीतिक लोक्तत्र का समाज की 
उन सीमाग्रो को जो समाज के विभिन्न वर्गों मे मेंदभाव स्थापित करती है, दूर 
किय प्रिता राजनीतिक लोकतत्र का कोई श्र्य नहीं होगा ॥ इसी प्रकार, गरीबी 
तथा जीवन का अत्यधिक निम्न स्तर मारत की जनता के राजनीतिव' पिटदेपन 
के कारण थ । सामन्तवादी जमीदार झौर पूजीपति सरलता पूर्बक राजनीतिक 
अपिकारों में व्यापार करके जनता के राजनीतिक जीवन को भ्रप्ट कर सबते हैं, 
यदि साथारण नागरिक को अपनी श्रावश्यक्तताओं श्रौर मूख से छूटकारा प्राप्त नहीं 
होता है ।/* 

बस्तुत , बिता ग्राथिक लोकतत्र के राजनीतिक लोकतत्र केदल इब्धव्ात के 
सदृश द्वी होगा । लोक्तत्र म राजनीतिक स्वतत्रताएँ अर्यहीन हैं, जब तक नाग- 
रिको का समान प्राथिक अ्रवसर नहीं प्राप्त हैं। प० जवाहरबाल नेहह न इस 
विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए बहा है--“ हम स्वतत्रता को चर्चा 
करते हैं, विन्तु जब तक झाधिक स्वतत्रता नहीं है, तय तक केवल राजनैतिक 
स्वतप्रता ही हमे प्राये नहीं ले जा सकती ॥ वास्तव में, एक व्यक्ति जो सूखा 
मर रहा है या एक देश जो गरीब है, उसके लिए स्वतत्रता का कोई प्र ही 
नहीं है ।7९ 

समाज में श्रापिकत्र प्रसममानताओशों के विधमान होते से, राजनीतिक श्रथिवार 
श्रव्यावद्वारिक हो जाते हैं । प्रो० हेरल्ड लास्की का कथन है-- 'दसका तात्थय॑ है 
कि कम भाखशाती व्यक्तियों की भौतिक तया वीडिक प्ररिस्थितिया का निरकुश- 
तापूर्वक। निधारण करना । इसका तात्पयथ॑ है सरकारी-यत्रा का नियन्त्रण, उतकी 
दानि के लिए करता ॥7३ 

व्मक ग्रतिरिक्त प्रा० सास्की कहते हैं--“रावतीतिक समानता घास्तविक नहीं 
है, यदि टसके साथ श्राथिक समानता नहीं हैँ, भ्रत्यथा राजनीतिक सत्ता (प्रधिकार) 
श्राथिक सत्ता के क्वव साथन के रुप में हा जायगी /7* 

राजनीतिक क्षेत्र मा ग्रथिकारा का कोई उपयोग नहीं रह जाता है--वल्वि 
प्राय दुश्पयाग ही होता है, यदि नागरिकों वी श्रा्थिक श्र।वश्यकताशो को पूरा 
नही विदा जाता है । उदाहरण स्वरूप आम चुनाव के दौरान प्राय पैसा के बज 


ह एस» सी० डेश--द क्ान्सटीटयूडत आ्रफ्त इच्दियाँ, १६६०, पू० 
ड३२१ 


२. प० नेहइ--'द कवीनन्‍्टऐसेन्स श्राफ नेहड/ (के० टौ० नरसिह घर द्वारा 
सम्पादित) १६६१, पृ० १४६ ॥ 


है. एच० सास्को-ए ग्रामर श्राफ़ पालिटिकर्स, १६३७ पृ० १६१ ॥ 
४. एब० सास्शे--पूर्दाकित पुस्तक वृ० १६२ ॥ 


राज्य मोति-निर्देशक तरव भर 


पर प्राथिव' मारो से सदे हुए गरीब मतदाताओं वी विभिन्न प्रगार वे सोगो से 
किसी एवं पक्ष में मत देने मे लिये प्रमावित तथा भ्रष्ट बरने ने' प्रथत्त कियि 
जाते हैं, जिसने बुरे परिणाम इस सत्य वी पुष्टि बरते हैं कि राजमीतिवा 
लोकतत्र को सशक्त बनाने के लिए नागरिकों की प्राथिव श्रायश्यकताझों को पूरा 
करते के कार्य को प्रायमिक महत्व दिया जाना चाहिय ! रच 700 
राजनीति विज्ञान वी इन घारणाप्रा वे' (8020: रे लि भाव 
सागरिवों के राजनीतिक एप श्राथिक अधिरारों को महल समा दिये), जा: || 
है। इन राजनोतिक एवं झ्ाथित ब्रथितारों 00% ध्म फर्सार वी भूमिवा के 
दो पृथक रुप होते हैं॥ संविधान म उल्निसित रा गिहित, खधियारा दरशि प्रेम 
क्षेत्र स्थापित क्रिया जाता है, जिसमे राज्य (सरकार्गी वा हस्तशेष शर्देधा- 
निय माना जाता है। ग्रतएवं राज्य (सरुपार) वी भूमिका/ राजनीतिय' 
अधिकारों बे सप्रय में नवारामक है । 9 एसी परिस्थिति भू जय /पिगी भू 


राजनीतिव प्रधिकार था उल्लघन हुप्राफै, कप वी ,भुमिता का प्र 
दंदा होता है । थक कक 


इसके विपरीत, सविधान में उल्लिसित विभिन्न भ्राधिक प्रधितारों, उदाहरण 
स्वरूप-मारतीय संविधान में राज्य नौति-निर्देशश तत्वों में निहित श्राथिक 
प्रधिकारों का क्रियान्वय राज्य सरवार वी सरारात्मव' भूमिका से ही समव है । 
इन श्रघधिवारों को सबिधान में रसने के फ्लस्वरूप, राज्य के नागरिकों के प्रति 
कतिपय महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्धारण होता है । "सरबार का स्वरुप प्रासिर- 
बार क्सी उद्देश्य वी प्राप्ति वे तिए वेवल एवं साथन हो है। स्पतत्नता भी 
बेवल एवं साधन है, जयकि उद्देश्य है--लोक कत्याण, मानव प्रगति व गरीबी, 
बीमारी भ्रौर पीडा को समाप्त करना शोर प्रत्येक व्यक्ति को मौतिय' तथा बौद्धिवः 
दृष्टि से 'प्रच्छचे-जीवन, व्यतीत बरने का श्रवसर श्रदान बरता ।/? वस्तुत सरवार 
एक भ्रमिक्रण है जिसका उत्तरदायित्व नागरिकों के 'ग्रच्छे जीवन” को सविधान 
में निहित राजनीतिक, भ्राथिक श्ौर सामाजिक श्रधिकारों ने' झनुसूल ब्यायहारिक 
रूप देना है। यह नि सदेह सत्य है कि राजनीतिक स्वतन्रता एवं साथन श्रौर 
एक झ्रावश्यक सावन है, जिप्तके द्वारा सामाजिक-ग्राथिक उद्देश्यों को प्राप्त तकिया 
जा सकता है । “परन्तु राजनीतिक स्वतत्रता अपने में केवल एक उद्देश्य नहीं हो 
सकती है। वास्तव से राजमीतिक स्वतत्रता का इस देश वे करोडो लोगा के लिए 
मोई महत्व नहीं जयरि वे गरीबी तथा उससे उत्पन्न विभिन्न सामाजिक बुराइयो 





१. प० नेहरू-ृर्थोक्त पुस्तक पू० १४७ । 


६० भारतीय शासन झौर राजनोति 


से प्रोडित हैं भौर जब तक उनको राजनीतिक स्वतत्रता में निहित साम्रजिक- 
भ्राधिक अधिकार भ्राश्वासित न किये गये हैं ।”* 

राजतीतिक स्वतत्रता को व्यावहारिक रूप देने के लिए मारत के सविधाव 
निर्माताओं से सविधान में नागरिकों के राजनीतिक, सामाजिक एवं झाविक 
अधिकारो का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। जा पूर्व मे देखा जा चुका है, 
सबिघान की प्रस्तावता में नागरिकों के ये ग्रधिकार प्रतिविम्बित होते हैं। 
मुख्यत सविधान के अध्याय तीन मे जित मूलाधिकारो का वर्णन है, उनके द्वारा 
मारत म राजनोतिक लोक्तत्र को नीव स्थापित को गई है । राजनीतिक लोकतत्र 
के विचार का सविधान के अनुच्छेद ७५ (३) झौर भ्रनुच्छेद ८१ (१) (९) 
में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जितके द्वारा क्रमश मत्रीमडल के सामूहिक 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्त दथा ससद के निचले सदन को लोकसमा के लिए प्रत्यक्ष 
निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दो गई है। 

इसी प्रकार ग्राथिक लोकतत्र की नौव मुस्यत मारतीयप सविधान के 
अ्रध्याय चार मे समावेशित राज्य नौति-निर्देशक द॒त्वों के रूप में है। प्रतएव 
मारतीय सवियात में नागरिकों के दो प्रकार के प्रधिकारों पर बल दिया ग्रया 
है (१) राजतीतिक तथा (२) झाविक एवं सामाजिक । ये एक दूसरे के 
पूरक हैं । 

मारतीय सविधान के अ्रध्याय चार में उल्लिखित राज्य नीति-निर्देशक 
तत्व के लिए सविधात तिर्माताओं को झ्ायरलेण्ड के संविधान स॑ प्रेरणा मिली । 
ऑयरलेण्ड के सविवान के श्रनुच्छेद ४५ के ग्राघार पर मारतीय सविघान मे राज्य 
नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। परन्तु भारतीय सबिधान मे राज्य नीति- 
विर्देशक तत्व आ्रयरलेण्ड के सविवान की ठुलता मे, प्रधिक सख्या से गौर विमिन्न 
प्रकार के हैं ॥ मारत मे जिस जनतात्रिक भाधिक व्यवस्था को स्थापित करना है, 
उसके लिए ये राज्य नीति निर्देशक तत्व पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं । “राज्य 
नीति-निर्देशक तत्व, जेसा श्रो० एल्क्रेजेस्डरोविक्ज का कथन है, भारतीय सबिधात- 
समा की जो सविघान के उपयुक्त प्रावधानों मे निहित है, सामाजिक एवं भाधिक 
नीतियो को भ्रतिविम्बित करते हैं ।/९ 

राज्य नीति निरेशक तत्वों द्वारा एक ऐसा क्षेत्र निर्धारित किया गया है, 
जिसमे राज्य (विभित्र सरकारो) की सकारात्मक भूमिका अपेक्षित है। संविधान के 


१ पी बो सजेल्टयटकर-ला, लिबर्टी एण्ड सोशल जस्टिस, १६६५, 
० १२४-१२५१ 

२. सो० एल्करेजेन्टरोविदज--कान्ह्टोट्यूशनल इंवलपमेन्टस इन इण्डिया, 
१६५७ प० १०६. 


राज्य नौति-निर्देशक तत्व ६१ 


अनुच्छेद ३७ के भनुसार ये सिद्धान्त (राज्य नीति-निर्देशश तत्व) देश वे प्रशासन 
मे मूल हैं श्रौर राज्य का यह्‌ कर्तव्य है कि वानूद-निर्माण कर इन स्िद्धान्तों को 
सागू करें | भारत के सविघान निर्माताप्रो को इस बात के लिए श्रेय दिया जाना 
चाहिए है कि झ्राथिव लोकतत्र वी प्राप्ति के लिए उन्होंने लोव बल्याणदारी 
राज्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए राज्य नीति-निर्देशश तत्वों रूपी साधनों के लिए 
भी प्रावधान किया, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य का श्रादर्श प्राप्त किया जा 
सके । श्री दी के टोपे के अ्नुसार--“एक लोक वल्याणवारी राज्य की प्रमुस 
विश्येषताएं निम्नलिखित हैं 

(१) सरकार के कार क्षेत्र, मे निजी स्वामित्व की प्राधिक सस्थाप्रो के नियस्त्रण 
के लिए व्यापक वृद्धि । 

(२) राष्ट्रीय समाज के प्रत्येक सदस्य यो प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदत्त करना- 
बेरोजगारी तथा सेवा निवृत्ति सबधित लाम, परिवार सबंधी म्ते, कम सर्च पर 
गृह-निर्माण, चिकित्सा सेवा प्रादि । 

(३) ऐसे उद्योगो एवं व्यापार मे सरवार के स्वामित्व तथा वार्यों में वृद्धि 
जिनका सचालन व्यक्तियों था निजी निगमो द्वारा निजी लाम प्राप्त करने के लिए 
हो रहा था, या, होगा ।/* 

राज्य नीति-निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोब कल्याणकारी राज्य की स्थापना 
करना है। इनके द्वारा जनता के प्रति सत्तारूढ़ तथा झन्य राजनीतिक दलों वे” 
कर्तव्यों का स्पष्टीकरण क्या गया है । “इनके द्वारा राजनीतिक दलों बी भाव 
नाम्रो के सदा परिवर्ततशील नमूने पर, जब इनको सविधान के भ्रनुसार सरवार 
संचालित करते के लिए पक्‍्ामत्रित किया गया है, झवरोध लगाया जाता है। यह्‌ 
सत्य है कि यह न्याग्य नही है, किन्तु ब्रिटेन में मेग्ताकार्टा एवं प्रमरीका में स्वत- 
अंता के घोषणा पत्र के सदृश इन सिद्धास्तो से न्यायाधीश, संविधान तथा देश के 
कानून की ध्यास्या करते समय प्रवश्य प्रभावित होगे ।”२ 

भारतीय सविधान के चोथे अध्याय मे प्रनुच्छेद ३६ से ५१ तक विभिन्न राज्य- 
नीति निर्देशक-तत्वों का उल्लेख किया गया है। इनमे भारतीय नागरिकों वे बति- 
पय महत्वपूर्ण भाथिक तथा सामाजिक अधिकार निहित है। सविधान के भनुसार 
केन्द्रीय और राज्य सरकारो को अपने दैनिक प्रशासन में इन सिद्धान्तों को क्रिया- 
ल्वित करना झावश्यक है। राज्य नीति-निर्देशक तत्व निम्नलिखित है । 

१--राज्य, विशेषकर, भ्रपनी नीति का निर्धारण, इस हेतु करेगा कि, 


१. टी० के दोपे-'द कब्स्टिट्यूशन झाफ इण्डिया! १६६३ प्रृ० २०० 
२६ वही पृ० २००-२०१॥ 


5.4 ९ का जल की मल 





(क) समस्त सागरिको, पुरुष ठथ्य स्थियो को पर्याप्त जीविका अरजन करने का 
अधिकार हो; 

[ख़) समाज के भौतिक साधनो का स्व्रामित्व तथा नियन्त्रण इस प्रकार वित- 
रित हो जिससे सामान्य रूप से जनहित समव हो । 

(ग) देश की आाथिक व्यवस्था का सचालन इस प्रकार न हो जिससे घन का 
केन्द्रीयकरण होते हुए सामान्य हिंत को हानि पहुंचे । 

(घ) पुरुष तथा स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेदन मिले, 

(ड) श्रमिको, (पुरुष एवं स्त्री) तथा कम आयु के बालको के स्वास्थ्य भौर 
शक्ति का शोषण न हो भौर नागरिको को अपनी भ्राथिक झवश्यकताग्ो को पूरा 
करने के लिए उनकी आयु तथा शक्ति के दृष्टिकोण से अनुपयुक्त व्यवत्ायों मे 
प्रवेश करने के लिए बाघ्य न होना पडे, 

च--वचपन एवं युवावस्था का शोषण न हो, तथा नैतिक एवं भौतिक परि- 
त्याग से उनका सरक्षण हो (प्रनुच्छेद ३६) 

२--राज्य द्वारा प्राम-प्रचायतों को सगठित करने की दिशा मे कदम उठाये 
जायेंगे भौर राज्य उनको भप्रावश्यक शक्तियाँ प्रदत्त करेगा जिससे वे स्वायत-शासन 
की इकाइयो के सदृश कार्य कर सके 4 (अनुच्छेद ४०) 

३--राज्य भपनी भाधिक़ क्षमताप्रो के दायरे मे मागरिकों के लिए नौकरी 
श्रौर शिक्षा की व्यवस्था करेगा भौर वृद्धावस्था, बोमारी एवं बेरोजगारी या भय 
हानि होने पर स्ावंजनिक सहायता करेया (भ्रनुच्छेद ४१) 

४--राज्य श्रम तथा प्रयूति सहायता से सबधित शर्तों को मानवोय स्वरूप 
दैने के लिए प्रावधान करेगा (प्रनुच्छेद ४२) 

५--राज्य कानून या भ्राधिक सगठत द्वारा समस्त श्रमिकों को कृषि, उद्योग 
था प्रन्य कार्यों से सबधित उपयुक्त जीविका एवं कार्यों की शर्तों के लिए प्रावधान 
करेगा जिससे जीवन का उत्तप्र स्तर स्थापित हो सके तथा दायरिक सामाजिक भौर 
सास्कृतिक अवसरों वा उपयोग कर सके । राज्य व्यक्तिगत और सहकारिता के 
प्राधार पर लघु उद्योगो को प्रोत्साहित करेगा ॥ (अनुच्छेद ४३) 

६--राज्य सम्पूर्ण मारतीय प्रदेश मे नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार 
सहिता उपलब्ध करवाने का प्रयत्न करेगा । (अनुच्छेद ४४) 

७- “राज्य सविधान के लागू होने के दस वर्षो मे चोदह वर्ष तक की झायु के 
समस्त बालकी को प्निवायं शिक्षा देने के लिए प्रावधान करेगा (अनुच्छेद ४५) 

८--राज्य दुर्बल वर्गों के विशेष कर अनुसूचित जावियों तथा पिछडी जातियो 
के, शिक्षा ओर आधिक हितो की उठ्रति के लिए व्यवस्था करेगा भौर उनका 

सामाजिक प्रन्याय दया पन्य प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा । (अनुच्छेद ४६) 


राज्य नोति-निर्देशरू तत्व द्द्हे 


६--राज्य प्रपनी जनता के झ्राहार सबधो एवं जीवन के स्तर को ऊँचा करने 
के तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य मे सुधार करने के कार्यों को प्राथमिक महत्व देवा तथा 
मह प्रयत्त करेगा कि उन भादक पेयो को छोडकर, जो चिवित्सा में प्रावश्यव हैं, 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनका निपेत्र हो। (ग्नुच्छेद ४७) 
१०--राज्य कृषि एवं पशुतालन का भ्रायुनिव प्रौर वैज्ञातिक' प्राधार पर 
सचालन करेगा, विशेष तौर से गोवश के सरक्षण भौर नस्त में खुधघार के लिए 
तथा गाय, बछड़े, दूध देने वाले मारवाही पशुप्रा वे वध वा निषेध वरने वा प्रयास 
करेगा। (प्रनुच्छेद ४८) 
११--राज्य का यह कत्तंव्य होगा कि प्रत्येक स्मारक या कलात्मक तथा 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान या वस्तु का, जिसको ससदीय बानून द्वारा 
राष्ट्रीय महत्व का निर्धारित वर दिया गया है, सरक्षण करे | (भनुच्छेद ४६) 
११--राज्य द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथवा बरतने के लिए 
कदम उठाए जायेंगे । 
१३--राज्य द्वारा निम्नलिखित विपयो के सबंध मे प्रयत्न किये जायेंगे 
(क) भन्‍्तर्राष्ट्रीय शान्ति श्रौर सुरक्षा की उन्नति के लिए, 
(ख) राष्ट्रों के मध्य न्‍्यायपूर्ण प्रोर सम्मानपूर्ण सबधो को बनाये रखन 
के लिए, 
(ग) प्न्तर्राष्ट्रीय विधि झौर और सधियों मे निहित कर्त्तव्यों के प्रति 
राष्ट्रो के व्यवहार में श्रादर बढाने के लिए, 
(घ) प्रन्तर्राष्ट्रीय वाद-विवादों को पच-निर्णय द्वारा निबटाने बे लिए । 
उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रधिवाश राज्य नीति-निर्देश+' तत्वों 
का सबंध नागरिकों के सामाजिक तथा प्राथिक' प्रधिकारो से है। ये प्राथिव' प्रधि- 
कार लोकतत्र के मूत्र श्राघार हैं। राज्य नीति-निर्देशक तत्व मूल भ्रधिकारों से इस 
दृष्टि से मित्र हैं कि मूल श्रधिकार न्याय हैं, श्र्थात्‌ इन के पीछे न्यायालयों की 
शवित है, किन्तु राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याम्य नही है। तथापि, देश वे” 
प्रशासन का ये मूल झ्राघार हैं ॥ मारतीय सविधान में नागरिकों के मूल भ्रधिकार 
तथा राज्य नीति निर्देशक तत्व, झ्राघुनिक समय मे जनतत्र के दो सबधित पहलुओ- 
व्यक्तिगत स्वतत्रता श्रोर लोक कल्याण को प्राप्त करने के लिए सवेघानिक साघन 
है। दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि' चूंकि लोकतत्र में 'व्यवितगत स्वतत्रताँ 
भौरलोक-कल्याण एक दूसरे के पूरक है, मारतीय सविधान के झन्तर्गत लोकतन्न के इन 
दो पहलु्रो की प्राप्ति के लिए निर्धारित साधन, भूल प्रधिकार और राज्य के नीति 
निर्देशक तत्व, भी एक दूसरे के पूरक है क्योकि इनके माध्यम से ही भारत मे सही 
भ्र्थ मे लोकतत्र स्थापित किया गया है। श्राय. राज्य के नीति-निर्देशक तत्वो की 


द््ड भारतीय शाउत्र झौर राजनीति 


आलोचना की जाती है, कि यदि राज्य इनका पालन नहों करता हैं तो इनका 
क्रियान्वयन स्यायालयों द्वारा, मूक्त श्रधिकारों के सदृश नहीं विया जा सकता है। 
इस दृष्टि से, ग्रालोचको का कहना है कि इतको सविधान में रखने का कोई 
महत्व नही है। यद्यपि यह सत्य है कि राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को न्यायालयों 
हाय लागू नहीं करवाया जा सकता है; किन्तु ये सिद्धान्त वर्तमात श्रौर मविष्य 
में सत्ता होते वाले राजनीतिक दलो के लिए एक निरम्तर चेतावनी है कि इन 
सिद्धान्तों का दैनिक प्रशासन में उपयोग होना झावश्यक है, ध्रन्यथा जनता प्रति 
पाँव वर्ष के वाद आम चुवाव के दौरान सत्तारूढ़ दल को सत्ता से हटा सकती है । 
श्रत* यह सत्य है कि राज्य नौति-निर्देशक तत्वों बे पीछे न्यायालयों की शक्ति 
नही है, परन्तु सत्तास्ढ़ दल पर इनके क्रियान्वयन के सदर्भ में नैतिक तथा मनो- 
वैज्ञानिक प्रवरोध हैं, क्योकि ये सिद्धान्त राष्ट्रीय उद्देश्यों के रूप में ही नही, वल्कि 
राष्ट्रीय भ्रन्त करण के ठोस प्रतीक के रूप मे हैं। चूकि राज्य मीति-निर्देशक तत्वो 
को लायू करने के लिए स्थायालयो को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, यह प्रश्न स्वामा- 
विक है कि इन सिद्धान्तों के पीछे इनके क्रियान्वयन के लिए कौत-कौत सी शक्तियाँ 
हैं ? इसके लिए मुख्यतः दो शक्तियाँ हैं । 

(१) रूतदादागरण दथा 

(२) व्यवस्यापिका समा ) 

ससदीय लोकतत्र में मतदाताओं की शक्ति सरकार पर एक ऐसे महत्वपूर्ण 
अवरोघ ने रूप में मानी जा सकती है जिससे सरकार को सबिवान मे उहिलिखित 
उद्देश्यों के विश्द्ध जान से रोका जा सकता है। मतदाताप्नो तथा व्यवस्यापिका 
की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए डा० बी० भार० प्रम्वेदकर ने कहा---/“प्रत्येक 
सरकार देनिकः मामलों म तथा एक निश्चित समय पश्चात्‌ कसी क्सौदी 
पर रखी जायंगरी जबकि मतद्ाताप्रों और निर्वाचक्रो को सरकार द्वारा दिये गये 
कार्यो का सूल्पकत करने का ग्रवसर प्राप्त होता है जबकि हमने राजनीतिक 
लोकतत्र वी स्थापता की है, हमारी यह भी इच्छा है कि भाधिक लोक्तन के झादर्श 
को निर्धारित करें ।९१ “सविदधान निर्माण करने मे हमारे दो उद्देश्य रहे हैं राचनीति 
उद्देश्य तथा ग्रायिक तथा सामाजिक न्याय की उपलब्धि कराता ॥/२ 

सर्वेप्रथम--प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण ससद मे ससद सदस्यों द्वारा क्या जाता 
है। द्वितीय, चुदाव के समय सरकार को नीतिया तथा कार्यों का परीक्षण श्रौर 
मूल्याकन स्वयं मतदाता करते हैं। सरकार को नीतियो तथा कार्यों का परीक्षण 


१. दी प्रार. प्रस्वेदकर-कान्स टीट्यूएन्ट असेम्दलो डिबेट-भाग ७ पु० ४६२० 
इ६५। हु 


२- वही पृ० ४१ । 


राज्य मीति निर्देशक तत्य ६५ 


(द्ैध परीक्षण) सविधान मे निर्धारित क्सौटियो मे भ्राधार पर ही विया जाता है 
और यह भी ज्ञात किया जा सवता है वि सरवार वी क्या उपलब्धियाँ या वया 
असफ्लताएँ रही हैं । यदि सरबार ने सविधान वे श्रनुसार जनता बी 
श्रावश्यक्ताशो को पूरा विया है तो निश्चय ही जनता द्वारा सत्ता वी बागडोर 
पुन उसवो सौंपने की प्रवल समावना होगी । विस्तु यदि सरवार ने सबिधान मं 
उल्लिखित जनता वी भ्रावाक्षाओ्रो की भ्रवहेलना की है तो मतदाताग्ना को सारवार 
को बदनने का पूर्ण प्रधिवार है । 
अ्रव जैसा वि पूर्व मं देसा जा चुवा है, राज्य के नोति-निर्देशन' तत्व देश ने 
प्रशासत के लिए आधार हैं । कोई सरवार इग मूल सिद्धान्ता वी, जिन पर झ्राथिव 
लोफतप्र मिर्भर है, अ्रवहेलना नही वर सकती है ? 'यदि जनता एवं व्यवस्थापिया 
समाप्नों मं उनये प्रतिनिधि इन सिद्धास्तों ये! सन्‍्दर्म थे वायंधालिवा वे कार्यों के हित 
प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं तो वे सामाजिक राजनीतिव, एव झ्ाधिव' सुधारा वा 
एवं प्रभावशाली स्रोत सिद्ध होगे ।”' राज्य नीति-निर्देशवः ये' पीछे संबरों प्रमाव- 
शाली सत्ता लोकमतत है । यह सत्य है हि कानूनी दृष्टिकोण से इन सिद्धात्तों का 
घम उपयोग है, किन्तु जिस सरवार ने सिद्धान्ता वा उल्लंघन विया है यहू जनता 
के' समक्ष दोपी ठहराई जा सकती है। ये जनता तथा राखवार वे लिए एवं स्थायी 
स्मरणकर्ता के सदृश हैं, जिससे स्मरण रह सके कि क्या किया जाना चाहिये ॥/* 
॥प्रत . राज्य नीति निर्देशन' तत्वों बे पीछे कानूनी नही वल्वि लोव-मत ये रूप मे, 
राजनीतिक शक्ति है । प्रत्येक पाँच वर्षों बे! ग्राम चुनाव बे समय मतदाता इस बात 
के लिए स्वतन्न होगे कि' एक ऐसी सरवार को जिसने इन स्रिद्धान्तों की श्रवहेलना 
की है, पुन सत्ता न सौंपे । 
इस बारण सविधान लागू होने वे' पश्चात्‌ केन्द्रीय एवं प्रिभिन्त राज्यो थी सर- 
कारो ने इन सिद्धान्तों को व्यावहारिव रूप देने के प्रयत्न विये हैं । यह प्रयत्न विभिन्न 
परच वर्षीय योजनाझो मे विशेष रूप से प्रतिबिम्बित है। सविधान वे लागू होने के 
पश्चात्‌ तीन पच वर्षीय योजनाओं मे तथा वर्तमान चतुर्थ पच्र वर्षीय योजना वे 
प्रस्तगंत राष्ट्रीय विकास का जो नमूना है वह संविधान म मिहित उद्देश्यों से सयधित 
है । राज्य नीति-निर्देशक तत्वों के प्रनुकुल जिस लद्य को भ्राप्त करना है, वह है 
“समाजवादी ढाँचे पर श्राधारित समाज” और इसको दूसरी पच वर्षीय थोजना में 
इन शब्दों में स्पष्ट किया गया है, “इससे तात्पयं है कि प्रगति वे लिए कसौटी 
निजी लाभ नही विन्तु सामाजिक' लाम होना चाहिये भ्रौर विकास का नमूना तथा 
सामाजिक पभ्राधिक सबधो वा ढाँचा इस प्रवार नियोजित क्या जाये वि न शेवल 





१ टी० क्ैे० टोपे--'ूवॉकित पृस्तक' पृ० १६५॥ 


३ एम० पी० शर्मा-द गयंप्रेन्ट आफ व इण्डियन रिपब्लिक, १६६१, पु० ६० ॥ 
ञ्‌ 


हक 


६६ भारतीय शासन और राजनौति 


राष्ट्रीय भाय और रोजगारी मे ठोस वृद्धि हो किन्तु लोगो की आय तथा घन मे 
अधिकतर समादता हो । झाथिक विकास के लाम भ्रधिकतर समाज के पिछड़े हुए 
वर्गों को उपलब्ध हो और भाय, घन तथा झाथिक सत्ता के केन्द्रीयकरण मे क्रमिक 
रूप से कमी होती जाये ॥/””९ 

द्वितीय पच वर्षीय योजना के उपर्यक्त उद्देश्य तथा राज्य नीति-निर्देशक तत्वों 
के उद्देश वी समानता को देखते हुए, यह विदित होता है क्रि इन सिद्धान्तों को 
एक अव्यावहारिक आदशे के रूप मे नहीं माना गया है, किन्तु इनको व्यावहारिक 
जीवन में उपयोग मे लाने के सफल प्रयत्न क्ये गये हैं । कतिपय उदाहरणों द्वारा 
यह छ़िद्ध क्या जा स्रक्‍्ता है कि वास्तव में इन सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप 
प्रदान करने के लिए सरकार ने कदम उठाये हैं। ये उदाहरण निम्नलिखित हैं । 

(0) पिछले वर्षों मे समाज के भौतिक साधनो को काफी मात्रा मे राज्य के तियस्त्रण 
में लाया गया है। जीवन बीमा तथा बैंक-राष्ट्रीयररण इसके क्तिपय उदाहरण 
हैं । इसके अतिरिक्त, वहुउद्देश्यीय नदी योजनाएँ, जेसे--प्राखरा-नगल, दामोदर 
घाटी योजना, हीराकुण्ड बाघ, भिलाई, राउरकेला प्रौर दुर्गापुर इस्थात कारखाने, 
विशाछापट्टरनम का जहाज-निर्माण कारखाना, सिन्द्री खाद बारखाता, हिन्दुस्थान 
मशीन टूल्स, चितरजन का रेलवे इजित का कारखाना, हिन्दुस्थान ऐयरबाफ्ट, 
आदि द्वारा राष्ट्र के आाधिक विकास में सहायता मिलती है। राज्य ही इनके सचा- 
लन तथा प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी है । है 

(४) यचपि रोजगार की समस्या का समाघान नहीं हुग्ना है ढिन्‍्तु राज्य द्वारा 
रोजगार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कदम उठाये गये हैं ) 

(४) राष्ट्र के कई हिस्सों मे, सामुदायिक विवास योजनाग्रों को ग्रामो वी अर्थ 
व्यवस्था में सुधार के लिए लागू क्या गया है, इसका प्रमाव कृषि तथा पशुपालन 
के क्षेत्रो मे विशेष रूप से देखा जा सकता है । 

(४) भअनिवायं प्राथमिक शिक्षा की दिशा मे भी प्रगति हुई है । 

(२) भ्राथिक क्षेत्र मे पिछड़े हुए वर्गों की सहायता के लिए ढुटीर उद्योगों 

को प्रोत्साहन दिया गया है । 

(श) भन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे भारत ने पचशील के सिद्धास्त के प्रतिपादन में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया है । 

राज्य नीति-निर्देशक तत्वों मे पीछे दूसरी शक्ति व्यवस्थापिका सभा है। 
ब्यवस्थापिक्ष समा का कार्य, देश मे लोक कल्याणकारी राज्य को व्यावहारिक 
रूप देने के लिए राज्य नीति-निरदशक तत्वों के आधार पर कानून निर्माण करना 





१. द्ितोद पच दर्षोय योजना पृ०-२२॥ 


राज्य नीति-मिर्देशर सत्य च्छ 


है । इसरे प्रतिरित, चूँति' भारत में राम्रदात्मय' पद्धत्ति वो भ्रपाया गया है, इा 
बाननों वे. क्रियास्वपन बे! लिए वार्यपरासिवा थो उत्तरदायी दहराते मा प्रत्यरा 
अ्धिवार भी व्ययस्थापिका यो प्राप्त है। सरादातगता पद्धति में बार्यपाविता 
(मप्तीमडल) व्यवस्थाप्रिवा या एंग हिस्‍्गा होती है. तथा उसके प्रति उत्तरणशी 
होती है। साधारणतया वार्यपालिया या निर्माण रासद वे नियत्रे सदा में बहुमा 
प्राप्त रिये राजनीतिय' दल में से जिया जाता है, जिसवे परिणाम स्परूप संसद मे 
निचले सदन पर उदत राजनीतिक दल वा झाषिपत्य तथा जिमप्रण रहता है । 
चूंकि राविधान वे भ्रनुच्छेद ३७ वे! प्रनुधार राज्य नीतिनीरदेशव तत्या वी देश पे 
प्रशासन में प्राधार स्वरूप माता गया है, जिस दव को सत्ता थी बागडोर प्राप्त है, 
उसबा यह पिशेष उत्तरदापित्व है हि इस शिद्धास्तो वो ध्यायहारिय रूप प्रदाता 
बार। अभ्रव, यहाँ पर प्रशा यह पैदा होता है कि ससद में बहुमा दल सो, इग 
मिद्धास्तों के प्रत्ति भ्रपनी जिम्मेदारी महसू पराने वे! लिए बौतग सी गस्‍्था है ? 
पह स्पष्ट है नि यह प्रधिकार प्रतिपक्षीप दव या दता वा है । 

“बहू प्रतिपक्ष के हाथों में एक शक्विशाती हथियार होगा कि यह धरतार 
वी निर्दा इस पश्राघार पर बरे वि' सवा बार्यपरालिका मां व्यप्रस्थापा सबधी 
बोई बर्य राज्य सीति-निर्देशव' तत्व बे” विरद्ध है ।/ * 

व्ययहा रत संसद मे प्रतिपक्षीय दलों ने राज्य नी ति-विदेशन तत्या ये प्राधार पर 
सरवार की समय-मम॒थ पर बडी प्रलोचना बी है। उदाहरण स्वरूप इग शिद्वास्तों वे 
ब्रियान्वयम ने' लिए सरवार बे' उत्तरदायित्व बे दृष्टिकोण से १६५८ में लोररामा 
में श्री तुपार चटर्जी (साम्पवादी दल बे” सदस्य) द्वारा एम प्रस्ताव रुपा गया । 
इस प्रस्ताव में परद्रह सदस्यों वी एव समिति नियुक्त बरते का सुझाव दिया गया, 
जो यह जांच करती वि विस हद तब, राज्य भीति तिर्देशत्र' तत्नों वा सारतार 
ने व्रियास्वयन विया । परन्तु ३१ अ्रग॒स्‍्त १६५८ को सोवसमा ने इस प्रस्ताव को 
प्रस्वीहृत कर किया। इस अस्ताव को सदन मे रखते हुए श्री खुधार चटर्जी मे 
बहा कि सामान्य नागरित'के' लिए समध्याओं वा, जैसे-साथ, शिक्षा प्रौर स्वास्थ्य, 
समाघान नहीं हुम्रा है श्लोर साधारण जनता वा जीवन और भारपुर्ण थ बढिय 
हो गया है ओर वे ऐसा महसूस करने क्षगे हैं विः राविषान मे गीति-निर्देशव' शत्य 

एक गमीर घोषणा नहीं बल्वि' बेवल सजावट मात्र ही हैं ।* इश भ्रालोचया पा 
उत्तर देते हुए गृह मत्रालय के श्री दी० एन० दातार ने बहा वि' नीति विदेशव' 
ताब एवं “उद्देश्यों वी साहिता” बे सदृषा हैं प्रौर इनवी तलाल प्राप्ति होना शागव 





१ डी० डी० यगु-फमेन्द्री प्रान द वान्स्दीटयूशन प्राफ इण्डिया भाग-२ 
१६६४५ पृ० ३१२॥। 


३ ट्विम्पून, शितम्मर १, १६५८३ 


द्दद भारतीय शासन शोर राजनोति 


नहों है, किन्तु सरकार नसरईदब अपनी नीतियों में इन सिद्धान्तों को समावेश्वि 
करने का प्रवन कया है और इत सिद्धास्तो के प्रभावों को योजता झायोग प्रोग के 
कार्यों तया निर्गायों मे स्पष्ट रूप से देवा जा सकता है । 
निल्मदट न ता सरकार इस सिद्धाल्तो के विरुद्ध कोई कार्य करेगी न ही इई 
मिद्धान्तो से ग्रनरिज्ष रहकर प्रशासन का सचालन कर सकती है| ससद मे प्रयक 
आमने पर जा राज्य नीति-निर्देशक तत्वों से सवधित है, सरकार वो प्पने कार्यों 
तथा सीतिया का आचिय बतव्ाता होगा, अन्यथा सरकार के विद समद 
अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सरकार को 
मतदाताजा का ग्राम चुनाव के समय समर्थन उस स्थिति में ही मित्र सकेगा, यहि 
सरकार न ग्रपन कार्यकाल में जदता के टहितो को घ्यान में रख कर कार किये। 
सक्षैप्र मे, मतदाता ठया व्यवस्यापिका समा राज्य नौति-निरदेशक तो के पीद 
आवश्यक शक्ति हैं । प्रत, इसके पीद्धे कानूती नहीं किन्तु राजनीतिक ए़क्त है । 
मारत के सवियान के प्रल्तर्यत नागरिकों के मूल ब्रतरिज्ञारों तथा राज्य नीति- 
निर्देशक तत्वा म॑ मित्रता केवल यह है कि मूत्र प्रत्रिकारों का उल्लघन होने पर 
स्पायालय की शरण ली जा सकती है, परन्तु राज्य नीति-निर्देशश तत्वों वा 
उल्लघत होन या पालन न क्ये जाने की स्थिति में न्‍्यायालय की शरण नहीं ली 
जा सत्ती है। तथापि नीति-निर्देशक तत्वों को सवियान में रखे जान के कारण 
स्यायपालिका इतके अ्रस्तिव से अ्रननिज्ञ रहकर अपने निर्णय नहीं दे सकती है / 
भारतीय सविबान मे, मूल पग्रप्रिकारों के विशेषक्तर स्ववतता वे मूल श्रप्रिकार 
सथा सम्पति के अधिकारा पर सीमाएँ लगाई गई हैं । 
स्वततता के मूल अधिकार के सदेय में संविधान से 'युक्तियुकता सीमाप्रो शब्दोवा 
उपयाग किया गया है, सम्पति के अधिकार के सवप्र में यह प्रावधात किया गया है 
कि सम्पति का प्रपिप्रददण राज्य केवल 'सार्वजनिक उद्देश्य से ही कर सकता है। इस 
आात वो निर्धारित क रन क्॒ लिए कि 'यृकिियुक्त सीमाओं तथा "सार्वजनिक उद्देश्य 
मे क्या तात्पपं है न्‍्यायपरातिका का निर्णय अ्रतिम होगा । इस सन्दर्भ मे न्‍्यायपालिशा 
को दय्य नीति निर्देश्क तत्वों का सहारा लेना पडेया । वास्तव में, पिद्ते वर्षों मे 
जव कानूना द्वारा व्यक्तिगत स्वेतत्रदा पर सोमाएँ लगाई गईं, स्यायपरातिका ने 
यह जाँचने के लिए कि ये सोमाएँ युक्तियुक्द थी या नही, राज्यनीति-निदेशर 
कतवो का मार्ग दर्गन लिया। न्यायपालिका की यह धारणा रही है, कि जित 
मिदानतों का सविय्रात द्वाय मान्यता प्रदत्त है वे युक्तिरहित नहीं हो सकते 
 विमदद मूच झत्रिकारा ठया राज्य नीति-निर्देशक तत्यों के मार्गदर्शन मे, 
पा 
एवं लोक अल्पासकारी राज्य कि मध्य दे हर का 620 /4 258 
॥ हुए विरोबी को दूर कर टन दोनों में 








राज्य नोति-निर्देशक तत्य॑ द््६ृ 


समत्वय स्थापित विया जा सते । दूसरे शब्दों मे व्यवस्थापिग तथा वायंपालिया 
के भतिखित, संविधान द्वारा भारत मे राजनीति लोकतत् तथा भाधिव सोसतत्र 
वो, व्यवहार मे एवं दूसरे के पूरक बनाते थी महत्वपूर्ण भूमिया स्थायपालिका 
नो भी सौपी गई है। मुख्यतः व्यायपालिया ने इस यरार्य यो साग्रियों बे ग्रे 
श्रधिवारा तथा नीति-निर्देशश' तत्वों दे सदर्म से किया है। सागरिएों मे मूल 
प्रधिकारा द्वारा एव ऐसे क्षेत्र वा निर्धारण विया गया है, जिराम राज्य हस्तलेप 
कर नागरिकों के भ्रधिकारों वा उल्लघन नही पर रागता है। प्रत यदि श्रत्याधिव 
उत्साह में सरवार मे लोव पल्याणवारी राज्य बे भ्रादर्श वी प्राप्ति वे लिए ऐसा 
बामून पारित किया जिससे विसी मूल प्रधिवार या प्रधियारों वा प्रतित्रमण हू प्रा 
तो न्यायपालिका ते ऐसे कानून को प्रवेघ घोषित विया । इसी प्रकार न्‍्यायपालिता 
ने सविधान द्वारा लोव कल्याणकारी राज्य वे लक्ष्य यो ध्यान म रखते हुए जय 
किसी बानून वी जाँच मूल भ्रधिकारों वे सन्दर्म मे इस श्राघार पर बी वि उत 
कानून द्वारा भप्रनुच्छेद ३१ (२) वे पग्रनुसार राम्पति या प्रषिप्रहण राज्य द्वारा 
सांवेजनिव' उद्देश्य वी प्राप्ति हेतु किया गया था या नही, तो न्‍्यायपालजिया ने सबिधाय 
में उल्लिखित नीति-निर्देशना तत्वों या मार्गदर्शन लिया । उदाहरणस्थरूप, यदि 
किसी कानून को न्यायालय वे रामक्ष इस तब पर चुनोती दी गई है मि' इशमे 
प्रनुच्छेद १६ द्वारा प्रदत्त मुल श्रधिवार थे बिरद्ध युवितरहित सीमाएँ लगाई गई 
हैं, तो न्यायपालिशा उक्त तर वो स्वीकार नहीं बरेगी, यदि ये सीमाएँ राज्य 
नीति-निर्देशक तत्वों वे भ्राधार पर हैं बयोनि यह मानना स्वामाविव है, ति' जिन 
सिद्धान्तों को सविधान मे रखा गया है वे युक्त रहित नही हो सकते हैं । इग्र दृष्टि- 
कोण में कई कानूयो को, जिनको स्यायालय मे समक्ष चुनौती दी गई थो स्पायपालिया 
मे सवेधानिक ठहराया है । उदाहरण स्वरूप, अउुच्छेद ४७ में मिहिए मशाबन्दी 
निर्देशक तत्व के भ्राधार पर ऐसे कानून को न्यायपालिका द्वारा वैध घोषित जिया 
गया जिप्के द्वारा मादक उब्यो के रसने तथा क्रय बरने पर प्रतिबन्ध लगाया गया 
था। भनुच्छेद ४८६ में निहित निर्देशश सिद्धान्त के श्रनुसार गो-वय निषेध वे' 
घिद्धान्त पर झ्राधारित कानूव वात न्‍्यायपालिवा ने बैघ माना ।*१ 


इसी प्रकार राम्पति के मूल भ्रधिकार वे सन्दर्म मे प्रनुच्छेद ३१ ( २)के 
श्रनुसार यदि राज्य निजी सम्पत्ति था सा्यजनिक उद्देश्य वे लिए कानन द्वारा 
प्रधिप्रहण, अनुच्छेद ३६ (ब) एवं (सु) मे निहित राज्य नीति-निर्देशन' तत्वों 
(३६ (ब) समाज वे भौतिव साधनों वा स्वामित्व तथा घितरुण इस प्रवार वा 


१ भोहस्मद हनोफ भ्ोर श्रन्य बनाम बिहार राज्य झौर प्रन्य--ए० श्राई० 
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छ० भारतोय शासन झौर राजनोति 


हो कि जिससे सामान्य रूप से जनहित हो; ३& (स) देश की भाधिक व्यवस्वा 
का सचालन इस प्रकार न हो जिससे घन का केन्द्रीयकरण होते हुए सामान्य हिन 
को हानि पहुँचे) की प्राप्ति के लिए करता है तो ऐसे कानून को अवैध नही 
मानना चाहिये। इस सिद्धान्त को सविघान सशोघन पच्चीसवें भ्धिनियम मे 
अपनाया गया जो दिसम्बर १६७१ मे पारित कया गया। इस सशोधर के 
अनुसार यदि विसी कानून मे यह उल्लिखित कर दिया जाता है कि उक्त बानून 
का उद्देश्य किस राज्य नीति-निर्देशक तत्व को लागू करना है तो इसके बावजूद 
कि वह कानून किसो मूल अधिकार के विरुद्ध है उक्त कानून को अवेघ घोषित 
महीं किया जा सकेगा । पच्चीसवाँ सशोधन, राज्य नीति-निर्देशक' तत्वों के, विशेष- 
कर भनुच्छेद ३६ भे निहित निर्देशक तत्वों के दृष्टिकोण से श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
इस सशोघन के अनुसार साधारण कानून द्वारा व्यवस्थापिका समा ऐसे नीति- 
निर्देशक तत्व को जिसका उल्लेख घक्त कानून मे है, मूल प्रधिकारो से उच्च स्थान 
प्रदान कर सकती है जो २५वें सशोधन लागू होने की नीति निर्देशक-तत्वो को 
पूर्वक स्थिति से बिल्कुल भिस्न है । पच्चीसवें सशोधन लागू होने के पूर्व कानूनी 
दृष्टि से नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के श्रधीन थे । 

स्थापालिका की इस विशेष भूमिका का महत्व दिसम्बर १६७१ तक रहा 
जबकि सविधान मे पच्चीसवाँ सशोधन लागू किया गया । सक्षेप में तब तब राज्य 
नौति-निर्देशक तत्वों के सबध में न्यायपालिका के दो प्रकार के भ्रधिकार थे, 
सर्वप्रथम, यदि राज्य नीति निर्देशक तत्व पर प्राधारित किसी कानून तथा नागरिको 
के किसी भूल भ्रधिकार मे सघर्ष होता, तो ऐसे कानून को भवेध ठहराता, क्योकि 
मूल प्रधिवार न्याय्य है, राज्य नीति-निर्देशक तत्व न्याय्य नही है, भौर द्वितीय, 
कई भूल ग्रघिकार 'युत्तियुक्त सीमाओरो' द्वारा सीमित हैं तथा सम्पत्ति के भूल 
अधिकार के ग्रन्तर्गत सम्पति का झधिग्रहण, 'सार्वंजनिक उद्देश्य! के लिए ही किया 
जा सकता है। मूल-म्रधिकारों से सबधित 'युक्तियुक्त सीमाओं, तथा सार्वजनिक 
उद्देश्य! की व्याल्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है और इस कार्य मे कि 
“बुक्तियुक्त सीमाओ्रो” तथा 'सावंजनिक उद्देश्य! से कया तात्पर्य है, न्यायपालिका 
का नीति-निर्देशक तत्वों द्वारा पथ प्रदर्शन किया गया, जेसा कि कतिपय महत्वपूर्ण 
प्रकरणों से ज्ञात होता है । बिहार राज्य वनामर कामेश्वर सिह नामक प्रकरण मे 
सर्वोच्च न्यायालय के मुस्य न्यायाघीश श्री दास ने कहा कि 'सार्वजनिक उद्देश्य 
से तात्पयें उस लोक-कल्याण से है, जिसका उल्लेख राज्य नीति-निर्देशक तत्वों में 
है। इसी प्रकार हनीफ कुरेशी बनाम विहार राज्य के प्रकरण मे यह निर्णय दिया 
गया कि भनुच्छेद ४८ में उल्लेखित गोवध सबधो राज्य नीति-निर्देशकः तत्व के 
प्रकाश में गाय तथा देल, जो दुध्यर तथा उपयोगी हैं के दघ का पूर्ण निषेध युक्ति- 
जुकत है। सक्षेप मे कानून ढ्वारा सरकार ने चागरिको के अधिकार पर जो. सोसाएँ. 


राज्य नोति-निर्देशक तत्व हि 


लगाई, तो यह विदित करने के लिए कि ये सीमाएँ युवितयुबत थी या नहीं, 
स्थायपालिका ने राज्य नीति-निर्देशक' तत्वों का सहारा लिया | 

भन्‍्त भे यह कहा जा सकता है कि भारत के सविधात में राज्य नीति-निर्देशक 
तत्वों का प्राधिक लोवतत्र के साधनों वे रूप में प्रत्याधिक महत्व है। सविधान 
बे' पच्चीसदें सशोयन (१६७१) से इनका महत्व झौर भ्धिव हो गया दै क्योवि 
इसके परिणाम स्वरूप सरकार का उत्तरदायित्व भ्राथित लोक्तभ वी प्राप्ति ये 
लिए स्पप्ट रूप से सामने उमर श्राता है। राज्य नोति-निर्देशवः तत्वों द्वारा 
सविधान की प्रस्तावता में उल्लिसित सामाजिक तथा भाधिव उद्देश्यों का विस्तार 
पूर्वक स्पष्टीकरण किया गया है । “ये एक कसोटो के सदृश हैं जो मतदाताओो 
द्वार सत्तारढ दल सरकार पर लागू की जा सबतो है । इनके द्वारा वह बसोंटी 


प्रदत्त की जाती है जिससे एवं राजवीतिक दल की सफलता या प्रसफ्लता जात 
थी जा सकेगी ।? 





१६ एस० पो० प्रयुघधर--' 


“काम्स्टोट्यूशनलिश्ञम इन इण्डिया! इन स्ट' 
इण्डियन डेसोक़रेसी १ ६६५, ;' 20270 


पृ० ७६८१३ 


मारत में संसदाल्मक प्रणाली 


आघुतिक युय में सरकारो के वर्गीकरण का मुस्य आधार सरकार के दो शभग, 
व्यवस्थापिका समा एवं कार्यपालिका-समा, के सबधों के स्वरूप पर झाधारित 
है । इस दृष्टिकोण से जततांजिक सरकारों को दो वर्गों मे रखा जा सकता है 

सर्वप्रधप, सम्तदात्मक सरकार, जिपने कार्यय्रालिका (सब्रीमग्डल) बा उत्तर- 
दायित्व सस॒द के निम्न-सदन के श्रदि होता है । 

द्वितीय, अ्रष्यक्षतत्मक सरकार जितमे का्येप्रालिका तथा व्यवस्थापिका-सभा 
भरकार के दो अलग-प्रलेग ओर स्वतत्र झग हैं। भ्रतएवं इस पद्धति भे कार्य 
पालिका और व्यवस्थापिका में क्लोई घनिः्ठ सदेथ नही होता है, जबकि संसदात्मक 
पद्वति में कार्यपाोलिका तथा व्यव्वस्थापिका कय एक दूसरे से इतना घनिष्ठ सवंध 
होता है कि कार्यपालिवा केवल ब्यवस्थापिका के विषव्ासःर्येस्त ही पदासीन रह 
सकती है। साथ ही, कार्येव्रालिका (मत्रीमग्डल) का कार्यकाल #प्रवस्थापिका से 
बहुमत पर निर्मेर रहता है 

ससदात्मक सरबार को 'उत्तरदापी सरकार की सन्ञा भी दो जाती है। 
सप्तदात्मक सरकार के मूल धिद्धात्त को हम व|स्तरविद्ध दर्य्ययालिका (मंत्रीमण्डल) 
एवं ध्यवस्थापिका के सबों में निहित देवते हैं क्योकि वास्तविक कार्यग्रलिका 
का बायकाल व्यवस्थापिका मे बहुमत पर ही ग्राघारित्त रहता है। ग्रत सससदात्मक 
सरकार के ग्रन्तगेत यदि व्यवस्थापिका, वास्तविक कार्यपालिका (मब्रीमण्डल) के 
कार्पों एव नीतियों के प्रति बहुमत से अपना मविश्दास व्यक्त करती है तो कार्य 
परालिशय (रनोमण्डल) वो अपना त्यायपत्र देना भावश्यक होया । 

प्रो» गेटेल ने ससदात्मक सरकार को परिभाषा इस प्रकार दी है--"मत्री- 
मज्डलात्मक सरदार, वह सरकार है जिसमे वास्तविक कार्यप्रालिका, जिसमें 


एक प्रधान मदयो एवं मत्रीमण्डल का समावेश होठा है कपने कार्यों के लिए विधिवत 
रुप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है ।”* 





६ भार० जो० भेटेल-+पोलिटिस्ल साइन्सं शुरुशड, पृ० २१; 


भारत मे ससदारमक प्रणाली छ्े 


डा० गानेर ने ससदात्मम सरकार वी परिमाया देने हुए कहा है--मत्री- 
मण्डलात्मव सरकार वहू प्रणाली है जिसम वास्तविक कार्यपालिशा (विरीनट या 
मत्रीमण्डल) प्रत्यक्ष एवं विधिवतरूप से व्यवस्थापित या उसके एस सदन के पति 
(साधारणतया प्रतिनिधि सदन) श्रौर अप्रत्यक्ष या प्रन्तिम रूप से निर्वाचतं वे 
प्रति प्रपने राजनीतिन' नीतियों एवं कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जवदि घ्वजमात्र 
मा सवाममात्र की कार्यप्रालिका (राज्याध्यक्) की स्थिति उत्तरदायित्वहीन 
होती है ।”* 


ससदात्मक सरकार की झावश्यक शर्ते 


उपरयूवत परिमापाश्रों से यह विदित होता है वि ससदात्मद सरकार थे 
प्रत्तगंत वास्तविक कार्ययालिया वा व्यवस्यापिवा के प्रति उत्तरदायित्व होता-+- 
इस सरकार का मूल सिद्धान्त है। व्यावहारिक रूप से इस सिद्धान्त वे दो 
पक्ष है ! 

प्रथम--वास्तविक कार्यपालिका विधिवत्‌ एवं प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिया वे 
प्रति उत्तरदायी होती है । 

द्वितीय-प्रप्रत्यक्ष एवं अन्तिमरूप से कार्यपालिवा वा उत्तरदायित्व मत- 
दाताप्रों के प्रति है । 

इन दोनों पहलुप्रो की व्यावहारिक सफलता के लिए न वेवल व्यवस्थापिका 
एवं मतदाताओं को अपने राजनीतिक क्ंव्यो एवं दायित्वों के प्रति मतते सजग 
प्रौर सक्षर होता आवश्यक है, परन्तु यह भी आवश्यक है कि व्यवस्थापिका समा 
भौर निवर्चिको में (मतदाताओं में) वह क्षमता हो, जिसके द्वारा वे कार्यपालिका 
(प्रकार) को उत्तरदायित्व वी भावना से प्रेरित कर सके । वास्तव भें ससदात्मवा 
प्रणाली में व्यवस्यापिका एवं मतदातागणों का अत्यधिव महत्व है, क्योंबि इन 
दोनो में ऐसी शक्तियाँ निहित हैं, जो झ्रावश्यक जनतात्रिवः प्रवरोधों वे रूप में 
कार्यपालिका की शक्तियों वो वैधानिव' दायरे मे सोमित रखते हुएं, उसको निरवुश 
प्रवृत्तियो पर रोक लगाती है तथा मतदातागण, व्यवस्थापिका झौर कार्यपालिका 
के मध्य मे, ससदीय प्रणाली की झावश्यकतानुस्तार सतुलन बी स्थिति स्थापित 
करती है | इसमे संदेह नही कि वार्यपालिका पर यदि बुछ निश्चित भर प्रावश्यवः 
प्रवरोध न हो तो कार्यप्रातिक्रा निरक्षुशता की ओर प्रग्रसर होगी। ससदात्मक 


प्रणाली में व्यदस्थावरिया श्रौर मतदावाबश को श्रपन राजनीतिव' कार्यों के प्रति 
सजग होना झायाउस्यक है | 





३. जे० डब्टु सार्कर+वीलसिल स्वइ्त धडड़ सर्त् तेस्द १६३२ धृ०-३२३ ४ 


ड़ आरतोय शासन झौर राजनीति 
भारत में ससदात्मक सरकार 


मारतीय सविधान के भ्रन्तगेत केन्द्र भर विभिन्न राज्यों में ससदात्मक प्रणाली 
की स्थापना की गई है । “शासन दा स्वरूप केन्द्र और राज्यो मे ब्रिटिश प्रणात्री 
के सदृश सप्तदात्मक उत्तरदायी सरकार है। सपीय भौर राज्यो की कार्यवालिका 
ब्रिटिश पद्धति के अनुस्तार सामूहिक रूप से उत्तरदायों रखी गई है । यहू मारतीय 
परिस्थितियों मे स्वामाविक था, क्योकि मारत जिस जनतात्िक शासन से परिवित्र 
शथए बह--ब्रिटिश ससदात्मक प्रणाली का ही था ! इस प्रणालो के अन्तर्गत जनता 
कार्यप्रालिका के कार्यों को प्रमावपूर्वक निरन्तर नियन्त्रित कर सकती है| इसके 
अ्न्तगंत सरकार के उत्तरदायित्व को दैनिक और सामयिक समोक्षा होती है ।”* 

द्विटिश ससदीय प्रणाली के विपरीत जिसका विकास ऐतिहासिक भ्ाधार पर 
शर्ते -शने , मुस्यत* झमिसमयों के आघार पर हुआ, मारत भे ससदात्मक सरकार 
को उत्पत्ति लिखित सविधान के विशिष्ट प्रावधानों पर झाघारित है । इस तरह 
यह कहा जा सकता है कि जबकि इयलेण्ड में ससदात्मक सरकार मुख्यत, सर्वेघानिक 
अमिसमयों पर श्राघारित है, भारतवर्ष भे ससदात्मक सरकार सर्वधानिक कयनूतो 
पर आधारित है । परन्तु इसका प्र्थ यह नही है कि मारत में ससदात्मक प्रणाली 
के विकास मे प्मिसमयो के लिए कोई स्थात नही है । तथ्य तो यह है कि मारतीय 
राजनीतिक प्रणाली मे ससदीय सरकार के विकास के लिए विभिन्न विषयों वे 
सबंध मे, प्रसिसमयों को मान्यता देने की ग्रत्यधिक प्लावश्यवता है। उदाहरण 
स्वरूप, सविधात में यह नही लिखा है कि राष्ट्रपति मत्रीमण्डल वी सलाह मानमे 
के लिए बाध्य है ! यहाँ, निश्चित रूप से, एक भ्रमिसमय वी श्रावश्यक्ता महसूस 
होती है । ' हमारे रूविधान ने ब्रिटिश सदिधान का ध्नुकरण क्या है झौर हमारी 
ससंदीय पद्धति श्रौर प्रम्पराएँ ब्रिटिश ससदीय पद्धति एवं परम्पराभो पर 
आधारित हैं ।/* 

यह निर्धारित करने के लिए कि मारतोय सविधन के अन्तर्गत केन्द्रीय 
सरकार का बया स्वस्प्र है हमे सदिधात के कुछ विशिष्ट प्रावधानों का प्रष्ययत 
करना होगा । 

भारतीय सविधान के अनुच्छेद ५२ के अ्रनुसार रेन्द्र में एक राष्ट्रपति वे पद 
की स्थापना को गई है। भवुच्छेद ५३ (१) के अनुसार सघ को कार्मपालिया 
संवधित समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति मे निहित की गई हैं भौर इन शक्तियों को 





१. एन० थीनिवासन-'इेंभाहेटिक पईमेप्ट इन इप्डियए, १६४४, पृ० (४) 
__.र एुच० एुम० परटेल--बेबिनेट गर्वेभेष्ट इन इण्डिया [स्ट्डोज़् इन इण्डियन 
अोज्ष सी मे.) सम्पादित प० प्रयूषर घ० २० निवासन द्वारा १६६५, पृ० १६७॥ 
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राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, सविधान के भनुसार भपने भ्रघीन बर्मचारियों 
बी सहायता से उपयोग में लागेगा । प्रनुच्छेद ७४ (१) के भ्रनुसतार प्रघान मश्री वी 
अध्यक्षता मे एक सत्रीमण्डल होगा जो राष्ट्रपति वो उसके बार्यों के लिए सहायता 
एवं सलाह देगा । श्रवुच्छेद ७५ (३) के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि सभी 
मुण्डन सामूहिक रूपए से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। श्रनुच्छेद ७६ वे 
अनुसार सघ के लिए एक ससद होगी जिसमे राष्ट्रपति व दो सदेत होंगे---राज्यसमा 
श्रौर लोकसभा । अ्रनुच्छेद ७५ (५) के पनुस्तार यदि कोई मन्नी समातार ६ माह 
तक ससद के कसी एक सदन का सदस्य नहीं वनता है तो इस समय वे पश्चात्‌ 
बह सत्री पद पर नही रह सकता है । 
भारतीय सविधान के उपर्युक्त प्रावधातों वा ससदात्मय सरवार वी परिमाधा 
श्रौर झ्रावश्यवताञ्ा के सदर्भ भें प्रध्ययन वरते हुए यह निश्चयपूर्वंक वहा जा 
सकता है कि भारतोय सविधान द्वारा ससदात्मएः सरकार की स्थापना वी गई 
है। ससदात्ममः सरवार की परिमाया से ज्ञात होता है कि इस सरकार में दो 
प्रवार की कार्यपालिकाप्रों का होना श्रावश्यव है। सर्व्रथम--नाममात्र या 
ध्वजमांत्र वी कार्यपालिका, जिसका मूतंरूप राज्याध्यक्ष होता है। मारतीय 
से विधान के ५३ (१) के भ्नुसार कार्यवालिका से सबधित शत्तियाँ राष्ट्रपति में 
निहित होती हैं प्रौर इन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति प्रस्यक्ष या अध्रत्यक्षद॒प 
से बरेगा । परूतु इस भ्रनुच्छेद वे' भ्राधार पर यह वहना गलत होगा कि राष्ट्रपति 
स्वविवेष' बे! प्रनुस।र साधारण स्थिति में बार्यपालिवा--सवधित शवितियों को 
प्रयोग मे ला सकता है। अनुच्छेद ५३ (१) वे प्रवेधानिक श्र्थ को राही सदर्म मे 
समभने के लिए, इसका श्रध्ययन झनुच्छेद ७४ (१) भौर अनुच्छेद ७४ (३) वे' 
साथ करना उचित ही नहों अपितु प्रत्यावश्यक है। यह कहना भी कोई ग्रतिश्योक्ति 
नहीं है कि वस्तुत उपर्युक्त ये तीन शनुच्छेद भारतीय ससदीय प्रणाली के जीवन- 
आधार हैं। भ्रनुच्छेद ७४ (१) के प्राधार पर सघीय मत्री मण्डल वा निर्माण होता 
है जो प्रधान मन्री वी श्रष्यक्षता में राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह प्रदान 
करेगा परन्तु मारतीय ससदीय ढाँचे का रीढरूपी सहारा अनुच्छेद ७५ (३) मे 
पाया जाता है, जिसके भ्रनुसार मत्रीमण्डल सामूहिव रूप से लोकसभा के प्रति 
उत्तरदायी है। इस सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त वे भ्रनुसार यदि लोक्समा 
द्वारा बहुमत से, म्रीमण्डल के विरुद्ध श्रविश्वास प्रस्ताव पारित क्या गया है तो 
मत्रीमण्डल को त्यामपत्र देना झावश्यक है॥ देश को सरकार और प्रशासन को 
दक्षतापुर्देद' चलाने का सारा उत्तरदायित्व मत्रीमण्डल का प्रत्यक्षरूप से ससद वे 
प्रति और पप्रत्यक्षरूप से मतदातागण के प्रति है। सविधान द्वारा सरकार वी 
नीतियो श्र कार्यो का उत्तरदायित्व मत्रीमष्डल के अत्तिरिवत क्सी प्रन्य व्यवित 
या सस्था को नही सौंपा गया है। भ्रत. सरकारी एवं प्रशासवीय भ्रुटियो के लिए 


७५ आरतोय शासन झौर राजनोति 


दोष कैवल भत्रीमण्डल का ही होगा ) ग्रत यह तकसगत वात है कि चूँकि सरकार 
का नीतियो एव कार्यों वे सव॒य मे सारी जवाबदारी मत्रीमण्डल की ही है, राष्ट्र 
पत्ति साधारण परिस्थितियों मे केवल नाममात्र का राज्याध्यक्ष ही रहेगा। 


दितीय, ससदात्मक सरकार के प्रत्तर्गत वास्‍्तविव वार्यप्रालित्रा_मत्रीमण्डल 
के रुप में होता है। वास्तविक कार्येपालिका की सजा मत्रीमण्डल को दी जाती है 
क्योकि व्यावहारिकता में सरकार को नीतियों एवं कार्यों के लिए, इसका उत्तर- 
दायित्व वास्तविक है ) यह सत्य है कि अनुच्छेद ७५ (१) के अन्तर्गत प्रघान भत्री 
की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, शोर अन्य मत्रोगण राष्ट्रपति हारा 
प्रयानम्री के पराम्शानुसार नियुक्त होत हैं । परूतु यह केवल एक भ्रौपचारिकता 
है क्योकि साथारणनया राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रयातमत्री नियुक्त करता है, 
जो लोक्समा में वहुमत दल का नेता है। इसके अतिरिक्त, मंत्री पद के लिए 
प्रदानमत्री द्वारा मनोनीत व्यक्ति को राष्ट्रपति अस्वीकृत नहीं कर सकता है 
सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त नो मारतीय ससदीय प्रणाली की घुरी है, दी 
मूत्र ग्राघारों १९, व्यावहारिकता की दृष्टि से निर्मर है । 

(को) बेदल उन्ही व्यविलपो बी पिपुलित भत्री पद पर हो, जिन्हे. श्रघानमत्री 
मनोनीत करता है । 

(खत) उत व्यक्तियों को मतीपद से पदच्छुत किया जाये, जिन्हें प्रधानमंत्री 
मत्रीमण्डल में नही रखता चाहता है। 


उपर्युक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति, संविधान के प्रनुसार 
साधारणतया प्रबानमत्रो के परामशानुसार, एक सर्ववानित राज्याध्यक्ष के रूप में 
ही ढार्य करेगा | झत ब्रिटिश राजा की तरह राष्ट्रपति केवल एक लाममात्र का 
ही शासक है और मारतीय मजीमण्डल, ब्रिटिश केवीनेट के सदृश ससद के निचले 
सदन क प्रति उत्तरदायित्व रखते हुए, वास्तविक कार्यप्रालिक्षा हैं। मत्रीमण्डल के 
वास्तविक कार्यप्रालिका बे स्वरूप को सस्तदात््मक सरकार के पअम्तर्गत स्पष्ट करते 
हुए प्रो ग्रेटल का कयन है-- 'चूँकि अधिकतम आधुनिक राज्यों म व्यवस्थापिका 
समा दिसदतात्म/ होती है, मत्रोमण्डल विशेषकर उस संदव के नियन्त्रण में कार्य 
करता है, जिसका वित सदघो मामलो पर अ्रघितर भ्रघिवार है--प्राय, चह सदन, 
जो प्रत्यक्ष रूप से मतदातागण का प्रतिनिवित्व बरता है। यदि मंत्रीमण्डल वो 
व्यवस्थापिका द्वारा ग्रपनो नीतियों का समय॑न प्राप्त नहीं होता है तो उसे 
ध्यागपत्र देना चाहिये या व्यवस्थापिका को भग कर भ्रपने प्रस्तित्द मो नये चुनाव 
बे! नतीजे पर छोड देता चाहिये ) सत्रीमण्डल का कार्यकाल, व्यवस्यापिवा, वहुमत 
दल के नेताग्रो या उसे सयुक्त्र सगठत पर तिर्मर है, जिसडे हारा बहुमत दल का 
निर्माण होता है /--व्यक्तियत रूप से मत्रीमण्डल के सदस्य प्रशासन के दिमिन्स 


करत भें ससदारभक्त प्रणाली ७७ 


पदिमागा वे प्रध्यक्ष रहवर बाय वरते हैं। एवं सख्या ये रूप में वे राग्य वी दिपि+ 
लनर्मोण एवं बिंत सबंधी नोति का निर्देशन बरत हैं ।/* 


आरतीय सर्वोच्य न्यायालय ने 'रायसाहय राम जब्यया बपूर एवं भय बगाम 
बजाब राज्य के प्रकरण म १२ अप्रैल १६५५ म निर्णय देते हुए (निम्नविसित शब्शे 
मे भारतीय सरकार वे ससदात्मव स्वरूप पर प्रकाश डाला है । 


“भारतीय संविधान ब॑ प्रन्तगत बार्यपातिवा वा जिन सोमाप्मा वे! दायर मं 


कार्य करना है, उसवा निर्धारण उस सरवार वे स्पहूप व संदर्भ मं विया जा सवा 


है जिसकी स्थापना सविधान द्वारा वी गई है । हमारा संविधान सगठनात्मा दृष्टि 


से सघीय होने के वावजूद त्रिटिण ससदात्मक प्रणाती के प्राघार पर निर्मित है 


छि 
जिसमे यह माना गया है वि कार्यपालिका वा प्रायमिव उत्तरदायित्व नीनि-निर्माण 


वर्मा तथा उसको कानूनी व्यावहारिकता देना है परन्तु इस शर्त पर वि वहू राज्य 
की व्यवस्थापिका वी विश्यास-यात्र बनी रहे । बार्य-पालिया का वार्य नीति निर्धा- 
रण एवं उसवो कार्यान्वित करना है ॥”"९ 


यह घिद्ध करने वे पश्चात्‌ कि मारतीय समदीय प्रणाली वी स्थापना संविधान 


द्वारा की गई है, जिसके प्रन्तर्गंत राष्ट्रपति साघारणतया नाममान्न वा शासव' है 


और वास्तविक वार्मपरालिका मत्रीमण्डव है यह ग्रावश्यव है कि हम इस ससदीय 


रन जद मतयातागण है॥ मे मतदातागण की भूमिका पर प्रवाश डालें, वयोकि (विसी भी जदवश.का, 
आधार 


र उसके मतदातागण हैं] विशेषकर ससदोय प्रणाली में मतदातागण का 
महत्व अ्रत्याधिक है. क्योकि समदीय प्रणाली का मूल सिद्धान्त वार्यपालिका के सामू- 


(हिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त--एक निरन्तर जोवित--सिद्धान्त है श्रौर इस सामू> 


हिव' उत्तरदायित्व वी सिद्धान्तरूपी श्ुखला में तीन मुप्य षडियौी जुडी हुई हैं, मप्री- 
मण्डल (वास्तविव कार्यपालिका) शिखर पर, व्यवस्थापिका मध्य मे प्रौर सबसे नीचे 


किन्तु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, मतदातागण की है । यदि इन तीनो मे से कोई भी 
एक सस्था जनतम्न के प्रति उदासीन हो जाती है तो जनतत्न भ्रवश्य ही खतरे म 


शड जायेगा । यह सत्य है कि ३०८४ भी जनता को ऐसी ही सरकार प्राप्त होती 
है, जिसके योग्य जनता है ।यद मतदातागण श्रपने कर्तव्यों के प्रति सजग हैं त्तो 
सरकार अपने उत्तरदायित्व के प्रति प्रधिक सचेत रहेगी, पर भैदि मतदाता अपने 
कर्तव्यों वे प्रति उदासीन हैं, वो ऐसी दशा मे सरवार पर से वह भ्रकुश निकल 
जाता है, जिससे वह भ्रपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग रखी जा सकती हैँ | यह 





१ आ्रार० जी० गेटेल--पूर्वोक्त पुस्तक पृ० २१८ 


२ मुकर्जो मूए्य न्‍्यायाधीश--सुप्रोम कोर्ट रिपोर्ट्स १६४५, भाग-१ जुलाई 
अगस्त १६४५ पृ०-२३०-२३७ | 


भारत मे ससदाश्मक प्रणाली ७६ 


एवं मतदातागण को वार्यप्रालिका के नियन्त्रण के लिए देनिक तथा सामपिक शतक्तियाँ 
प्रदत्त हैं । 

भारत में मतदाताग्रों का विशेष महत्व है । वास्तव म यह बहा जा सकता है 
कि मारत में ससदीय प्रजातश की सफलता मतदाताओं की निष्ठा, क्षमता झौर सज- 
ग़ता पर ही निर्मर है। यह भूमिका, विशेषकर प्राम चुनावो वे! समय म महत्वपूर्ण 
है, जब देश के कानून-निर्माताग्रो भौर शासकों के निर्वाचन का प्रश्न जनता वे 
समक्ष प्राता है । मतदातागण अपने राजनीतिव बार्यो को विस हृद तत सफ्लता- 
पूरब करते हैं, यह इस वात पर निभर बरती है कि वे विस हद तक निष्ठाबानू, 
सज्य तथा सक्रिय हैं। मतदातागण यदि प्रवर्मण्यता, निरक्षरता, उदासीनता प्रौर 
प्राधिक विपन्नता (विषमता) के शिकार हैं तो जनतत्र को विफ्ल बर देते हैं । इन 
दोषों भौर भ्ूठियों के कारण वे श्रपने प्रतिनिधियों श्रौर शासकों वा चुनाव सही 
रूप से नही कर सकेंगे । मारत मे सविघान द्वारा ससदात्मक प्रणाली वो स्थापना 
थी गई है, इसका प्रमिप्राय यह है कि यहाँ पर मतदाताओं वा शिक्षित, सजग 
भ्रौर ईमानदार होना नितान्त ग्रावश्यक है । भारतीय सविघान बे अनुच्छेद ३२४- 
३२६ निर्वाचन समधी मामला पर प्रकाश डालते हैं। सविधान द्वारा नागरिवों को 
वयस्क मताधिकार दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को जो २१ वर्ष की 
प्रायु का है मत देने वा अधिकार है। परन्तु उसको पागल तथा भ्रपराधो नही होना 
चाहिए । इस तरह, स्वयं सविधान द्वारा मारतीय मतदाताग्नों वे लिए प्रावधान 
किया गया है । सविधान द्वारा नागरियो को प्रदत्त मताधिकार, किसी भी राष्ट्रीय 
प्रान्‍्तीय, तथा स्थानीय बानून द्वारा, सिवाय सविधान द्वारा निर्धारित प्रणाली वे, 
प्रपहुत नहीं किया जा सकता है। सविधान द्वारा जनता को प्रदत्त वयस्क मताधिकार, 
स्विधान निर्माताओं के उत्त विश्वास का द्योतक' है, जिसके प्राघार पर भारत में 
ससदीय प्रणाली वी नीव डाली गई है । 

स्वतश्रता के पश्चात्‌ मारत में भ्रमी तक पाँच श्राम चुनाव (१६५१-५२, 
१६५७, १६६२, १६६७ एवं १६७१) सम्पन्न हुए हैं। इन चुनावों के पूर्व जनता- 
त्रिक सरकार की कार्यप्रणाली का भारतीयों को कोई अ्रनुमव नही था। श्रत 
प्रथम पभ्राम चुनाव के समय यह श्रनुमव क्या गया कि मारतीय जनताबो न 
केवल जनतात्रिव' प्रणाली वा कम प्ननुमव था, परन्तु यह भी देखा गया कि 
प्रधिकाश मतदाता विरक्षर थे और ढई विभिन्न मामलों में प्रपते विमिन्न राज- 
नीतिक' अधिकारो के सच्चे जनताश्रिक तरीकों के प्रनुसार प्रयुक्त करने से श्रसमर्थ 
रहे । इसके बावजूद, यह कहना गलत होगा कि इन से कठिनाइयों के रहते हुए 
भी भारत मे जनतन्र की स्थापना तथा दृढता के लिए ग्रावश्यक' कदम एक सही 
दिशा में नही उठाये गये । वास्तविकता तो यह है कि प्रथम श्राम चुनाव प्रौर 
इसके बाद श्रन्य चुनावो के नतीजे इस वात के प्रतीक हैं विः भारत मे जनतत्र का 


चरण भारतोय शपघसन प्लौर राजनोति 


आरम्म सही दिशा में हुआ । डा० ना्मंन परामर कहते हैं--“जबकि वहुत से 
उदाहरण, मतदान के उद्देश्यों तथा प्रणाली के न समभने के ग्रौर इनके उल्लघन 
के पाये गये, प्रथम दो भ्राम चुनाव अधिकाश निरक्षर जनता के बुद्धिपृर्ण मतदान 
करने को क्षमता के प्रभावशाली प्रदर्शव थे ।”* 

परत्तु इस मे कोई सदेह नहीं है कि चार आम चुनावों के झनुमव के झ्राघार 
चर भारतीय निर्वाचको की भूमिका मे कुछ गमीर त्रुटियाँ उमर कर सामने आयी, 
जिनको जनतत्र के हित में दूर करता भझ्ावश्यक है! इन विभिन्न श्ुटियों को 
निम्नानुसार प्रस्तुत क्या जा सकता है। 

सर्वेप्रथम-एक प्रमुख त्रुटि का यह अनुमव क्या गया कि एक औसत तिर्वाचक 
भारत मे राजनंतिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से, वास्तविकता से प्रधिक दूर रहता 
आया है । यह मारतीय जनतत्र प्रणाली का एक गभीर दोष है । इसका केवल 
यह तात्पयें नहों है कि कितने नागरिक मत देते हैं, पर यह कि वे मत कैसे देते 
हैं । यदि मतदान किसी प्रलोमत या दवाव या व्यक्ति-विशेष या सम्प्रदाय के हित 
पर भ्राधारित हैं तो निश्चय ही यह राष्ट्रीय जीवन की श्रावश्यकताभो की बास्त- 
विक्ताओ से दूर है भ्रोर इसके प्रमाव राष्ट्र के लिए वास्तव मे मताधिकार को 
अयोग मे नही लाने के प्रभाव से भ्रधिक हानिकारक सिद्ध होंगे। जानरोच इस 
संदर्भ भें कहते हैं--“मारतीय राजनीति मे एक तरह से वास्तविकता की कमी 
इसलिए है कि जनता को रुचि कसी भूल बात में बहुत कम है ।”* यद्यपि यह 
सत्य है कि सविधान के लागू होने के कई वर्ष पश्चात्‌ तक भ्रधिक्राश भारतीय 
'निर्वाचकों का रख राजनीतिक मामलो के प्रति उदासीन रहा है, किन्तु पिछले वर्षों 
के राजनीतिक ग्रतुमवों के कारण निर्वाचकों की राजनीति में दिलचस्पी झ्रधिक 
बढी है| किस्तु यह विदित रहे कि यह दिलचस्पी प्राय उन भूल मुद॒दों से ही 
सबरधित नही रही है जिन पर राष्ट्रीय हित आधारित हैं, परन्तु यह मी ध्यान देने 
योग्य तथ्य है कि यदि बुछ निर्वाचक्र राजनीतिक जीवन के प्रति उदासीन हैं तो 
कुछ निर्वाचक ऐसे भी हैं जितमे भ्रपने राजनीतिक भप्रधिकारों तथा कतंव्यो के भ्रतिं 
स्वस्थ चेतना की जागृति हुई है । “यही कारण है कि भ्रव ससदात्मक जनतत्र के 
भविष्य के प्रति प्राशा की जा सकती है ।"३ इसमे सदेह नहों है कि यह भ्राशा 
भ्रधिकाश निर्वाचकों के श्रथने अधिकार एव कतंव्यो के प्रति जागरुक होने पर 
निमंर है। 


१ एन० पासरं--इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम पृ०२१७, स० १६६६ । 

२ जे० रोच--'इण्डियात १६५७ इलेक्शन्स! फार ईसटने सर्द, २६ मई, ५७॥ 

३. धार० बनेहेम--'पालिंयामेन्ट इन इण्डियन डेसोक् सी' स्टडोत् इन इण्डियन 
मोक सो-झय्यर झोर श्रोनिदासन १६६५ पृ० १७०-७१ | 


भारत से ससदात्मक प्रणाली घर 


द्वित्लीय-राजनीतिव जागढर्ता वे लिए निरक्षस्ता एवं श्रनभिन्ञता वा दूर वरना 
अत्यावश्यव' है । निरक्षरता एवं भ्रनभिज्ञता, भारतीय जनतत्र म उन बुराइया वे” 
रूप मे हैं. जिनसे भारतीय निर्वाचवों के जनतत्र के प्रति स्वस्थ रस वे निर्माण मे 
बाधा पहुँचती है । मतदान वे अधिकार वा उपयोग निर्वाचय की उस वार्यकुशलता 
एव क्षप्रता पर निर्मर है, जिससे वह भ्रपने दायित्वा वो समक सकता है । निर्वाचन 
की इस योग्यता का विवास शिक्षा एवं ज्ञान वे माध्यम से ही किया जा सबता 
है। चूवि' मारत वी श्रविदांस जनता झ्राज भी निरक्षर और प्रशिक्षित है, 
परिणाम स्वहूप ग्रधिकाश निवाचक्गण श्रपल मताधिकार का सदुपयोग नहीं बर 
सबते हैं। इस कारण, मारत के विभिन्न भ्राम-चुनावो मं कठियाइयो वो दूर वरन 
के लिए, निर्वाचन प्रधिकारियों ने कुछ विशेष चिन्हा प्रौर प्रतीकों यो, निर्वाचरा 
की सहायता वे जिए प्रयुक्त जिया है । डा० पार्मर का वथन है--“/बरीब प्रस्मी 
प्रतिशत निर्वाचका की निरक्षरता द्वारा उत्पन्त हुई बुछ रमस्याप्रो वो दूर बरते 
वे लिए सिन्‍्हो एवं बहु मतदान परेटियों को रसा गया है । कुछ राजती तिव' दला 
वो उन्हे प्रदत्त क्ये हुए चित्हों से अधिव' लाम हुमा । उदाहरणाय वाग्रेत दल को, 
बैल जोड़ी का चिर्ह प्राप्त हुआ जिसके प्रनेर प्रकार वे लामपूर्ण ग्रय॑ लगाये जा 
सकते है। वई भारतीयों को यह समझाया गया कि थे बेला के विरुद्ध मतदान न करें 
बयोबि' बेल उनकी जीविका, शक्ति, यातायात श्रोर वदा चित उनके धामिव' विश्वारा 
के दयोतव थे । साम्यवादियों को हथोड़ा श्रौर हौसिया वे' लिए सहमत्ति प्राप्त नही 
हुई, उनको हसिया झोर गेहूँ प्री वाली चिन्ह बे लिए सहमति मिली जो भारतीय 
किसान के लिए एब' बहुत झाक्पव' चिन्ह है ।/) इन शुटियों बे बावजूद भी पाँच 
आम चुनावों केश्राधार पर, महू निश्चियपूर्वकं कहा जा सकता है कि भारत में 
जनतत्र सबंधी जा परीक्षण हुआ, वह पर्याप्त सात्रा मे सफल रहा । परन्तु पूर्ण 
सफ्लता के लिए चर्तमान भरुटियो को दूर करना श्रावश्यवः है । “वयस्वः मताधिकार 
की बार्ये सबधी उपयुवतता वो स्वतन्त एवं गुप्त मतदान प्रणाली ये भ्रन्तर्गत्त जीचने 
वे लिये भर्द शिक्षित या श्र्द्ध प्रगतिशील देशो के दृष्टिकोण से, जिनवी जनता 
प्रधिवतर ग्रनपढ रीति-रिवाज से दवी ओर मतदान के विचार तथा व्यावहारिवता 
सका तरीकों एव सिद्धान्ता से अपरिचित हो, भारत एवं महत्वपूर्ण प्रयोग 

तृधीय--राजनी ति-विज्ञान वा यह एक सत्य है वि आधिय' अधिकारों वी 
परनुषस्थिति में, राजनीतिक अधिकार प्रयहीन हो जाते हैं । यह सत्य है कि सरकार 





१ एन० पार्मेर--(पूर्वोवत पुस्तक पृ० २१८। 
२ एन० पा्मर--बही पू० २१६।॥ 
६ 


घर भारतीय शासन झोर राजनीति 


के प्रयत्तों के बावजूद भौ, एक भोसत नागरिक की झार्थिक स्थिति भारत में 
दयनीय है । 


झाधिक विपन्तता के कारण नागरिक झपने राजनीतिक भधिकारों का सही 
उपयोग नही कर सकता हैं। झ्राथिक विषमता एवं भसमानता के चंगुल में जकड़े 
होने से तिवाचक को इतना भो समय नही मिलता कि वह झपने प्राप्त राजनीतिक 
अधिकारों को स्वस्थ तथा सतुलित निर्णय लेने मे प्रयुक्त कर सके। इसके परिणाम 
स्वरूप मतदात के समय घह घूस झ्ादि दुराइपो का शिकार हो जाता हैं) प्राम 
चुनाद के दौरान क्‍प्क्सर यह देखा गया है कि तिर्वाचक घूस से प्रभावित होकर 
मतदान करते हैं ।॥ सददाता की स्व॒त॒त्र॒ता की भावना को दृढ़ बनाने के लिए 
उपर्यूकत दो मुराइयो को दूर करना झावश्यक है। सक्षेप मे ये दो बुराइयाँ हैं-- 
(क) प्राथिक प्रसमादता तथा (ख) मत देने के लिये घूस देने भौर लेने 
की भ्रवृत्ति 


श्री सन्‍्धातम का कहना है--'सर्व प्रथण यह्‌ झावश्यक है कि तिर्वाचकों को 
घूस दैने पर रोक लगाई जाये। घूस के प्रपराषो को ज्ञात करने झोर भपराधियों 
को सजा देने के लिए विशेष सो ० आई० डी० जत्यो का गठन क्या जाना चाहिये । 
यह भी प्रावधान होता चाहिये कि चुताव-अ्रत्याशी द्वारा था निर्वाचकों की स्यून 
सख्या, उदाहरण के लिए एक हजार निर्वाचकों, को माँग करते पर विष्पक्ष जाँच 
बी जाय । जब तक इस दिशा मे क्डे कदम न लिये जायेंगे, चुदाव जुप्ा के रूप 
मे बिगड जायेंगे, जिसमे केवल घनी भौर उतके अभिकता ही माग ले सकेंगे (”* 


उपर्युक्त मुख्य ब्रुटियो के भतिरिकत, धन्य भनेक त्रृटियों मी भाम चुनावों के 
समय दृष्टिगोचर हुईं । उदाहरण स्वष्प, विचारों को सकोर्णता, भाषा, क्षेत्र 
जाति, घ॒र्में, प्रान्तीयता की मावना आदि । कुछ कठिनाइपाँ नाभकरण-सबधी भी 
देखने मे भाई थी। झारम्म मे नामाक सूची मे करीद ४०,००,००७ स्वियो वे नाम 
ब्ेवल इस तरह लिखे गये--'क्सी की पत्नो' या 'जिसी को पुत्री! भोर जब 
सामकरण भ्रषिदशरियों ने श्री सुकुमारसेन के विर्देशानुसार इन स्त्रियों वे सहो 
नाम जानने चाहे, इनमें से २८,००,००० ने अपने नाम बताने से इन्कार कर दियां। 
फ़्लस्व॒त्प, इतके नाम भामाकरण सूची में से निवगल दिये यये । कुछ कठिनाइयों 
का सामना, विस्थापित व्यक्तियों के वास्तविक स्तर को निर्धारित करने मे करता 
पड़ा । यहाँ यह कहना गलत होगा कि केवल शिक्षा भर भाधिक प्रगति द्वारा ही 
निर्वाचकों की क्षमता के स्तर, भोर उनके दायित्व-सबधो मावना मे बृद्धि होगी । 
व्यक्तिगत बुद्धिमता, सही भोर गलत बातो में भन्तर जानकर सही बातों वा 


१. एन सन्वानम, ड्राननीशन इत इच्डियाँ, १६६४ दृ७ ६१-६२ । 


तब 


भारत में संसदात्मक प्रसातती चह 


स्वतत्रता पूर्व॑त' प्रनुशारण शरने थी द्मता, तथा हिंसा मे! बजाय प्रश्सा तषा 
जनतौ प्रिय रिद्धान्तों झौर प्रणासियों में प्रसीम विश्वास प्रादि श्रायशपाताभ्रों 
पर भारतीय जनतत्र या भविष्य श्यौर राफ्तता प्राघारित है । 


सक्षेपर भे, ससदात्मव' पद्धति पी सफलता थे! लिए भारत में निवर्चियों थो 
प्रपने राजमीतिक भ्रधिवारों एय पर्तैथ्यों गो ईमानदारी झौर निष्टापूर्षेक प्रयुक्त 
ब'रना प्रत्यावश्यय है। विशेषयर, जब देश में ग्राम चुनाव वा शामय श्राता है, 
निर्वाघकों बे' वेबल मतदान मे ग्रधियार भा ही प्रशा नहीं है, परन्तु इगसे भी 
प्रधिव' महत्वपूर्ण उनके इस बतंव्य या प्रश्न है ि पिछके पाँच पर्ष देश गे! राजन 
नीतिक प्रधिवारियों ने राजसत्ता भ्पने हाथ में रसते हुए जा वार्य जिये हैं, उनती 
निष्पक्ष रुप से समीक्षा परते हुए मतदान बरें । मादान था प्रयोग, इस रूप में विर्वाचया 
के हाथ में एवं भ्रतुश के समान होगा, जिससे देश ये शागरों पे' राजगीतिय' प्राचरण यो 
नियस्त्रित किया णा रबेगा । भ्रत, मतदात वा प्रधिवार जनतप्न मे एप जातांभिक 
अवरोध ये रुप में है, जियरों व्यवस्थापिया, श्रौर व्यवस्थापिया में माध्यम रे 
वामंपालिया पर, जनता का नियन्त्रण वास्तत्रिव भौर निरस्तर रसा जा सकता 
है। “बुढरो-विल्गन पह्ा करते थे, जनतत्र एप प्रति पढिन प्रणाली है| यह 
विदित है दि इसवे' लिए गुछ राजनीतिव' परिपयत्रता थी झ्रावश्यवत्वा है, पर यह 
बात प्राय विवार-उन्मुसत देशों में नहीं पाई जाती है। द्गये' श्रतिरिक्त, गुछ 
प्रण मे शिक्षा, बुछ मात्रा में भ्राधिय' सुदृढ़ता, उत्तरदायित्वपूर्ण नेजृत्य श्रौर पर्याप्त 
वागरिता थी भावना जिससे जनता लोव' यार्या से भ्रथिय हिस्सा ले भत्रे भौर 
पूस भो यम कर सके । ये कोई श्रसमव बाते नद्दी हैं / यट सी है वि बहुत से 
नये उमरते हुए देशा को जनतत्र वी कुछ या सभी मूतर श्रावश्यकताप्रों वी प्राष्ति 
नही है । पर यह विदित है कि इनमें से प्रधित यो (यहां उदाहरण मे लिए 
मतेशिया, भारतवर्ष श्रौर फिलिपीन था उल्तेस किया जा रामता है) जततश्र पी 
मुख्य भ्रावश्यमताएं उपलब्ध हैं । इनवो प्रेरित त्रिया जाना प्रधित' भ्रावश्पत' है १ 

भ्रत्त में यह कहना उचित होगा मि' भारत में जनततन्न वे राफ्त सचालन के 
लिए विभिन्न आ्रावश्यकताएँ उपलब्ध हैं, पर भारत कौ जनता झ्ौर राजनीतिक 
नेतृत्व कक चुनौती है वि इन भ्रावश्यवत्ताधों का उपयुक्त प्रयोग करे प्रत्यधा महू 
समर है हि जनतत् थी शू् आवश्यस्ताएँ छादे ये ऋती अऋधिरशित रुपने दी 
बय्ो न हो एस थे” पश्चात एय' समाप्त होगी चली जायेगी । 





१५ एस० पेडोयर--द प्रभेरिफन रिपोर्टर! श्रगस्त १८, १६६५ । 


मारत में संघवाद और संसदीय प्रजातंत्र 


सचवाद वह यत्र है जिसके द्वारा राज्य जो सारी शक्तियों बा विभाजन दो 
प्रकार की सरकारो के मध्य हो जाता है। ये दो प्रकार की सरवारें--वेन्द्रीय भोर 
राज्यो वी (संघ को इकाइयो) सरकारो के रूप मे होती हैं । प्रो डायसो ने सर 
बाद पर प्रकाश डालते हुए. कहा है--“यह्‌ वह राजतीतिक यत्र है, जिसके दशा 
राष्ट्रीय एकता भौर राज्यों (इकाइयो) के भ्रधिकारो में सामजस्य स्थापित क्या 
आएता है ४” 


सघवाद राष्ट्रीय सावेभौमिकता भौर राज्यों (इकाइयो) के भधिकारों को पृषक 
मांगों भें जिस साधन द्वारा समन्वय झौर एकता स्थापित करता है--वह है लिखित 
शबिधान, जिसके पस्तगेंठ सार्वमोमिकता सबंधी शक्तियों का विभाजन केन्द्रीय एव 
राज्यों की सरकारो के भध्य क्या जाता है। वास्तव मे, सघवाद का सिद्धास्व 
सौमित सरकार के सिद्धान्त में सलधित है। सीमित सरकार से तात्पर्य है कि 
सरकारो (केन्द्रीय तथा राज्यो) की विभिन्न शक्तियों बी सीमाझो की स्पष्ट रूप से 
लिखित सविधान के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है । इन सीमाग़्नो से तिवल- 
कर शक्तियों का प्रयोग करना अरवेधानिक होगा । “विशिष्ट रूप से सीमित साएवे- 
भोमिकता प्राप्त राज्य ही सघ राज्य है, जिसमें सोमाग्रों का निर्धारण इसकी 
“इकाइयों बी सुरक्षित सावंेभोमिकता के द्वारा हो क्या जा सकता है। संघीय राज्य 
थी सार्वमौमिकता सीमित होने के वावजूद भी वास्तविक होती है।” रे 


इस तरह सघवाद के अन्तर्गत सरकारों के सीमित होने का भूल कारण शर्त्ति 
के विभाजन का सिद्धान्त है । डा० विहियर दे भनुसार--“सघीय सिद्धान्त से मेध 
दात्पयें शक्ति के विभाजन के तरीके से है जिससे सामान्य (सधीय) एव क्षेद्राधिकारी 
(राज्यों) सखवारें अपने क्षेत्र म समान एवं पृथक होती हैं ।"* 


३. प्रो० ए० दो० डायसोी-ला भाफ द वान्स्‍्टीट्युशन', १६३८ पृ० १३८। 
२ धार० मैकाइवर--“माई न स्टेट! १६२६ पृ० रे८० ॥ 
३. डा० चिहियर-छेडरल गवेमेष्ट, १६५१ पृ० ११६ 


भारत में सधवाद श्रौर ससंदोय प्रजातन्र घर 


“सथ सरबार वह है जिसमे सावंभौमिवता या राजसत्ता वा विभाजा बेन्द्रीय 
एवं स्थानीय सरकारों के मध्य मे हुमा हो, जिससे द्वामे से प्रस्पेव' एव दुसरे से 
अपने क्षेत्र मे स्वतत्न हो ।/* 

यह स्पष्ट है वि' सघवाद द्वारा लिखित सविधान बे दायरे में विभिन्न सरशरों 
पर सर्वैधानिक सीमाम्ो वा निर्धारण होता है। सघवाद द्वारा निभित ये सीमाएँ 
क्रेन्द्रीय एवं राज्यों की सरवारों बे. संघीय सबधों मे एक प्रायश्यप सतुलन एव 
समन्वय स्थापित परती है, जिसके' बिना सारा सघीय ढाँचा एवं पक्षीय हो सकता 
है। साधारणतया वेन्द्रीय सरवार-सबपित सीमाझ्ो वा उल्लेस निम्नलिखित है । 

हक संघीय व्यवस्थापिका सविधान वा सशोधन नही बार सपती है । 

<-सधीय व्यवस्थापिवा को बेवल संविधान द्वारा निर्धारित क्षेत्र भे हो 
कानून बनाते की क्षमता है। 

३+सघीय वायंपालिवा वो भी बेवल सविधान द्वारा सीमित दायरे मे भ्रादेश 
तथा डिब्री घोषित वरने का प्रधिवार है । 

उपर्युक्त सीमाएँ राज्यों थी विधान समाझ्रो और वार्यप्रालियाओ्रों पर भी 
लागू होती है। इस सदर में स्याय विभाग की भूमिया प्रत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। 
वास्तव में सघीय राज्य में न्यायपालिका को सविधात वे सरक्षण था प्रधिवार 
होता है। न्यायिक पुनरवलोवन या भ्रधिवार इस उद्देश्य से प्रयोग मे लाते हुए, 
स्यायपालिया, व्यवस्थापिका या वरयंपालिया द्वारा पारित मानूनों या प्रादेशों को 
प्रवैधानिक 5हरा सकती है । विसी भी संघीय व्यवस्था था प्रस्तित्व, वहाँ वे 
लिखित सविधान यो सर्वोच्चता भ्ौर सवेघानिव' पवित्रता को बनाये रखने मे' लिए 
न्यायपालिया वे' सरक्षण वी भ्रावश्यकता होती है। इसया बारण प्रो० डायती ने 
इस प्रबार स्पष्ठ विया है--' एवं संघीय राज्य प्रपना भ्रस्तित्त उस लेस-पन्न रो 
प्राप्त घरता है जिसके द्वारा उस वी स्थापना हुई है । भत' प्रत्येवः शवित जो पाये- 
पालिका, ध्यवस्थापिका एवं स्याथपालिया से सबधित है, चाहे वह सम्पूर्ण राष्ट्र की 
हो या बिसी एक राज्य वी, सविधान के श्रधीन नियत्रित है ।/* सघीय राज्य मे 
लिखित राविधान सर्वोच्च फानून है । सविधान वी सर्वृच्चिता निम्न लिखित तत्यो 
पर भ्राघारित है । हि 

सवप्रपम--स विधान का लिखित स्वरूप होना_भ्रावश्यव है, जिसते इसमे 
स्पष्टवा रहे भोर सपीय मामलो में मतमेद होने वी समावना बहुत बम हो जाये। 





दा प्रार० ग्रेरेन-द रिपोर्ट आफ द रायल कमीशन झान भ्रास्ट्रेलियन कारस्टी- 
घुशन । 


३ प्रो० ए० दो० डायसी--'पूर्वोवत पुस्तक पृ० १४० ॥ 


चर भपरतोद शहद झौर राजदीति 


सघीय स्विधान बास्‍्तद मे एक झनुवघ के रूप में है, जिसमे कुछ भ्रावक््यक र्श्वो 
के, विभिन्न सघीय इकाइयो को सहमति से, केल्द्रीय एव यज्यों की सरकारों की 
शक्तियों को उल्लिखित एवं परिमाषित करने के लिए वणित्र किया गया है । विदित 
सदिधान का महत्व सघीय प्रघाली मे इस दृष्टिकोण से पाया जाता है कि इसके 
पन्तगंत सघ झौर राज्यो के सबधो मे गडवडी झोर सम्देह की समावर्े नहीं रहती 
है। साधारण कानूनों की ठुलगा म लिखित सविधान स्थायी है। इसके द्वारा 
सरकारो के सगठन गौर कार्यों का कानूनी झौर सवेधानिक भाघार तथा सघ भौर 
राज्यों के सबब झौर क्षेत्रघिकार निर्धारित किये जाते हैं । 


द्ितीय चूकि लिखित सविघान सघ झौर राज्यो के स्वेघानिक समभोती के 
सदृश है झत इसे बार-बार संशोधित नहीं करना चाहिये | सविधाने को निरन्तर 
सशोधनो की बाई मे यदि ढकला गया तो निश्चय ही सधीय ढाँचें के नष्ट होने 
की सुमाचना पैदा हो सकती है। प्रत , प्रायः यह देखा यया है कि जिन राज्यो ने 
सप व्यवस्था को झपनाया है उनके स़विधान सथोषत के दृष्टिकोण से कठोर हैं 
इन राज्यीं मे सदिधान का संशोधन साधारण कानून निर्माण प्रणाली से नहीं दल्कि 
एक विशेष सपोधन प्रणाला से क्या जाता है। प्रो० डायसो का कक्‍्यन है-- 
»सपविधात को कठोर यो भवणनोय होता चाहिए ५ उपधान के कारगर भो: एप को 
अपरिवर्तनशील होठा चाहिये या उसे केवल ऐसी सत्ता से सशोधित क्या जा सके 
जो साधारण ब्यवस्थापिका समाप्रो (सघीय या राज्यो) से सवंधा भिन्न हो ॥”* 
भाधुतिक युग भे लोक क्त्याणकारो राज्य को मूर्ते रूप देते के लिए प्राय” यह प्राव- 
इयक हो जाता है कि सदिघात का सशोधन, सामाजिक झौर प्राथिक न्याय के झाधार 
पर राष्ट्र की भावश्यक्षतानुसार क्षिया जाये । परन्तु यह घ्यान म रहे कि संघीय राज्यो 
में सविधान का सशाघन केदल सविधघान में दी हुई सशोघन प्रथाली के भनुसार 
ही हो सकेगा । “यह निश्चित है कि जहाँ कही भी सघ सरकार है; वहाँ सरकारों 
के निर्मादा संघीय प्रणालो को विद्यमान रहने देते को प्राथमिक महत्व देते हैं ॥ 
सम्पूर्ण सार्वशोम व्यवस्थापन सत्ता सविधान के झन्तर्गत सुरक्षित रुप से किसी 
साधारण व्यवस्थापिका समय म निहित नहीं की जा सकतो है, क्योकि इस तरह से 
सार्वमोमिक व्यवस्थापन सत्ता का निहित करना, राष्ट्रीय भौर राज्यों वी सरकारों 
के मध्य शक्ति विभाजन के, जो सघवाद का उद्देश्य है, प्रतिकूल होगा । * 
सधीय राज्य म धत्य॑ंक व्यवस्थापिका समा, सघोय सविधान के भन्तगेंत एक 
प्रप्रधान विधि निमाघात्मक सस्या है, जिसके द्वारा निमित कानूक उपनियमों, के 





१ प्रो० डायसो-सूर्दोश्त पुस्तक घृ० १४२।॥ 
२ वही पृ० १४३।॥ 


दप भारतीय शासन झौर राजनोदि 


का खगठल एवं झक्ततियों, और चागरिकों और सरकार के जनताबित संव्ों को 
मी करने के लिए निम्बलिखित ५१7८ मुल्य _म्रावध्यकताएँ होती चौहिये-+ 
(कै) धदिघान का लिखित हाना, (ख) सैंविय्रात का प्तमनीय या कठोर होता, 
और (ग)चितत एवं शक्तिम्राली संघीय न्‍्याम्रापालिका का होता । 

उपयुक्त विवेचन के आयार पर हमारे समक्ष दो महत्वपूर्ण प्रस्त गत्ते हैं । 
सर्वेप्यम--नारत के सविद्ान के अस्तर्यत्र संबीय ब्यवस्था किस ह्‌द तक स्थापित 
बी गई है, और, द्विदीय, क्या मारठ का संविधान झमेरिका के सविधान के तुल्य 
देश का सर्वोच्च कानून समन्या जा सकठा है । 





मासत में सघवाद की झावस्यरत्ाए--ध्रथम प्रश्त॒ के सदर्न मे यदि नास्त के 
उवियान दे जिमिन प्रावधानों दो समोक्षा को जाये, तो उसके ग्राधार पर यहूं 
तिश्चित॒पूर्वक' रहा जा सकता है कि भारत में सघ राज्य की व्यवस्था वी गई है । 
परन्तु सवियात मे, दिमिष्ट रूप से सघ (पडरेगन) शब्द का उपयोग कही नहीं 
किया गया है, झनुच्छेद १ के झनुनार समारत धज्यों का एक ूनिमन! मादा गया 
है । ढा० अम्बेदकर ने, जो प्रारूप समिति के प्रध्यक्ष ये, 'फेडरेशन' शज्द की अपेक्षा 
यूनियन! का हू उपयोग किया उन्होने कह्दा---/किसी नास को उपयोग में लेने से 
कोई अन्दर नहीं होवा है। सम्रिति न॒ ब्विटिग नाथें ग्रमेरिका एक्ट १६६७ की माया 
का ग्रनुमरण करना ही पसन्द किया है, झौर वह निर्णेय लिया है दि मार को 
यूनियन! वी अद्भा देने में कुद लान है, परन्तु मारठ का सविधान स्वरूप ने सघात्मक 
है।"* 

ब्यावह्मरिकता के दृष्टिकोम ने यहाँ मूत्र प्रन्‍्त यह है कि चूंकि मारत को स्वि- 
घाने द्वारा बूतियन, न कि “फंडरेशन' की सद्मा दी गईं है, तो कया संविधान में 
सधोय प्रघाली की बुनियादी स्‍झ्ावस्यक्षताएँ विहित हैं ?ै श्द्रीव ध्रयातरी के परम्पय+ 
बादी निद्धान्त क पनुसार सुघीय संविधान को लिखित होता भ्रावश्यक है, सविधान 
में सप्र भौर राज्या की सरवारा के भष्य स्पप्ट रूप स शक्तियों का बेंटवाय होना 
चाहिये, भौर झन्द में, सघाय व्यवस्था के झन्वर्यंद सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्राव* 
धात होता चाहिरे, जिसक्रे कारघ संविधान वा सरक्षप क्रिया जा सकेया | मारत 
के संदिधात मे इन दोनों ध्राइस्पक्ठापों को सान्यठा दी गईं है। झवा यह कहना 
सं होगे कि मार्वोय संबिदन में सपकाद के सिद्धान्त को अपनाया गया है । 
उपपंक्त तीनो वदिशेपजाप्री को दृष्टि से, विम्तलिखित रूप में झारत के संविधान 
काया विश्वेष्म किया डा सकता है, जिससे इसके सघोय स्वरूप पर प्रकाश डाचा 
जा सके । 





१ बो० झार० प्रस्वेन्‍ेकर--ड्राफ्ट कानस्टोंट्युशक, भाग अ। 
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भारतीय सघीय समियान व्यवस्था वी प्रथम श्रावश्यवता, विसित संविधान के 
रूप में पिद्यमान है। विसित संविधान में न वेबल राघ सरवार झौर राज्यों वी सर- 
हारी मे लिए प्रावधात किया गया है, परन्तु इनके मध्य मे शक्ति पा विभाजन भी 
स्पष्ट रूप से किया गया है| इससे प्रतिरिकत, राज्य श्रौर नागरियों ये समयों थे 
मूल स्िद्धास्तो बा उल्लेस, विशेषतया मांग तीन मे प्रनुच्छेद १२-३४, छूज़ अ्रधि- 
बाय एवं मा चार में प्रनच्चेद ३६:४१ तब राज्य नीति-निदेशा तत्या पे छ देशव तत्या वो रूप मं 
किया गया है। प्रस्य नागदिता वे प्रधियार, राविधाय में इधर-उधर समावेशित 
हैं। उदाहरण स्परह्य, नागरिया या यम मताथितार तथा सामाजिय, झ्राविय 
एवं राजनीतिव न्याय मे प्रधिवार, जिनका उल्तेस संविधान पी प्स्वायाा में किया 
गया है। संघीय प्रणादी वे मिद्धज़्त बे प्रमुरुत मारतीय राजिधान मे जिस सशो- 
घन प्रणाली वा उल्नेस है, वह दुढ़ एव कठोर है, जिससे संविधान वी बठोरता 
या अनमनीयता प्राप्त होती है। यहू सघवाद वे लिए प्रावश्या' हैं | सक्षेप्र में भारत 
बा सवियान लिसित हैँ, जिम्ते' ३६५ प्रनुच्ेद एवं € प्रनुगूचियाँ हैं । 

भारत में सघीय प्रणाली वी द्वितीय श्रावश्यवता सघ एवं ७ 7 शा 
शक्तियों बंप स्पष्ट शोर गिस्तृत विमाजन है । सबिधान ये धनुच्छेद २४५-२६३ 
सब और राज्यों के मब्य शक्तियों वे विभाजन पर प्रत्राश डालते हैं। “मारत पे 
संविधान में सर श्रौर राज्यो के मब्य सत्ता-विमाजन से दो विशिष्ट परन्तु पृथर्‌ 
सत्तायुक्तर शक्तित बे्द्रों वा निर्माण हु्ना है ।/”, 

सविधान की सातत्री अनुसूची वे द्वारा वित्वारपुवंव शक्तियों बे विभाजन या 
उल्लेख क्रिया गया है । शवित-विमाजम दे” जिस नमूने का संविधान में उपयोग 
किया है, वह भारत सरवार भ्रधिनियम १६३५ के श्रस्तगंत सघ एवं इपाइयों बे' 
सेप्राधियारों बे' विभाजन वे सदृश है जो तीन सूचियों द्वारा निर्धारित किया गया 
था। ये तीन सूचियाँ, इस प्रवार थी । 

का संघीय सूचि, स॒ राज्य सूचि, श्रौर ग. समवर्ती गूची । इसी नमूने थे' श्राधार 
पर भारतीय सविधान वी सातवो अनुसूची द्वारा सघराज्य व्यवस्थापन सबधी विपयो 
वा उल्लेख बुरने के लिए तिम्नलिसित तीन गुचियों को रखा गया है । 

(क) संघीय सूची--इसते प्रन्तगंत ६७ विषय हैं। सर्विधान, बेवल संघ ससद 
को, इस सूची से उल्लेखित विपयो पर विधि-निर्माण करने वा प्रधिकार देता है 

(बोरन्‍न्य सूची--इसमें ६६ विषय हैं । साधारणतया इस सूची में वर्णित 
विपयो पर राज्य-विधान समाप्रो के क्षेत्राधिवार पे होते हुए भी, सविधान में युछ 








१ श्रास्टरगार्ड-डेमोक् सो इन इण्डिया 'इन डायलाग्स ग्राफ डेमोब्रेटिक 
पालिटिक्स इन हण्डिया--सम्पादित जी० हलप्पा द्वारा १६६६ पू० २१७। 
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अपवादो को मान्यता प्रदाद वी गई है, जिवका दर्णन विस्तृत रूप में, आगे क्या 
जायेगा । 

(ग) समवर्दी सूची--इस सूची मे ४७ विषय हैं, समवर्ती सूची में उल्लिखित 
विंपयो पर ससद भ्ौर राज्यों बी विधान समाग्रो को समवर्ती क्षेत्राधिकार प्रदत्त 
हैं । झनुच्छेद २४४ क भ्रनुसार यदि सघीय कानून झौर क्सी राज्य कानून में सम* 
वर्ती घूची मे उल्लिखित कसी विषय पर मतमेंद या सघर्ष होता है ती ऐसी दशा 
में सघीय कानून को, राज्य कानून की अपेक्षा मान्यता प्राप्त होगी, परन्तु यदि 
राज्य कामून को पूर्ववत, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है तो ऐसी स्थिति में 
राज्य कानून को ही मात्यता प्राप्त होगी । 

भारतीय सविधान मे भ्रवशिष्ट शक्तियों के लिए भी उचित प्रावधान क्या 
गया है । भ्रवशिष्ट शकितयो से तात्पय उन शक्तियों से है, जो शव्त-विभाजन सवधी 
सूचियों में उल्लिखित नही है । यह मानव बुद्धि के लिए समय नहीं है कि' भविष्य 
में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक समस्या या विपय का सही रूप से झनुमाव लगाकर, 
संविधान में उसके लिए प्रशबघात कर सके । इस समावना का सामना करने के लिए. 
प्रत्येक' सघीय स्विघान में भ्रवशिष्ट शक्तियों के लिए कुछ न बुछ प्रावधान प्रवश्य 
ही किया जाता है | भारत के सविधान मे भी भ्रवशिष्ट शक्तियों के लिए उचित 
प्रावधान क्या गया है । यदि कोई ऐसा विषय निकल धाता है, जिप्तका उल्लेख 
चौनो सूचिया मे से बिसी मे भी सही किया गया है उक्त विषय पर सघ ससद को 
अनुच्छेद २४८ के भ्रनुसार कानून निर्माण करने कौ भ्रधिकार होगा । इसमे कोई 
संदेह नहीं कि भारत के सविधान बे भ्रन्तयेंद शवितयों वा विभाजन सघ श्रौर शण्पो 
के मध्य इस प्रकार से हुआ है कि सघीय सरकार को इसके परिणाम स्वरूप राज्यों 
वी प्रपेक्षा श्रथिक शक्तियाँ उपलब्ध हुईं हैं। इस कारण भारतीय सधीय सरकार में 
एकात्मक सरकार की भात्मा की क्षलक पाई जाती है! 

भारतीय सविधान में सशोघत प्रणाली--सघीय सबिधात वी स्थिरता के लिए 
विशेषतया सविधान के शक्ति-विभाजन सवी प्रावधानों की स्थिरता के लिए, संविधान 
में कठोरता या प्रवमनीयता वास्तव मग्रति आवश्यक है। यह सत्य है कि यह प्रनमनी- 
यता वास्तव में सघ झ्रौर राज्यों के क्षेत्राधिकार से, जिनका निर्धारण शक्ति विभा- 
जन द्वारा होता है सवबित होना चाहिये । मार्तीय सविधान वे कुछ हिस्से जिन 
पर भारतीय सघवाद का श्रस्तित्व निर्मर करता है कठोर या भ्रतमनीय हैं । भारत 
के सविधान को कुछ हद तब नमनीय श्रौर कुछ हृद तक प्रनमतीय या कठोर माना 

जा सकता है । यह ज्ञात करने के लिए कि भारत का सविधान कहाँ तक नमनीय 

है भौर वहाँ तक कठोर है, हमे उसकी सशोघन प्रणाली का प्रध्ययन करना होगा । 
भारतीय सविधान के सशोधन के दृष्टिकोण से इसके विभिन्न प्रावधानों को 

«० सिम ठीस ओेणियो मे रखा गया है 3 अत्येक श्रेण्यी मे रखे गये सॉविधान के प्राव- 
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पान सविधान मे भ्रनुच्छेद ३६८ में उल्तिसित एक विशिष्ट प्रणाली मे प्रनुसार 
संशोधित मिये जा सबते हैं । 

बस्तुत भारत वे सविधान दे ग्रस्तगंत तीन पृथर्‌ प्रयार थी संशोधन प्रणाली 
हैं। संविधान सशीवन वी इन प्रणालियों को सयधित प्रावबानों वे श्रनुसार इस 
प्रवार दर्शाया गया है । 


(क) भारतीय सबियान के बुछ् प्रावधानों यो बैवत संसद में साधारण विधि- 
निर्माण प्रणाली वे उपयाग द्वारा सशोधित क्या जा सकता है। इरावा यह तात्ययं 
है वि' ससद के द्वारा ऐसे प्रावघाना वे सशोघत ये लिए बेवल साथारण बहुमा से 
विधेयव' पारित वरना ही पर्माप्त रहेगा । यह सशोधन प्रणाली ब्रिटिश समिधान थी 
संशोधन प्रणाली से मिलती-जुतती है, वयोत्ि इसलेण्ड में सतिधात वा संशोधन बेवन 
सराद द्वारा साघारण बहुमत द्वारा पारित बानून से पिया जा सबना है। उदाहरण 
स्वरूप, सबिधान के प्रनुच्छेद ३ वे प्रनुसार संघ वे नये राज्य बी स्थापना प्रौर 
राज्यों के नाम या सीमाभ्रों में परियर्तन संसद द्वारा पारित किये कानून से जिया 
जा सत्ता है। इसी तरह प्रनुच्छेद १६६ थे' भ्रनुसार सप थे उन राज्यों मे जहाँ 
द्वितीय सदन नहीं है, वहाँ उनयी स्थापना झ्ौर जिन राज्यों में द्वितीय सदन है, 
परन्तु श्रनावश्यक्रता ये' वारण, उतका समापन वैयल शासंदीय थानून के माध्यम से 
बिया जा सकता है। सनिधान के तागरिव सयधी प्रावधान एवं प्रनुसूचित क्षेत्रों श्रौर 
प्रनुसूचित जातिया सप्रधी प्रायघान ससद के मानून वे द्वारा ही सशोपित पिये जा 
सकते हैं। भारतीय सविधान के ये प्रायधान समिधान में नमनीयता थी झलक प्रद- 
शित बरते हैं वयोति' इनके भ्रनुसार सशीयन सरलतापूर्वक' धसद में साथारण बहुमत 
द्वारा क्या जा सबता है। सधवाद के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उसने 
सशोघन वी श्रन्य परिधि है 


(प) सशोघन की दूसरी श्रेणी ने झ्रन्तर्गत प्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रावधानों को 
रुसा गया है जशितका सर्वेधानिषा एवं राजनीतिक महत्व इनते सधीय स्वरूप से 
प्रदर्शित होता है । बास्‍्तय से संविधान के ये प्रावधान मारत में सघवाद के जीवन- 


रन के तुन्य हैं । इनमें निम्ततिध्ित प्रावधान विचारणीय हैं । 

-पनुच्छेद ५४ एय ५५ जिनके आधार पर राज्या की परिधान समाप्रो के 
निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन से हिस्सा ले सबते हैं, प्रनुष्छेद ७३ एव 
१६२, राज्यों को भार्यंपरालिबाप्रो वे सबंध मे, भौर अनुच्छेद २४१, सधीय भु-माग 
पर स्थापित उच्चत्तम न्यायालय वे राबध से । 

२--स विधान वे चौथे भ्रध्याय वा पाँचवाँ माय, सघीय न्‍्यायपा जिया के सयय 


में | सविधान के ११वें माग वा पहला श्रष्याय, सघ और राज्य वे व्यवत्यापन 
सबधी मामलों के सबध में 


हर भारतीय शासन और रॉजनोति 


३--स विधान के वे प्रावधान जिनके झ्राधार पर राज्यो को सस्तद में प्रति- 
निर्भित्व प्राप्त है 

४--सविधान का श्रनुच्छेद ३६८, संशोधन श्रणाली के संबंध में ! 

चूंकि उपरोक्त प्रावधात, भारत के सविधान के ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, 
जिन पर भारतीय सघ का सम्पूर्ण ढाँचा भश्राधारित है, इनके सशोवन के लिए एके 
विशेष क्ढौर पद्धति को अपनाया गया है । यह कहता उपयुक्त होगा कि भारतीय 
सविधान के इन प्रावधानों की ध्शोघन प्रथाली अमरीकी सविधान की सशोधन 
प्रणाली से बहुत कुछ मिलती-जुलती है, क्योकि अ्रमरीकी सविधान में मी सघवाद के 
सिद्धाल्तों को समाविष्ट क्या गया है | अमरीकी सदिधान के अनुच्छेद ५ के झनु> 
सार काग्रेस (सधीय व्यस्थापिका) अपने दो-तिहाई बहुमत के आधार पर सशोधन 
प्रस्तावित कर सकेगी या विभिन राज्यों के दो तिहाई राज्यों के विधामको की मार्ग 
पर, सविधात में सशोधन के लिए, एक सम्मेलन बुलाया जायेगा । यह विदित रहे. 
कि उपर्युक्त दोतों ही तरीको में से किसी भी एक के भ्रनुसार प्रमरीकी सविधान मे 
सशोधत प्रस्तावित किया जा सकता है। परन्तु यह अमरीकी सविधान की सशोधन 
का प्रयम चरण ही है । द्वितीय या झ्तिम चरण सविधान में सशोधन को पारित 
करना है। जब उपर्युवत दोनो में से किसी एक तरीके के द्वारा सशोधन प्रस्तावित 
किया गया है, निम्नलिखित दो में से किसी एक तरीके के अनुसार प्रस्तावित सशोवन 
पारित किया जा सकता है । प्रस्तावित सशोघन तीव-चौयाई राज्यो के विधायकों 
द्वारा या तीन-चौथाई राज्यो में तथा सर्वेघानिक सम्मेलनों द्वारा पारित किया जा 
सकेगा । 

इसी प्रकार मारतीय सविधान के उपर्युक्त प्रावधान, जिनका वर्णन द्वितीय 
श्रेणी मे क्या जा चुका है, एक विशेष एवं जटिल प्रणाली द्वारा ही सशोबित हो 
सकते हैं। इस सशोघन प्रणाली के अनुसार सशोधन विधेयक वी ससद के दोनो 
सदनों के समस्त सदस्यों के बहुमत से एवं उपस्थित और मत देने वाले सदस्यी के 
दो-तिहाई बहुमत से पारित क्या जाना आवश्यक है। इसके पश्चात्‌ यह भी 
भ्रावइयक है. कि ससद द्वारा पारित उक्त सशोधत विवेयक को सध के वम से कम 
श्राधे राज्यो की विधान समाझ्रो की सहमति प्राप्त हो । “मारत मे सविधान के उन 
विपयो के सवध में जो राज्यों (इकाइयो) के विभिन्न श्रविकारों श्रौर शक्तियों से 
सवधित नहीं हैं, केबल ससद के एक पक्षीय कार्य द्वारा सशोवन क्या जा सकता 
है। भौर जहाँ थज्यो के भ्रविकार एवं शक्तियाँ हैं, वहाँ सघ और राज्यो के 
टिपक्षीय कार्य द्वारा हो सशोधत क्या जा सकेगा ।/* परिणाम स्वरूप, संविधान 





१५ एम० पो० शर्मो-द गर्दमेंड प्राफ़ दो इण्डियन रिपब्लिक, १६६० चु० 
|] 


'आरत में सघवाद शौर ससदीय प्रजातत्र ६३ 


में सघात्मक विषयों से सबधित प्रावधानों में सविधान की सर्वोच्चता वी झलक 
विशेष रूप से पाई जाती है। सविधान की इस विशेषता के सदर्म में श्री जी० 
एन० जोशी का क्‍्यन है कि “यह प्रावधान सघात्मक सिद्धान्त वे झनुकूल है कि 
अस्तावित सशोधन यदि सघीय प्रणाली वे मृल सिद्धान्तो को जिनको मूल सघीय 
समझौते में मान्यता दी गई है, प्रभावित करता है, राज्यों की विधान समाझ्रो की 
सहमति झावश्यक है ।”* 

(ग) संविधान के सश्ोबन के दृष्टिकाण से हमने उपर्दूक्त दो श्रेष्ठिया में निहित 
सविधान के प्रावधानों तथा उनके सश्नोधन के लिए दो सवधित सघोघन प्रणालिया 
का प्रध्यवन किया । इन दो श्रेणियों से समधित प्रावधानों के ग्रतिरिक्त मारत के 
असविषघान मे बुद्ध अन्य प्रावधान शेप रह जात हैं । वस्तुत. इन प्रादघानों को तृतीय 
श्रेणी मे रखकर हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि इन प्रावधानों को जिनको हमने 
सृतोय श्रेषी में रखा है क्सि विश्िप्ट प्रधाली द्वारा सशोधिन किया ज्य सकेगा । 
सविघधान में इन प्रावधानों के सशोघन के लिए जिस प्रणाली वा उल्लेख क्या 
गया है वह इस प्रकार है कि ससद के कसी एक सदन मे प्रस्तावित सघोघन के 
लिए विधेयक प्रस्तुत क्या जा सकता है ओर यदि इसका उक्त सदर्म में सदन की 
“कुल सदस्य सस्या के बहुमत से एवं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 
दो तिहाई भ्रश्यों के वहमत से पारित कर दिया जाता है तो उक्त विधेयक को 
“दूसरे सदन में विचार विमर्श के लिए भेज दिया जायेगा, जहाँ पहले सदन द्वारा 
अपनाये उपर्युक्त तरीके के अनुसार पारित होने झौर राष्ट्रपति वी सहमति प्राप्त 
“करने के पश्चात्‌ इसको सर्वेधानिक बानन वा रुप प्राप्त हो जावेगा, जिससे 
सविधान में आवश्यक् सशोवन लाग्रू हो सकेगा | यह सशोघन प्रक्रिया थोडी 
जटिल है, क्योकि यह कानून निर्माण करने वी सरल प्रद्गिया से थोडी भिन्न है, 
जिसके लिए ससद में साघारण बहमत ही झावश्यक होता है । 

भारत के सविघान में सशोवन के दृध्टिकोण से उसे उपयुक्त तीन श्रेणियों में 
विभाजित क्या,गया है, जिसके परिणाम स्वरुप प्रथम श्रेणो मे उल्लिखित सविधान 
के प्रावधानों का सशथोघन सरल सश्योपन प्रणाली द्वार क्या जाता है । सामान्यतः 
चदि कसी सविधान की सशोघन प्रणाली साधारणतः सरल है तो यह निष्कर्ष 
निकाला जाता है कि सविधान को अवश्य हो नमतीय या लचीला होना चाहिये ॥ 
चूंकि मारत के सविधान वे कुछ प्रावधान, जिनका उल्लेख उपयुक्त प्रथम श्रेणों मे 
क्या गया है, सरल प्रणाली द्वारा सशोधित क्यि जा सकते हैं, श्रत- हम यह वह 
सकते हैं कि सविधान कुछ हृ॒द तक लचीला है। 


१. जो० एन० जोशी-द,क्ान्स्टोट्युशन घ्राफ इप्डिया, १६५२ पृ० ३७४ । 


हट भारतोय शासन प्रोर राजनोति 


सर्विधान के प्रादघानो की छितीय श्रेणी मे दिये गये प्रादघानों का सशोधन 
एक जटिल प्रणाली के द्वारा ही हो सकता है, जिसके अनुसार सध ससद शौर कम 
से कम श्राघे राज्यो की विधान समा की सहमति झ्रावश्यक है | किसी सविधान 
को अनमनीय मा कठोर सविधान इसलिए कहां जाता है क्योकि इसकी सशोधत 
प्रणाली जटिल है, और साधारण कानून निर्माण प्रणाली से सर्वथा भिन्न हैं। इस 
कारण मारत के सविधान के कुक्च झ्रश, जितका सशोघव की जटिल प्रणाली से होता 
है, सविधांन वी भ्रनमनीयता यो कठोरपन के द्योतक हैं । सक्षेप मे यह कहा जा 
सकता है कि मारत का सविधान कुछ हद तक नमनीय है ओर कुछ हृ॒द तक कठोर 
है | कुछ हृद तक कठोर या अनमनीय होने के कारण मारत के सविधान में सघ> 
बाद की वह झावश्यकता विद्यमान हो जातों है, जिससे सविघात को सर्वोच्च 
कानून के रूप मे कायम रहने मे सहायता होती है | भारत मे सघ और राज्यों 
के मध्य मे शक्तियों के विभाजन के अध्यधन के पश्चातू, यह कहना गलत न होगा 
कि शक्ति विमाजन की प्रणाली, भारतीय सविघान मे सघवाद की नीव है । 


अज्र हमे यह देखना है कि भारतोय सविधान में सधवाद की तीसरी भ्रौर 
श्रतिम आवश्यक्षता के लिए क्या प्रावधान किया गया है । भारतीय सविधान के 
अ्रतुच्छेद १२४ के अनुसार एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसका एक मुल्य न्‍्याया- 
घीश होगा और, जब तक ससद कानून द्वारा मही निर्धारित करती है, सात प्रन्य 
न्यायाधीश होंगे । सुप्रीम कोर्ट भ्रधिनियम १६५६ द्वारा, मुख्य न्यायघीश के झति- 
रिक्त दस प्रस्य न्यायाघीशों के लिए प्रावधान किया गया है। सविधान के सरक्षक' 
के रूप में मारतीय सर्वोच्च म्यायालय के शक्तियों का आधार सविधान मे निम्न- 
लिखित दो स्रोतो के रूप में पाया जाता है ! 

(क) भनुच्छेद १३१-१३३ के ग्न्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय राज्य सूवी में 
उल्लेखित विषय पर ससद द्वारा निर्मित कानून को प्रवेव घोषित कर सकता है । 
यदि इस कानूत का निर्माण ससद ने संविधान के अनुसार न किया है तो सर्वोच्च 
स्यायालय, व्यवस्थापन सबेबों क्षेत्रावक्ार की आवश्यक्ता के कारण उक्त कानन 
की अ्रवेघानिक्रता पर अपना निर्णय दे सकता है । छ, 


(ख) अनुच्छेद ३२ (२) के अन्तगेंत सर्वोच्च न्यायालय की न केवल यह प्रधिः 
है किन्तु उसका उत्तरदायित्व भी है कि नागरिकी के मूल भ्रविकारों की 
कर 

इसम सदेह नही कि उपर्युक्त दो ग्रयिकारो के वारण सर्वोच्च न्यायालय व 
में स्रियात को सर्वोच्चता को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए, एक ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
साधन है । अत. मुख्यव मारतीय सूघवाद का भ्रस्तित्व इस न्यायालय को 
+व्पक्षपूर्ण सपीय भूमिका पर ही झाधारित है | इस अ्रध्यपन के भावार पर यह 


५ 
॥| 


भारत में संघवाद भोर संसदोय प्रजातंत्र हर 


निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि भारत में संघवाद की तीनों प्रावश्यकताएँ 
विद्यमान हैं, जो निम्नलिखित है । 

(क) लिखित सविधान, 

(ख) सध एव राज्यों मे शक्तियों का विभाजन, भर 

(ग) सर्वोच्च सघीय न्यायालय 

“मारत का गणराज्य एक सघ हैं, परन्तु इसके कुछ विशिष्ट गुण है जिनके 
द्वारा ऐसा प्रतोत होता है कि राज्य के शुद्ध सघीय स्वरूप मे कुछ परिवतंन-सा 
हुआ है ।”* 


भारत में संघवाद एव ससदीय सार्वभौमिकता 


सधवाद और नागरिको के मूल प्रधिकारो को सविधान में समावेधित करने 
के फलस्वरूप सविधान देश के सर्वोच्च कानून का रूप धारण कर लेता है । लिखित 
रूप मे सविधान मे, सविधान को सर्वोच्चता का कही भी उल्लेख नही किया गया 
है। कदाचित्‌ सविधान निर्माताओो द्वारा सविघान मे विशिष्ट रूप मे सविघान की 
सर्वोच्चता के लिए प्रावधान करना इसलिए झनावश्यक समभा कि संविधान ही 
सध एवं राज्यो की सरकारो के विभिन्न भ्गो की शक्तियों एव ग्रधिकारो का स्रोत 
है भोर सघवाद के सिद्धान्त के अनुकूल सविधान का सशोधन केवल एक विशिष्ट 
जटिल सशोधन प्रणाली से ही किया जा सकेगा। झर्थात्‌ सविघान को साधारण 
विधि निर्माण करने की प्रक्रिया से सशोधित नहीं किया जा सकता । यह कहता 
उपयुक्त होगा कि भारतोय सविधान मे लिखित प्रावधान के न होने पर भी, 
सविधान देश का सर्वोच्च कानून है भौर जनता को सा्वमौमिकता वा दर्पण है। 

भारत भे सघवाद की मान्यता का महत्वपूर्ण प्रभाव सघ और राज्य की 
सरकारो के सीमित सरकारो के रूप मे कार्य करना है। सघवाद द्वारा राज्य- 
सत्ता का विभाजन होता है भोर विभाजित राज्य-सत्ता उन सरकारो एवं उनके 
विभिन्‍न भगो को सीमित रूप से ही प्रदत्त की जाती है, जिनकी उत्त्पत्ति का स्रोत 
स्वयं सविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय ससद को शक्तियों का सीमित 
होता झावश्यक है झ्तः भारतीय ससद की सा्ववमोमिकता भौर ब्रिटिश ससद 
की सा्वमौमिकता में मूल मिन्‍्नता है । इगलैंड भे ब्रिटिश ससद की सार्वमौमिकता 
न क्षि ब्रिटिश सविधान की सर्वोच्चता ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली का महत्वपूर्णो 
विषय है, जबकि भारत मे सविधान की सर्वोच्चता वको भारत की ससद की 
सार्वेमोमिकता महत्वपूर्ण विषय है। ब्रिटिश ससद के द्वारा समयानुसार पारित 





१. एन० पामर--इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम, १६६१ पृ० ६४। 


स्ष्‌ “5 7 भारतीय शासन प्रौर राजनोति 


सर्वैधानिक कानूनों को श्राज ब्रिटिश सविधान का एक हिस्सा माता जाता है) 
इसलिये ब्रिटिश ससद कई स्वैधानिक कानून की स्रोत है। वास्तव मे ब्रिटिश 
ससद व्यवस्थापिवा सभा होने के साथ सविघान सभा भी भानी जा सकती है। यह 
एक निरन्तर भ्रस्थायी सविधान समा है | परन्तु भारतीय संसद भारतीय सविधान 
वी शिशु है। भौर इसको केवल वही शितरय्याँ प्राप्त हैं जो सविघान द्वारा दी गई हैं। 
सविघान द्वारा निर्धारित सीमाओ का उल्लघन करके मारतीय ससंद के लिये 
कानूत निर्मारा करना भ्रवैधातिक होगा। ब्रिटिश सविधान का सशोघत ब्रिटिश 
ससद सरलता पूर्वक साधारण कानून निर्माण प्रणाली के श्रनुसार कर सकती है, 
जब की भारतीय ससद को सम्पूर्ण सविधान के सशोचन के लिए एक पक्षीय 
अधिकार नहीं है। भारतीय ससद के भ्रधिकार एवं शक्तियाँ ब्रिटिश ससद के 
भ्रघिकार एव शक्तियों वी तुलना मे सीमित हैं बयोकि' मारत में ससंदात्मव प्रणाली 
और सघवाद लिखित सविधान की, जो कि देश का सर्वोच्च कामून है। सघवाद 
भारत में ससद की सावेमौमिक्ता पर अवरोध है जिसकी प्रभिव्यवित लिखित 
सविधान के अनुसार होती है । 


भारतीय सविधान के अन्तर्गत एकात्मक तत्व 


भारत में सघवाद की स्थापना के साथ ही सविघान के झ्नन्तर्गत बेन्द्रीय 
सरकार को बुछ विशेष शवितर्या प्राप्त हैं, जिसके क7रण यह बहा जाता है कि' मारत 
के सविघान का ढाँचा सघात्मक है, किन्तु झ्रात्मा एकात्मक है । भारत के राजनी- 
तिक इतिहास को सविघान निर्माताओं ने श्रपनी दृष्टि मे रखते हुए झौर इतिहास 
द्वारा यह सबक सीखत हुए कि जब कमी भी मारत मे केन्द्रीय सरमार निर्दंल रही 
भारतीय सुरक्षा एवं एकता को भ्राधात पहुँचा सविधान के ग्न्तगँत सधीय व्यवस्था 
के लिए प्रावधाद करते हुए इस वात पर बल दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार को 
हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त शकितयाँ देना श्रावश्यक 
था। साधारणतया यह देखा गया है विः ससार के मुख्य सघ राज्यो मं किसी न किसी 
तरीके द्वारा सघीय सरकार ने राज्यों की सरकारो की भ्रपेक्षा स्वय को शक्तिशाली 
बनाने मे अत्यधिक रफ्लता प्राप्त की है। भ्रमरीका का उदाहरण इस सदर्भ मे 
उचित है । मूलभूत रूप से सविधान के भ्रनुसार भ्रमरीकी सघ सरकार को केवल 
१८ शवितियाँ झोर ग्रन्य समस्त शवितियाँ राज्यों की सरकारो को अ्रदान वी गई है 
परन्तु यह सर्व विदित है कि श्राधुनिक युग मे श्रमरीकी सघ सरकार ने अपने व्यवस्था- 
पन क्षेत्राधिकार में झधिक वृद्धि करने मे सफ्लता प्राप्त ढी है। इस दिशा म अपने 
प्रयत्न मे काग्रेस (संघीय व्यवस्थापिका) को भ्रमरीदी सर्वोच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण 
सहायता मिली है ! सक्षेपर मे सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रमरीका म निहित शक्तियों के 
प्लिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए, यह निर्णय दिया कि काग्रेस को १८ मूल शवितियों 


भारत में सघवाद भझौर ससदीय प्रजातत्र ६७ 


के प्रस्तर्गत सविधान मे अनुकूल वुछ निहिंत शत्तियाँ प्राप्त हैं, जो सविधान के दायरे 
मे हैं। वाग्रेस वो इन शवितयों वे श्राधार पर विधि निर्माण वरने वा पूर्ण भ्रधिकार 
होगा । फ्लस्वर्प प्राज प्रमरीकी यापग्रेस वा विधि-निर्माण बरले के क्षेत्र म सवि- 
घान द्वारा, १८ मूल शक्तियों वे' निर्धारित क्षेत्र मे श्रत्यधिव वृद्धि हो गई है। इसी 
तरह, प्राधुनिब' समय में सघ राज्यों मं केन्द्रीय सरवार वी शक्तियों बी, जनव त्याण, 
सुरक्षा श्रादि महत्वपूर्ण मामला वे दृष्टिकोण से, भ्रधिव यूद्धि हुई है। “सारे सघ 
शाज्यों के प्राधुतिय सविधानों मे पेस्द्रीयव रण वी प्रवृत्ति पाई जाती है ४”) 


संविधान निर्माताग्रो पर भारतीय इतिहास वा प्रभाव पेन्द्रीय सरकार को शवित- 
शाली बनाने के पक्ष मे एक महत्यपूर्ण निर्णयायव तत्व था, वयोवि' मारतीयों वे लिए 
इतिहास से जो प्रत्यन्त महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई, वह यह है कि विघटनवारी एव 
पृथकता प्रवृत्तियो ने देश वो प्रारम्भ से ही फूठ पभ्रोर दासता वी स्ताई में धवेला । 
विभिन्न विघटनवारी प्रवृत्तियो, उदाहरण के लिए--साम्प्रदायिक्‍ता, जातिवाद, 
प्रान्तीयता, मापावाद, ने न वेवल ब्रिटिश राज के समय मारत वी एवंता वो नप्द 
किया बरन प्राज भी इन तत्वों मे श्रपता सिर इतना ऊँचा उठा लिया है वि यदि 
इनको सरकार विशेषवर सघीय सरवार बुलचने मे हिचविचाहट दर्शाती है तो ये 
तत्व देश वी स्वतश्नता, श्रौर एकता बे' लिए घातव' सिद्ध हो सकते हैं । वेन्द्रीय 
सरवार वो शक्तिशाली रखने के पक्ष में श्री वे० एम० मुशी ने सविधान समा मे 
एक ऐतिहासिव' तथ्य पर प्रवाश डालते समय बहा था ---“मारत के लिए वेबल 
वे ही गौरवपूर्ण दिन थे जब विः देश में एव' शक्तिशाली वेन्द्रीय सरवार स्थापित 
रहती थी झौर सर्वाधिव' दुखमय दिन वे थे, जब देश में एवं केन्द्रीय रारफार प्रान्तो 
के विरोध के कारण नष्ट हो जाती थी ।/९ 


इन मुरुष कारणों के प्राघार पर सविधान समा में वाद-विवाद बा मुण्य प्रवाह 
केन्द्र बी शवितशाली बनाने के पक्ष मे ही था। डा» श्रम्वेदन्‍र स्वयं शवितशाली 
केन्द्र स्थापित मरने के पक्ष में थे। उन्होंने बहा--“मैं एक शवितशाली एकता सम्पन्न 
केन्द्र चाहता हूँ, जो १६३४ के प्रधिनियम बे झ्न्त्गंत निर्मित बेन्द्र से भ्रत्यधिव' 
शवितशाली होगा ।”3 

भारत के सविधान के प्रन्तगंत निम्नलिखित तत्वों ने एकात्मक भ्रवृत्तियों को, 
प्रौर उनके फलस्वरूप एवं शक्तिशाली केन्द्र को जन्म दिया है । 


१. एन० पामर--पूर्वोक्त पृ० &५ । 
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३. डा० प्रस्मेदकर-कान्हटीट्युशन भ्रसेम्बली डियेट्स भाग १ पृ० ६६ । 
७ हर ० 


हद आरएतोय शासन ओर राजनीति 


सर्वप्रयम--सघ एव राज्यो के मध्य शक्तियो का बेंटवारा इस तरह किया गया 
है कि संघ सरकार को राज्य सरकार की प्रपेक्षा अधिक शक्रितयाँ प्राप्त हुई हैं। 
निम्नलिखित-विश्लेषण से यह झोर भधिक स्पप्ट हो जायेगा ॥ 

(क) सविधान के २४३ से २६५ तक के अनुच्छेदो मे और सातवी अनुसूची में, 
सघ एवं राज्यो के मध्य मे शविवयों का विभाजन तीन सूचियो द्वारा क्षिया यया है । 

(१) सघ सूची--जिप्के झनुसार सघ को ६७ विंपया के ग्रधिकार दिये 
गये हैं । 

(२) राज्यमूची--जिसके भ्रनुसार राज्या को ६६ विषयों के भ्रधिकार दिये 
गमे हैं । 

(३) समवर्ती सूची--जिसके झनुसार सघ व राज्यो, दोनों को ४७ विपयो के 
समचर्ती अधिकार दिये गये हैं। भ्रनुच्छेद २५४ के अनुसार यदि किसी राज्य विधान 
समा द्वारा निर्मित कानून का कोई माय सध॑ ससद द्वारा निर्मित कानून से सघर्ष मे 
है, राज्य विधान समा द्वारा उक्त निर्मित ढानून को उस हद तक अवेघ माना 
जायेगा, जिस हृद तके वह सघीय कातून से सघर्ष मे है। सक्षेप म, सघ सरकार के 
अधिकार समवर्ती सूची के सवध मे, राज्यो की सरकारो के भशपेक्षा सा्वेमौम हैं, 
इससे यह भी ततत्वयं है कि जब सघ ससद &६७-+-४७-- १४४ विपयो पर सार्वमीम 
रूप से कानून निर्माण कर सकती है, राज्य सरकारों का क्षेत्राधिकार स्वतततापूवक 
बेवल राज्य सू्दी मे उल्लिखित, ६६ विपयो तक ही उपयोग मे लाये जा सकते हैं । 
राज्य सरकारो के भ्रधिकार समवर्ती सूची म उल्लिखित ४७ विपयो पर इस बात 
पर निर्मर रहेगे कि इतका सर्प सचीय कानूतो से नही होता चाहिये। इसके भति- 
रिक्त, भवशिष्ट शक्तियों पर, भनुच्देद २४८ (१) के अनुसार केवल सध सरकार 
को ही कानून बनाने का भधिकार है । 

(ख) सघवाद की कसौटी मुल्यत केन्द्र एवं राज्यों मे शक्ति विमाजन के सिद्धान्त 
को लागू करवा है। जहाँ सध एव राज्यो की सरकारों मे शक्तियों का विभाजन 
स्डय लिखित संवियान द्वारा बर दिया गया है, राज्यों को उनके क्षेत्र मे कानूत 
निर्माण करने की पूर्ण स्वतजता होदी है भौर साघारणतया राज्यो के क्षेत्र मे सप 
सरकार का हस्तक्षेप नहों होता है । परन्तु मारतीय सदिधान के अन्तर्गत शक्ति 
विमाजन सिद्धान्त के सदममं में ही कतिपय परिस्यिधियों के लिए विश्वेप रूप से 
प्रावधान क्व गये हैं, जो शक्तित विभाजन सिद्धान्त के अपवाद माने जा सकते हैं, 
ओर जिनके झनुसार सघ सरकार को राज्यो के क्षेत्राधिकार (राज्य सूची) में हस्त- 
क्षेप करता वैथ है। यह भपदाद निम्नानुसार है । 

(१) भवुच्छेद २४६ के भनुसार यदि राज्य सभा के दो-तिहाई बहुमत से यह 
प्रस्ताव प्रारित हो जाये कि राज्य सूची मे-भक्ति कसी विपय का राष्ट्रीय महत्व 


भारत में सघवाद झौर ससदोय प्रजातत्न ह्‌श्‌ 


हो गया है तो सघ ससद को उक्त विषय पर बानून निर्माण वरने वा भ्रधिकार 
प्राप्त हो जायेगा ! इस प्रकार के प्रस्ताव की भ्रवधि एवं वप से श्रधिक' नहीं 
होगी परतु राज्य समा द्वारा श्रस्ताव पारित करके भ्रस्ताव बी ग्रवधि में एव 
बप के लिए और वृद्धि की जा सकती है। 

(२) ग्रनुच्छेद २५० (१) के श्रनुसार सघ ससद को जब देश म सबटबालीन 
स्थिति वी धोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, सम्पृूण देश वे लिए कानून निर्माण 
करने का भ्धिवार प्राप्त है। सघीय ससद तीनो सूचिया म लिखित किसी भी 
विपय पर कानून बना सकती है । चूवि सकटवालीन स्थिति के दौरान सधीय ससद 
को समस्त विपयो पर वानून निर्माण करने के अ्रधिकार प्राप्त हागे यह स्पष्ट है 
कि के द्रीय सरकार का स्वरूप सघात्मक से एकात्मक मे परिवर्तित हो जायेगा। 
दाष्टपति द्वारा सविधान के श्रनुच्छेद ३५२ के श्रतगत सक्टकालीन स्थिति बे' घोषणा 
द्वारा सघ ससद राज्यो के लिए झनच्छेट २५० ते प्रनुसार विस्तृत शक्तियों को 
उपयोग में ला सकती हैं जिसके परिणाम स्वरूप बेदद्वोय सरवार का स्वरूप सघोय 
सरकार से एक्ा्मक सरकार मे सक्टकालीन घोषणा के! कायवानव तबव' परिवर्तित 
रहेगा कक्‍्योबि' ऐसी परिस्थिति म सधीय ससद को सत्रिधान म उल्लिखित तीनो 
व्यवस्थापन सवधी सूचियों (सघ राज्य एवं समवर्ती) पर कानून बनाने वा श्रधि 
कार रहेगा । भ्रनुच्छेद ३५३ ३५५ के अनुसार सघ कायपालिवा को राज्य वी वाय 
पालिकाग्रों को उनके कायपालिका सवधी शक्तियों को उपयोग मे लाने क लिए. 
निर्देश दिये जा सकते हैं । 

इस तरह सकटकालीन घोषणा के दौरान ससद कसी भी विपय पर बानूव 
बना सकती है चाहे वह विपय सघ-सूची के ग्रतिरिक्त भ्रय दोनो सूचियों मं क्यो 
ने उल्लिखित हो। 

(३) सविधान के भनुच्छेद ३५६ के प्रन्तगत यदि किसी राज्यपाल द्वारा 
राष्टपति को यह सूचना दी जाती है कि राज्य का सवैधानिक यत सविधान के 
अनुसार नही चलाया जा सकता है राष्ट्रपति उक्त राज्य मे सकटकालीन घोषणा 
द्वारा राष्ट्रपति का शासन लागू कर सकता है। ऐसी परिस्थिति म राष्ट्रपति के 
सकटकालीन घोषणा के दूरगामी कानूनी प्रभाव होगे क्योकि सघ के द्वारा राज्य 
की समस्त कायपालिका सवधित शक्तियों का ग्रहण किया जा सकता है भौर यह 
धोपणा की जा सकती है कि राज्य की विधान समा की शक्तियाँ ससद द्वारा या 
ससद के भ्रधोनस्थ उपयोग में लाई जा सकती हैं ।” * 





१ सी० एल्केजे डरोविकज--कान्सटीट युशन डबलमे“ट इन इण्डिया, १६५७, 
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१०० भारतोय शासन झौर राजनोति 


१६५० म सदिधान के लागू होने के पश्चात्‌ समय-समय पर भारत के कई 
शय्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत लागू क्या जा चुका है परन्तु 
बुछ्ध राज्यों मे राप्ट्रपति शासन की तीत्र आलोचना की गई है । शाष्ट्रपति शायत 
लागू करने के श्रौचित्य का प्रश्त विशेषकर उस परिस्थिति में उत्पन्न हाता है जद 
बहू एक ऐस राज्य मे स्थापित किया गया है जहाँ सत्तारूढ़ दल केन्द्रीय सत्तास्द 
दल से भिन्न है। प्राय. ऐसी परिस्थिति में याप्ट्रपति शासन वी आलोचवा वा 
कारण थह होता है ढ़ि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार वो गिशने क लिए ही 
राष्ट्रपति शामन लागू क्या है। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की स्थिति तद ही 
पैदा ही सबती है, ऊव॒ केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार विभिन्र राजनीतिक 
दलो दे नियन्त्रण मे हो ! आलोचको का यह तर्क है कि संविधान क गनुच्छेद 
१५५ एवं १५६ के अन्तर्गत राज्यपालो की नियुक्ति राष्ट्रपति केन्द्रीय मत्रीमण्डल 
के सलाहानुसार करता है झोर झ्नुच्छेद ३१६ के प्रन्दर्गत यदि राज्यपाल द्वारा 
राष्ट्रपति को यह सूचना दी गई है, कि राज्य की शासन व्यवस्था भंग हो चुवी है 
और इसको सविधात के झनुसार नही चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति उस राज्य 
में सकटकालीन स्थिति बी घोषणा कर राष्ट्रपति शासन स्थापित कर सकता है 
और चूंकि राज्यपाल प्राभ केन्द्रीय सत्ताहद दल से सं्रत्तित रहे हैं, राध्ट्रपति 
आसन को लागू वरवाते में उन्होंने देन्द्रीय सरकार को प्पना सहयोग शिया है । 
थी नम्वूद्ीपाद ने कहा है वि “वह व्यक्ति जो जीवन परयंन्त कांग्रेस म॑ रहा है, 
चाहे कितता भी निष्पक्ष होते का प्रयत्न करे परन्तु राज्यपाल क तप में उसे 
राजनी तिब दवाधों को सहँन करना दी होगा ।”* 

१६५७ के झ्ाम चुनाव में केरल में, साम्यवादी दल को सबसे भ्रधिक मत 
आधप्त हुए । कुछ निर्देलीय सदस्यो के सहयोग से विवान समा म बहुतम प्राप्त कर 
साम्मवादी दल ते केरल सरकार को स्थापता वी) जब काग्रेस को साम्यवादी 
सरकार को गिराने में २८ महीत तक सफलठा नहीं मिलो, तव उप्तत केरल की 
साम्यवादी सरकार को बिदाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर प्रत्यक्ष बाय॑ंबादी को 
उपयोग में लान का निश्चय क्या | इस प्रत्यक्ष कार्यवाही से वाप्नेस का तात्पय॑ 
राज्य के विद्यालया, यात्री-यरिवाहना एवं दफ़्तरों का घेराव करना था । अ्रगस्त 
१,६५६ को केरल की सरकार के विदोधी दलों ने कांग्रेस के नतृत्व मं सरकार 
के विस्द्ध _ प्रास्दालन को भौर ग्धिक उप्र बताने का निर्णय लिया। राज्य के 

गवर्नर डॉ० रामइष्ण रामाराव ने झमन्तरिक ग्रशास्ति होते की समावना का देखते 
डुए । राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन जेजा कि राज्य में आन्दोतन कौ स्थिति इस 





१. ई० एम० एस» मम्बृदीपाद-हिल्दुस्तान टाइस्स, नई दिल्‍ली, भगस्त र्र, 
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भारत में सघयाद और संसदीय प्रजावत्र श्ण्रै 


स्थिति तक पहुँच चुकी थी कि राज्य में शासत एयं सरकार का खसुयास रूप से 
चल्ताना समय नहीं है । 

इस प्रतियेद। का मेजने के धूर्य के रल के मृस्यमत्री श्री नम्पूद्रीपाद ने मब्यायधि 
चुनाय कराने से इस्कार बर दिया था क्याकि उनका क्या था हि उनत्री रासार 
को वियात समा में स्पष्ट बहुमा प्राप्त था । बेरत मे राजगीविर स्थिति चित्र 
एप जटित हो गई थी क्याकि जहाँ एक और राज्यपात रामद्राणं रामाराय ने 
राष्ट्रपति को यह प्रतीवदन मेजा था वि राज्य वी सरकार को सजरियात के झनुगार 
चत्राता प्रसमय हा गया है तो दूसरी ओर करत के मुख्यमंत्री वा बहता था कि 
उनकी सरकार को जिान समा में बहुमत प्राप्त था प्रौर उसके स्तीका देने का 
बोई प्रश्त ही नहीं था 

इस दृष्टिकोश से यहाँ यह देखता आयश्यत है हि तिल परिस्थितियां में राज्य 
के क्षेत्र म सपीयहस्तक्षेप उचित माना जा सकता है । सवियान के प्ररार्गत, राज्यों के 
क्षेत्रा मे सघीय ह॒श्तक्षेप ऐयव निम्नविखित दो परिम्थितिया मे ही उचित माना 
जा सकता है । 

(0) अनुच्छेद ३४५२ के प्रठुयार जब राष्ट्र में गमीर सकद पैदा हो जाये, 
जिमसे शाप्ट्र की सुरक्षा पर श्राघात पहुँचने का डर रहवा है तो राष्ट्र वी सुरक्षा 
के दृष्टिनोण से देश मे सकटकालीय स्थिति वी झर्याए आपनूतालीन धोवयों वी 
जा सकती है। सजिवान के अस्तर्गत राष्ट्रीय जीयन मे यह ग्रमीर सकठकालीन 
स्थिति जय ही मानी जा सत्ती है, जब देश पर बाह्य श्राक्‍्मम् हप्मा हो या 
प्रावरिक अशारिति पैदा हो गई है या यदि राष्ट्रपति वे मतानुसार ऐसी स्थिति के 
पैदा होते की समायता है ता भी राष्ट्रपति सकफ़्ठकालीत स्थिति वी उद्दपरोपणा बर 
सकता है । 


उपर्भुक्त स्थिति मे सथ सरकार का हस्तक्षेप राज्यों के क्षेत्र मे बेब माना जा 
सकता है 

(४) सत्र के किसी राज्य से सतीय हस्तश्षेत्र अनुच्छेद ३४६ के ब्रता्गंत तमी 
उपयुक्त तया बेच माना जा सकता है जद राज्य का सर्वतवानिक श्यसस-तत्र समाष्य 
है। चुका है। राज्य सरकार के शायत-सत्र के समाप्त होने से यह ताप है वि 
राज्य सरकार का बहुमा दक्त राज्य की तियात सभा में समाप्त हा चुका है और 
राज्ययात इस बात से सतुप्ठ है कि अन्य किसी राजनीतिक दव या दलौ द्वारा 
वियान सज्रा में बहुमत पर झ्रावारित सरकार नहीं बनाई जा सकती है | इससे 
यह भी दापर्य है कि यदि राज्य की सरकार ये व्रियान सभा से बहमा प्राप्ल है 
परन्तु कुछ राजनीतिक दव निजी स्पार्यों के न? अशान्ति या उपद्रव सडकादे 
का प्रतत करते हैं, तो सजिवान के अनुच्छेद ३५५ # झनुपार सप्र शासन वा यह 


श्ग्र भारतीय शासन भौर राजनीति 


कतंव्य है. कि राज्य सरकार की सुरक्षा करे, जो बहुमत पर आधारित है श्रोर 
जिसकी स्थापता सवेघातिक रूप से हुई है । सक्षेप मे, सघ सरकार का यह कर्तव्य 
है कि अनुच्छेद २५५ के झनुसार प्रत्येक राज्य सरकार का जो बहुमत पर झ्राधारित 
है, बाह्य ग्राक़रमण एवं आन्‍्तरिक अशान्ति से रक्षा करे, न कि ऐसी राज्य संस्कार 
को राष्ट्रपति शासन के माध्यम से बर्खास्त करे | 
वस्तुत उपर्युक्त विवेचन से यह विदित होता है कि राज्यो के क्षेत्रों मे राष्ट्र 
चति-शासन स्थापित करने के लिए केन्द्रीय हस्तक्षेप केवल दो ही परिस्थितियों मे 
उचित माना जा सकता है। इस दृष्टिकोण से यह कहने मे कोई अतिश्योक्ति नहीं 
होगी कि १६५६ मे जब राज्यपाल रामक्ृष्ण रामाराव मे केरल के सबंध मे राष्ट्र 
पति को यह्‌ प्रतिवेदन भेजा कि राज्य सरकार का शासन तत्र दूट चुका हे तो 
वह कैरल की वास्तविक स्वधानिक स्थिति के अनुकूल नहीं था क्योकि मुख्यमत्री 
मम्बूद्रीपाद की सरकार को वर्खास्त किये जाने के समय तक राज्य विधान सभा 
में स्पष्ट बहुमत प्राप्त था । 
प्रत्येक राज्यपाल को पद भ्रहण करने के समय यह शपथ दी जाती है कि 'में 
अपनी पूरी पाग्पता से संविधान एव बानून के अस्तित्व को बनाये रखूगा एव 
उनका सरक्षण कहँगा ।/ 
इसी प्रकार वी शपथ राष्ट्रपति को भी पद ग्रहण करने के पूर्व लेना प्रावश्यक 
है प्रत यह स्पष्ट है कि राज्यपाल एवं राष्ट्रपति दोनो का श्री नम्बूद्रीपाद के 
भत्रीमण्डल की रक्षा करना सर्वधानिक कतंव्य था । नि सदेह यह कहा जा सकता 
है कि श्री नम्बूद्वीपाद के सत्रीमण्डल को स्वेघानिक कारणों के बजाय राजनैतिक 
कारणों से वरखास्त किया गया था । 
भारत मे क्सी भी राज्य मे, राष्ट्रपति शासत घोषित करने के लिए राज्य- 
पाल की मूसिका का अत्यधिक सहत्व है ॥ राज्यपाल की नियुक्ति दाष्ट्रपति करता 
है, श्रत इस शका से वचना कठिन होगा कि राज्यपाल पर केन्द्रीय सरकार का 
प्रमाव नहीं होगा । स्वस्थ जनमत तथा जनतत्र के लिए यह अत्यावश्यक है कि 
राज्यपाल की शक्तिया पर इस सदर्म म बुद्ध वैघानिक झवरोध हो । वास्तव मं, 
यह सर्वधातिक झवरोध को एक परम्परा के रूप मे मान्यता प्राप्त हुई है, जिसका 
लिरतर पालन करना आवश्यव है | परम्परा यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति 
राज्य की सरकार, जिसको राज्य विधान समा मे वहुमत है, की सलाहानुसार 
किया जाय । 
४--सघवाद वे' सिद्धान्त का. एक झपवाद और स्िधान के पनुच्छेद २४२ 
(१) मे उल्लिखित है, जिसके भ्रदुटार यदि सघ के दो या दो से भ्रधिक राज्यों की 
“दिघान सम्माश्रो के लिए मह वाघनीय प्रतीत होता है कि ऐसे विपयो पर जिन पर 
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सिवाय अनुच्छेद २४६ एवं २४० के अन्तगंत सघ ससद को कानून निर्माण करने 
का भ्रधिकार नही है, यह भ्रधिकार उक्त राज्यों वे सबंध मे सघ ससद को ग्रदत्त 
किया जाये और यदि इस उद्देश्य के लिए उक्त राज्यों को विधान समाप्रो में प्रस्ताव 
पारित किये जाते हैं, तो सघ-ससद को ऐसे विषयों के सबंध मे कावून निर्माण 
करने का प्रधिकार प्राप्त होगा । सरल रूप मे यह वहा जा सदता है कि भनुच्छेद 
२४२ (६) के प्रन्तर्गत दो या दो से अधिक राज्यो की विधान समाप्रो द्वारा यह 
प्रस्ताव पारित किया जाता है कि राज्य सूची मे उल्लिखित किसी विषय पर सघ- 
ससद उन राज्यो के लिए कानून निर्माण करे तो सघ ससद राज्य सूची वे' उक्त 
विषय पर कानून बना सकेगी । 

५--अप्रत्यक्ष रूप से भ्नुच्छेद २५३ के भ्न्तगंत सघवाद का एवं भ्रन्य भ्रपवाद 
देखा जा सकता है। उक्त भ्रनुच्छेद के अन्तर्गत सघ सरकार को किसी देश के साथ 
'की गयी सधि, समभौते या उपसधि झ्ौर किसी प्रन्तर्राप्ट्रीय समा, सस्था या भ्रन्य 
सगठन द्वारा लिये गये निर्णय को कार्यान्वित कराने के लिए कानून निर्माण वरने 
का भ्रधिकार है । इस भनुच्छेद २५३ मे उपयोग मे लाये गये शब्द 'ग्रत्य सगठन! 
अस्पष्ट है भौर इस स्पष्टता के कारण इनकी व्याख्या एव उपयोग सघ सरकार 
द्वारा किसी सीमित और राष्ट्रविरोधी उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है । डा० 
जैनिग्ड का कहता है कि “भ्रन्तमेहाविद्यालयीन मण्डल, जो एवं ऐसा भरन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन है, जिसमे बर्मा तथा लका के महाविद्यालयों के प्रतिनिधि हैं, के निर्णय के 
सरल माध्यम द्वारा महाविद्यालयीन शिक्षा पर सघ सरकार श्रपना क्षेत्राधिकार 
स्थापित कर सकती है । 'कामिनफार्म एवं फोर्म इण्टरनेशनल” भी भन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन हैं । इस अनुच्छेद मे कतिपय शब्दो के रखे जाने से यह राज्यों के भ्रधिकारो 
का, चौकानेवाला भ्रतिक्रमण है कि इसकी उपयुक्तता सदेहप्रद लगती है ।”* 

६-अनुच्छेद २५६ के अनुसार सघ सरकार को राज्यों के सबध में कुछ 
प्रशासकीय शक्तियाँ भी प्रदत्त की गई है । इस अनुच्छेद के अनुसार सघ सरकार 
राज्यो पर झपना नियन्त्रण रखती है । 

इस अनुच्छेद के अ्रनुस्तार राज्यों को का्यंपालिका शक्तियों का उपयोग इस 
तरह से किया जाना चाहिये कि सघ ससद के कानूनो को मान्यता मिल सके भौर 
सघ की कार्यंप्रालिका शक्तियों क्र उश्णेण इस दृण्टिक्रोग' से, राज्यों को निर्देशन 
देने के लिए किया जा सकता है। अनुच्छेद २५७ के भनुसार सघ के किसी भी 
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस तरह से करना चाहिये कि जिससे 


१. भ्राई० जेनिस्त-सम फ्रेरेक्टरस्टिकस झाफ दो काम्स्टौद्युशन प्राफ 
इण्डिया, १६५२ पृ० ६६॥ 5 


9 
भारत में सघवाद झ्लौर सतदोय प्रजातत्र ५ 


(४) उन छिद्धान्तो वा निर्धारण करने वे सम्पस्ध में, जिनके प्राघार पर संप 

सरकार राज्यों को अनुदान देगी ! तममीते वो 
(!४) संघ तथा कसी राज्य वे मध्य किये गय विसी वित्तीय समभौते वो 
कायम रसने या उसमे परिवर्तन वरने वे सम्बन्ध में । हे 

(:४) राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित बोई भी विषय जो वित्त की दृष्टि से महत्व- 
पूर्ण है। 

(ग) अनुच्छेद ३६० के प्रनुसार राष्ट्रपति को वित्त सयधी सवटवालीन स्यिति 
के लिए बुद्ध विशेष शवितर्याँ प्रदत्त वी गई हैं। यदि राष्ट्रपति प्राश्वस्त हो जाता 
है कि राष्ट्र मे परिस्थिति इस प्रवार वो हो गई है वि जिससे मारत या 88 
किसी हिस्से बी वित्तीय व्यवस्था पर हानियारव प्रभाव पहुंचा है, वह भारत म वित्तीय 
सक्ट वी घोषणा बर सकता है । इस प्रकार वी सकटवालीन स्थिति में सघ वी 
कार्यपातियां शवित या उपयोग राज्यों की वित्तीय व्यवस्था यो सुदृद्द बनाने वें 
लिए निर्देश दिये जाने मे! लिए किया जा सयता है, जिनके प्रस्तर्त राज्यों वे कर्म 
चारियों के' वेतन तथा भत्तो में कमी कौ जा सबती है। राष्ट्रपति राज्यों वो यह 
निर्देशन भी दे सकता है कि राज्य विधान समाप्रा से पारित वित्त विधेयक उसवे 
(राष्ट्रपति) विचार वे लिए भेजे जायें | वित्तीय सकटवालीन परिस्थिति वे' सवथ 
में थी हृदयनाथ कुजरू ने वहा था कि वित्तीय सकट सययी प्रावधान से राज्यों वी 
स्वायत्तता को एक गमीर खतरा है । 

तुतोष-राज्या वी स्वायत्तता को एक पन्‍्य कारण से भी हानि पहुँचने वी 
समावना है । राष्ट्रीय योजना भ्रायोग वी कार्यप्रणाली के दृष्टिकोण से यह कहा जा 
सकता है थिः इससे मी मारत मे केन्द्रीयकरण वी भावना तथा एजात्मक प्रवृत्तियो 
को शत्रितेशाली होने भे सहयोग मिला है । राष्ट्रीय योजना श्रायोग की स्थापना 

१६५० में हुईं, जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के' राष्ट्रीय साथनो का सतुलित उप« 
योग करते हुए राष्ट्र का विकास करना है ॥ राष्ट्रीय योजना प्रायोग वी भूमिया 
जो सामने उमर बर झाई है उसका वर्णन श्री सस्वानम ने निम्नलिखित शब्दों से 
किया है, और जिससे यह पर्याप्त रूप से स्पप्ट हो जाता है कि राज्यो को विस 
हद तक केन्द्रीय सरकार पर भ्पती विकास योजनाप्रो को सफ्ल बनाने वे लिए 
निर्भर रहना पडता है। उतवा कहना है--“'बुद्ध समय पूर्व राज्य समा में एवं केन्द्रीय 
मंत्री के इस वेदतब्य को सुनकर मैं श्राश्वय-चवित हो यया हि यदि राष्ट्रीय योजना 
झ्रायोग किसी योजना वो स्वीकृत कर लेता है तो वह भी उक्त योजना को स्वीडत 
बर लेग | योजना झ्रायोग का सविधान भे उल्लेख नही, है श्रौर न ही इसबी स्था- 
पना विस्नी ससदीय बानूत से हुई है | तव भी इसे केन्द्रीय तथा राश्य सरकारों की 
सारी गोजनाओो को धारम्म वरने बे' लिए, निर्णय देने की शर्त है । योजनापो 
को वित्तीय ब्रनुद्न देने या न देने से वार्यान्वित किया या नही किया जा सकता 


१०६ भारतोय शासम भौर राजनोति 


है। नि सदेह, राज्य सरकार किसी भी योजना को वग्रेर योजना आयोग के प्रेषित 
किये, आरम्म कर सकती है, यदि वह वेन्द्रीय सहायता के न प्राप्त होने के, न केवल 
उसी योजना के लिए, परन्तु अन्य योजनाझों के लिए मी, परिणामों का सामना 
करने को तंयार है ।”* 

चतुर्य-मविधान के झन्तर्गत कुछ झतिरिक्त तत्व विद्यमान हैं, जिनसे मारतीय 
संघीय व्यवस्था में एकात्मक प्रवृत्तियो के दुढ होने मे सहायता पहुंचती है । 

उदाहरण स्वस्प (क) भारत मे अखिल मास्तीय सेवाओं के झ्भिकारियों वी 
निमुक्तियाँ सधोय लोक सेवा आमोग के सुझादानुमार, गृहमत्नालय को वरने का 
अधिकार है | दन अधिकारियों गो नियुक्ति, अखिल भारतीए स्तर पर होती है । 
इस विशेषता के कारण सस्पूर्ण भारत मे, प्रशासन के क्षेत्र मे समानता दया एकला 
पाई जाती है, जिलके फलस्वरूप कैन्द्रीय शासन को दुटता प्राप्त होती है । 

(ख) मारतीय न्यायपालिका का सगठन एवं कार्यों का निर्धारण संविधान के 
अन्तर्गत एक त्रिक्रोणात्मक आधार पर किया गया है, जिसके प्राघार पर इस जिदोण 
के शिखर पर मारतीय सर्वोच्च स्यायालय को सविधान के ग्रतुच्छेद १२४के द्वारा 
मान्यता दी गई है। सप्र के प्रत्येक राज्य मे सविधान के झनुच्छेद २१४ के प्नुप्तार 
उच्च न्यायालय की राज्य मे स्थापना वी गई है । सविधान के अनुच्छेद १३२, १२३३ 
थे १३४ के प्रस्तर्भत सर्वोच्च न्यायालय को राज्य के उच्च न्यायालय के आदेश या 
विेय से स्वेघानित' दिवातीं तथा फौजदारी मामलो मे शपील को जा सकती है । 

यहाँ मह स्पष्ट है कि मारतीय न्‍्यायपालिता के संगठन तथा कार्यों के दृष्टि 
बोण से, म्पायिक क्षेत्र भे एक रूपता स्थापित को गई है । 

(ग) भारत के सविधान मे केवल एक नायरिकता (भारतीय नागरिकता) का 
प्राइघान जिया गया है । निस्सदेह इस प्रावधान का उद्देश्य भारत की सधात्मक' 
प्रणयलो मे, मनोवैज्ञानिर दुष्टिकीण से सम्पूर्ण मारत के प्रति नागरिकों बी प्रास्था 
को शक्तिशाली बतात हुए एकामक प्रदृत्ति के भ्वारों दो शवितशाली करना है १ 
अमरीका म॑ इसके विपरीत दो प्रकार को नायरिकता प्रदत्त हैं (एक सघ की नाग- 
रिक्‍ता तथा दूसरी सघ के उस राज्य को नागरिकता जहां पर ब्यकित निवास 
करता है)। 

उपयुक्त विवेचन द्वारा मह स्पष्ट हाता है कि भारतीय सध व्यवस्था में एकात्मक 
प्रदृत्तियाँ श्र दत्त शव्तिशातो हैं, परन्तु इसने यह निष्कर्ष निकालना कि इन एकात्मक 
प्रवृत्तिया द्वारा मारतीय संघ व्यवस्था का सघीय स्वर्प लुप्त हो गया है, गलत 
होगा । वास्तत्र मं मारतोय संविधान के भन्तरेंत एक सध राज्य की स्थापना की 
गई है, जिमन संकेत सरकार अत्यन्त शक्ति्यालों है। 


१. के० सम्पानमे--- 'एड़ाल्डोशन इस इग्डिशा, १६६४ यूछ २० 


संघीय कार्यपालिका 


पुर्वे अध्यायो के अ्रष्ययन से यह ज्ञात हो चुना है वि' भारत बेः संविधान बेः 
अनुच्छेद ५३ (१), ७४ (१) तथा ७५ (३) भारतीय ससदीय प्रणाली के मूल 
ग्राघार हैं। राष्ट्रीय श्रानदोलन वे समय मारतीय नेताझो वा उद्देश्य ब्रिटिश राज्य 
से स्वतञ्रता प्राप्तकर मारत में ससदात्मक' प्रणाली स्थापित करमा था। लोक 
सभा में इस विपय पर १६५७ में प० नेहरू न कहा था-- "हमने इस ससदात्मय 
प्रणाली को सोच समझकर चुना है ) हमने यह प्रणाली केवल इस लिए नहीं चुनी 
है कि पूर्व म हम प्राय इस विषय पर विचार करते रहे, परत्तु हमने यह सोचा 
कि यह हमारी प्राचीन परम्पराप्रो वे पनुकूल है... । हमने इसे चुना--जहाँ पर 
हमे श्रेय देना है, हम देना चाहिये--क्योरि हम इसकी कार्य प्रणाली से, जैसी 
दूसरे देशी मे, विशेषकर प्रिटेन मे है, सहमत थे ।”* 
इसी के फ्लस्वर्प, भारत की ससदीय प्रणाली म सघीय बारगपरालिका के दो 
भाग हैं। (+) भारत का राध्ट्रपति-राष्ट्राष्यक्ष, भौर (ल) सघीय मत्री परिषद 
-एक उत्तरदायी मी मण्डल के रूप में, जिसका सामूहिव उत्तरदाधित्द प्रपती 
नोतियो तथा कार्यो के लिए ससद के निचले सदन के प्रति है। भारत मे कार्य- 
पालिका की शक्ति पर सबसे महत्वपूर्ण प्रवरोध भारतीय ससदीय प्रणाली वे" 
भ्रन्तगंत मंत्री मण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त है । इस अ्रवरोध बी 
विशेषकर भ्रमिव्यक्ति कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिवा (संसद) के सम्बन्धों में प्रद- 
शित होती है। यहाँ पर इस विषय को ध्यान भ रखना प्रति आवश्यक है कि 
संघीय कार्यपालिका दे दोनो हिस्सों (राष्ट्रपति व मत्रीपरिषद) वे सम्बन्ध, सवि- 
घांत की चार दीवारो मे, विभिन्न स्वेधानिक प्रावधानों और प्मिसमयों द्वारा 
निर्धारित तथा नि्यन्नित किये जाते हैं । 


संघीय कार्यपालिका का अध्ययन निम्नलिखित तीन प्राघारों पर किया जा 
सकता है । 





१- प० भेहर-जवाहरताल नेहरुज्ञ स्पीचेज खड ३. ध्रगरत १६५७, पवलिकैशम्स 
डिविडन मितिस्ट्री झाफ इत्फारमेशन एड द्राडकास्टींग । 


श्ग्द भारतोय शासन भोौर राजनोतिं 


१-+राष्ट्रपति एवं मत्री परिषद की स्थिति तथा सम्बन्ध । 

२--प्रधीय कार्यपरालिका [टष्ट्रपति तथा मत्री मण्डल) की शक्तियाँ ) 

३--भनत्रियो के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त । 

मारतीय सविधान के अनुच्छेद ५२ के अनुसार भारत से राष्ट्रपति का पद 
स्थापित किया गया है और अनुच्छेद ५४ के भनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष 
झूप से, एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होगा, जिसमे दो प्रवार के सदस्य होते हैं 
(क) सघ के विभिन्न राज्यों के विधान समाओ के निर्वाचित सदस्य, झौर (ख) 
ससद के दोनो सदतो के निर्वाचित सदस्य ! इस निर्वाचक मण्डल के सदस्यों को 
समाव सख्या भे मत प्राप्त नही हैं । यहाँ मठदान का सिद्धान्त “एक व्यक्ति एक 
मत! वा नहीं है, परन्तु यह है कि प्रत्येक्ष मतदाता को उस अनुपात में मत प्राप्त 
हो, जिसमें कि वह एक विशिष्ट जनसख्या का भ्रतिनिधित्व करता है। 

चूँकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल के दो प्रकार के सदस्य हैं भ्रत. राष्ट्रपति 
बे निर्वाचन के लिये इत दोतों प्रकार के सदस्पो मे से प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति 
के निर्वाचन के लिए कितने मत प्राप्त हैं, यह ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित दो 
सूत्रों को, सविधान के भ्रत्तगंत मान्यता दी गई है ।१ 

(क) राज्य विधान समा कै प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की सख्या हू 

राज्य की जनसल्या डर 
संजय खिधाने सभा के निवोचित सदस्तो “7 ११९ 
को सम्पूर्ण सख्या 
(ख) ससद के प्रत्येक निर्दाचित सदस्य के सतो की सख्या+ू 
समस्त राज्य विधान समाझो के निर्वाचित सदस्यों को 
प्रदर्त मर्तों की सख्या हे 
ससद के सारे निर्वाचित सदस्यों को सल्यो 

राष्ट्रपति का निर्वाचन, ँसा सविधान में उल्लिखित है, अ्नुप्ाातिक प्रति- 
निधित्व पद्धति के एकल सक्रमणीय मत प्रणाली के झनुसार गुप्त मतदान द्वारा 
किया जाता है ।* 

राष्ट्रपति के निर्दादन सम्बन्धी नतीजों को मालूम करते के लिए निम्नलिखित 
आवश्यक्ताएँ हैं। सर्वप्रथम, सद्दी मतों को प्रथम विकल्पों के आधार पर झलग- 


झलग करना ओर प्रत्येक प्रत्याशी के प्रथम वरीयता (विकल्प) के मतो की 
गणना बरना 





१. भारतोय संविधान अनुच्छेद ५५ ॥ 
२ भारतीय सविधान-पअतुच्छेद ७१-७३ 3 


संघीय कार्पपालिकां १०६ 


द्वितीय, यह निर्धारित वरना वि निर्वाचित होने की न्यूनतम मत सख्या 
वया है ? इस न्यूनतम मत सरया वो निम्नलिखित सूत्र के श्राघार पर निर्धारित 
किया जा सकता है । उदाहरणाये जहाँ यदि सही मतो वी सरया २०,००० है तो 


३०,००० 


निर्वाचन वे लिए बोदा + १ वे बरायर होगा। इस श्रय॑ यह 


है कि' विसी भी प्रत्याशी को १० ००१ मता बे प्राप्त होने पर निर्वाचित घोषित 
किया जायेगा । 

यह विदित रहे वि यदि बेवल दो प्रत्याशी राष्ट्रपति पद वे लिये हैं तो उपर्युक्त 
सूत्रानुसार, दोनो मे से किसी एवं को न्यूनतम मत सल्या वे रूप में बहुमत प्राप्त हो 
सकता है । परन्तु यदि प्रत्याशियों बी सस्या दो से अ्रधिव है तो यह समव हो 
सकता है वि' उनमे से किसी को न्यूनतम बोटा से प्राप्व हो । उदाहरणार्थ, यदि 
चार प्रत्याशी हैं, मतो का विमाजन निम्नलिसित रूप से हो सकता है --- 


श्र ७,००० 

ब- ६,४०० 

सं ३६०० | मतों की पूरी सस्या २०,००० 
द- ३,००० 


यहाँ पर विसी भी प्रत्याशी को न्यूनतम मत संप्या या १०,००१ मत प्राप्त 
नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में जिस प्रत्याशी वो सबसे बम मत प्राप्त हुए हैं, 
उसके भत उन पर उल्लिखित दूसरी वरीयता थे प्राघार पर शेष प्रत्याशियों को 
ह॒स्तावरित क्ये जायेंगे । 

यदि मान लिया जाये कि दूसरी वरीयता के प्राधार पर यदि भ्र वो ३००, 
ब-को २,६०० और स-बो १०० मत, द-को ३,००० मततो मे से दूसरी बरीयता 
के भ्रमुसार दिये गये हैँ तो निम्नलिखित स्थिति हो जायेगी -- 


ग्र- ७,००० + ३०० चने ७,३०० 
सु ६,४०० + २,६०० सन्‍+ €,००० 
झ- ३,६०० हक १०० पन ३,७०० 


परन्तु भव भी कसी को न्यूवतस कोटा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए पुन से 
के मत, क्योकि इसको सबसे कम मत भ्राप्त हुए है, अगली बरीयता के श्रनुसार, 
जैप प्रत्याशियों को हृस्तातरित कर दिये जायेंगे। यदि स के ३,७०० यतो में से 
२,४०० प्र- को, और १,३०० ब- को झगली वरीयता के अश्रनुसार हस्तांतरित 
चर दिये जाते है तो स्थिति निम्नलिखित होगी -- 


५ ७,००० न से०० नी शोर्ड०० पा ९,७०० 
ब- ६,४०० +॑ २,६०० + १,३०० #< १० ३०० 
आर हस्तातरित 


हल हस्‍्तातरित 


११० आरतोय शासन भौर राननीति 


यहाँ द को स्पष्ट रूप से, निर्वाचन कोटा (१०,००१) से अधिक मत प्राप्त होने 
से उसका निर्वाचित घोषित कर दिया जावेगा, क्योकि अ--को उक्त कोटे से कम 
मत प्राप्त हुए हैं । 

डा० एम्र० थी शर्मा ने इस निर्वाचत पद्धति की दो कठिताइवों पर प्रवाश 
डाला है ।* 

सर्वप्रथम, पराजित प्रत्याशी को हटाने की प्रक्रिया मे कमी ऐसा होता समव 
है कि सबंस कम मत प्राप्त कये दो प्रत्शाश्वी ऐसे हो, जितके मतों वी सस्या 
समान हो । ऐसी स्यिति मे इन दोनो में से उस प्रत्याशी को पराजित घोषित 
क्या जावया, जिसे प्रथम वरीवत्ा में सबसे कम मत मिलें हों । यदि इन दोनों 
प्रवाधिया को प्रयम वरीयता के भी समान मत मिले हों, तो इसका निर्णय लाट 
(चिट) डालकर क्या जायेया । 

द्वितीय, यदि कुछ मत पत्रा म द्वितीय, तृतीय या झगली वरीयता का उल्तेख 
नहीं है, धो एमी स्थिति म भैष प्रत्याशियों को, मतों का हस्तान्वरण असंमव हो 
जायगा। जिन मत पत्रा पर द्वितीय, तृतीय या अगली वरीयता का उन्नेख नहीं 

क्ियां गया है, उतकों समाप्ठ माना जायेगा। 

सविधान के झनुच्छेद ५८ के अनुसार क्सी मी व््यक्ति को राष्ट्रपति के पद 
पर 00४६ ठव तक ही किया जायेगा यदि (क) दर आरव का नागरिक हो, 
(ख)३५ वर्ष की उम्र हो, 02: जा लोकसमा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की 
योग्यता रखता हो, भोर (धु जो मारत सरकार या राज्य सरकार या कसी 
स्थानीय भ्रथिक्ारे के भ्रवीत किसी वैवनिक पद पर नियुक्त न हो । परन्तु कुछ पद 
ऐसे हैं जिन पर यह प्रतिदन्‍्य लागू नहीं होता है, जैसे उपराय्ट्रपति, राज्यपाल, 
केल्द्रीय एवं राज्य सरकारो के मत्रियों के पद | राष्ट्रपति छुक 809४4 प्राच सालु.. 
का होता है ॥* यदि टाध्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति को मृत्यु, त्यागपत्र थी महामियोग 
द्वारा रिक्त हाजाता है तो अनुच्छेद ६२ (२) के अनुसार ६ महीने मे राष्ट्रपति 
का चुनाव हो जाना चाहिये । नये राष्ट्रपति के दिवाचित होने तक उपराप्ट्रपति 
ही राष्ट्रपति क कार्य कय करेया | राष्ट्रपति का बेवनत प्रतिमाह १०,००० रु० है। 
समद को उसके वेदन, मक्ते तया विशेषाब्रिक्रार के सवय से निर्णय लेन का भ्रघि- 
क्यर है। झवकाग प्राप्ति के परवात्‌ उप्तको प्रतिवर्ष १५,००० र० वेन्शन एव 
१२,००० रु० भत्ते के सत्र में मिलता है। प्रपते पद को ग्रहण करने के पर्व राष्ट्र 


१. एस० पी० शर्मा--द गर्वमेष्ट आफ द इण्टियन रिपब्लिक/ १६६१ 
चु० रद | 
२ भारतोय सदिधान--प्रनुच्छेद ५६ (१) 


संघीय फार्यपालिका 


पत्ति पो यह शपथ ग्रहण करना झावश्यव है, मी श्रद्धापूवंक * 
का पालन बहूँगा तथा प्रपनी पूर्ण योग्यता से संविधान तथा 
एव प्रतिरक्षण वरूँगा तथा मैं मारत वी जनता वी सेवा तथा कल्याण ७» 
रहूंगा ।/१ 

इस दृष्टिकोण से, यदि राष्ट्रपति सविधान या उल्लंघन वरता है तो उस पर 
महामियोगर लगावर उसे पदच्युत किया जा सकता है ।* ससद वे बिसी भी 
सदन में महामियोग प्रस्ताव प्रस्तुत रिया जा सकता है, परन्तु ऐसे प्रस्ताव पर 
उक्त सदन वे' कम से वम एवं चौथाई सदस्यों वा हस्ताक्षर होने चाहिये । इस 
प्रवार वे प्रस्ताव को सदन के दो तिहाई बे' बहुमत स पारित होने पर महामियाग 
मी शर्तें पूरी मानी जाती है। इस प्रस्ताव के लिए लिसित नोटिस पम से वम 
चौदह दिनों वे पूर्व दिया जाता चाहिये । यदि यह प्रस्ताव रादन के दो तिहाई 
बहुमत मे पारित हो जाता है तो इसवा प्र्थ है वि' राष्ट्रपति पर भ्रमियोग लगा 
दिया गया है प्रोर दूरारा सदन इन भारोपों बी जाच बरेगा । राष्ट्रपति स्थय सदन 
में उपत्यित होरर था भ्पने प्रतिनिधि द्वारा इस प्रत्रिया मे हिस्सा ते सकता है । 
यदि दूसरे रादन में दो तिहाई बहुमत द्वारा राष्ट्रपति पर लगाये गये भ्रारोप रिद्ध 
हो जाते हैं तो महाभियोग वा प्रस्ताव सिद्ध भाना जायेगा, भौर फलस्वरूप, 
राष्ट्रपति प्रस्ताव स्वीकृत होने वी तिथि रे पदच्युत हो जायेगा । 


राष्ट्रपति की सरवेवानिक स्थिति श्रौर मत्री मण्डल से उसका सबंध 


सधीय वार्यपालिया बी शक्तियाँ मारतीय सविधान के भ्रगुच्छेद ५३ (१) के 
श्रनुधार राष्ट्रपति मे निहित है। भनुच्छेद ७४ (१)के,अनुसार एव मन्री मण्डल 
फी स्थापना राष्ट्रपति को उसवे वार्यप्रात्षिका संबंधी कार्यों मे सहायता तथा 
सलाह देने के लिए को जायेगी । मभी मण्डल वा अ्रध्यक्ष प्रधान मंत्री होना। 
परन्तु, भारत में ससदात्मक प्रणाली का मूल सिद्धान्त, सविधान के अनुच्छेद ७५ 
(३) में मिहित है। इस सिद्धान्त के प्रनुसार मश्री मण्डल सामूहिक रूप से ससद 
के निचले सदन, लोवसमा, के प्रति उत्तरदायी है--जो ससद वा प्रतिनिधि सदन 
है ययोवि' इसका निर्वाचन सावजनिव' वयस्क मताधिवार के सिद्धान्त वे प्रभुसार 
होता है । राष्ट्रपति तथा मत्री मण्डल के सवधो थी वस्तु स्थिति वो ज्ञात बरने के 
लिए प्रनुष्छेद ७५ (३) मे निहित सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त वी भूमिका 





१. भारतीय सविधान-परनुच्छेद ६०, 
२... यही +-भनुच्छेद ६१, 


शश्ब्१र भारतीय शासन झोर राजनोति 


एवं महत्व को समझना अति आवश्यक है । सरकार की नीतियों तथा कार्यों के 
दृष्टिकोण से, मंत्री मण्डल प्रत्यक्षह्प से लोकसमा और अप्रत्यक्षरूप से या श्रतिम 
रूप से मतदातागण के प्रति उत्तरदायी है । चूँकि संविधान मे स्पष्ट रूप से सामू- 
हिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को मान्यता दी गई है, इसका केवल यह्‌ अर्थ ही 
नहीं है कि मंत्रीमण्डल को सप्तद (लोकसमा) में बहुमत की इच्छानुस्तार सरकार 
की नीतियो एवं कार्यो को चलाने का कर्तव्य है, परन्तु यह्‌ मी अधिकार है कि 
सरकार की नीतियों एवं कार्यो को अपने सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के 
अ्रनुसार उपयोग मे छाने के लिए इस सिद्धान्त की कार्य-प्रणाली में किसी का 
हस्तक्षेप तव तक न होने दे, जब तक उसे बहुमत प्राप्त है, ग्रन्यथा संसदीय सरकार 
का कोई मूल्य ही नहीं रहेया, क्योंकि वास्तव में संसदीय सरवगर की झात्मा 
साभूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त है । यदि इस सिद्धान्त को नप्ट किया जाता 
है तो संसदीय पद्धति नप्ट हो जायेगी। साधारण परिस्थितियों में, जब मश्नीमण्डल 
को लोकसभा के बहुमत प्राप्त हैं. राष्ट्रपति केवल नाम मात्र ध्वज मात्र का कार्य- 
पालिका के रूप मे मंत्रीमण्डल कीसलाह के अनुसार कार्य करेगा, वयोकि यदि 
राष्ट्रपति इसके विपरीत कार्य करता है तो मत्रीमेण्डल के समक्ष सिवाय अपने 
स्तीफे देने के कोई विकल्प नहीं रहेगा। यदि ग्राम चुनाव मे पुनः पुराने मंत्री- 
मण्डल को बहुमत प्राप्त हो जादा है तो रप्ट्रपति को मत्रीमण्डल की सलाह 
भागने के लिए बाघ्य होना होगा । सधीय मंत्रीमण्डल के लोकसभा के प्रति सामू- 
हि उत्तरदायित्व को संविधान द्वारा मान्यता देने का कोई श्रर्थ ही नहीं रहता, 
यदि मंत्रीमण्डल को लोक समा में बहुमत रहते हुएं, सरकार के नीतियों एवं 
कार्यों के लिए प्रन्तिम निर्णय लेते का अधिकार नहीं दिया जाता । सविधान 
निर्माताप्रों की ग्रार्बाक्षाप्रों को सही रूप से मालूम करने के लिए, संविधान के 
भ्रनुच्छेद ७८ उपबन्ध (प्र) एवं (स) जिससे, मंत्रीमण्डल के निर्णय लेने के प्रधिकार 
पर प्रकाश डाला गया है, ध्यान में लेना आवश्यक है। अनुच्छेद ७८ (प्र) के 
अ्भुसार प्रधान मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री मण्डल के लिए गये सारे निर्णयों 
से ग्रवगत कराना आवश्यक है॥ पग्रनुच्छेद ७८ (स) के झनुसार यदि राष्ट्रपति यह्‌ 
चाहता है कि प्रवात मत्री बिसी मुद्दे को जिस पर केवल एक मंत्री द्वारा निर्णय 
छिया गया है, परन्तु जिस पर मत्रीमण्डल द्वारा विचार-विमर्श नही किया गया है, 
शारे मत्री-मण्डल के विचार के लिए प्रस्तुत करे, प्रधान मंत्री का यह कतंब्य होगा 
कि उक्त मुद्दे को मंत्री मण्डल के समक्ष रखे । संविधान निर्माताओं ने भनुच्छेद ७५ 
उपवन्ध (अर) एवं (स) दोनों में 'निर्णय/ शब्द का उपयोग किया है, जो इस 
बाद का चयोतक है कि “निर्णय लेने का अभ्रधिकार मंत्रीमण्डल को ही सौंपा 
गया है। १० नेहरू ने कहा है कि “हमारे संविधान द्वारा रप्ट्रपति वो इयलैंड 
के राजा या रानी के समान रखा गया है। यदि ऐसा नही हो, तो मंत्रीमण्डल 


संघीय कार्यपालिका ११३ 


भौर ससद के उत्तरदायित्व के सारे प्रश्न पर आघात पहुँचेगा । ससद सार्व- 
भौम है ।”" 
सविधान वे प्रमु्च निर्माता डा० अम्वेदवर ने इसी पक्ष पर वल देते हुए सबि- 
घान सभा में चार नवम्बर १६४८ वो यह कहा-- राष्ट्रपति वी वही स्थिति है 
जो, राजा की ब्रिटिश सविघान म है । वह राज्य का, न वि वायंपालिवा वा भ्रध्यक्ष 
है । वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व बरता है म कि शासन करता है । वह राष्ट्र वा 
प्रतीक है । शासन में उसका स्थान उस यत्र के मोहर वे समान है जिससे राष्ट्र के 
निर्णय प्रदर्शित होते है ।"*+ 
भ्रपने भाषण में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने २६ नवम्बर, १६४६ को सविधान समा 
में कहा--"स्वय सविधान मे ऐसे प्रावधान नही है जो राष्ट्रपति को मत्री-मण्डल 
की सलाह मानने के लिए बाध्य करते है, परन्तु यह मान्य हैं कि' ब्रिटिश सविधान 
की यह परम्परा है कि राजा प्राय मश्नी मण्डल के सलाह के भ्रनुसार ही कार्य करता 
है, इस देश में भी स्थापित की जायेगी, प्रौर राष्ट्रपति सब मामलो मे सर्वेधानिक 
राष्ट्रपति (प्रध्यक्ष) ही रहेगा ।/3 
इस दृष्टिकोण से यह कहना उचित है कि यदि भारत के राष्ट्रपति के पद 
के सर्वधानिक स्वरूप को सही रूप से समभना है, तो यह आ्रावश्यक है इस 
मामले को भारतीय ससदीय प्रणाली के मूल सिद्धाग्त--मत्रीमण्डल के सामूहिक 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्त वे सदर्म में ही समझा जाना चाहिये । यदि राष्ट्रपति के 
पद के सर्वेधानिक स्वरूप की व्याख्या, इस तथ्य से पृथक रहकर की जाती है कि 
सविधान द्वारा ससदात्मक प्रणाली स्थापित की गई है, तो राष्ट्रपति के पद के वास्त- 
वित स्वरूप के सम्बन्ध मे सही ज्ञान प्राप्त न हो सकेगा । भ्रनुच्छेद ७४ (१) बी 
कठोर तथा सकी व्याएया करने से यह गलती हो सकती है कि सविधान द्वारा 
स्थापित ससदात्मक प्रणाली को ध्यान मे न रखा जाये, भौर राष्ट्रपति की स्थिति 
तथा शक्तियों की केवल अपूर्ण या एक तरफी जानकारी प्राप्त हो । यह सत्य है कि 
राष्ट्रपति के लिए भत्रों भण्डल की सलाह मानने के लिए सविधान में लिखित कोई 
बाध्यकारी प्रावधान नही है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को मत्रीमण्डल की सलाह 
मानना कानूती दृष्टिकोण से श्रावश्यक होगा। जैसे प्रो० डी० एन० बैनर्जी का 
'कहूनो है-- मुर्य विषय है विद राष्ट्रपीत कानूनत भ्रनुच्छेद ७४ (६९१) के ग्रन्तग्ेत 
अपने मत्रीमण्डल वी सलाह, सारी परिस्थितियों से, स्वीकृत करने के लिए बाध्य है 
१ प० नेहरू-हिन्दुस्तान टाइम्स, मई दिल्‍ली, ८ जुलाई १६५६। 
३ यो» झ्ार० प्रस्वेदकर-कान्स्टोट्युप्ननट भ्सेम्थली डिबेट्स भाग ७ प्र० ३९। 


३ डा० राजेन्द्र प्रसाइ-कास्स्टीट्येन्ट असेम्वली डिबिट्स भाग १०, पृ० €८८॥ 
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सधीप बार्पपातिशा श्ए्र 


मंत्रीमण्डल वी उत्पत्ति, रागठन, तथा बाय प्रणाली, प्रमरीकी प्रतिनिधि सदन के 
स्पीवर (प्रध्यक्ष) टी शक्तियों वा विय्ास प्रीर राष्ट्रपति वे! पिर्वाचन प्रणाली वा 
अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मे, परम्परागत परिय्तन | भारत मे मी राविधान 
पे प्रत्तगत परम्पराप्रो के विवसित होते के दृष्टियोण रो बोई बढ़िनाई दृष्टियोघर 
नही होती है। डा० राजेन्द्र प्रसाद, डा० राधाउप्णा डाए जाऑिर टुसेन भौर 
श्री बाराह गिरी वकट गिरी, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं सेमी व. इस परम्यरा रो 
परिवर्तित शरीर पृष्ट क्या है कि यदि मतीमण्डस वो लोगसमा मे बहुमत प्राप्त ह्टै 
तो राष्ट्रपति मभीमण्डल के परामर्श वे भनुसार बाय वरगा । 

१० मेहर मे संविधान समा से हा था कि साविपान निर्मातामा या उद्देश्य 
राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नही देना था, परन्तु उसरी स्थिति वो प्रतिप्णापूर्ण 
बनाना था । 

फैनेडा वे! सविधान थे! भ्रनुसार गयनर जनरल को बुछ शवितयाँ स्य-विवेषा- 
नुसार उपयोग में लाने के लिए प्रदत्त हे प्रौर प्रत्य शवितिया का पह मप्रियों फे 
परामर्श पर उपयोग में लाता है, परन्तु पास्तव में पतरेडा मे एंव परम्परा पी स्था- 
पता हो गई है, जिसके प्रन्तर्गत गवरनर-जन रल सारे मामलों पर--उन मामलों पर 
भी जो उसके स्मविवेक थे दायरें में है, मत्नीसण्डल वी सलाह प्रनुसार प्रपपी शक्तियों 
का उपयोग करता है। इग्लेण्ड मे प्निटिश राजा सैदधान्विय' दृष्टिकोण से निरणुश हैं, 
कई पर शताब्दियों से, कुछ विशिष्ट परम्पराप्रो वे प्राधार पर उसते विरतुण शत्तियों 
पो त्याग बर मप्रीमण्ठल वी सलाह अनुसार ही कार्य विये हैं । मुझ्यत, ज्िंदिश 
संविधान वी परम्पराप्रो से ही प्निटिश राजतत्न वा सर्वधानिव परियर्तत सीमित 
या सर्वधानित' राजतम्न में हो गया है, जिसवे फलस्वरूप, वहां राजतप्र वे हाय 
कारक प्रभावों घो दूर बरपे इसवो प्राधुनिव युग म प्रिदिश ससदात्मव प्रणाली 
मे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण स्थान आप्त हुआ है। इसी तरह मारत में राष्ट्रपति तथा 
मत्रीमण्डल के सबंधो वे लिए भी विशिष्ट सर्वधानिव प्रावधान वे प्रमाव में, यह 
परम्परा स्थापित हो गई है कि यदि मत्रीमण्डल को ससद बे निचले सदन वा बहमत 
प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को मत्रीमण्डल के परामर्श वे प्रनुतार ही अ्रपनी शवितयों 
का प्रयोग करता चाहिये । 

तृतीय, सविधान में विशिष्ट बाध्यकारी प्रावधान, जिसतरे होने से राष्ट्रपति 
को मप्रीमण्दल की सलाह के घनुणार समस्द परिस्थितियों ण बाप करना होना, 

दावित्‌ इसलिए नदी रखा यथा कि यदि किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति वो स्वतश्रता- 
पूर्दद' कार्यवाही बरने की प्रावश्यवता हुई तो बह सविधान के प्रनुवुल ही हो। 
सक्षेप में राष्ट्रपति मे राष्ट्र वे द्वित मे स्वतत्नतापूर्वेव वाययाही करने वे लिए सवि- 
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११६ मारतोय शासद झौर राजनोति 


>घान निर्मात प्रो न कितो सदेघानिक रुझपबट को सजिघान मे नही रखा ( परन्तु 
ऐसी परिस्थिवियाँ बहुत कम होगो झौर राष्ट्रपति को ऐसी परिस्थिति मे इस बात 
से झाश्वासित होता चाहिये कि ससद एव राष्ट्र दोतों उसके साथ हैं, मौर जिसको 
ज्ञान करने के लिये तत्काल प्राम चुनाव करवादा भावश्यक होगा । ऐसा प्रनीव 
होता है कि हमारे सविधान निर्माता इस तथ्य से पनभिज्ञ नहीं थे कि हमारो 
सघात्मक प्रणाली के स्वरूप के कारण बुद्ध ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, 
जहाँ राष्ट्रपति के लिए मत्रीमप्डल को सलाह न मानता भाजज्यक हो । ऐसी परि- 
स्थिति को कल्पना करना कठिन नहीं है, जहाँ सघोय मत्रोमण्डल का मत किसी 
राज्य बी सर्वधघानिक यत्र के समाप्त होने के कारण राज्नीविक हो, भौर जिसके 
आधार पर वह ऐसा निणय ले जो उसके राजनीतिक हित मे हो, पर राष्ट्र के हित 
मे न हो। ऐसे मामले में रप्ट्रपवि का भारत सघ के भष्यक्ष के रूप में यह कर्तेच्य 
हो जाता है कि वह यह देखे कि राज्यों के साथ न्यायपूर्वक ब्यवहार क्या जाये 
और केन्द्रीय सरकार का निर्णय, ऐसे मामले के सदघ में राजनोतिक प्रसण में न 
कया जाये । कु ऐसो परिस्थितियों के दृष्टिकोण से ही सविघान में कोई बाध्य- 
कारे प्रावधान नही रखा गया, जिससे राष्ट्रपति को सदा मत्रोमण्डल को सलाह के 
अनुसार चलना होगा परन्तु यह निश्चित है कि इस तरह के मोके बहुत बम हो 
होंगे । साधारणत्रया राष्ट्रपति मत्रीमण्डल को सलाह के स्‍भनुसार हो पपने बाय 
करेगा ॥ इस विपय के सदम में ध्रिन्सिपल टोरे ने कहा है-- 'यह समावना समाप्त 
नही को जा सकती है कि यप्ट्रपति सविधान के भस्‍्तर्गत प्रत्यन्त शक्तिणोली बन 
से, न ही कि राष्ट्रपति तिरकुश हो सके । लोक समा के प्रत्येक प्राच दर्ष के पश्चात्‌ 
अगर करने का प्रोडधान, राष्ट्रवति पर सस्दद द्वारा महामिषोग लगाते का प्रावधान, 
मत्रोमण्डल व लोवसना के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्द क सिद्धाम्त के लिए आ्राव- 
धान, इन सारे प्रावधानों से यह तिप्कष--निकाला जा सकता है कि राप्ट्रपति 
कठिनता से ही निरदुश हो सकेगा । इस तरह मारत के सदिधान में राष्ट्रपति के 
निरवुश न होने हतु न तो उसे भधिक घक्विशालो बताया है न ही, प्रधान मंत्री 
एवं मत्रीमण्डल को देप बा प्रशासन उनके राजनीतिब' दल दे' हितो में न चलाने 
देने के लिए राष्ट्रपति बो कमजोर दवामा है ॥”* 
श्ट्रपति एवं सघीय रंघोरूष्डल के सबधो के दुष्टिकोण से, ध्रन्त में भारतोप 
सर्वोच्च म्यायालय के राय साहद “राम जब्यूया कपूर झौर प्रन्य बनाम पजाव राज्य 
के प्रकरण में दिय गय निर्णय दो प्रस्तुत किया जा सकता है, * भारत में इस्लैप्ड के 
सुत्य कार्यपालिका वो घपने दा, व्यवस्पापिका के नियन्त्रण में रहकर करना है । 
हमारे सडिषान के भनुच्छेद ५३ (१) के घनुस्तार सघ वो दायंप्रातिता शक्ततियाँ 
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सघोय कार्पपालिशा ११७ 


राष्ट्रपति में दिहित हैं, परन्तु भवुच्छेद ७४ के प्रन्तगंत (इसरो पनुच्चेद ७४ है १) 
के साथ पढ़ा जाना चाहिये) एक मत्नीमण्डल, जिसका परध्यक्ष प्रधानमत्री होगा, 
राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह देन के लिए होता चाहिये । राष्ट्रपति इस त्तरह 
कार्मपालिका का झौपचारिय या सवैधानिव' प्रध्यक्ष है, वास्तविवा कार्यपालिका 
झक्तियाँ मत्रीमण्डल या मत्री परिषद में निहित हैं । इसजिए मारत के सविधान 
मे इगलैंड के समान ससदात्मक कार्यपालिका है, जिसमें व्यवस्थापिका समा के सदस्य 
हैं, जिससे ब्रिटिश मत्रीमण्डल के समान एवं हाइफ्न झौर एक वर्युए्‌ वे रूप में 
शज्य की व्यवस्थापिका और कार्यपालिका वो जोडा धौर बाँध जाता है।”* 


सघीय-कार्मपालिका वी शक्तियाँ 


भारतीय सघीय नार्यप्रालिका के ससदात्मक स्वरुप से यह विदित होता है वि 
इसकी शक्तियों तथा कार्यों का विश्लेषण इसके दो हिस्सो के प्राधार पर हो 
किया जाना चाहिए । ये दो हिस्से निम्नलिखित हैं :--- 

(ब) राष्ट्रपति--जो झ्ौपचा रिक वार्यपा लिया है, भौर 

(सर) मत्रीमण्डल--जो वास्तविक कार्यपालिका है। 

(क) राष्ट्रपति की शक्तियाँ--व्रिटिश सविधान वे पउ्रस्तर्गत सिद्धास्त कि राजा 
कोई 'गलती नहीं कर सकता है', इस प्रसग में उपयोग में लिया जाता है कि राजा 
कानून से परे है भौर भपने माचरण के स्पष्टीकरण के लिए, किसी न्यायालय में 
उपस्थित होने के लिए उसे बाघ्य नहीं कया जा सकता है। वास्तव मे इस 
सिद्धान्त का भर्ष सर्वेघानिक दृष्टिकोण से यह है विः सिवाय मत्रीमण्डल के सलाहा- 
मुसार राजा झपने स्व-विवेबानुसार न तो कोई सार्वजनिक कार्ये वर सबता है, 
न ही विसी शक्ति का उपयोग वर सकता है, क्योकि प्रत्येक हृत्य के लिये, जो 
राजा के नाम मे किया जाता है, मत्रीमण्डल उत्तरदायों हैं॥ मारत के सविधान 
मे भनुच्छेद ७८ (स) के भवुसार मश्रीमण्डल को “निर्णय लेने का भ्पिवार है, 
जिससे साधारणतया, राष्ट्रपति बाध्य माना जायेगा | इस तरह मारतीय राष्ट्रपति 
ब्रिटिश राजा के समान सिवाय मश्रीमण्डल के सलाहानुसार कोई ऐसा सार्वजनिक 
कार्य नही करेगा, जिसमे उसका स्व-विवेक निहित है। थी अल्लादी दृष्णस्वामी 
प्रव्यर (सविधान रूपरेसा समिति के सदस्य) ने यह सही ही कहा था कि मत्री- 
मण्डल लोकसमा के प्रति उत्तरदायी है, भोर यदि कोई राष्ट्रपति, मश्नीमण्डल बे. 
दायित्वों को लोकसमा के प्रति निमाने के पथ में रश्ावट के रूप में झाता है तो 
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११८ भारतीय शासन झौर राजनोति 


बहू सविधात का उल्लघन करने का दोपो होगा झौर उस पर महाभियोग भी 
लगाया जा सकता है । राष्ट्रपति को जो विभिन्न शक्तियाँ सविधान द्वारा प्रदत्त 
की गई हैं, उनका उपयोग वह मत्रीमण्डल के परामर्शानुसार करेगा | निम्गलिखित 
श्रेणियों वे झ्रन्तर्गत इत शक्तियो का अध्ययन क्या जा सकता है । 


१क्ार्यग्ालिका शक्तियाँ 


मारत का राष्ट्रपति एक ऐमे राज्य का अध्यक्ष है, जहाँ पर ससदात्मव 
सरकार थी स्थापना कौ गई है । फ्लस्वरूप राष्ट्रपति के नाम से ही भौपचारिक 
रूप से, सरकार तथा शासन के कार्य सम्पन्न क्यि जायेंगे ! सवियान के झनुच्छेद 
७७ के प्रनुसार मारत सरकार के कार्यपालिका सवधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से 
सम्पादित क्ये जायेगे । भनुच्चेद ५३ के झनुसार सघ की क्ा्यशलिका शक्ति 
अष्ट्रपति मे निहित है। भनुच्छेद ७४ के झनुसार सघीय मत्रीमण्डल, जिसका 
अ्रध्यक्ष प्रधान मत्री होगा, राष्ट्रपति को उसकी कार्यप्रालिका शक्तियों को उपयोग 
मे लेने के लिये, सलाह तथा सहायता देगा । अनुच्छेद ७८ के अनुसार प्रधान मत्री 
बा यह बर्तंब्य है क्वि राष्ट्रपति को मत्रीमण्डल के सघ प्रशासत एवं व्यवस्थापत 
सदधी प्रस्तावों को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति यह्‌ चाहता है। राष्ट्रपति बी इच्छा- 
नुसार प्रधान मत्री द्वारा ऐसे मामले को जिस पर केवल किसी मत्री ने निर्णय 
लिया, मत्रीमण्डल के विचार के लिए रखा जा सकता है। कमी-ह्मी अनुच्छेद 
७८ की ब्याख्या करते हुए, यह गलतफ्हमी हो सकती है क्रि राष्ट्रपति सरक्रार 
के कार्यों के क्षेत्रों में भ्रपना स्व-विवेक्र उपयोग मे ला सकता है। प्रो० एल्वरेजेलरो- 
विक्ज दा बहता है--“मनुच्छेद ७८ की व्याख्या इस रूप में बरते में कोई 
कठिनाई मही होभी कि राष्ट्रपति को झपने स्व-विवेक को उपयोग में लाने दिया 
जाये, वह (राष्ट्रपति) इस भनुच्छेद के झन्तगत प्रधानमत्री से किसी मी प्रकार की 
जानकारी हासिल करने के लिए झौर वरगर मत्रीमण्डल की सलाह के कोई भी 
कदम उठाने के लिए पूर्णतया स्वतत हैं ।”* परन्तु यह याद रहना चाहिये कि 
दिया भमीर परिणामों के अनुच्छेद ७८ की व्यास्या ससदात्मक प्रणाली के मूल 
सिद्धान्तो बे विरोप में नहीं की जा सकतो है। झतः यह परम्परा, जो इस्लेण्ड मे 
स्थापित है कि साथारणयता राष्ट्राध्यक्ष मत्रीमण्डल की सलाह के झनुसार ही 
कार्य वरेया, मारत मे मी विदा किसी सदेह भौर झतमेद के स्थापित वी जाना 
चाहिये, बयोवि इस परम्पय के न होने से जो जनताबिक सतुलन सप्दात्मक प्रणाली 


३. एतेकजेन्ट्रोविक्ज--काम्स्टीट्यूडनल डेदलपमेन्ट्स इन इष्डिया, १६५७ ५१० 
१३४४।॥ 


सधोय कार्यवालिका श्र 


में श्रौपधारिक एवं वाह्तविक कार्यपालिका के मध्य होता चाहिये, बह नहीं रह 
सवेगा । कार्यपालिका सयधी राष्ट्रपति वी शक्तियाँ निम्नलिखित हैं -- 

१--संध की निम्नलिसित मुख्य नियुक्तियाँ राष्ट्रपति करता है । 

(व) श्रनुच्ठेद ७५ (१) के श्रतुसार आस चुनाव मे विजयी राजनीतिक दत 
बे' नेता की नियुवित प्रधान मत्री के पद पर करता है। 

(स) ग्रनुच्छेद ७६ (१) के झल्तर्गत महान्यायाधिवक्ता (एटर्मी जनरल) वी 
मियुक्ति करता है । 

(गे) मारत के नियस्तक-महालेखा परीक्षत की नियुक्ति प्रनुच्छेद १४८ (१) 
के ग्रत्तमंत करता है पा 

(घ) सर्वोच्च न्‍्यायातव तथा राज्या के उच्च न्‍्यायातया वे न्यायाधीशों भी 
नियुक्ति अनुच्छेद १०४ एव अनुच्छेद २१७ व ब्रस्तगत बरता है। 

(ड) अनुच्छेद २६३ के ग्रन्तगंत, एवं ग्रन्तर्राज्यीय परिषद (इष्टर स्टेट 
कीन्सित) की नियुक्ति करता है । 

(च) प्रनुच्देद ३१६ के प्रस्तगंत संघ लोव सेवा झ्रायोग के प्रध्यक्ष तथा 
सदस्था की नियुक्त बरता है । राष्ट्रपति बुछ राज्यों वे एक समूह के लिए एक 
संयुक्त हट प्रेग-की भी नियुक्ति कर सकता है । 

(छ) वित्त प्रायोग की नियुक्ति भरनुच्देद २८० के प्रन्तर्गंत करता है। 

(ज) चुनात आयोग वी नियुक्ति ३२४ (२) के प्रन्तगेंत करता है । 

(मे) भनुसूचित प्रदेशों पर प्रतिवेदन देने के लिए भ्रनुच्देद ३३६ (१) के श्न्तगंत 
आ्रायोग की नियुक्ति कर सकता है । 

(व) प्रनुच्छेद ३३८ (१) के अनुसार झनुमूचित जातियों तथा श्रनुसूचित जन- 
जातिया के लिए एए विशेष पदाधिकारी वी नियुक्ति बर सकता है | 

(ट) अ्रनुच्छेद ३४० के झन्तगंत पिछदे वर्गों को दशा को जाँचने वे लिए एव 
आयोग वी नियुक्ति करता है । 

(5) ३४४ (१) के श्रनुसार भाषा ग्रायोग नियुक्ति बरने का श्रधिकार 
रखना है | 

भारत म सस॒दात्मक' सरकार के प्रमग म यहाँ यह कहना झ्रावश्यकः होगा वि 
य सारी नियुक्तियाँ यप्ट्रपति मत्रीमण्टल दे! परामर्श पर ही करेगा । 


२--राष्ट्रपति को सघ के निम्नलिखित भ्रधिवारी गण के पदच्युत करने का 
अधियार है -- 


क--अनुच्चेद ७५ (२) के ब्न्वयंत सत्रियो वो । 


१२० भारतोष शासन झोौर राजनीति 


ख--अनुच्छेद ७६ (४) के अन्तर्गत भारत के महाघिवत्ता को । 

ग--अनुच्छेद १५६ (१) के गन्तगेंद राज्यपाल को । 

घ--पअनुच्देद १२४ (४) व २१७ (२१) बी के ब्रन्दर्यत सर्वोच्च तथा उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्‍्यायाघीजों को । 

हू--सविधान म उल्नेखित प्रक्रिया के अनुच्छेद ३१७ (३) तथा (४) के 
अन्तर्गत सघ लोक सेवा झायोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को, सबिवात में 
उल्लेखित प्रक्रियानुसार । 


२-संनिक शक्तियाँ 


मारतोय सविधान के झनुच्छेद ५३ (२) के अनुसार राष्ट्रपति को देश की 
विभिन्न सेनाझो (जल,थल झोर नम) का सर्वोच्च अधिकारी मादा गया है। राष्ट्र 
पति के द्वारा इस शक्ति का उपयोग विधिवत्‌ किया जाना चाहिये | सस्द को 
ही (प्रमुमुची सात, सूची एक विपय क्रमाक १, २, १४ के भ्रम्तगंत ) सेना, युद्ध 
तथा शान्ति के लिये विधि निर्माण करने का अधिकार है। अत* राष्ट्रपति को 
उपर्युक्त विषयों पर जो शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं, उदका उपयोग वह ससद द्वारा 
निभित विधि के ग्रनुसार करेगा ) ससद की प्रनुमति बिना, राष्ट्रपति न तो युद्ध 
की घोषणा कर सकता है, न ही भारतीय सेनाप्नो का प्रयोग कर सकता है। 
ओपचारिक रूप से युद्ध की धोषणा का भ्रधिकार ससद मे ही निहित है । भ्रमरीका 
भै राष्ट्रपति की शक्तियाँ मारत के राष्ट्रपति की तरह विधि द्वारा तियन्त्रित नहीं 
हैं । यद्यपि प्रमरीकी सविधान मे यह उल्लिखित है कि युद्ध को घोपणा ग्रमरीकी 
माँग्रेस हो करेगी, तथापि प्रमरीकी राष्ट्रपति विदेशी मामलों के क्षेत्र में कार्यों का 
सम्प्रादन इस रूप से कर सकता है कि क्ाशेस के समक्ष, सिवाय युद्ध की घोषणा 
करने के कोई विकटल्य ही मही रहे । झारम्म मे, जब राष्ट्रपति जातसन ने बियतनाम 
में प्रमरीकी सैन्य शक्ति मे वृद्धि करने की झ्रावश्यकता महसूस को तब कांग्रेस की 
अनुमति प्रप्त करने के लिए उन्होंने बियतनाम की टोकिन वी खाड़ी के सामले 
को, जिसमे झ्रमरोकी जहाज पर साम्ववादियोँ द्वारा क्‍प्राकृमण के आरोप लगाये 
गये ये, काप्रेस के समक्ष रखा । इस तरह उन्हे प्रत्यक्ष रुप से वियतनाम युद्ध में ग्रमरीकी 
सेन्य शक्ति के उपयोग के लिये, कांग्रेस की अनुमति लेने मे कोई कठिनाई 
मही हुई । 
भारत में यद्यपि युद्ध तपा शार्ति सम्बन्धी विषयों के लिए भ्रन्तिम निर्णय लेने 
का अधिकार ससद को है फिर भी भारतीय संघीय वार्यपालिका (सघीय मत्रीमण्डल) 
के हाय में भत्यघिक शक्तियाँ हैं। प्रपनी शक्तियों को उपयोग में लाने में मत्री- 
मण्डल ऐसी भ्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पैदा कर सकता है, जिसमे ससद के समझ्ष युद्ध 


संघोय कार्यपालिका श्श्ष्र 


की घोषणा करने के श्रलावा कोई विकल्प ही नही रहे । श्रतः युद्ध एवं शान्ति के 
सम्बन्ध में ससद द्वारा प्रन्तिम निर्णय लेने का भ्रधिकार एक झ्रोपचारिक्ता मात्र 
है । परन्तु यह विदित रहे कि वास्तविक रूप मे इन शक्तियों वा उपयोग राष्ट्रपति 
नही, बल्कि प्रधान मन्नी (मत्रीमण्डल के अध्यक्ष के नाते) करेगा । 


३-राष्ट्रपति की वैदेशिक शक्तियाँ 


राष्ट्रपति के नाम से श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे मारत के वदेशिक मामलों पा 
सचालत होता है। उसी के नाम से समस्त श्रधिकारो वा प्रयोग होता है । 
राष्ट्राध्पक्ष होने वे नाते राष्ट्रपति भ्रत्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र मे देश का प्रतिनिधित्व करता 
है । विदेशों के राजदूत, कूटनीतिज्ञो तथा वाणिज्य दूतो को प्रौपचारिय' समारोह 
में उनके प्रमाण-पत्र स्वीकृत कर राष्ट्रपति ही उन्हें मान्यता देता है। विदेशों में 
राजदूतो, वाणिज्य दूतो तथा प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम में ही 
की जाती है । 


भ्रन्तर्राप्ट्रीय सधियो तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय समभझौतों के लिये वार्ताएँ राष्ट्रपति के 
के नाम से ही सचालित की जाती है। इस प्रकार वी सधियो तथा समझौतों के 
लिये अ्रनुच्छेद ७३ के भ्रनुसार संसदीय प्रनुसमर्थन भरावश्यव है । इगरलैण्ड में 
ससदीय प्रनुमर्थन उन सधियों या समभौतो वे! लिए श्रावश्यक है, जिनसे राज्य 
वी भूमि बा हस्तास्तरण होता है या जिनके द्वारा घनराशि का दिया जाना 
श्रावश्यक' है । 


अमरीका में सिनेट (काग्रेस वा उच्च सदन) में, उन संधियो को दो-तिहाई 
बहुमत से स्वीकृति होना चाहिये जिनके लिए राष्ट्रपति ने भ्रन्य देशों से वार्ता वी 
है, प्रन्यथा वे प्रवेधानिक मानी जायेंगी । 


४>राष्ट्रपति की व्यवस्थापन शक्तियाँ 


संविधान के प्रनुच्छेद ७६ के प्रनुसार भारतीय सघ के लिए सघ ससद वी 
स्थापना का प्रावधान क्या गया है, जिसमे राष्ट्रपति तथा दो सदन हैं । उच्च 
खाए, खज्य राणए है, लय लियल। सदस, सोडा सभा है । उत्तद के एक महत्वपूर्ण 
हिस्से के रूप मे और राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति को भारतीय व्यवस्थापन 
प्रणाली में व्यवस्थापन सम्बन्धी निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदत्त हैं। 


3) पष्टाति को, अनुच्छेद ५५ (१) (२) (श्र) एवं (व) के प्रस्तर्गत ससद 
को श्रामत्रित एव स्थगित बरने और लोकसमा को मग॒ करने का प्रधिकार है । 
परल्तु सप्द प्रामत्रित करने सम्बन्धी राष्ट्रपति की शक्ति का नियत्रण इस शर्त से, 


संघोग कार्यपातिका श्द्र 


की घोयणा करने के प्रचावा कोई दिकता ही नहीं रहे । घ्तः मुद्ध एव शान्ति के” 
सम्देन्य से ससद द्वारा पग्न्तिम निर्णय लेने का झवितवार एक प्ौषयधारिता मात्र 
है । परन्तु घट विदित रह हि वास्तविक रूप मे इन शन्वियों का उपयोग राष्ट्रपति 
नहीं, बल्कि प्रधान मंत्री (मशीमण्टन के झय्यक्ष के दाठे) करेगा । 


इ-राष्ट्रपति वी बेदेशिक शक्तियाँ 


राष्ट्रपति के नाम से प्रत्तर्राद्रीय क्षेत्र में मारत के वेदेशिक मामयो का 
संचालन होता है। उसी के नाम से समस्त प्रविकारों का प्रयोग होता है। 
राष्ट्राप्पक्ष होते के नाते राष्ट्रयति झत्तर्सीद्रीय क्षेत्र मे देग का प्रतितियित्व करता 
है। विदेशों के राजदूत, कूटनीविज्ञों तेया वामिज्य दृतो को ग्रोपचारिक समारोह 
में उनके प्रमाज-पत्र स्वीकृत कर शाब्ट्रपति हो उन्हे मान्यता देता है। विदेशों 
शाजदूतों, वाशिम्य दूनो तया प्रतितिधियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम में ही 
को जाती हैं । 





अल्तर्सद्रोय सपियों तया भन्तर्राद्रीय समझौदों के लिये वातराएं राष्ट्रपति के 
के नाम से ही सवालित की जाती है । इस प्रकार की सप्रियों तया समझौतों के 
लिये झ्रनुच्छेद ७३ के प्रनुतार समदोय अनुमरर्यन झावज्यक है। इगलेश्ड में 
समदीय प्रनुमर्यय उतने संप्रियों या समम्तोतों के लिए ग्रावर्यक है, जिनसे राज्य 
की मूमि का हल्तन्तरण होता है या जिसके द्वारा धतरासि का दिया जाना 
आवश्यश है । 





अमरीका में मसिनेट (कांग्रेस का उच्च सदत) में, उन सयियों को दो-हिहाई 
बहुमत से स्वीकृति होता आहिये जिनके लिए राष्ट्रपति ने प्रन्य देशो से वार्ता की 
है, प्रत्यवा वे प्रवदानिक माती जायेंगी । 


४-दाष्ट्रवति की व्यवस्थापन अक्तियाँ 


संदिधान के ग्रनुन्येद ७६ के अनुसार मारतीय सथ के लिए सघ समद को 
स्थाउता का प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति तया दो सदन हैं। उच्च 
ऊदत, शाज्य कम है, दशा शिक्षक साइन, लोफ़ सना है / सत्र के <फ महत्वपूर्ण 
हिस्से के रूप मे और राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राय्ट्रपति को मारतीय व्यवस्यापत 
प्रगालो में व्यवस्थापत सम्बन्यों निम्नलिखित शक्तियां प्रदत्त हैं । 

(क) राष्ट्रपति को, गझनुच्छेद 5६५ (१) (२) (प्र) एवं (व) के अस्तर्गत संसद 
को झामद्ित एवं स्वगित करते और लोकसभा को रंग करने का झपिशार है ) 
पर्तु समद प्रानत्रित करते सम्दस्यी राष्ट्रपति को शक्ति का नियव्रण इस शर्ते से, 





श्र४ड भारतीय शाप्तन भौर राजनीति 


एज पासीइल) का भ्र॑ अनुच्छेद १११ के अन्तर्गत यह हो सकता हैं कि जितने 
अ्रधिक समय तक राष्ट्रपति चाहता है । (एस लाग एज़ दि प्रेसिडेण्ट चूजेज)”* 
राष्ट्रपति के भ्रवलम्बन के निषेधाधिकार का बास्‍्तव मे, भारतीय ससदात्मक 
प्रणाली मे विशिष्ट महत्व है। यह एक सर्वेघानिक, झवरोघ न कि रोडे (ब्रेक) के रूप 
में है। इस निषेघाधिकार को राष्ट्रपति को देते हुए सविधात निर्माताओं का 
कदाचित यह विचार था कि ससद-जंसी व्यस्त सस्थाएँ यदि राजनीतिक तत्वों से 
प्रभावित होकर क्सी विधेयक पर पूर्णतया विचार राष्ट्रहित मे नही कर सको हैं 
तो राष्ट्रपति भ्रप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष 
होने के नाते अपने श्नुमव ज्ञान तथा परिपक्वता के झाधार पर विधेयक पर 
गहराई से विचार करने ने' उपरान्त उपयुक्त सुझाव दे सकेगा । 

अमरीकी सविधान के अन्‍्तगंत जब काग्रेस से विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति 
के समक्ष झात्रा है_ तब राष्ट्रपति दस दिन में भ्रपने विचारों सहित विधेयक को 
काप्रेस के पास वापिस लौटा देता है । यदि राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, 
तो विधेयक भ्रघिनियम या कानून बन जायेगा । परन्तु यदि राष्ट्रपति ने कुछ प्राप- 
त्तियाँ प्रक्ट की हैं, भौर यदि विधेयक काग्रेस द्वारा पुत पारित क्या जाता है, 
(सशोवन या बिना सश्योधत के) तो उक्त विधेयक को भ्रधितियम माना जायेगा | 
भारत के राष्ट्रपति के समात अमरीका के राष्ट्रपति का यह भ्रधिकार अवलम्बन का 
निषेधाधिकार मात्रा जा सकता है । सविधान के अनुसार अ्रमरीकी राप्ट्रपति, 
काग्रेस द्वारा पारित विधेयक को दस दित तक अपने विचार के लिए रख सकता है झत 
यह समव है कि क्शग्रेंस ने किसी विधेयक को अपने भ्रधिवेशन  अ्रन्तिमे दितों मे-- 
जो कि दस दिन से कम है, पारित किया हो, ऐशी स्थिति मे यदि राष्ट्रपति को 
उक्त विधेयक पर कोई प्रापत्ति है, तो उसके द्वारा कोई कार्यवाही करने के बिना ही 
विधेयक स्वत समाप्त हो जायेगा, क्योकि दस दिन समाप्त होने के पूर्वे ही कांग्रेस 
का प्रधिवेशन समाप्त हो चुका होगा । भ्रत ग्रमरीको राष्ट्रपति बे इस झ्धिकार 
को 'पराक्िट तिपेघाधिकार' (पाकेट वोटों) की सज्ञा दी गई है । 

(घ) मारत के राष्ट्रपति को व्यवस्थापन के क्षेत्र मे एक अत्यन्त ही ब्यापव' 
शक्ति प्रदत्त को गई है । सबिधात के भनुच्छेद १९३ (१) के ग्रनुसार जब ससद का 
प्रधिवेशन न हो रहा हो, राष्ट्रयति भ्रष्यादेश लागू कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा 
लागू क्ये गये भ्रध्यादेश की शक्ति ससद द्वारा निभित विधि के समाव होगी । परन्तु 
ससद के अधिवेशने के भारम्म होने पर दत्ताल अध्यादेश को ससद के दोतो सदनो 
के समक्ष रखना आवश्यक है । यदि ससद उस भ्रध्यादेश से असहमत है तो भ्रध्यादेश 





१. डा० के० घो ० राव-'पालियामेन्ट्रो इसोक सी इन इप्डिया ॥ १६६१ पृ० ४६॥ 


संघीय कार्यपालिका श्र 


समाध्त हो जायेगा, परन्तु यदि समद अध्यादेश से श्रसहमत नही है तो ग्रच्यादेश को, 
ससद की बठक के ६ सप्ताह पश्चात्‌ समाप्त माना जायेगा । 

(ड) राष्ट्रपति को अनुच्छेद ८० (३) के अन्तगंत राज्य समा के १२ सदस्या 
को मनोनीत करने का ग्रथिकार है । राष्ट्रपति दत १२ सदस्यो को उन व्यक्तियों 
में से मनोनीति करेगा, जिनको साहित्य, विज्ञान, कला श्रौर समाज सेवा वे क्षेत्र में 
विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अ्नुमव है। राष्ट्रपति एग्लो-इण्डियन सम्प्रदाय भ॑ दा 
व्यक्तियों को लोक समा के लिए मनोनीत कर सकता है यदि लोकसभा में यक्त 
सम्प्रदाय में से कोई सदस्य निर्वाचित नही हुआ है / 


(क) सघ के राज्यों से सबधिन राष्ट्रपति की व्यवस्थापन सवबी शक्तियाँ 


(7) सविधान के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति की भ्ननुमति के विना, किसी 
नये राज्य का निर्माण था वर्तमान राज्यों की सीमा, क्षेत्रा या नासो में परिवर्तन 
करने के लिए किसी मी विधेयक को ससद मे प्रस्तुत नही किया जा सकता है, 
उसकी पश्रनुमति के बाद ही उक्त विधेयक पर विचार किया जा सकता है । इस 
सबंध मे राष्ट्रपति के लिए सवधित राज्यों की विधान सभाग्रो के विचार ज्ञात 
करना आवश्यक है परन्तु यह राष्ट्रपति पर निर्मर है कि उत विचारों का पालन 
करे या न करे । 


(/) राज्यों की विधान समाप्रो में राष्ट्रपति की पुर्वे भ्रनुमति वे! पश्चात ही 
कुछ विधेयक प्रस्तुत क्ये जा सकते हैं, जेसे--अरनुच्छेद ३०४ के ग्रन्तर्गत यदि कोई 
विघेयक जो व्यापार, वाणिज्य या अन्तर्राज्यीय सम्पर्कों पर प्रतिबन्ध लगाता है। 

(४४) राज्य विधान समाझ्रो द्वारा पारित ऐसा विधेयक जिसका सबंध प्रनुच्छेद 
३१ के दृष्टिकोण से सम्पति के अधिग्रहण से हो, उसको राष्ट्रपति की स्वीहृति से 
ही कानून का रूप दिया जा सकता है । 


(४) राज्य विधान समाझ्रों द्वारा पारित ऐसे विधेयक जिनके द्वारा उत 
वस्तुप्रो पर कर लगाया गया है, जो ससद द्वारा, अनुच्छेद २८६ के ग्रन्त्गंत पारित 
विधि के भ्रनुसार सार्वजनिक जीवन के लिए आवश्यक घोषित कर दी गई है। 


(रे राज्य विधान समा द्वारा, समवर्ती सूची में दिये गये किसी विषय पर 
पारित विधेयक--जिसका सघर्ष ससद द्वारा पारित किसी विधि से है, अनुच्छेद २५४ 
के प्रन्तगत राष्ट्रपति के विचारा् रखा जाना चाहिये । 


(ग) जव क्सी राज्य का सवधानिक तत असफ्ल हो जाता है तब राष्ट्रपति 
उतने राज्य में सकटकालीन स्थिति, अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत, घोषित कर राज्य 
सरकार के किसी भी अंग की, सिवाय उच्च न्यायालय को, शक्तियों को अपने हाथ 
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(क) जहाँ दण्ड जिसी सेनित न्‍्यायालप द्वारा दिया गया है । 

(ज) जहां दण्ड उप्त बानून के विरद्ध भपराध बे लिए है, जो सघ की बाये- 
पालिका के क्षेत्राधिकार भे है । 

(ग) जहाँ दण्ड मृत्यु दण्ड वे रूप मे हो । 

राष्ट्रपति वी शक्तियाँ, इस दृष्टिकोण से सघ-सूची तव ही सीमित हैं । न 
जक्ियों को समवर्ती सूची मे उल्लिखित विषय वे सवध में उपग्रोग मे नहीं नाया 
जा सबता है स्विवाय उन सासलो वे! जिनयो ससद पे स्पप्ट रुपसे राज्य वी 
कायपालिका शक्ति वे क्षत्राधिवार से भलग रस दिया है। 

प्रनुच्छेद १४३ के झन्तगत राष्ट्रपति शिसो भो सावर्जानत्र महृत्य वे मामले 
पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मालूम बार सरता है । एवं विशिष्ट दृष्टिकोण से, 
राष्ट्रपति वा यह भधिकार व्यवस्थापिवा समा पर एवं स्वधानिव प्रयरोध थे” 
रूप में है, पयोवि' इस सधिकार दे उपयोग द्वारा राष्ट्रपति विसी विधेयक को, 
जिसके सर्वधानिक स्वरूप बे सबध मे शका है, सर्वच्चि न्यायालय की दाग लेते 
बे! लिए भेजवर यह मालूम वर सकता है विः विधेषया बास्तव मे सविधात के 
पनुकूल है या नही है । 

इसी प्रकार, राष्ट्रपति व्यवस्थापिक के विसी बाय के सवध मे मह मालूम 
करने के लिए कि वह सर्वेधानिव' है या नही हे, सर्वोच्च न्यायालय पी राय ले 
सकता है। उदाहरण स्वरूप, उदार प्रदेश को व्यवस्थापिवा सभा तथा न्याय- 
पालिका वा भामला १६६४ मे राष्ट्रपति ने सर्वोच्च स्थायालय वे पास उसकी राय 
प्राप्त करने के लिए मेजा था । मुख्य न्‍्यायाधिपति श्री गजेन्द्र-गडकर से सर्वोच्च 
न्यायालय की बहुमत को राय की भभिव्यक्षित करते हुए, एवं महत्यपूर्ण सवेघानिक 
धिद्धान्त पर प्रकाश डाला । उन्होंने कहा यदि उत्तरप्रदेश विधान सभा वे दावे 
वो, कि विधान समा को विसी न्यायाघोश के विरुद्ध बारन्ट जारी करने का ४ 
भ्रधिवार है भोर न्यायालय को इस वायंवाही को वेधता को ज्ञात बरने वा 
प्रधिवार नही है, मान्यता दी जाती है, तो इससे न्यायालय वी स्वतत्रता बे भूल 
सिद्धान्त पर भाधात पहुँचेगा । 


भरत, यह स्पष्ठ है वि राष्ट्रपति झपने इस भधिवार का सविधान थे' सरक्षण 
हेतु उपयोग कर सकता है | 


४>-रष्ट्रपति वी झपत्तिकालीन शक्तियाँ 


सविधान के पन्तगंत, (पनुच्छेद ३५२, ३२५६ एवं ३६०) राष्ट्रपति यो, 
तीन प्रकार की प्रापतिरालीन स्थितियों वा! सामना करने के लिए भापतिकालीम 
शक्तियां प्रदत्त की गई हूँ। प्रत्येक राज्य मे सकटकाल में उसरे भत्तित्व को 


श्र भारतीय शासन झोर राजनोति 


बनाये रखने के लिए कसी ऐसे शक्ति-सम्प््न श्रधिकारी का होना आवश्यक है, 
जिसको सकटवालीन प्ररिस्थिति का सामता करने के लिए सत्ता झावश्यक रूप 
दी ज्ञा सके । 

" सघीय देश म यह सत्ता ग्रावश्यक रूप से, राष्ट्रीय सरकाद में निहित की 
लाती है--यहाँ यह भी उल्लेखित किया जा सकता है कि सकटकालीन परिस्थिति 
का सामना बरतने के लिए मुख्य उत्तरदायित्द राष्ट्रीय कार्यपालिका का ही 
होता है !”* 

राष्ट्रीय कार्यपालिका से सक्टकालीन परिस्थिति के दोरान ग्रत्यधिक शकितयाँ 
निहित कर दी जाती है प्रव यह समव है कि कार्यपरातिका निरकुश रूप धारण 
करने का प्रयत्न करे | सविधान में इस सदम में प्राय कुछ विशेष 'रक्षक-प्रावधान! 
समावेशित किए जाते हैं, जो कार्यपालिका के निरकुश बनने की प्रवृति पर प्रवरोध 
के रूप म कार्य करेंगे। सामात्य रूप से इत रक्षक प्रावधानों का उद्देश्य यह 
होता है कि सकटकाल मे राज्य का हस्तक्षेप नागरिकों के झ्रधिकार मे न्‍्युन 
ही प्रौर सीमितकाल के लिए हो । परन्तु इनबे साथ हो पह भी प्रावश्यव है कि 
जनता अपने प्रधिवारों के प्रति सजग हो | सक्षेप से, जततात्रिक सब्िघान में 
राज्य के धस्तित्द को बनायें रखने के लिए. यदि सकटकाल में जब एक ग्रोर यह्‌ 
आवश्यकता होती है कि राष्ट्रीय कार्यपालिका को सकटकालीन परिस्थितियों का 
सामना करने के लिए शक्तिशाली किया जाये, तथा नाग्ररिकों के श्रधिकारों से 
सीमित समय के लिए सीमाएँ लगाई जायें, तो दूसरी भौर यह स्वीवार करना 
भी ग्रत्यावश्यक है कि ये सब बाते उन साधनों बे रूप में हैं; जिनवा सक्ष्य यह 
है कि जनतात्रिक मूल्यों का अस्तित्व बना रहे । 

भरत के सविधान में निम्नलिखित तीन प्रकार की सकटकालीन परिस्थितियों 
का उल्लेख किया गया है -+ 

सर्वेप्रथम श्रनुच्देद ३५२ के ग्रम्तयंत, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो 
जाये कि राष्ट्र पर सुरक्षा को वाह भ्ाक्रमण, युद्धावस्था, या झास्तरिक प्रशान्ति 
का सकट है तो वह सक्टकालीन स्थिति की उद्धोषणा कर सकता है | यह 
उद्घोषणा राष्ट्रपति उपर्युक्‍त सकट वी समावना मे भी कर सकता है । इस प्रकार 
की उद्घोषणा का अन्त, यदि जिन चारणो से यह वी गई थी ते समाप्त हो चर्क 
है, राष्ट्रपति दूसरी उद्घोषणा द्वारा कर सकता है। इस झापत्तिकातीन उद्घीपणा 
को ससद के समझ्ष प्रस्तुत दरना झ्ावश्यक है । उद्घोषणा बरतने दे दो माह 
पश्चात्‌, यदि इसके पूर्व ससद के दोनों सदनो द्वाश इसे सहमति नही दी गई हो, 


१६ एन० श्रीहिदासन-डेमोक टिक वे मेन्ट इन इष्डिया, १६५४ पृ० ३६६ । 
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यह उद्घोषणा समाप्त मानी जायेगी । यदि उद्धोषणा के पूर्व लोक सभा भंग हो 
जाये या दो माह की अ्रवधि मे मगर होती है, तो केवल राज्य समा की स्वीकृति 
ही झ्रावश्यक है । परन्तु राज्य समा को स्वीकृति मिल जाने के पश्चात्‌ श्रापतिवालीन 
उद्घोषणा को नई लोक समा की प्रथम बैठक के तीस दिन के अन्दर स्वीहृति मिल 
जानी चाहिये, भन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जायेगी । 


राष्ट्रपति के, अनुच्छेद ३५२ के ग्रत्तगेंत, उद्घोषणा करने के प्रभाव 


क--सघ समद को सम्पूर्ण मारत या भारत के कसी भी हिस्से के लिए 
कसी भी विपय पर उन विपयो पर मी जिनका उल्लेख राज्य सूची में है, विधि 
निर्माण करने का अधिकार होगा | ससद को यह अधिकार श्रनुच्छेद २५० (१) के 
अनुसार है, ग्रनुच्छेद २५० (२) के अनुसार झ्रापतिकालोन उद्घोषणा के समाप्स 
होने के ६ माह पश्चात्‌ ससद द्वारा इस तरह निभित विधि को समाप्त माना 
जायेगा । प्रनुच्छेद २५१ के भ्रन्तर्गत यदि राज्य विधान सभा द्वारा निरभित कोई 
कानून ससद द्वारा निर्मित कानून से सघधपं मे है तो राज्य का कानून प्रवेध माना 
जायेगा । यदि सकटकाल में ससद का भ्रधिवेशन नही हो रहा है तो राष्ट्रपति 
राज्यसूची मे उल्लिखित विपयो के सवध मे प्रध्यादेश लागू कर सकते है । सघ-ससद 
अनुच्छेद 5३ (२) के अतसार श्रपने कार्यकाल में एक समय में एक वर्य तक बी 
बृद्धि कर सकती है। इस प्रकार की वृद्धि आपतिकालीन उद्धोषणा के समाप्त 
होने की तिथि से ६ महीने से ्धिक समय तक नहीं की जा सकती है । ससद 
अनुच्छेद २५३ (व) के अ्रन्तगंत भारतीय सरकार और उसके भ्रधिकारी गण को, 
विधि द्वारा कुछ ग्रधिकार तथा कर्त्तव्य सौप सकती है, जिससे वे झ्लापतिकाल मे 
ससद द्वारा निमित विधियों के कार्यान्वित करा सके । 

ख-सघ सरकार किसी भी राज्य सरकार को, कार्यपरालिका की शक्तियों 
के उपयोग के लिए आदेश दे सकती है और ससद सघीय अधिकारियो को राज्या- 
घिकारियो के किसी भी अधिकार तथा कर्त्तव्य सौंप सकती है। ससद को यह 
अधिकार अनुच्छेद ३५३ (अ) एवं (ब) के अन्तगंत प्रदत्त है। 

ग-राष्ट्रपति को भरनुच्छेद ३५४ के अन्तर्गत यह अधिकार है कि सकटकाल 
मे, भादेश द्वारा अपनी इच्छानुसार सविधान के अनुच्छेद २६८-२७६ में निहित 
श्राय वितरण प्रणाली के सवध से परिवतेन करे, परन्तु यह श्रादेश ससद के दोनो 
सदनो के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये । 

भनुच्छेद ३५८ के भ्रनुसार आपतिकालीन उद्घोषणा के दौरान, श्रनुच्छेद १६ 
में उल्लिखित स्वतत्रता का अधिकार स्थगित हो जायेगा | इसी तरह, सकटकाल 


मे राष्ट्रपति के आ्रादेशानुसार झनच्छेद ३५६ (१) के अनुसार न्यायालयों द्वारा 
ह& 
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मूल अ्धिकारो कै लागू करने के अधिकार को भी स्थय्रित किया जा सकता है 
और इस संदर्भ में न्‍्यायालयों के समक्ष जो कार्यवाही है, वह मी सक्टकाल के 
दौरान या निदिष्ट ग्रवधि तक के लिए स्थगित मानी जायेगी । 

सक्षेप म, अनुच्छेद ३२ म उल्लिखित सर्वघानिक उपचारों के अधिकार को 
सकक्‍टकाल मे राष्ट्रपति आ्रादेश द्वारा स्यगित कर सकता है । परन्तु इस प्रकार का 
झादेश ससद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत क्या जाना चाहिये । यह स्पष्ट है कि 
सर्वधानिक उपचारो के भ्रधिवर को स्थगित करने के सम्बन्ध म राष्ट्रपति का 
अधिकार झ्तिम नही है, क्याकि ससद विधि द्वारा ऐसे आदेशों को समाप्त कर 
सकती है । 

द्वितीय, सविवान के ग्रनुच्ेद ५६ के अ्न्दर्गत कसी राज्यपाल स यह 
प्रतिवेदत प्राप्त होने पर, कि राज्य म ऐसी स्थिति पंदा हो गई है, जिसम राज्य 
सरकार को सविधान के ग्रनुतार नहीं चलाया जा सकता है तो उस भ्रतिवेदत से 
संतुष्ट हो जान पर राष्ट्रपति उद्धोपणा द्वारा राज्य सरकार के समस्त या कुछ 
कार्य ग्रहण कर सकता है, जिसम सिवाय राज्य विधान समा की शक्तियों के 
राज्यपाल या राज्य की ग्रत्य सस्था था सत्ता के काय सम्मिलित हांगे । राष्ट्रपति 
राज्य के उच्च न्यायालयों व अधिकारो को ग्रहण नहीं कर सकता है । राष्ट्रपति 
द्वारा यह भी प्रावधान किया जा सकता है कि राज्य की विधान समा वी 
शत्ितयों को ससद या ससद द्वारा अधिकृत सत्ता द्वारा उपयोग म लाया जाये । 
राष्ट्रपति इस प्रकार की उद्घोषणा का अन्त या उसम परिवर्तेन दूसरी उदघोषणा 
द्वारा कर सकता है ! राज्य क स्वेघानिक तत्र के श्रसफ्ल होने के परिणाम स्वरूप 
राष्ट्रपति द्वारा लागू की गई उद्धोषणा को ससद के दोतो सदनों के समक्ष रखता 
श्रावश्यक है । 

यदि लोक्समा का ग्रधिवशन नही हो रहा है तो राष्ट्रपति राज्य की सचित 
निप्रि मे से व्यय के लिए ग्रादेश भी दे सकता है । 


सघ क॑ किसी राज्य म अनुच्छेद ३५६ क' अन्तयत सकटकालोन उद्घोषणा 
के सदम मे सध सरकार एवं राज्य सरकार के मार्यदर्शन के लिए निम्नलिखित 
सबिधान के भाग्देशंक अनुच्चेदों एवं परम्पराओ्रों को ध्यान म रखना अति 
आवश्यक है । 


१--अनुच्छेद ३५५ के अनुसार सघ सरकार का यह कर्त्तव्य है कि प्रत्येक 
सघ के राज्य को, बाह्य ग्राक्मण एवं आन्तरिक ग्रशान्ति के समय सरक्षण दें । 
इस तरह सघ सरकार यह सुनिश्चित करेंगो कि राज्य सरकार सविवान के 
अनुसार चलायी जाये । सक्षेप मे यदि राज्य सरकार का विधान समा म बहुमत 
श्राप्त है, तो ऐसी स्थिति म सघ सरकार का यह कतंब्य है कि जनताबिक प्रणाती 
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के अनुसार निर्वाचित राज्य सरकार का, जिसको राज्य विधान समा में बहुमत 
प्राप्त है, बाह्य आक्रमण एवं आन्तरिक अशान्ति से सुरक्षा बरे, न कि राज- 
सीतिन' मतमेदों के कारण राज्य सरकार को गिराने का प्रयत्न करे । 


२--पनुच्छेद ३६५ के अनुसार सघ सरकार वे, सविधान के भ्रन्तर्गंत दिये 
गये ग्रादेशो का राज्य सरकार द्वारा पालन न करने के फलस्वरूप यह सकट- 
कालीन उद्घोषणा की जा सकती है कि राज्य सरकार का शासन तन सविवान 
के भ्रनुसार मही चलाया जा सकता है । भरत. राज्य सरकार के लिए केवल वियान 
समा में बहुमत होना ही झ्ावश्यक नही है, अपितु यह भी झ्रावश्यक है कि सघ 
सरकार द्वारा सविधान के अन्तर्गत दिये गये झ्रादेशो का पालन भी करे । 


३--ससदात्मक प्रणालो मे इस परम्परा को मान्यता प्रदत्त बी गई है फि 
यदि प्रधान मत्री या मुख्य मनी को यह प्रतीत होता है कि व्यवस्थापिका समा में 
उसे बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भी झाम जनता का रुख उसकी सरकार के प्रति 
द्विविधापूर्ण है, तो प्रधानमन्री या मुख्यमत्री ग्राम चुनाव के माध्यम से जनता की 
इच्छा मालूम कर सकता है । 


क्ेरल मे ३१ जुलाई १६५६ मे, जब राष्ट्रपति शासन लागू क्या गया तब 
सारे देश में इसके ग्रोचित्य के सम्बन्ध मे विभिन्न प्रकार के तक प्रस्तुत किये गये । 
साधारणतः केरल मे राष्ट्रपति शासन लागू करने को तीव्र श्रालोचना की गई । 
आलोचको का कहना था कि कैरल मे राष्ट्रपति शासन राजनीतिक, न कि स्वघा- 
मलिक, कारणों से लागू किया गया | डा० एम० पी० शर्मा का कहना है,--"ऐसी 
परिस्थितियों में प्राम चुनाव द्वारा जनता को भ्रपील करने के जनतात्रिक तन को 
परख कर देसा जा सकता है । इसके पूर्व कि राज्य के सवंधानिक त्ष को उग्र 
तरीके द्वारा समाप्त किया जाये, सघीय अधिकारियों का जनता के प्रति यह कतेव्य 
है किः उनको, श्राम चुनाव के दोरान अपने सार्वमौम जनतात्रिक मतदान के 
अ्रधिवार द्वारा, स्थिति को सुघारने के लिए अवसर प्रदत्त करें। यदि भ्राम-चनाव 
द्वारा मी स्थायी सरकार स्थापित करने मे असफलता मिलती है, तो राष्ट्रपति 


द्वारा सकटकालीन शक्तियों के उपयोग करने का श्रोचचत्य अत्याधिक प्रबल हो 
जायेगा ।”* 


इसी दृष्टिकोण से डा० एस० सी० डेश का कथन है--“मध्यावधि चनाव 
जनता को इच्छा, चुनावो के मध्यकाल मे, ज्ञात करने के लिए बैरोमीटर रूपी यत्र 
के समान है, झौर इग्लैण्ड तथा मारत जेसे देशो मे यह सरकार की वत्ति सुधारने 


१. एम० पी० शर्मा-पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १२३।॥ 
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के लिए, जो इन चुनावों से मतदातागण पर अपने अ्माव को सालूम कर सकती 
है, उपयुक्त भबरोघ है ।”* 

झतएव क्सिर राज्य मे यह मालूम करने के लिए कि, वास्तव मे, अनुच्छेद 
३५६ के भनुसार राज्य का सर्वधानिक यत्र समाप्त हो चुका है या नही, उपर्युक्त 
सीन मुदूदो के मार्य दर्शन में ही सघ तथा राज्य के अधिकारियों को शपने वार्ये 
करना चाहिये + 

तृतीय, सविधान के झनुच्छेद ३६० (१) के झन्तर्यत राष्ट्रपति को, वित्त-सबंधी 
सक्टट कालीन स्थिति के लिए, यदि वह सतुष्ट हो जाठा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न 
हो गई है जिससे मारत की वित्तीय स्थिति के स्थावित्द को खतरा हैं तो वह 
वित्तिव सकट की उद्घोषणा कर सकता है। इस्त उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति 
दो महीने मे प्राप्त होता आवश्यक है । यदि ससद को स्वोइति प्राप्त नहीं होती 
है तो उद्घोषणा समाप्त हो जायेगी । यदि इस दो महीने की भ्रवधि बे दौरान 
लोकसभा भंग हो जाये तो राज्य समा को स्वीइृति लेनी होगो, भौर तत्पश्चात्‌ 
नई लोक्समा के प्रथम भशिवेशन के तीस दिनो के मोतर उसकी स्वीहति प्राप्त 
हो जानी चाहिये, अ्रन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जायेगी । 

वित्त सवबधी उद्धोषणा के फ्लस्वरुप सघीय सरषार, राज्य सरवारो को 
आधिक निर्देश दे सकती है, जितके भ्नुसार राज्य सरकारों को कतिपय वित्तीय 
मूल सिद्धान्तों का पादन करना आवश्यक है। इन झाधिक निर्देशों के प्रनुत्तार 
राज्य सरकारो द्वारा राज्य सेवा के सारे या कसी मी वर्य के मधिकारियों एवं 
कर्मचारियों के वेतन या भत्तो मे कटौती की जा सकती है । इन निर्देशों के भन्तगेंत 
राज्य विधान समाझ्रो द्वारा पारित वित्त विद्ेयक् को राष्ट्रपति की स्वीकृति के 
लिए, सुरक्षिव किया जाता आवश्यक है । 

इस वित्तीय सक्टकालीन स्थिति के दौरान राष्ट्रपति को, संघ सेदाओो में 
कार्यरत झधिकारियों तथा क्‍मंचारियों के बेतन तथा भत्तो की कटौती के लिए 
निर्देश देने का प्रधिकार है ॥ इन झ्नधिकारियो मे सर्वोच्च स्थायालय तथा उच्च 
न्यायालव के न्यायाधीज्ञो को मो सम्मिलित क्या जायेगा। थह स्पप्ट है कि 
वित्तोय सकट कालीन उद्घोषणा के परिणामस्वरूप, राज्यों की वित्तीय स्वायतता 
नष्ट हो जाती है । 

इग्लेष्ड म, युद्ध या आन्तरिक झ्शान्ति के समय, सकटकालीन शक्तियाँ बाये- 
दालिका को रजिक द द्वारा अधिडत को जाती है ॥ भमरयेत्री सविधान मे लिखित रूप 
से, कली” से स्थिति का वर्षन नहीं है ॥ तथापि युद्ध के समय प्रायः 


१- एस० सी० डेश, द कान्स्टोट्युशन प्राफ इण्डिया, १६६० पृ० १६८। 
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कांग्रेस ने राप््पति को सकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए विधि 
पारित कर, विशेषाधिवार प्रदत्त किये । भरत, इन दोनों राष्ट्रों मं सक्‍टवालीन 
शक्तियों, के उपयाग करन वे लिए कार्यपालिका को व्यवस्थापिका द्वारा भधिकृत 
कया जाता है । 

इललैण्ड तथा अमरीवा म नागरिक वे मौलिक प्रधिवार पर सकटवालीन 
स्थिति वा प्रमाव निम्नलिसित रुप म देखा जा सकता है । 


इग्लैण्ट म ससद ने कायपालिका को विभिन प्रवार की विधिया को पारित 
बार सदेहास्पद व्यक्तिया को हिरासत मे लेबे का भ्रधिवार प्रदत्त किया है। उदा- 
हरण के लिए डिफेन्स आफ रेल्म एक्ट १६१४ (ए6व्य्ढ ० रिट्शए है 94) 
इमरजन्सी पावर डिफेन्स एक्ट १६३६ (स्शालाइथा69 ए०छढा 02३०९ ८ 939) 
ग्रत इग्लैण्ड मे नागरिका के मूल अ्रधिकारा के सदर्म मं ससद को ही भ्रतिम 
शक्तियाँ प्राप्त है । ग्रमरीका के संविधान के अनुच्छेद १ उपबन्ध ६ (२) क श्रनुप्तार 
बन्दी प्रत्यक्षीकरण का अ्रधिकार, सिवाय श्रान्तरिक' विद्रोह या दाह्म श्राक्रमण बी 
स्थिति म, स्थगित नही किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का भ्रधिकार काग्रेस को 
ही प्रदत्त है, श्रोर न्यायालया को यह्‌ निर्धारित वरते का श्रधिवार है कि स्थिति 
कांग्रेस द्वारा इस अधिकार को उपयोग म लाने वे अनुकूल है या नही है । भ्रम रीकी 
सविधान मे कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जिससे राष्ट्रपति या वाग्रेस को युद्ध या 
श्रशान्ति वी स्थिति म मूल अ्रधिकारा को स्थगित करते का भ्रधिवार प्रदत्त है । 

भारत म सक्टकातोन उद्घोषणा करने का अधिकार सविधान द्वारा कार्य- 
पालिका को प्रदत्त हे। इस संदर्भ सम, उद्घोषणा बिना ससद को प्रेणित्त बिये दो 
माह तक वेघ रहेगी जबकि इग्लेण्ड तथा भ्रमरीका म सक्टवालीन स्थिति म॑ 
व्यवस्थापिका वी भूमिका प्रत्यक्ष एवं तत्काल है । 

भारत म, भनुच्छेद ३५२ के प्रन्त्गंत सकटकालीन उदधोषणा के दौरान 
राष्ट्रपति प्रनुच्छेद ३२ म प्रदत्त सवैघानिव उपचारा के ग्रधिकार को अनुच्चेद 
३५६ के प्रन्त्गंत श्रादेश द्वारा स्थगित कर सकता है । इसी तरह प्रापतिकालीन 
उदृघोषणा भ्रनुच्छेद १६ द्वारा प्रदत्त नायरिको की विभिन्न सात स्वतत्रताएँ स्थगित 
हा जाती हैं। सवधानिक उपचारा के अ्रधिकार को स्थगित करने के भ्रादेश को 
सबविधान के अनुसार राष्ट्रपति यथाशी क्ष ससद के समक्ष रखेगा । इससे यह प्रतीत 
हाता है कि सर्वधानिक उपचारा के अधिकार को श्रापतिकालीन स्थिति भ स्थमित 
करन के लिए राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्रदत्त हैं, वे भ्रन्तिम नहीं हैं । इस प्रकार 
के आदेश को राष्ट्रपति द्वार ससद के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत करना झ्रावश्यवः 
है। परन्तु यहां संविधान की एक भ्रुटि दृष्टिगोचर है। सविधान निर्माताओं ने 
राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार के झ्रदेश को ससद के समक्ष किसी विशिष्ट भ्रवधि मे 
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रखने के वजाय राष्ट्रपति के निर्णय हेतु छोड दिया है कि वह झ्रादेश को यवाशीघ्रा 
संसद के समक्ष रखे । 


इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति, यदि उसकी ऐसी इच्छा है तो ससद 
को इस मामले से श्रवगत करने के अवसर को टालने के लिए प्रयत्व रूर 
सकता है । 


सक्षेप मे, सविघान के अन्तर्गत प्रदत्त राष्ट्रपति ढी विभिन्न शक्तियों के उप- 
युक्त अध्ययद वे आधार पर बुछ ऐसी समावनाएँ दृष्टियोचर होती हैं जिनके 
दुरूपयोग से सधीय कार्यपालिका निरकुश बतने का प्रयत्न वर सकती है। ये 
परिस्थितियाँ निम्नलिखित है --- 


१--सकटकालीन घोषणा बिता ससद को प्रेषित किये दो माह तक वेघ रहेगी । 
ससद को दो माह तक सक्टकालीन उद्घोषणा के सम्बन्ध म कार्यवाही करने से 
अलग रखा जा सकता हैं । 


२--पनुच्छेद १६ के भ्नुसार सात स्वततताएं सकटकालीन उद्घोषणा के 
फलस्वरप स्थग्रित हो जायेंगी । राष्ट्रपति नागरिकों के सवैधानिक उपचारो के 
अधिवार को मी, भ्रादेश द्वारा स्थगित कर सकता है। 


३--शज्यो के सवेधानिक तन के सवध मे राष्ट्रपति की सक्टवालीन शक्ति 
का अनुच्छेद ३५६ के पन्तर्गेत दुरूपयोग ऐसी स्थिति मे भी समव है, जबकि राज्य 
सरकार को स्पप्ट बहुमत प्राप्त है। केरल म १६४६ मे राष्ट्रपति द्वारा सकठ" 
कालीन उद्घोषणा स्यगू करने के समय श्री नम्व्द्वीपाद को केरल विधान सभा में 
स्पष्ट बहुमत प्राप्त था । 


इन त्रूटियों का निवारण स्वस्थ परम्परा, शक्तिशाली जनमत, दया ससद में 
सुदृढ बिरोधी दल (दलो) द्वारा क्या जा सकता है । डा० पायली का क्यन है, 
* यह स्वामाविक है कि सक्टकालीन दज्या म कार्यपालिका अतिशक्तिशाली हो जाती 
है । सरकार की यह प्रवृति सधात्मक या एकात्मक प्रणालो में समल्त ससार मे 
पाई जाती है । ससदात्मक प्रणाली जिन देशो में है, उनके झनुमद्र इस बात के 
दोतक हैं कि ससद सतर्क है और विरोधी दलो के सदस्यों क्षे माध्यम से कार्य- 
पालिका को उसके कार्यों के प्रति उत्तरदायी रहत के लिए दाध्य करती है । जब 
कायपालिका झपनी सीमाग्रो से बाहर जाने का प्रयत करती है तब ससद उस पर 
भ्रतिबन्ध लगाती है । सक्टवालोन स्थिति से सदधित प्रादघान ससद की भूमिका 
का झन्‍्त नही कर देते हैं। ससद को सर्वेदा कार्यपालिक्ा को सचेत करते का झधि- 
कार है, यदि ससद को यह विदिद होठा है कि कार्यप्रालिका ने सीमा के बाहर 
जाकर भपनी शक्तियों को सकटकालीन विधियों को कार्यानिवित करने के प्रावघानों 
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का प्रयोग किया है तो थे (ससद) मत्री मण्डल वो पदच्युत तब बर सवते है भौर 
उसके स्थान पर दूसरे मनी मण्डल को रख सबते हैं ।”* 


भारतीय मत्री परिपद और प्रधान मत्री 


भारत में ससदात्मक प्रणाली दे प्रन्तर्गेत सघीय वार्यपालिवा वा दूसरा हिस्सा 
मत्री भण्डल है, जिसवा भ्रध्यक्ष प्रधान मती है। भारतीय मत्नी मण्डल की उत्पत्ति 
सविधान के वतिपय विशिष्ट प्रावघाना पर प्राघारित हैं। इग्लैण्ड में, मभी मण्डल 
का उदमव एवं समस्त वार्यप्रणाली प्ललिसित परम्परा पर प्राघारित हैं। भार- 
तीय राविधान वे प्रनुच्छेद ७४-७८ मे मत्री मण्डल बे संगठन बार्यों तथा मूल 
दायित्वों का उल्लेस मिलता है। प्रनुच्छेद ७४ वे भनुसार प्रधान भ्रीयी 
अध्यक्षता में एक मश्नी मण्डल होगा, जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों गे' लिए सलाह 
सथा सहायता देगा । 

प्रनुच्छेद ७५ (१) मे वणित है कि राष्ट्रपति प्रधान मत्री की नियुक्ति करता 
है । प्रन्य मग्रियों की नियुक्ति प्रात मनी पी सलाह के भ्रनुसार राष्ट्रपति यरेगा । 
इस अनुच्छेद के उपबन्ध २ वे झ्नुसार मत्रियों वा वार्य बाल राष्ट्रपति बी इच्छापर्यन्त 
रहेगा। इस सदर मे भारतीय सविधान वे' प्रन्तर्गंत सिद्धान्त एवं व्यवहार में मूल 
प्रन्तर पाया जाता है। ससदात्मक पद्धति वे प्रनुसार राष्ट्रपति बेवल उसी व्यक्ति 
को प्रघान मनी के पद पर नियुक्त बर सबता हैं, जिसको ससद वे निचले सदन मे 
बहुमत प्राप्त है। सविधान के भनुच्छेद ७५ (३) के प्रनुसार मप्नीमण्डल व सामू- 
हिक उत्तरदायित्व ससद के निचले सदन मे' प्रति है । सामूहिक उत्तरदायित्व वे” 
सिद्धान्त को सविधान द्वारा मान्यता प्रदत्त वरने के कारण राष्ट्रपति वे पास इरावे 
सिवाय कोई विकल्प नही रह जाता है वि उसी व्यक्त को प्रधान भश्री के पद पर 
नियुक्त किया जाय, जिसको ससद के निचले सदन (लोकसमा) मे बहुमत प्राप्त है, 
प्रन्यथा, किसी प्रन्य व्यकित को प्रधान मत्री नियुक्त करने से राष्ट्रपति द्वारा सामू- 
हि उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का अवश्य उल्लंघन होगा भ्रौर सप्ट्रपति पर सबि- 
घान े' उल्लघन करने के कारण महामियोग लगाया जा सकता है। प्रतएव, शाप्दून 
प्रति को प्रधान सन्री तियुकत करने वा अधिकार तो है, किन्तु इस श्रधिकार फा 
उपयोग ससदात्मक पद्धति के द्वारा निर्धारित सीमाओं वे' प्रन्दर ही किया जाना 
चाहिये । इसी प्रकार सविधान के प्रनुसार मत्रियों का वार्यवाल राष्ट्रपति की इच्छा 
प्र निर्मेर है किश्तु जय तव' मत्री परिषद को लोकसभा में बहुमत है, राष्ट्रपति 
उनको सवधानिक रूप से पदच्युत नही कर राकेगा । 





१. एम० यो० पायली-'इण्डियाल कान्स्टीट्युशन' १६६२, पृ० ३०८ । 
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दबापि कृतिपरय प्ररिस्चितियों से यब्ट्रपति को प्रधान मंत्री वो नियुक्ति बे लिए 
क्यो उपय्ोद में लाने का झग्रदवर मिद्र सकता है ॥ सर्वेप्रयस, यदि 
किसो एक रजपोविक्ष दच को स्पाट बहुमत प्राप्त न हो, सप्ट्रपर्ति 
उसे व्यक्त को प्रात मत्री के पद को ग्रहण करने के लिए झाम जिद कर सकता है, 
जिच॑क्षे दहूमंत पर आवारित एक सबुक्ठ मसत्रीमम्टच निर्माय करने को क्षतता 
प्राप्प हो गई है, परन्तु यहाँ रष्ट्रगति की स्वेच्छा नौमिठ है, क्योंकि सकते मत्री- 
मादच वा निर्माय विरित यडनीठिक दचो को इच्छा पर है, न को टाप्ट्रपठि को 
स्वेच्छा पर निर्मेर करठा है । 

दब लोकसभा झ बहुमत दल का नेठा झरना त्याव पत्र दे देवा है झौर यदि 
दत ने नेदृत्व के लिए संघर्ष है, या दत के नेटूत्द के खबप में किसी एक व्यक्ति का 
नाम निश्चित नहों क्षिया जा सकठा हो, ठो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति झपने विवेक 
छा उपयोग कर सक्रेया 4 मारउवर्ष में उरदूकठ दोतों प्रकाट को परित्यिवियाँ अमा 
दक् उत्पन नहीं हुई है। 

मंत्रियों की नियुक्ति ठया सकी परिषद के बठव के विए मो वन्ठुस्विति यह 
है कि राष्ट्राति प्रवान मत्री के पयमयें का पापत बरतने के लिए दाघ्य है । इसे 
मुटटा के सब ने छद्ध रिउक एड कातूडी साय यह है हि द साथे शक्त्वियाँ शप्ट्रपतरि 
मे निद्वित हैं, परन्तु राजतोंतिक एवं ब्यूदटारिक्त सत्य यह है कि यदि प्रयान- 
नत्रो को लोकसक्मा नबहुमउ प्राउ है, वो दे प्रविर र दास्दव मे प्रघात मत्री 
के ही हँ। 

मत्रियों के खबद ने संविदा के कविता अनुच्दे 
रखता झाजरुपक है। झनुच्छेद 3१ (४) के झनुतार सत्री का ५३ ग्रहय करने के पूर्व 
शय्ट्रपत्रि द्वारा उते प्रगव पद के कारों को वदिष्डपूर्वक एवं गापवीयदा से करन वी 
अप दियाई जाउरी । देवी पग्रनुत्द्धर के उसबन्त (५) के फनुसार यदि कोई सती 

माह तद् खगावार सम के हिसो की सदव का सदस्य नहों रहता है, ठो उसे 

प्रदच्युव किया जा सक्ेदा । अन्त में अनुच्छेद 3५ (६) के झनुसार रूत्रिदो दे वे दन 
ठधा मे खनयानुवार सम्॒द छे विपि द्वार विदयांरित किदे जा्ेंग्र प्लोर जब तका 


संउद इन्हें तिवा रिद न करे, इदक्षों संदिदान को दूसये प्रनुसूचो स दस्चिखिद रूप 
से दिया जायेगा । 














झौर हैं, जितिक्षों ध्यान भें 














उपईतत सदनों के इव बाउ का सके दिया जा चुड़ा है वि भारखोब मत्रौ- 
प्र राइ को कर्ष प्रयाती ऋा घुत्र उिदान्द--सादुहिर उत्तरदादित्व का सिद्धान्त 
है। इतर विद्धास्व के प्रचुक २ खत्रो सर्देवद लोकसमा के समझ अरसे उसस्व कार्यों 
के चिए सापुहिहइ रूप से उत्तरयदी है। से विद्न नि्ादाओं ने इस स्िद्धाल्य का 
स्पष्ट सूप झनुच्देद 3५ (३) नें व्यक्ठ करते ट॒ए इसे ऋास्दीय रखदीय पद्धति की 
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झ्राधार शिला माना हैं। प्रो० श्रीनिवासत था कहता है--परम्परानुधार 
सवार दे प्रसंग में जिसकी स्थापता सविधान द्वारा बी गई है, राष्ट्रपति की 
इच्छा वो ससद तथा मतदातागण वी इच्छा-छे प्रनुशार उपयोग में लाना 


होगा ॥/* 


सधीय मत्री परिषद का सगठन £ मत्रीमण्डल एवं मन्नी परिषद 
(केविनेट व मिनिस्ट्री ) 


इूस्लैण्ड में म्रीमण्डल तथा मश्नी परिषद में पश्रन्तर है। मत्तो परिषद एवं बृहत्‌ 
ससया है जिसमे लगभग १०० सदस्य होते हैं । इसम मत्रीमण्डल वे सदस्य, भ्न्यमत्री, 
सप्तदीय सचितर एवं श्रवर सचिव सम्मिलित हैं। मारत मे मी मश्नीमण्डल तथा मत्री 
परिषद में प्रस्तर है। मारतीय मभी-परिपद में मी समस्त मत्री गण तथा सरादीय 
सचिव होते है, जयबि मन्रीमण्डल में वेवल वेयीनेट स्तर वे मत्री ही हात 
हैं। भारतीय मत्री परिषद मे चार प्रकार के स्तरों के मब्त्रियों को मान्यता दी 
गई है. । 

सर्वश्रथम, वेप्रीनिट स्तर वे मत्री है, जो महत्यपरूर्ण मन्नालयों वे ग्रध्यक्ष है । 
इन केयीतेट स्तर वे मश्रियों द्वारा मश्नीमण्डल (केीनेट) वा निर्माण होता है । ये 
मत्रीमण्डल की बैठकों में सम्मिलित होते हैं। इनको २,२५० रपये प्रतिमाह वेतन 
श्रौर ५०० रपये प्रतिमाह भत्ता मिलता है । इनके साथ, इनको भ्रन्य सुविधाएँ 
उपल्स्प हैं ! 

द्वितीय, वतिपय राज्य-स्तर वे मत्री है, जो किसी ने रिसी प्रिमाय या उप 
विभाग के लिए उत्तरदायी हैं। परन्तु इनका स्तर वेयीनेट स्तर वे' मत्रियों से निम्न 
है । सामान्यत. ये मन्नीमण्दल वी बैठकों मे सम्मिलित नहीं होते हैं, जब तब कि 
उनेवो विशेष झामत्रण न दिया गया हो | ये ससद के प्रति उत्तरदायी हैं | इनवो 
केवीनेट स्वर बे' मत्रियों के सदूश २,२५० रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है; परल्तु 
इनको कोई भत्ता प्राप्त नही है ! 

तृतीय, वतिपय मरी उपमभी-स्तर के होते हैं । इनबा कार्य मत्नालय वे कार्यों 
में सहयोग या सहायता पहुंचाना होता है । इनवो प्रतिमाह 
पिलता है । 

चतुर्ये, उपमत्रियों से नीचे संसदीय सचिव होते है । उपमतन्नी एवं ससदीय सचिय 
किमी विभाग के प्रच्यक्ष नही होते हैं विन्तु इनका वार्य सश्रियों को, जितसे थे 
संबबित हैं, प्रशासरीय एवं ससदीय वार्यों में सहायता पहुँचाना है । ये मत्रीमण्डल 
की बेठनों में सम्मिलित नहीं होने हैं । 


हूं १,७५० रुपये वेतन 





१६ श्री एन० श्ीनियासत--ूर्वोक्त पुस्तक, पृ० २१८ । 


श्इ्८ भारतोय शासन झौर राजनीति 


विभिन स्तरों के मत्रियों के वेतन तथा भत्तो का निर्धारण ससद द्वारा पारित 
मत्रियों के वेतन एवं भत्ते का अधिनियम १६५२ (सेलेरीज) एण्ड अलाउन्सेज़ आफ 
मिनिस्टरस्‌ एक्ट १६५२) द्वारा क्या गया है। 

मत्री परिषद अपने अस्तित्व को लोक सभा के वहुमत समर्थन पर ही बनाये 
रख सकती है, और इस दरह अपने कायों तथा नीतियो के लिए लोकसभा के प्रति 
वाघ्तविक कार्यपा लिका होने के नाते सामूहिक रुप से उत्तरदायी रहेगी । 

मत्री परिषद की वास्तविक कार्यपालिंका के रूप मे सर्ववानिक स्थिति इस 
थात से झौर दृढ़ हो जाती है कि इसके सदस्य ससद सदस्य भी होगे गौर प्रत्यक्ष रूप 
से लोब समा के प्रति उतरदायी होये | यह देखा जा चुका है, कि प्रधान मत्री तथा 
अ्रन्य मत्रियों की नियुक्त राप्ट्रपति करता है, परन्तु इन भधिकारों का उपयोग 
राष्ट्रपति स्वेच्टापूबंक नही वर सकता है | सरकार के कार्यो तथा नीतियों के लिए, 
प्रत्यक्ष एवं प्राथमिक उत्तरदायित्व मत्री परिषद वा है । अत मी परिषद के 
कार्यो एवं शक्तियों का अध्ययन इसी प्रसंग मे वरना वाछ्धतीय ही नही, भपितु 
आवश्यक भी है । इस दृष्टिकोण से मारतीय मत्री परिषद तथा प्रिटिश मत्री मण्डल 
में कोई अन्तर नही है। 

इग्जैण्ड म, १६१८ में हालडेन समिति (ब्रिटिश सरकार के तत्र पर नियुक्त 
समिति) ने प्रपना प्रतिवेदत ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत क्या, जिसमे ब्रिटिश 
अत्रिमण्डल के कार्यो एवं शक्तियों का विश्लेषण क्या गया है। यह कहने मे कोई 
अनिशयोक्ति नही होगी कि भारतीय सविधान के अन्तर्गत संघीय मत्री परिषद 
के कार्य तथा शक्तियाँ, ब्रिटिश मत्रीमण्डल के हालडेन समिति द्वारा उल्लेखित 
कार्थो तथा शक्तियों के सदुश हैं। ये निम्नलिखित है -- 

(क) राष्ट्रीय नीतियो का अन्दिम रूप निर्धारण करना, जिसके पश्चात्‌ ससद 
के समक्ष इन्हे रखा जा सके । ससदात्मक पद्धति मे इस विपय के सबंध में कोई दो 
मत नहीं हो सकते, कि क्सी राष्ट्रीय विषय के सबब मे, राष्ट्रीय प्रगति तया 
सुरक्षा के दृष्टिकोण से नीति के निर्धारण का उतरदायित्व मत्री परिषद का ही 
होता है । साथारणतप्रा, कसी राष्ट्रीय उद्देश्य की उपलब्पि के लिए मत्री मण्डल 
द्वारा नीति का निर्माण होता है, तत्पश्चात्‌ ससद की स्द्ीइ़ति के लिए उबत नीति 
का निर्माण होता है, तत्पश्चात्‌ ससद की स्वीकृति के लिए, उत्व नीति को उसके 
समक्ष रखा जाता चाहिये, विशेप कर जब उक्त नीति को कार्यारिवित करने के 
लिए ससद द्वाश विधि निर्माण करना आवश्यक है । उदाहरण के लिए, जब राज्य 
के पुरर्गयठन आयोग द्वारा अस्दुद सुझावों का सघीय सनो परिषद ने एक नीति के 
रूप म स्वीकृत कर लिया कि भारतीय सच के राज्यो का पुनर्गठन एक नये झ्राधघार 
पर हो, तो इस नीति को कार्याविन्‍्त करने के लिए राज्य पुनर्भठन विधेयक ससद 
के समक्ष रखा गया जिसके फ्लस्वरूप १६५६ में ससद द्वार राज्य पुनर्गठन कानून 
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निर्मित किया गया । और इसी कानून के आधार पर राज्यों का एक नये आधार पर 
चुवर्भठत क्या गया । प्रतः प्रशासन को सही हुप से चलाने दे लिए विधि-निर्माण 
बरने की झावश्यक्ता होती है । मन्ी-परिषद सरकार के क्षेत्र मे वह क्डी है जो 
अग्नासत को तथा ससद को जोडती है, ग्रत टाप्ट्रीय नीति निर्माण को विधि द्वारा 
लागू करवाने म मंत्री परिषद कार्यपालिका तथा ब्यवस्थापिवा में सहयोग झौर 
समसखय स्थापित करती है । इस दृष्टिकोण से मत्री परिदद तथा ससद एक डूमरे 
पर क्रियात्मव एव प्रक्रियामक प्रभाव डालत है । मत्री-यरिपद समद म प्राप्त बहुमत 
वा ग्राथार पर समद को वार्यवाही को नियारि उद्देश्य वी दिया मे दॉप्टोय 
नीते को स्दीउन वरान के लिए प्रयास करती है ससद जनता की प्रतिनिधि मस्या 
हान के नाते, मती-परिपद क कार्यों एवं नीतिया पर झावश्यक नियन्त्रण रुपती है। 
इस तरह मनी परिषद एवं समद के सयधो का तनतातिक सन्तुलत, परस्पर भ्रवरोधा 
के ग्राधार पर स्थापित क्या जाता है । सम्रदात्मक पद्धति से इत ग्रवरोयों का 
दध रूप स्पप्ट रुप से देखा जा सकता है। 

ससद » झ्रधिवेशनो के दौरान साधारणतया प्रतिदिन, प्रश्न, स्थग्न प्रश्न 
आदि रखकर ण्यर्यंपालिका (मत्री परिषद) पर प्रतिदित का अ्रवरोध लगाया जा 
सकता है। 

ससंदीय प्रणाली म वायंप्रालिका पर मूल अ्यरोप या सामयित अवरोध 
मतदातागण द्वारा सामान्णत प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात्‌, आम चुनावों के समय 
उपयोग में लाया जा सकता है, जब मतदाताओ्रों को सरकार के कार्यों एवं 
नीतियो का परीक्षण करन वा परोक्ष ग्रयिकार प्राप्त होता है । यदि मतदातागा 
अ्रपने दायित्वों के प्रति सजग हैं, तो सरकार पर जनतात्रिक व्यवस्था में इसमे 
अधिक महत्वपूर्ण जनतात्रिक झ्वरोय प्राप्त होना कठिन होगा । आम चुनाव 
के समय मतदातागण न केवल ससद के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं, परन्तु 
पिछली मत्रों परियद (सरकार) के कार्यों तथा नीतियों का मूल्याक्न करते हुए 
यह निर्धारित करते हैं कि पिछती मनी परिषद को पुन सत्ता की बागडोर सौंपी 
जाये या नहीं । 

(ख) भारतोय मसदात्मक पद्धति में मत्री-परिषद का एफ महत्वपूर्ण कार्य 
सरवार एवं प्रशासन पर प्रमायशाली नियन्त्रण रसना है, जिससे मत्री परिषद द्वारा 
किम्रित कर महा दा अ्माशत कीडियो हर आह एलन हो चाक्ा ९ बत्वेका मन; 
यदि वह एक विभागाध्यक्ष है तो विभाग के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तर- 
दायी होगा । प्रत्येक मत्री, पर वास्तव में अपने विभाग सम्बन्धी उन नौतियो को 
कार्यान्दित करने का उत्तरदायित्व है, जिनका सम्पूर्ण मती परिषद का समर्थन 
खा, हो गया है । वस्तुतः मनो परिषद का सरकार एव प्रशाप्तन के सारे क्षेत्र मे 
सार्वमौम एवं विस्तृत नियन्त्रण रहता है ) नि सदेह झपने शक्तियों एव अधिकारों 


शैड० भारतोय शासन भौर राजनीति 


का उपयोग प्रत्यक मत्रो सम्पूर्ण मद्ी परिषद के निर्देशन में ही करेगा । किसी मी 
मत्री द्वारा इस सिद्धान्त के उल्लघन के परिणाम स्वरूप ससदीय पद्धति के ग्राघार- 
भूत दलीय प्रणाली के कठोर झनुशास्तत के सिद्धान्त पर झ्ाघात पहुँच सकता है 
और उससे सवधित मत्री को अपने पद पर से स्तीफा देने के लिए बाध्य क्या 
जा सकता है । 

(ग) मत्री परिषद का तृतीय काये श्रशासन के विभिन्न विभागों की क्रियाओं 
मे समस्वय स्थापित करते हुए, इन क्रियाश्रों को सीमाओं का निर्धारण करना है ! 
मत्री परिषद की यह भूमिका, उसको दास्तविक राष्ट्रीय कार्यपालिका होने के 
नाते प्राप्त है। यह सत्य है कि प्रशासन के विभिन्न विभाग पृथक्‌ इकाइयों के रूप 
में रहकर कार्य नहीं कर सकते हैं, नही इनको प्रशासन की पृथक्‌ या स्वतत्र इकाई 
माता जा सकता है। अनिवायंत सरकार के विमित्र विभायो मं पारस्परिक सहयोग 
होना आवश्यक है, अन्यथा प्रशासन के विखरने का डर हो सकता है । प्रशासन 
एक सम्पूर्ण इकाई है, और इसकी सफ़लता का दायित्व विभिन विभागों के पार- 
स्परिक सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने की क्षमता पर तिर्मर करता है। यदि 
कतिपय परिस्थितियों मं दो या दो से भ्रधिक विभागों के अ्रसहयोग के कारण 
राष्ट्रीय हित को हानि पहुंचने की समावता होती है तो सम्पूर्ण मंत्री परिषद की 
बैठक मे सवधित विभागों बे मतभेदो को दूर किया जा सकता है। इसलिए 
साधारणतया प्रशासन के निरीक्ष ण, निर्देशन, एवं नियन्त्रण के कार्य मत्री परिषद 
मे ही निहित हैं । 

उपर्युक्त तीन प्रकार के कार्यों के अतिरिक्त मत्री परिषद के एक प्रन्य कार्य पर 
प्रकाश डालता उचित होगा । 

(घ) राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था को सही रूप से सचालित करने का उत्तर- 
दायित्व मत्री परिषद का है। अत मत्री-परिषद, विश्येषकर वित्त मत्री का नियन्त्रण, 
राष्ट्र की वित्त व्यवस्था पर होना न केवल स्वाभाविक है, परन्तु भ्रावश्यक भी 
है। वित्त भत्री प्रति वर्ष वाधिवा बजट तैयार करता है, जिसमे वित्तीय वर्ष के 
झाय-व्यय का विवरण होता है । जव वजट ससद के समक्ष उपस्थित है, तव मनी 
परिषद उसमे परिवतंत करने की माय कर सकती है। दजट पारित होने के पश्चात्‌ 
इसका क्रियान्वय एवं समस्त दित्त व्यवस्था का सचालन मत्री मण्डल करता है । 
अत वित्त का नियन्त्रक भत्री मण्डल होता है । 


मत्रियों के विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व 


ससदात्मक पद्धति का मूल झाघार मत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त है । 
वास्तव में मत्रियो के उत्तरदायित्व का धिद्धान्त उस जनतात्रिक यत्र के सदृश है, 
जो एक झोर तो ससद तथा मत्री मण्डल मे और दूसरी ओर राष्ट्रपति तथा मत्री 


संघीय कार्यपालिका श्डर्‌ 


बरियद में सतदात्मक प्रणाली के अनुकूल भ्रावश्यक सन्तुलन स्थापित बरता है । 
यह स्पष्ट है कि ससदात्मत पद्धति मे कोई सर्वधानिव अ्वरोध इतना प्रभावशाली 
एवं व्यापक नही है, जितना कि मत्रियों क उत्तरदायित्व वा सिद्धान्त है बयोवि 
एक जजीर के रूप में इस सिद्धान्त द्वारा, ससदीय जनतानिक प्रणाली वे! चार 
स्तम्मा-राष्द्राध्यक्ष, मत्री परिपद, ससद एवं मतदातागण को पारस्परिक जनतानिक 
सम्बन्धों से जोडा जाता है। ससदात्मकः पद्धति मे मन्त्रियो के निम्नलिखित चार 
विभिन प्रकार के उत्तरदायित्व हैं । 


तकनीकी या झऔपचारिक उत्तरदायित्व 


ग्रौपचारिक रूप से, ससदात्मर पद्धति मे प्रत्येव' मन्नी का उत्तरदायित्व राष्ट्रा- 
ध्यक्ष हे प्रति होता है। प्रिठिश ससदात्मक प्रणाली में सम्राट वे भ्रधिकारों पर 
प्रकाश डालते हुए, वाल्टर वेजहाट ने कहा था कि सम्राट्‌ के सरकार वे सवध में 
केवल तीन प्रकार के अधिकार हैं, (क) परामर्श देने वा प्रधिकार, (ख) प्रोत्साहित 
करने का अधिकार, झौर (ग) चेतावनी देने का झ्रधिकार । 
सरकार के सवध मे ब्रिटिश सम्राट्‌ के कोई निर्देशक वार्य नही है, परन्तु इसने 
बावजूद भी, मंत्रियों का उत्तरदायित्व औपचारिक रूप से सम्राट वे प्रति होता 
है । प्रिटिश सरकार को ब्रिटिश सम्राट साम्राज्ञी वी सरकार कहते है । प्रिटिश 
सरफार (मत्री परिषद) प्रपने पद पर सम्राट्‌ या साम्राज्ञी के प्रसाद-पर्यन्त रहते है । 
इसी तरह मारत के सविधान के अनुच्छेद ७५ (२) के अनुसार मनी अपने पद पर 
राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्‍्त तक ही रहेगे। परन्तु ससदात्मक प्र णाली में, सरवार तथा 
शासन के क्षेत्रा में राष्ट्राष्यक्ष की प्रस॒नता से तात्पय है, ससद की इच्छा । अतएव 
मनियो का उत्तरदायित्व राष्ट्राष्यक्ष के प्रति केवल औपचारिक ही है । झपचारिक 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का प्रप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिम्ब भारतीय सविधान के 
प्रनुच्छेद ७८ (प्र) के अनुसार प्रधान मन्री का यह्‌ क्तंव्य होगा कि राष्ट्रपति को 
मत्री-परिषद के सारे निणर्यो, जो सघ के मामलो वे प्रशासन एवं विधि-निर्माण 
अस्तावों के सबध मे है, अवगत कराये यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहता है। इसी 
प्रनुच्छेद के उपबन्ध (व) के अ्रनुसार, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है, तो प्रधान 
मत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को सघ मामलों के प्रशासन एवं विधि 
संबंधी प्रस्तावों पर सूचना दें । इसी अनुच्छेद के उपबन्ध (स) के अनुसार, यदि 
राष्ट्रपति यह चाहता है तो प्रधान मत्री का यह क्तंव्य होगा कि किसी ऐसे मामले 
को, जिस पर एक मत्री ने निर्णय ले लिया है, परन्तु जिस पर भत्री परिषद ने 
विचार विमर्श नही क्या है, मतती परिषद के विचारा् रखे । नि सदेह, अनुच्छेद 
७८ उपबन्ध (झ) (ब) एवं (स) में ससदात्मक पद्धति की कतिपय भूल परम्पराग्रो 
को समावेशित किया गया है, जिनके माध्यम से, ब्रिटिश सम्राट्‌ के सदूश मारतीय 


रैडर भारतोय शासन झोर राजनीति 


राष्ट्रपति का सरकार के सवथ मे परामश देने, प्रोत्साहित करने तथा चेतावनी देने 
के ग्रधिकार प्राप्त होते हैं। इत अधिकारों के आधार पर राष्ट्रपति सरवार के 
पराम्शदाता, मित्र, श्रालोचक एव दार्शनिक के रूप में अपनी भूमिका तिभा 
सकता है। 


व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धारत 


इग्लैण्ड के ससदात्मक प्रणाली मे, सतरिया के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त 
की उत्पत्ति मत्री मण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के पूर्व हुई है । प्रो? 
डायमी के अनुसार व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के दो अर्थ हैं। प्रथम ब्रर्थ 
यह है कि कानून की दृष्टि स सम्राट्‌ के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता, जिससे 
यह तात्पय॑ है कि सम्नाद्‌ द्वारा कार्यप्रालिक से सवधित क्ये गये कार्यों के लिए 
सम्राट के हस्ताक्षर के साथ किसी मत्री के हस्ताक्षर वा होना आवश्यक है । 

द्वितीय श्रय॑ यह है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मत्री का उत्तरदायित्व ब्रिटिश 
संसद के निचले सदन, का्मन्स समा, के प्रति है। फ्लस्वरुप यदि कामन्स सभा 
किसी मी के प्रति अविश्यास व्यक्त करे तो मंत्री अपने पद से स्तीफा देगा । 

भारत के सविधान मे, मत्रियो के ध्यक्तिगत उत्तरदायित्व के लिए कोई ग्राधार- 
भूत लिखित प्रावबान नही है। मारन के अर्द्ध विकसित देश होने के नाते यह उत्तम 
होता, यदि सविधान के निर्माता इस विषय पर सविधात में विशिष्ट रुप से 
प्रावबान रखते । व्यक्तियत रूप से मत्रियो पर यह एक महत्वपूर्ण सवेधानिक ग्रवरो व 
होता । चूंकि इस विषय पर सविधान म॑ लिखित प्रावधान नहीं है, इस कारंण यह 
उचित होगा कि इस विपय के सम्यन्ध मे एक स्वस्थ परम्परा विकसित हो । परन्तु 
भारत की राजनीतिक प्रणाली में पिद्धो बुद्ध वर्षों मे, कतिपय उदाहरणों वे 
ग्राधार॑ पर यह कहा जा सकता है कि इस विपय पर अत्यन्त ही कम विचार क्या 
गया है। यट सत्य है कि आधुनिक समय मे, सरकार वी क्रियाग्रा बी जटिलता 
एवं व्यापक्ता क बारण प्रत्येक मत्री के निर्णय के लिए अन्तविभागीय, विचार- 
विमर्श झ्रावश्यक है । इस दृष्टि से मत्री के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के प्रश्न को 
इस झ्ाघार पर जाँचना चाहिये कि क्सि सीमा तक मनी स्वय दोपी है । यदि मत्री 
का व्यक्तिगत दोप ससद मे स्पष्ट हो जाता है तो उसे स्तीफा देने मे कोई सकोच 
नही होना चाहिये । इग्लेण्ड म पिछले कुछ वर्षों म व्यक्तियद उत्तरदायित्व के 
आधार पर मत्रियों ने व्यक्तिगत भूल, जैसे वजट प्रस्तुत होने के पूर्व वजट सवधी 
वातो को प्रकट करना, व्यक्तिगत अष्टाचार या सरकार की खुली आलोचना के 
कारण स्वीफ़े दिये 4 सर सेम्युल होआर ने, १६३५ के होप्र-लवाल समभौते में 
मूल होने के कारण अपना पद त्याग दिया, क्योंत्रि वे उस समय विदेश मत्री थे 


सधोष कार्य पालिका परे 


और उन्होंने फ्रान्स के प्रवान मत्री लवाल के साथ इदलो-इथापिया दे युद्ध के 
दौरान, यह गोपनीय समझौता किया वि युद्ध का अन्त वरन के लिए द्राया इथा- 
पिया इंटली को दे दिया जाय । 

श्री हयु डात्टन न जो वित्त मत्री थे, बजट प्रस्तुत करन क पूर्व, १६४६ में 
वजट सबधी बुद्ध बाता क प्रकट हो जाने व कारण अपना स्प्ीफा दिया। इसी तरह 
युद्ध मत्री जान प्राफयमा का, कीलर काण्ड के प्रसग मे १६६३ मे अपना स्तीफा 
दता पड़ा । 

मारत म॑ भी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के दृष्टिकाण स कतिपय मत्रिया न 
ग्रपना पद स्वय त्यागतर राजनीतिक नै तिवता, एवं परिपकवता वा परिचय दिया । 
श्री लालबहादुर शास्त्री न एक रेल दुघटना हाने के तुरत बाद रेल मंत्री स त्याग 
पत्र दे दिया । थ्री घागल्ा न, सरशार की मापा सवधी नीति पर मतमेद हान से, 
शिक्षा मंत्री का पद ध्याग दिया | भारतीय मजिया द्वारा व्यक्तिगत मूल के कारण 
प्रपना पद त्याग करन के मामल प्रिठिश परम्परा की तुलना म श्रपवाद हैं, न कि 
परम्परागत व्यवहार वे द्यातक है। कइ मामलो म मत्री भूल प्रकट होन पर भी ग्रपन 
पद पर बिता सकोच दे दृढ़ वत रहे । डा० बे० वी० राव वा क्यन है--' वे १ई 
व्यक्तिगत मूलें, जिनके परिणाम स्वरूप इग्लेण्ड म निश्चय ही मन्रिया न व्यक्तिगत 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के ग्राधार पर त्याग पनर दिय, भारत म दया दी जाती 
है, जब प्रधान मती (संसद मे) खडे हीकर घापणा करता है कि बह सारी जिम्म- 
दारी अपने वथा पर लेता है । जिसका तात्पयं यह होता है फ़ि प्रधान मनी वे 
व्यक्तिगत प्रतिष्य तथा उसके बहुमत दल की शक्ति का पूर्ण उपयोग उस विषय 
पर भागे विचार विमर्श को राकने के लिए क्या जायेगा । हम यह महसूस करत 
हैं कि सविधान निर्माता ने फ्रान्स के चोये गणतन के सदृश, यदि संविधान भर 
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को समावेशित क्या होता, तो यह उपयुक्त 


होता ॥/१ 
पारस्परिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त 


मंत्री परिषद एक इकाई होती है अत , मजियों स पारस्परिक एकता तथा 
संगठन झनिवाय है । वास्तव मे मत्री-परिषद का अस्तित्व तब ही वया रह सकता 
है, जब मत्री गण पारस्परिक सवंध के इस सिद्धान्त वे अनुकूल श्रपना श्राचरण 
रखें कि या तो हम सब साथ-साथ ही तेरेंगे या सव साथ हो डूब जायेगे । मत्री- 
परिषद के सदस्यो में एकता और सहयोग ही उत्तकों दृढता तथा स्थायित्व का 


१. के० घो० राव--'पुर्वोकत पुस्तक, पृ० ७०-७१ ॥ 


६3, 3. भारतोय शात्तन शोर राजनीति 


आधाइ है। सम्पूर्ण मदी-परिपद को एक सयुक्त मोचे के रूप मे कार्य करना 
आवश्यक है, अन्यथा पारस्परिक फूट होने से मदी-परिपद विखर सकती है । 
पारस्परिक उत्तरदायित्व की मावना से मत्री-परिपद के झन्दरिक संगठन में एक 
रुपता एवं एकता स्थापित होती है, जो राजनीतिक मच पर विरोधी दलो के 
सामना करने के लिए अ्रति-ग्रावश्यक है । 


सामूहिक उत्तरदायित्व 


मजी-परिपद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त से यह अमिप्राय है कि 
असदात्मक पद्धति में नत्री-परियद एक इकाई के रूप में अपने कार्यों तथा नीतियों 
के लिए प्रत्यक्ष एप से ससद वे निचले सदन लोक्समा और प्रप्रत्यक्ष या झ्तिम 
रूप से मतदातागण के प्रति उत्तरदायी है | मंत्री-परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व 
के सिद्धान्त के ग्राधार पर ही ससद में, मनी-परिपद के कार्यों का लेखा-जोखा 
लिया जाता हैं, जो सत्तास्ढ दल पर एक महत्वपूर्ण जनतात्रिक प्रवरोध है । इसी 
प्रकार, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर प्रति पाँचवें वर्ष (या 
इससे पूर) आम चुनाव के दोरत, मठदातागण को मी मत्री परिषद (सरकार) के 
कार्यों बा लेख/ जोखा लेने का झक्‍्मवसर श्राप्त होता है । यह ससद्ात्मक पद्धति में 
कार्यपालिका पर सामयिक अवरोघध के सदृश है । पूर्व मे, मारत के सविधान मे 
अनुच्छेद ७५ (३) के अन्तर्गत मत्री-परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त 
का उल्लेख क्रिया गया है। ब्रिटिश सविधान में इस सिद्धान्त को एक सर्वधानिक 
परम्परा के रुप में मान्यता दी गई है। सक्षेपर मे, इस सिद्धान्त से यह तात्पयं है 
कि मत्री परिषद के स्थायित्व के लिए उसे लोक समा का विश्वास प्राप्त रहना 
आवश्यक है और मंत्री परिषद के प्रति लोक सभा के विश्वास को ग्रमिव्यक्ति 
बहुमत द्वारा उस सदन मे होती है । 

यहाँ यह ज्ञात करना उपर्युकतत होगा कि किन साधनों द्वारा सामूहिक उत्तर- 
दायित्व के सिद्धान्त को लागू किया जाता है। डा० ग्रम्पेतकर ने इस संदर्भ में 
सविधान समा मे कहा था- केवल प्रधान मंत्री के अनुमोदन के माध्यम से ही 
सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को कार्यान्वित क्या जा सकता है । मेरे विचार 
मे, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को दो सिद्धान्तों के लागू करने से ही 
कार्यान्वित किया जा सकता है। एक तो यह कि किसी भी व्यक्ति को, बिता 
प्रधान मंत्री की सलाह के सत्री-परियद पर मनोनीत न क्या जाये । दूसरा 
सिद्धान्त यह कि किद्सी मी व्यक्ति को मत्रोन्‍्परिषद के सदस्य के रुप मे न रखा 
जाये, यदि प्रवात भत्री कहता है कि उसे पदच्युत कर देना चाहिये । उन परि- 
“स्थितियों में ही जब मत्री-परिषद के सदस्यो को उनको नियुक्तित तथा उन्हें 


संघीय छार्पपालिका श्ष्श्‌ 


पदब्युत करने के दोगे मामवों में प्रघात सन्नी यो नियन्त्रण भे रसा यया है, हमारे 
सामूहिक उत्तरदायित्व वे धादर्श को प्राप्त तिया जा सकता है।* 

इसी मुद्दे पर प्स्तश डातते हुए डा० पायत्री बा महना हैं-- इस तरह 
शायुहित उत्तरदायित्व के सिद्धांत वा क्रिया वय मत्रियों को उमबरी नियुक्ति भौर 
वदच्युति के! सबय से प्रधाव सत्री बे तियात्रण मे रखने के द्वारा ही समय हुआ 
है। * सराद वी बाय प्रणाली वे तियम १६५० (दि झत्स श्राप प्रोगेज़र एण्ड 
बन्डक्ट श्राफ विजनेसेज) वे श्रनुसार मग्री मण्टल वे सामूहिव' उत्तरदायित्व मे 
दिद्धा त वी पुष्टि बरते हुए यह उल्वेख किया गया है कि पूरी मत्री-परिपद के 
विरुद्ध म्विश्वारा प्रस्ताव रसा जा रावत है । 

भारत मे व्यायहारिव दृष्टिकोण रे सामूहिय' उत्तरदायित्व वे! सिद्धा'त वे' 
सबंध में बुछ बाघाएँ हैं । भारत वी झ्रधिकाश जनता श्रापढ़े है। ऐसी स्थिति मं 
मतंदायाग्रो प्री शासदात्मव' प्रणाती वे मुल सिद्धान्तो सबंधी प्रमभिज्ञता थे फत« 
स्वष्ठप कदाचित रासद में राजनीतिब' सन्तुत॒त्र राही रूप से के रह थाये । उदाहरण 
स्वरूप ऐसी स्थिति रासद में उत्पन्न हो सक्‍ती है जब किसी एव ही दन वो 
इतना भारी बहुमत शासद में प्राप्त हो कि प्रतिपक्ष बे दवा वी स्थिति नाममाश्र 
की रह जाये | भारतीय राजनीति भे प० नेहरू वे समय मे १९५० से १६६४ तथः 
देशा गया वि वाग्रेस ने बहुमत वे वारण रासद मे दलीय ल्थिति एवं तरफ बी 
श्रसतुलन भ्रवस्‍्था में रही । १६७१ मार्च में हुए श्राम चुनाव में पुन बाप्रेश को 
श्रीमती गाधी थे नदृत्व में लोक' समा मे ग्रत्यधिवः बहुमत प्राप्त हो गया । स्वस्थ 
ससदात्मब पद्धति वे' अनुसार ससंद मे राजनीतिव दलो वो स्थिति में रास्तुतन 
होना आ्रावश्यय' है ग्रोर यह भी श्रावश्यवा है वि' राजनीतिय दलों थी राख्या 
तीन से श्रधिषः न हो । यहाँ पर मतदाताओ्रो ये दायित्वों बे' महत्व था प्रामभारा 
मित्रता है वयोत्रि' यदि ये श्रपने मत वा उपयोग इस तरह बरें, जिससे पि 
स्थानीय, प्रप्रजायातिय', राम्टू-विरोबी बातो तथा धामितर भ्रन्य विश्वासों मे डबे 
रहने थाने राजनीतिब' दलों वी श्रपेक्षा राप्टीय, पर्म निरवेक्ष तथा जनतामरिव 
सिद्धाता मे पिश्यास बरने थाले राजनीतिक दलो वो ही उनने' मत प्राप्त हो तब 
ही स्वस्थ प्रजायव का विकास हो सता है। ससद से यदि वेवल दो या तीय 
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि विर्बातित होते है श्रीर सतताधारी दल वा बहुमत 
इतना प्रधिक नही है कि प्रतिपक्ष दल या स्वस्थ प्रावाक्षाओ वो रोंद सके, ऐसी 


१ थो० प्रार० श्रम्येदकर-का स्टोट्युशन, प्रसेम्यलो डिब्रेद्स भाग ४ पू० 
११५६-६० ॥ 
२ एम० बी० पायसी-पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १७६। 
१० 


श्षद भारतोय शासन हर राजनोति 


स्थिति मे मत्री-परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का सही रूप से 
उपयोग होगा । और सरकार पधपने कार्यों तथा नोतियो के लिए ससद के प्रति 
सजग और जागरक रहेगी! परन्तु मां १६७१ मे सम्पन्न हुए राम चुनाव के 
परिणामस्वरूप श्रीमती याधी के नेतृत्व मे काग्रेस (नई) को पुन प० नेहछ के 
जमाने की ठोस तथा अगाध वहुमत लोक समा मे प्राप्त हप्रा है, जबकि प्रतिपक्ष 
दलो को जिनकी झ्धिक सख्या होने के कारण प्रत्येक दल को वाग्रेस की तुलना मे 
केवल नाममात्र के स्थ्यन लोकसमा म प्राप्त हुए हैं। प्रतिपक्ष के आपस मे अनेक 
दलो मे विभाजित होने के कारण, मारतीय राजनोति की सदसे बडी कमी श्राज 
भी एक स्वस्थ एवं दृढ़ प्रतिपक्ष को अनुपस्यिति है। यह विदित रहे कि एक 
स्वस्थ एवं दृढ़ प्रतिपक्ष द्वारा ही, ससदात्मक पद्धति म सामूहिक उत्तरदायित्व के 
सिद्धान्त का वास्तविक रूप से क्रियान्वयन कराया जा सकता है। 

सक्षेप मे उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के 
सिद्धान्त के व्यावहारिक उपधोग के लिए निस्तलिखित दो उह्रावश्यक्ताएँ हैं -- 

सर्वप्रथम, मत्री परिषद के निर्माण तथा विघटन के श्रघिकार प्रधान मत्री में 
ही निहित हो। प्रधाव भत्री की इच्छानुसार ही प्रन्य मत्री की नियुक्ति तथा 
पदच्युति की जाय । 

द्वितीय, सरकार को जागरुक तथा सजग रखने के लिए, जिससे सामूहिक रूप 
से वह अपने दायित्वों को निमा सके, ससद मे एक ठोस तथा सुदृढ़ प्रतिपक्ष विरोधी 
दल हो, जिसकी श्रनुपस्थिति मे सरकार लापख्वाह, भ्रक्षम तथा निरकुश न बन 
सकेगी । 


प्रधान मत्री एवं मत्री परिषद 


भारतीय ससदात्मक प्रणाली मे, इग्लेण्ड के समान प्रधान मत्री का अत्यधिक 
महत्व है । दोनों देशों म प्रधान मंत्री की सर्वधानिक स्थिति तया शक्तियों मे 
समानता पाई जाती है, परन्तु उत्पत्ति के दृष्टिकोण से दोनों में कुछ अन्तर है । 
ब्रिटेन के प्रघात मत्री के पद की उत्पत्ति, व्विटिश सर्वधानिक इतिहास की एक 
रोचकपूर्ण घटना पर झाघारित है। सन्‌ १७१४ मे सामाज्ञो ऐन की मृत्यु के पश्चात्‌ 
इग्लैण्ड की राज गदुदी हेनोवर के राजकुमार जाऊं को प्राप्त हुई । जाजें, श्रग्नेजी 
मापा, रीति रिवाज एवं राजनेतिक परम्पयाओों से अ्रतमिक्ष थे । साग्रादी ऐन के 
समय तक भत्रीमण्डल की अध्यक्षदा सम्राद्‌ या साआज्ञी द्वारा होती थी । परन्तु 
जाजे की झनभिज्ञता के कारण, सवसे वरिष्ठ मत्री को अध्यक्ष मानने की परम्परा 
स्थापित हुई। झतएव जाजं प्रथम के समय रावर्ट वालपोल इग्लेण्ड के प्रथम प्रधान 
मत्री, भपनी वरिष्ठता के कारण बनें। वास्तव मे प्रघान मंत्री पद का उल्लेख 


ञ] 


के 
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प्रिटिश संविधान में लिखित रूप से कही भी नहीं है । न ही १६०५ तक इस पद 
का उल्लेंस किसी कानन में पाया जाता है। १६०४५ में प्राथमिकता क्रम को 
निर्धारित करने के लिए एक प्रध्यादेश पारित किया गया, उसके प्रन्तर्गत प्रवात 
मंत्री को पाँचवोँ स्थान दिया गया। यह प्रथम कानून था जिक्षमें प्रघान मंत्री के पद 
को सर्वप्रपम लिखित रूप से मान्यत प्रदत्त की गई । बेतन निर्धारण के दृष्टिकोण से 
ब्रिटिश संसद ने क्राउन के मंत्रियों संबंधी श्रधिनियम १६३७ में प्रधान मत्नी पद 
का उल्लेस करते हुए, यह निर्धारित किया गया है कि प्रधान मश्नी का बेतत 
१०,००० पौण्ड प्रति धर्ष होगा । 

श्रतः इगलैण्ड के प्रधान मन्नी के पद का झ्ाघार ब्रिटिश सविधान वी एक 
परम्परा के रूप में है । जिसके श्राधार पर बहुमत दल के नेता को ही प्रधान मंत्री 
के पद पर नियुक्ति किया जाता है । 

भारतवर्ष में प्रधान मंत्री के पद का उल्लेस संविधान के भ्नुच्छेद ७४ (१) 
में पाया जाता है, जिसके भ्रनुसार राष्ट्रपति को परामशे देने के लिए मत्री परिषद 
का प्रावधान किया गया है । मंत्री परिषद की अध्यक्षता का दायित्य प्रधान मंत्री 
में निहित किया गया है । 

भारत के संविधान के श्रन्तर्गत, जैसा देखा जा चुका है, प्रधान मंत्रो की 
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परन्तु साधारणतया राष्ट्रपति का यह प्रथ्ि- 
कार नगण्य है, व्योंकि राष्ट्रपति प्रधान मंत्री के पद के लिए उस्ती व्यक्ति को 
प्रामंत्रित करेगा जिसको संसद में बहुमत दल का नेता माना गया हो; प्रर्यात्‌, 
लोकसमा में बहुमत प्राप्त दल के वरिष्ठ नेता को ही उसे प्रधान मंत्री के पद पर 
नियुक्त करना होगा । 

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के तुल्य, मारत के प्रधान मंत्री का भारतीय संसदात्मक 
पद्धति में भत्यधिक महत्व है ! हेराल्ड लास्की का, श्रिटिश प्रधान मंत्री के लिए 
यह कहना है कि, “मंत्रों परिषद के निर्माण का वह केर्द्र बिन्दु है, मंत्री परिषद 
के जीवन का वह केन्द्र बिन्दु है प्रौर मंत्री परिषद के मृत्यु का केन्द्र बिन्दु है।”* 
* वास्तव मे प्रधान मप्री, मंत्री-परिपद का केन्द्र बिन्दु ही नहीं है, परन्तु वह 
सम्पूर्ण राष्ट्र का केर्द्र बिन्दु है, जैसा प्रोड्जञ कहते हैँं--/स रकार राष्ट्र का स्वामी 
है, श्रीर वह सरकार का स्वामी है ।” २ 

प्रधान मंत्री के संबंध में कहा गया है कि वह 'समकज्षों में सर्वश्रेष्ठ” है 
(श्र ग्राधः ए०७) परन्तु रेमजे मूर का कहना है कि प्रधान मंत्री के लिए 





१- एच० जे० लास्की-पार्लियामेन्टरी ग्रव॑मे'ट इन इंग्लेप्ड, १६३८, पृ० 
श्२८। 


३५ एच० प्रार० प्रीब्ध-'द प्लिटिश काम्स्टोट्युशन! १६५१ पृ० १०८-६ । 


श्थय भारतोय शासन भौर राजनोति 


उप्ृक्त शब्द अर्थहीन साबित होते हैं, जबकि उसमे अपने सहयोगियों को नियुक्त 
तथा पदच्चुत करते की अत्यविक झक्तियाँ निहित है । सर आइवर जेविर्त का 
कहना है कि, “ प्रधान मंत्री केवल समकक्नो मे सर्देश्रेष्ठ ही नहीं है, दह उस सूर्य 
के दुल्य है, जिसके चारो ओर नक्षत्र पसिमा करते हैं ।”*९ 

प्रवान मंत्री की महत्वपूर्ण संदेघानिक स्थिति के सवब में प० नेहरू ने जुनाई 
३०, १६५६, में कहा था--“मैं जानता हूँ कि प्रधान मत्री के क्या कर्तंव्य हैं और 
संविधान के प्न्तर्यत प्रयात मत्री उस वील के सदृश है जो सरकार रूपी चक्र वी 
घुरी पर लगी है भोर चक्र को गिरने से रोके रहती है //* सर विलियम बर्नेन 
हारकोर्ट ने ब्रिटिश प्रघान को जगमगाते सितारों के मध्य चस्द्रमा की उपमा दो 
है (फट अटा!व5 7.प्णड 37075) प्रधान मी की सर्वधानिवा स्थिति का 
महत्व उसकी विभिन्न शक्तितियाँ के आवार पर ज्ञात क्या जा सकता है । ये विस्व- 
पिखित हैं । 

संत्री परिषद के सवध से--पूर्वे मे इस विषय पर बल दिया जा चुका है, कि 
संसंदात्म। सरकार के मूल सिद्धान्त सत्री-परिषद के सामूहिक उत्तरवायित्व के 
सिद्धान्त के सही क्रियान्वयन के लिए यह श्रावश्यक है झि मत्रियों बी नियुक्ति 
तथा उन्हें पदन्मुस्त करने का अधिकार वास्तव मे प्रघात मत्री में निहित हो । 
अतः ब्रिटेन के प्रधान मत्री के लिए यह उचित ही कहा गया हैं कि वह अपने 
समूह (मत्री मण्डल) के सदस्यों को स्वेच्छा से ग्दलन्वदल सकता है। वस्तु स्थिति 
यह है कि प्रात भत्ती ही सत्री-परिपद कय निर्माण करता है। सआट दाय 
अत्रियों की नियुक्षित करा अधिकार केवर औपचारिक ही है | परन्तु इस अधिकार 
का उपयोग प्रधान समत्री निरकुश रूप से नहीं कर सकता है। प्रघान मत्री को 
मत्रियों की नियृक्तियों के सदध में अनेक तत्वों को ध्यान में रखना होगा ॥ उदा- 
हरण स्वरूप दलीय एकला, मोगोलिक प्रतिनिधित्व परम्पराएं एवं राजनीतिक 
स्थिति आदि तत्वों को मत्रियो की नियुक्ति करते समय प्रधान मन्री को प्रपने 
ध्यान में रखना हागा। ग्रत प्रधान मज्ी स्वेच्छा से तो इम भ्रप्रिकार का उपयोग 
कर सकता है, प्रसन्‍तु जैसा डा० फ़राइवर ने कहा है--दह कसर (जर्मनी के विरदुग 
शासक) के सदृश्य नहीं है, इसम कोई सदेह नही है कि अ्रल्तिम निर्णय प्रदान मत्री 
के हाथ में हो है । विमायो का, भत्रियों मे विवरण करने का अधिकार भी प्रधाव 
मत्री का ही है उदाहरण स्वरूप श्वीमती गाधी ने मा १६७१ के आम चुताव 
के पश्चात जिसमे उनको लोकसभा में विद्याल बहुमत प्राप्त हुआ विभाग का 





१- भाई० जँनिस्ड-केदोनेट ग्वेमेज्ट, १६४१, पृ० १८३॥ 
२० प० वेहूू--द ट्रिब्युन, जुलाई ३१, १६५६ ॥ 


संघीय कार्यपालिका श्ष्ट 


विवरण अपने निर्णयानुसार विया | इस मामले वे प्रसंग में भी प्रधान मंत्री पर 
बतिपय तथ्वों का प्रभाव रहता है । दल वे कतिपय सदस्यों वे प्रमावशाली, एवं 
जनता द्वारा प्रबल रूप से समथित होने के कारण, इन सदस्यों पी इच्छाओं को 
ठुकराया नही जा सकता है ! श्रीमती गाधी की मत्री परिषद में, जिसवा निर्माण 
मार्च, १९७३, मे हुआ, शी जगजीवनराम, प्रतिरक्षा मत्री, श्री चव्हाण, वित्त मभी, 
श्री स्वणस्रिह, विदेश मन्नी, एवं श्री फक्रूद्दीन भ्रहमद, खाद्य मन्नी, पुर मियुवत 
किये गये | इस तरह विभागों वे. वितरण बे' समय दल वे सदस्यो वी वरीयता 
तथा प्रभाव का ध्यान रखा जाता है । 

प्रघान स्री विसी मन्री वे कार्यों या श्रावरण से असतुष्ट होने वे कारण उराते 
त्यागपत्र माय सकता है। जैसा श्रीमती गाँधी ने उप प्रधान मन्नी एवं ततवालीयक 
वित्तमत्री श्री मोरारजी देसाई को १६६६ मे मी परिपद पर से इस कारण से हटा 
दिया कि वे उनकी विल सवधी नीतियों से सन्तुष्ट नहीं थी। यदि मश्री प्रधान सत्री 
से मतमेद होने पर भी त्यागपत्र नही देता है तो प्रधान मन्नी उस मत्नी को पदच्युत 
करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। १० नेहरु वे कार्यपाल में श्री 
श्यामाप्रसाद मुकर्जी, श्री सी० डी० देशमुख भौर श्री टी० टी० छृष्णाचारी ने भौर 
श्रीमती गाधी वे बायंबाल मे श्री चागला, श्री पुनाचा एवं श्री जयसुफ़॒लाल हाथी 
भ्रादि मत्रियों से प्रधान मत्री से मतभेद के बारण त्याग पत्र दिये थे । 

प्रधान मत्री वो किसी भी मत्री की पदोनति या पदावनति का भी प्रधिवार 
है। श्रीमती गाँधी ने १६६७ के भ्राम चुनाव वे' पश्चात्‌ श्री दिनेशतिह को राज्य 
भी से केप्रीनेट स्तर के मत्री (विदेश मत्री) बे पद पर नियुक्त विया | 

प्रधान मन्नी सन्नी-परिषद का प्रध्यक्ष या समापति होता है। उसके' द्वारा ही 
मत्री-परिषद वी कार्य सूची निर्धारित थी जाती है । मन्नी-परिपद की सारी गति- 
विधियों एवं कारंवाई वा सचालन प्रधान मत्री ही वरता है। यद्यपि मश्नी-परिषद 
के निर्णय मतदान के भ्राघार पर ही लिये जाते हैं, प्रधान मश्नी व प्रमाव एव सलाह 
बहुमत निर्णय पर पहुँचने के लिए निर्णायक होते हैं । मत्री-परिपद वे प्रध्यक्ष वे नाते 
प्रधान मत्री का एवं महत्वपूर्ण वर यह है वि' मंत्री परिषद में एवता तथा घुदुढ़ता 
बगयम रफ्ते क्योि' मंत्री परिषद के अस्तित्व का श्राधार निम्नलिखित सिद्धान्तों मे 
निहित भावना म पाया जाता है। हमारा प्रस्तित्व इसलिए है विः हम सब एक 
हैं, विभकत्र होने पर हमारा अ्रस्तित्व नष्ट हो जायेगा/, भौर हम सब एवं साथ 
तैरते हैं या सब साथ-साथ डूबते हैं ।' इस एकता की भावना की सुदृढता प्रघोन 
मंत्री ने दक्ष नेतृत्व पर ही निर्भर है । यह स्वामाबिक है कि बुछ परिश्पितियों मे 
कतिपय मन्नियों या विभागो मे मतभेद उत्पन्न हो जाये, ऐसो परिस्थिति मे प्रधान 


मत्री अपने नेतृत्व, व्यवितगत तथा मध्यस्थता से स्थिति को सुधार वर पुन एकता 
स्थापित कर सकता है । 


संधोय कार्यपालिका छ्र 


राष्ट्रपति एवं मत्री मण्डल के मध्य कडी के हप मे 
प्रधान मनी की भूमिका 


प्िदिय समदामत प्रणाली के प््तर्गत सन्नाद के अधिकारों वे सम्बन्ध मे 
अपने विचारों को व्यक्त बरते हुए वाटर बेजहाट ने कहा था कि श्रौपचारित 
प्रधान होने के नाते, सम्रादू के केवल तीन ही श्रत्रिकार बचे रह गये हैं। वे श्रत्रि- 
कार इस प्रकार हैं, १-प्रोस्राहित करने का अधिकार, २-चैतावनी देने का 
अधिकार, एवं, ३-विचार-विमर्स करने का अप्रिकार | यह विदित है कि बह 
अधिकार राष्ट्र के सार्वेजनिक मामलों के सम्दन्ध मे है। चूंति दाप्ट्र की प्रगति 
कय उत्तरदायित्व प्रधान मनी के नेतृत्व में मत्री मप्टल पर निर्मेर रहता है ग्रतः 
आप्ट्राप्यक्ष के लिए सार्वजनिक मामलो की जानकारी का रुत्र से प्रभावशाली 
माब्यम प्रधान मंत्री ही है, जिसके नेतृत्व मे मत्री मण्डल राष्ट्र को नीतियों एव 
कार्यों का निर्पारण करता है। ब्रिटेन मे प्रधात मत्री को राजा एवं मत्री मण्डल के 
मध्य एक बडी के सदृश, परम्परा के ग्राधार पर, माना गया है। मारतीय सवियान 
भे प्रधान मत्री की इसी प्रदार की भूमिका को अनुच्छेद ७८ के प्रल्त्गंत मानवता 
दो गई है । इस पनुच्छेद के अन्तर्गत मंत्री मण्डल द्वारा भारत सघ सवधी विपयो 
पर लिये गये निर्णय अ्रघान मत्री द्वारा राष्ट्रपति को प्रेषित क्ये जायेंगे । झतः 
भह स्पष्ट है कि भारतीय प्रवान मत्री, राष्ट्रपति तया मनी मण्टल के बीच वी एव 
महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे प्रधान मंत्री, मत्रीमण्टव के सघ-सम्दन्पी मामलों पर 
लिये ग्रे निर्णयों से दराप्ट्पति को अवगत कराता है । 


शासन के कतिपय महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित 
प्रयान मंत्री को मूमिका 


मारतीय समदात्मक पढद्वनि में प्रयात मती शासन कया वास्तविक प्रयान है । 
वास्तव में, बदि प्रयान मंत्री के दल को ससद के निचले सदन में बहुमत प्राप्त है 
तो शप्ट्रपति को श्रपती शक्तियों का उपयोग मत्री मण्डल वो, जिसका प्रध्यक्ष 
प्रधान मंत्री है, सलाहानुमार करना आवश्यक हैं। 


भारत के महान्यायवादी (8#0४८)-0८०८:») क्य पद सघीय कार्यपालिका 
से सवध्रित है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यट्‌ प्रधिकारी मारत सरकार 
का प्रमुख विधि अधिकारी है। केवल उस व्यक्ति की ही नियुक्ति इस पद पर हो 
सकती है, जो सर्वोच्च न्याबालव के न्‍्यायायीश वे पद के मोग्य है ॥ महान्यायवादी 
का बेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्यारित नियमो के अन्तर्गत, ४,००० दुपये तया ३५० 
रुपये मत्ते प्रत्विमाह स्वीइत है ॥ 


श्श्र भारतोय शासन झौर राजनोति 


महान्यायवादी के मारत सरकार के कानूनी मामलो के सम्बन्ध में निम्व- 

लिखित कार्य हैं -- 

क--मारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देना एवं उन कानूनों 
कार्यों का सम्पादन करना जो उसको मारत सरकार द्वारा सौंपे गये हैं । 

ख--सर्वोचक्च न्यायालय के समक्ष शारत सरकार के समस्त मामतो का प्रति- 
निधित्व करना । 

ग--ससर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मारत सरकार का प्रतिनिधित्व ऐसे प्रत"रणो 
के सम्बन्ध मे करना, जो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद (४३ के 
अन्तगंत प्रेषित किये गये हैं । 

घ--महान्यायवादी को ऐसे कार्यों का सम्पादत करना झ्रावश्यव है जो उप्तको 
सविधान या वर्तमान कानन के झन्तगंत सोंपे गये हैं । 


संघीय संसद 


भारतीय सविधान के अनुच्छेद ७६ के अनुसार सघीय व्यवस्थापिका समा 
को सघीय ससद की सज्ञा दी गई है । सघीय ससद के प्रमुख भ्ग राष्ट्रपति तथा 
दो सदन है । इसमे से निम्त सदन लोकसमा (००७० ० ९००७०) और उच्च 
सदन, राज्य समा (0०प्ण०। ०६ 5087०) कहा जाता है ! राष्ट्रपति के सघीय 
कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते पर भी, उसे सघीय ससद के सबंध में 
संविधान के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण कार्य सोपे गये हैं 


ससद का सगंठन 


क-राज्य समा (0००००! ०६ 500७) भारतीय ससद के उच्च सदन को 
राज्य समा नाम दिया भ्या है जिसमे २५० से अधिक सदस्य नही होंगे । इनमे से 
१२ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है श्ौर शेष सदस्यों का 
निर्वाचन सघ के विभिन्न राज्यों की विधान समाझ्नो के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 
एकल सक्रमणीय प्रणाली के श्राघार पर किया जाता है। अनुच्छेद ८० के अनुसार 
केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि ससद द्वारा निर्मित विधि मे निद्वित प्रक्रिया के 
अनुसार आयेंगे | राज्य समा के १२ सदस्यों को राष्ट्रपति उन्न व्यक्तियों मे से 
मनोनीत करेगा जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों मे 
विशेष ज्ञान या अनुमव है । 

राज्य सभा की सदस्यता के लिए सविधान के अन्तगगंत निम्नलिखित अहर्ताएँ 
होनी चाहिए +- 

१. भारतीय नागरिक होना चाहिये, 

२. तीस वर्ष की आयु होनी चाहिये और 

३ अन्य वे समी अहर्ताएँ जो ससदीय कानून द्वारा निर्धारित को गई हो । 

जन प्रतिनिधित्व कानून १६५१ (?९००७०५ 8८एछलाधब०णा 0८ 95]) के 
अनुसार राज्य सभा मे निर्वाचित होने के लिये एक व्यक्ति को ससदीय निर्वाचक 
होना आवश्यक है, जहां से वह राज्य सभा के चुनाव के लिए खडा होता है । 


श्श्ड भारतोय शासन भ्रौर राजनीति 


राज्य सभा एक स्थायी सस्या है, जिसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे 

वर्ष ऋवकाश ग्रहण करत हैँ | इस तरह राज्य समा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 
६ बर्ष का होता है । 

मारत का उपराष्ट्रपति राज्य समा का समापति हाता है। ग्रमटीकी उप« 
शप्ट्रपति के सदूश भारतीय उपराष्ट्रपति उच्च सदत का सदस्य नहीं है भौर 
ग्रमरीकी उपराष्ट्रपति के समान ही सिवाय मतदान की समातता वी स्थिति मे, 
उसे मतदान करने का अधियार नहीं है । राज्य समा के समापति को कुछ महत्व- 
पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं । वह किसी भी सदस्य को वाद-जिवाद मे हिस्सा लेने के 
लिए अधिक्नत कर सकता है । उस्ते सदन से अनुशासन बनाये रखने का भी भ्रधिकार 
है । सदन के पटल पर प्रश्न रखने और परिणामों को घोषित करने का अधिकार 
सभापति को है। अनुच्छेद ८६ (२) के अठुसार राज्य समा एक उपसमापति 
का निर्वाचन करती है । समापति की झनुपस्थिति मे या जब समापति (भारत का 
उपराप्ट्रपति) राष्ट्रपति पद पर है, उपसमापति राज्य समा क्षी भ्रष्यक्षता करता 
है। दोता--समापति तथा उपसमापति की अनुपस्यिति म, सदन के नियमों के 
अन्तगत, राज्य सभा समापति नियुक्त करती है । 

ख--लोकुसमा ससद के निम्न सदन को, जो जनता का प्रतिनिधि सदन है, 
लोकसमा (प्र०५५८ ० ?८००!९) कहा जाता है । लोक समा के सदस्यों वी सख्या, 
अनुच्छेद ८१ के प्रनुस।र ५०० निर्धारित की गई थी, परन्तु सातवें सशोघन सन्‌ 
१६५६ द्वारा यहूं सस्थरा वढा कर ५२० कर दी गई है । लोकसभा के सदस्य मत- 
दाताओ द्वारा विभिन्न राज्यों मे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर निर्चाचित 
किये जाते हैं भ्रौर २० सदस्य सघीय भू-मागो ((एभ०४म 7 ८०7/०0०5) और उत्तर- 
पू्व॑ सीमान्त क्षेत्रो में से ससद द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार चुने जाते हैं ॥ सविधान 
के भ्रनुच्छेद ३२६ के अनुसार लोकसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार सिद्धान्तानुसार 
सम्पन किये जायेगे । सक्षेप मे, इस सिद्धान्त का यहें प्र्थ है कि मारत के प्रत्येक 
नागरिक को, जो २१ वर्ष की आयु का है और किसी कारण सविधान के ग्रन्तगंत 
अयोग्य नही है, लोकसमा वे चुनाव मे मतदान करने का अधिकार है लोकसभा 
के प्रत्येगः सदस्य का निर्वाचन इस तरह होगा, कि वह ४,००,००० से अधिक 
जनसख्या का प्रतिनिधित्व न करे। श्रनुच्छेद ३३६१ के भ्नुसार राष्ट्रपति को 
लोकसभा के लिए दो आग्ल--भारतीयो को भनोनीत करने का श्रधिकार है, यदि 
उस्के विचार मे आग्ल-मारतीय समाज का प्रतिनिधित्व लोकसभा से पर्याप्त नही 
हैं । इसो तरह भनुच्छेद ३३० (१) के अनुसार लोक्समा मे निम्नलिखित वर्ों 
के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं (१) अनुसूचित वर्ग, (२) भनुसूचित जातियो, 
छिवाय उन जाठियो के जो झ्रासाम के झनुसूचित क्षेत्र म है, झोर (३) झसाम 
के स्वायत्त जिलो की झनुसूचित जातियो । 


अंघीय संसद श्श्श 


लोकसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का है, यदि इससे पूर्व यह भंग मही हो 
जाती है। भनुच्छेद (२) के भ्नुसार जब देश में संकटकालीन उद्घोषणा लागू 
है तब लोकसभा के कार्येाल में संसदीय कानून द्वारा, एक समय में एक यर्ष के 
लिए वृद्धि की जा सकती है। परन्तु किसी भी परिस्थिति में संकटकालीम 
उद्घोषणा के समाप्त होने के बाद ६ माह से भ्रधिक के लिए यह लागू नहीं की 
जा सकती है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सार्वजनिक बयस्क-मताधिकार 
के ग्राधार पर सम्पन्त किया जाता है। लोक रामा के चुनाव के लिए मतदाता 
की योग्यताएँ इस प्रकार हैं :-- 

१. बह भारत का नागरिक हो । 

२. उसकी झ्रायु २१ वर्ष की हो । 

३. वह निर्वाचन क्षेत्र में बम से कम १६० दिन तक निवास बर चुका हो, 
औ्रौर ससद द्वारा घोषित कोई भ्रयोग्यता उसमें न हो 

लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के भ्रनुच्छेद ५४ के प्रनुसार पत्येक 
सदस्य को अधोलिसित प्रहर्ताएँ पूर्ण करनी होंगी । 

१, भारत का नागरिक होना भ्रावश्यक है । 

३. ३४ वर्ष से कम श्रायु न हो भर, 

3, बे भ्रन्य अहर्ताएँ होनी चाहिएँ जो संसदीय कानून द्वारा निर्धारित की गईं 
हैं। अनुच्छेद १०२ (१) के भ्रनुसार कोई भी व्यक्त लोक रामा सदस्य नहीं 
हो सकता है यदि 

(१) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार फे प्रधीन लाम के पद पर 

है, सिवाय उस पदाधिकारी के जिसके संबंध में संसद ने यह कानूम पारित किया 
है कि बह इस श्रयोग्यता से मुबत होगा । 

सन्‌ १६५१ में जाँच समितियों, निममों तथा भ्रायोगों के सदस्यों, तथा १६५४ 
में विश्वविद्यालयों बे: उपकुलपतियों, संसद के उपप्रधान सचेतकों तथा नेशनल 

फंडेट कोर और क्षेत्रीय रोन्‍्य दल के अ्रधिकारियों को, इस संदर्भ में उपर्युवत 
श्रयोग्यता से मुक्ति प्रदान की गई है । 

(२) बह किसी स्कायाएलय' द्ारा कागला बोवित किया गया है । 

(३) वह दिवालिया है। 

(४) भारत का नागरिक नही है श्रथवा उसने किसी विदेशी राज्य की भाग- 

खिब्ता प्राप्त करली है, अथवा वह किसी अन्य राज्य के प्रति भवित रखता है । 

(५) संसद द्वारा निर्मित किसी कानून के द्वारा था प्रस्तर्गत श्रयोग्य न हो । 
इस है में संसद ने १६५१ में कुछ अयोग्यताम्रों का निर्धारण किया है जो मिम्ना- 
उतार हैं :-- 


श्श्दद भारतीय शासन झौर राजनीति 


(क) यदि उस व्यक्ति ते विर्वाचत सवधी कोई झपराघ किया है। 

(ख) यदि उस व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दो वर्ष से अधिक की सजा 
मिली है तथा दण्ड से मुझ्नित मिले उसे पाँच वर्ष से अधिक नही हुए हैं । 

(ग) यदि उसे किसी सरकारी नोकरी मे से भ्रष्टाचार के कारण निकाला 
गया है । 

(घ) यदि वह सरकार से सवधित किसी अनुवन्ध या कारखाने मरे भागीदार 
थे यदि लोकसभा के सदस्य होने के पश्चात्‌ उपर्युवत्त कारण से कोई व्यक्ति 
अयोग्य हो जाता है तो वह्‌ लोकसमा का सदस्य नही रह सकेगा । कसी सदस्य 
के प्रयोग्यता सबधी मामले का निर्णय राष्ट्रपति तिरवाचिन झायोग की सलाह से 
करता है । यदि कोई सदस्य लगातार ६० दिवस तक लोक्समा की बेठको से 
अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जातो है । 


सदस्यों के विशेषाधिकार 


सविधान के भ्रन्तगंत ससद के सदस्यो को कतिपय विशेषाधिकार प्रदान क्यि 
गये हैँ। अनुच्छेद १०५ के भ्रन्तर्गत सदस्यों को सदत में था सदन को किसी मौं 
समिति मे भाषण देने की स्वतत्र॒ता होगी और मापण में झ्रभिव्यक्त विचारों के 
कारण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । दीवानी मामलों के 
लिए, ससंद के अधिवेशन प्रारम्म होने के चालीस दिन बाद तक, किसी सदस्य 
की गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। परन्तु फोजदारी मामलों के लिए कसी 
सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है। ससद के सदस्यों को बेतन तथा मत्ते 
ससद द्वारा पारित विधि के अनुसार दिय जायेंगे । 


लोक सभा का भअध्यक्ष (स्पीकर) 


लोकसभा के विभिन्न पदाधिकारियों में अध्यक्ष (स्पीकर) का पद श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । वास्तव मे, भारत मे अध्यक्ष पद का विकास, ब्रिटिश कामन्स समा 
के ग्रष्यक्ष के पद के आधार पर हुआ है। १६२१ से, जब प्रथम अध्यक्ष सर 
फेंडरिक व्हाइट की नियुक्ति केन्द्रीय व्यवस्थापिका के निचले सदन के अध्यक्ष के 
रूप मे भारतीय गवर्नेर जनरल द्वारा चार वर्ष के लिये की गई थी, भारत मे 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के निचले सदन के सात अध्यक्ष हुए हैं, जिन्होंने इस 
सस्या की स्वततता एवं निष्पक्षता स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया 
है। मे अ्रध्यक्ष (स्पीकर) हैं--सर फ़ेडरिक व्हाइट, श्री वि० जे० पटेल्ल, थी जी० 
बी० मवलकर, श्री एम० ए० आग्यगर, सरदार हुकुमसिंह, श्री एन० सजोव रेड्डी, 


संघीय ससद १५७ 


एव वर्तमान प्रध्यक्ष श्री गुर दयाल सिंह ढिल्लो । इन्होने ग्रव्यक्ष पद के गोरव 
और प्रतिष्टा को अपने झयक प्रयत्नो द्वारा बढाया है । 

मारतीय सविधान वे अनुच्छेद €३ के अदुस्तार लोकसभा स्वय अपने भ्रध्यक्ष 
का निर्वाचन करती है। श्रनुच्छेद ६४ (श्र) वे अनुसार अध्यक्ष को सदन का सदस्य 
होना जरूरी है। भनुच्छेद ६४ (स) के ग्रनुसार, ग्रध्यक्ष को लोकसभा के बहुमत 
प्रस्ताव से पदच्युत किया जा सकता है, परन्तु इस प्रस्ताव को पारित करने के पूर्व 
चौदह दिन वी सूचना देनी झ्रावश्यव है ! ग्रध्यक्ष स्वय इस्तीफा दे सकता है। 
सविधान द्वारा उपाध्यक्ष बे पद वा मी प्रावधाव किया गया है, णो अध्यक्ष की 
प्रनुपस्थिति म या अध्यक्ष पद वे खाली हाने पर भ्रध्यक्ष के बारयों को सम्पन 
बरेगा | ससदीय कार्य प्रणाली वे नियम १६५० वे अ्रनुसार (नियम ७) ससद वे 
आ्रारम्म होने के' समय या समयानुसार अध्यक्ष, ससद वे सदस्यों मं से ६ सदस्यों 
की एक सूची वना लेगा, जिसमे से एक सदस्य अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष बी झनुपस्थिति 
में सदन की ग्रध्यक्षता व रेया । यदि इन' ६ सदस्या मे से कोई भी उपस्यित न हो तो 
सदन अ्रपने सदस्यों मे से किसी को मी भश्रष्यक्ष पद पर निर्वाचित कर सकता है । 
प्रनुच्छेद ६६ (१) के झनुसार न तो प्रध्यक्ष, न उपाध्यक्ष उस चबत सदन बी अ्रध्यक्षता 
करेगा, जब उसके स्वय के पदच्युत करने के मामले पर वादविवाद हो रहा है, 
परल्तु ऐसी स्थिति मे अनुच्छेद ६६ (२) वे भ्रनुसार अध्यक्ष या उपध्यक्ष को 
विवाद में हिस्सा लेन तथा झपना बचाव करने वा पूर्ण अ्रधिकार होगा । 

अध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते का निर्धारण ससद करती है। उसको भारत वी 
सचित निधि में से वेतन तथा भच्ते दिये जायेंगे । 


अध्यक्ष के कार्य तथा शवितर्याँ 


ब्रिटेन में, एक स्वेधानिव अमिसमसय के अनुसार ब्रिटिश अध्यक्ष को समान 
मतदान बी स्थिति में निर्णायक मत देने का भ्रधिवार है। भारतीय सविधान 
अनुच्छेद १००(२)्रे ग्नुसार लोकसभा के ग्रध्यक्ष को समान मतदान वी स्थिति 
मे निर्णायक मत देने वा भ्रधिकार है । लोकसभा वी अश्रध्यक्षता, प्रध्यक्ष (स्पीकर) 
ही करता है। वह लोक्समा की कार्यवाही की नियम सवधी प्ापत्तियों पर निर्णय 
देता है / उसका निर्णय अन्तिम होता है । लोकसमा में बाद-विवाद में हिस्सा लेने 
के! लिए वह सदस्यों को मान्यता देता है। सविधान वे अनुच्छेद ११० (३) वे 
अनुसार भ्रध्यक्ष को इस विषय पर निर्णय देने का अधिकार है कि एक विधेयक 
साधारण है या वित्त विधेयक | वह ससद वे दोनो सदनों वी सयुकत बैठकों वी 
अध्यक्षता करता है । 

प्रध्यक्ष के कार्यों तथा शक्तितयों का विस्तृत रूप से उल्लेख ससद वी कार्य- 
वाही के नियम १६५० मे किया गया है, जो निम्नानुसार है। 


श्श्८ मारतौय शाप्तव श्रोर राजनो ति 


$--छदन क नवा की सतह से राष्ट्रपति के मापण से उल्लिखत विषयो पर 
बाद विवाद के लिए अध्यस द्वारा समत्र का नियारण क्रिद्रा जाता है। राष्ट्रपति 
के भाषण पर घयवाद प्रध्वाव मे सशोवन क स्वद्य का पअ्रध्यत हा निर्धारित करता 
है । ग्रायत का यह झरायह्ार भी है कि राज्यति के भाषण से सवधित्र विषयों पर 
सदस्या के जिए भाषण को समयाविधि भा विद्यारत करे । 

२-प्त के ना की सहादह अनुतार अब्यत सदन की कारवाइ कय क्रम 

नियारत करता है। 

इज+प्रयथ इस वियय पर विगव लगा है कि सदन वा सम प्रस्तुत प्रशत 
स्वातार ब्रत याग्य है या नहा । नियम व विरुद्ध प्रश्दा को वह झस्वाइृति बरता है + 

४>-किसी मर बतूग सावजा/वक मे मत्रे पर बाट विव्राद करन के लिए काम 
राक़ा प्रस्वव परारत करन के लिए अयस की ग्नुमात आवश्यक है 3 झौर एसे 
वियये पर ने पया क विए झ उस द्वारा ही समदाव य क। तिधघारण क्रिया जाता है। 

इजयाद अ-यथ गज? भे कसा विबयक के प्रकाशन के भ्रादेश दे दता है तो 
उन वियवेक का सइत म श्र तु करत के प्रस्‍्वाव की आवश्यकता नहा हाती है । 

६>-तवर समिततया (सलेबर कमटीज्ज) के अध्यवा की नियुक्ति अध्यक 
विभिन समितिया क सदस्था म स करता है । 


७- कसा विययक पर वाद विवाद स्थगित करन के लिए प्रस्ताव के लिए 
अ्रध््यत का सहमाठ आवश्यक है । 


८--प्रयश्न किसी प्रत्याव को स्दीह़व करते क लिए निणय लता है। 


«--म्रब्यत वज7 पर मपणों के लिए समय सीमा निर्धारित करता है भोर 
बहु त्रित विययाी सबयी कारवाइ को पूरा करत के िए आवरयह कदम ले 
सकता है । 


१०--प्र उ राष्ट्र त तथा स्द के मध्य सम्पकन्‍्साथन का कड़ा के सप 
मे काय करता है । 

११--जह सदन मे खदस्या को मापण दने क लिए मायता श्रदव करता है। 
साय ही बहू भाषया का क्रम मो नियारत क स्तर है । सदत वे सदस्य आपस भे 
प्रश्व द्वारा एक दूसर का संबराधत न करत हुए अध्यत को हा सवायित करत हैं । 

१२--अब्यत सदव की काववाही की नियम खबवी अफ्तत्तिया पर निणय 
दवा है और उच्का विधय झा उस हाता है ॥ 

१३-अब्यव सदत मे अनुयासत बवाय रखवा है और इस डट्बत्न बीपूति 
क लिए उद्तक्ा झआतररुयक शाकतया भी उपचत्य हैं। दिसा सदस्य को सदन को 
व्यवस्था मग करन पर ग्रध्यत उततकों चेठावनी दे सक्त्वा है | और झादश्यकत्ता- 


संधोय संसद श्श६ 


नुसार ऐसे सदस्य को सदन से बाहर जाने के लिए बाध्य कर सकता है ) यदि 
सदन मे, प्रशान्ति तथा अ्रव्यवस्था से गंभीर स्थिति हो जाती है तो श्रध्यक्ष सदन 
की बैठक को स्थगित कर सकता है + 

१४--अध्यक्ष सदन में दर्शकों के प्रवेश पर नियन्त्रण रपता है । साथ ही 
उतको सदन से बाहर जाने के लिए कह सकता है । 

१४--प्रध्यक्ष को यह अधिकार है कि बह सदग की कार्यवाही से ऐसे शब्दों 
को निकाल दे जो उसके मंतानुसार मानहानिजनक, भ्रशिष्ट या अससदीय है । 

१६--जब भ्रध्यक्ष सदन को सवोधित करता है तब रादस्यों को बाहर नही 
जाना चाहिये । 

भ्रध्यक्ष के उपर्युक्त कार्यों के दृष्टिकोण से उसको सदन के मुखरूप के तुल्य 
माना जा सकता है। वह सदन के श्रधिकारों का श्रमिभावक है श्रीर विशेषकर 
सदन के प्रल्पसंख्यको के हितों व रक्षक है । वह सरकार द्वारा सदन के श्रषिकारों 
का श्रतिक्रमण करने से रोकता है । जब मंत्री सदन में पूछे गये प्रए्मों के उत्तर 
देने में आनाकानी करते हैं या जब उनके द्वारा संदन को प्र्याप्त जानकारी नहीं 
दी जाती है, तो सदस्मगण श्रध्यक्ष से सदन के अधिकारों की रक्षा करने की भ्रपील 
कर सकते हैं । वास्तव में, मारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा का प्रध्यक्ष 
उस संतुलन चक्र के तुल्य है, जिससे का्यंपरालिका तथा व्यवस्थापिका के संबंधों में 
जनतांप्रिक सम्तुलन स्थापित किया जा सकता है, क्‍योंकि जैसा देसा जा चुका है, 
प्रध्यक्ष में ऐत्ती शवितयों को निहित किया गया है, जिनसे वहू सदन के विरुद्ध 
कार्यपालिका (शासन) के प्रतिक्रणणों पर श्रवरोध लगा सकता है। श्रध्यक्ष की 
उपर्युक्त भूमिका को ध्यान में रखते हुए, पं० नेहरू ने, जब वे संविधान समा में 
श्री बी० जे० पदेल की तस्वीर का अ्रनावरण कर रहे थे, मार्च ८ सन्‌ १६९४८ को 
निम्नलिखित ऐतिहासिक शब्द कहे--“सरकार की और से सैं यह्‌ कहूँगा कि हप यह 
चाहेंगे कि माननीय अध्यक्ष अ्व प्रौर हमेशा सदन की स्वतंत्रता की रद्षा प्रत्येक 
प्रकार के खतरे से करेगे--कार्यपालिका के अतिक्रमण के खतरे से भी । यह खतरा 
हमेशा वना रहता है कि एक राष्ट्रीय सरकार अल्पसंख्यकों के विचारों के दमनः 
करने का प्रयत्न करे और ऐसी स्थिति में ही अध्यक्ष का यह दायित्व हो जाता है 
कि वह सदन के प्रत्येक सदस्य तथा प्रत्येक इकाई की एक प्रभुत्वपूर्ण सरकार से 
रक्षा करे ।...विट्ठल भाई पटेल ने इन परम्परात्रों की मीव डाली णो अब 
प्रध्यक्ष पद से स्थायी रूप से संबंधित हो गईं।--मैं श्राशा करता हूँ कि यह 
परम्परा बनी रहेगी क्योंकि भ्रध्यक्ष का पद किसी व्यक्ति-विशेष की प्रतिष्ठा 
नहीं है। भ्रष्यक्ष सम्पूर्ण सदन की श्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है श्रीर चूंकि- 
सदन सम्पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है अतः भ्रध्यक्ष राष्ट्र की स्वतंत्रता का 
प्रतीक माता जा सकता है । यह उपयुक्त है कि भ्रव्यक्ष का पद तिप्पक्ष पद ही,, 


4६० भारतीय शासन भौर राजनीति 


एक प्रतिष्ठा पूर्ष पद हो भौर इस पद पर हमेशा विशेष क्षमतावान तथा निष्पक्ष 
व्यक्ति आसीन हो ॥7 
इग्लेण्ड मर मप्ने निर्वाचन के तुरस्तर पश्चात्‌ कामन्स सन्मा का अध्यक्ष दलंगत 
राजनीति से सन्यास ले लेता है, और ससद के सम्पूर्ण कार्यकाल तक अपने पद 
पर रहता है । इग्लंप्डम अध्यक्ष पद से सयधित कु८द स्वस्थ दया महत्वपूर्ण 
परम्पराप्रों का विकाम हुआ है, जो उसके पद को एक अनूठा सर्वंघानिक एव 
न्यायिक महत्व प्रद्त क्रतो हैं, जिनसे ने केवल अध्यक्ष के पद की प्रतिष्ठा बढ़ी 
है परन्तु इनके द्वारा अध्यक्ष पद को एक ऐसे खायत का रूप मित्रा है जो सदन 
के सदस्यों के अधिकारों तथा उनकी स्वतत्रताओं के रक्षक के रूप म सफ्ल मिद्ध 
हुमा है । 
भारत में लोकसभा के अध्यक्ष पद की विवेचता करत हुए भूतपूर्व भ्रध्यक्ष 
स्व० श्री जी० वी० मबलकर ने अपने कार्यकाल मे कहा था--“मारत म ग्रस्यक्ष 
“पूर्ण रूप से राजनीतिक क्षेद्र से बाहर नहीं है, जैसा कि ब्रिटिश कामन्स समा 
का अध्यक्ष है । कुछ समय तक भारतीय अध्यक्ष को एक राजनीतिज्ञ के रूप मे 
ही रहना चाहिये, पस्न्तु साथ ही उसकी करिवाई पर विस्तृत प्रतिबन्ध हो | वह 
अपने दल का सदस्य रह सकता है, परन्तु उसको दल के कार्यों मं कोई हिम्सा 
नही सेना चाहिये ! सक्षेप मे, अध्यक्ष को ऐसे राजनीतिक प्रचार से सबधित नहीं 
होना चाहिये, न ही ऐसी राय व्यक्त करतो चाहिये, जिससे उसके ग्रध्यक्ष पद 
की होति पहुँचने की समावता हो या जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाये कि 
भ्रध्यक्ष दलगत है । मारत के सावंजनिक जीवन में राजनीतिक चेतना की स्थिति 
को देखते हुए यह अपेक्षा बहुत बडी होगी कि विभिन्न राजती जिक आदसणों में शद्धा 
रखने वाले लोग इस परम्परा का पालन करेंगे कि ग्रध्यक्ष के पद के लिए चुनाव 
न लडा जाये | और यहो भारतीय राजनीतिक जीवन का वह पक्ष है जिसके कारण 
ब्रिटिश अध्यक्ष पद से सवधित परम्पराओ्रो को पूर्णठवा नहीं अपनाया जा सकता है”" 
अतएव भारतीय लोकसभा का अध्यक्ष राजनीति से सबधित है। वह एक 
दल से सम्बद्ध व्यक्ति है। इस कारण उसके पद की इततो प्रठिष्ठा नहीं हो 
सकती है, जितनी को ब्विटेन कह्वी कामन्स समा के अध्यक्ष की है। लोकसभा के 
भ्रध्यक्ष के दपगत होने के गोचित्य के चाहे, कितने तक क्यों न दिये जायें, यह 
स्पष्ट है कि इससे मधिक झ्ौचित्य उस परम्परा का है जिसके अनुसार द्विटेन का 
प्रध्यक्ष निर्देशीय और फलस्वरूप रिप्पक्ष होता है । यह स्वामाविक ही है कि 
यदि अध्यक्ष को लोक्समा के भ्रविकारों तथा स्वतवरताझों वी उचित रूप से रक्षा 





१. जो० दी० मवलकर--प्रास्पेक्ट्स भाझ इप्डियन कान्स्टौटयुश्ना एस० 
ज्ञी० युप्ता द्वारा सम्पादित, १६६४, पृ० रश३-४७ ३ हे 


संघीय ससद १६१ 


बरना है तो उसवा निर्देतीय होना श्रति-श्रावश्यव' है। सविधान के लागू किये जाने 
के पश्चात सत्ताए वाग्रेस दल के लिए यह श्रेयस्व र होता, यदि उसके प्रयत्नों से 
प्रध्यक्ष का पद निर्दलीय स्वरूप मं विकसित होता । दलगत मामलो वी दृष्टि 
से ही दिसम्गर १६, १६५४, को भ्रध्यक्ष कै विरूद्ध प्रविश्वास प्रस्ताव पारित 
करने वा प्रयत्त किया गया था। भ्रत यह श्रत्यावश्यवा है. कि निर्बाचन वे” ठुरस्त 
पष्चात्‌ भ्रध्यक्ष यो समस्त दलगत सबधा को छोडवर दलगत राजनीति से सन्यास 
ले लिया जाये । 


भारतीय ससद की सावंभौमिकता एवं स्वैधानिक स्थिति 


सघीय व्यवस्थाविका वे रूप म भारतीय संघीय ससद के लिए, सविघान के 
अन्तगंत श्रनुच्छेद ७६ मे प्रावधान बिया गया है । सविधान बे! श्रस्त्गत ससद 
को सघीय एवं समवर्ती यूचियों म उल्लिखित विषय पर विधि निर्माण करने वा 
अ्रधिकार है, प्रीर व तिवय विशेष परिस्थितियों म उत विपयो पर भी जो राज्य 
सूची में हैं। ससद की सार्वेमौमिकता वा विचार ब्रिटिश सविघान वी एवं भूल 
विशेषता है | प्रो० ए० वी७ डायसी बे' भ्रनुसार ब्रिटिश ससद वी साव॑भौमिक्ता 
बाण विशिष्ट श्र निम्नलिखित रूप मे स्पष्ट किया गया है । 

“ब्रिटिंग ससद की सावंभौमिवता वा श्र, ब्रिटिश सविधान के श्रस्तगंत 
इसको परिभाषित करते हुए, यह है वि ससद को विसी मी विधि के' निर्माण तथा 
उसे समाप्त करने वा अधिकार है श्रोर ब्रिटिश विधि वे भ्रन्त्गंत किसी व्यक्ति या 
संस्था वो ससद द्वारा निभित विधि वे! कुचलने या रद करने वा श्रधिवार नही 
है । सकारात्मक दृष्टिकोण से, ससद वी सावमौमिक्ता इस प्रकार है। ससद के 
किसी भी प्रधिनियम या प्रधिनियम के हिस्सों को, जिसके द्वारा नई विधि का 
निर्माण या विसी विद्यमान विधि का सण्डन या सशोचन होता है, न्यायालयों द्वारा 
मान्यता भ्रदान की जायेगी। इसी सिद्धान्त वो नवासत्मक दृष्टिकोण से देखा जाये 
तो इस प्रवार से उल्लिखित किया जा सकता है। “ब्रिटिश सविधान के श्रस्तर्मतत 
कोई व्यक्ति या सस्था ऐसे नियमों वा निर्माण नही कर सबती है, जो ससद द्वारा 
पारित विधि को रद बरे था तोड़े या जिनवो न्यायालय ससद के कानून के विरोध 
में लागू बरे ।”* ध 
फ बानूनी दृष्टिकोण से, ब्रिटिश ससद की सार्वमौम शक्तियाँ श्रसौभित है । परन्तु 
प्रेदिश रासद की सावंमोप्रिकता की वतिपय नैतिव' राजनीतिक एवं श्रन्तर्साष्ट्रीय 
सीमाएँ हैं जिनको द्िना ध्यान रखे, वह्‌ कानूनों का निर्माण नही वर सकती है । 





१ ए० थी० डायसो-ला झाफ दो काम्स्टोट्युशन, १६३८, पृ० ३७-३८ | 
११ 


श्र भारतोय शासन झोर राजनीति 


अत , यद्यपि ब्रिटिश ससद की कानूनी दृष्टि से सार्वेमौमिक्ता असी मित है, पर बह 
नेतिक तत्वों उनमत एवं भअन्तर्राप्ट्रीय कानून वो महत्ता से झनभिज्ञ रहवर विधि 
निर्माण नहीं वर सकती है । तयापि ये सारे सीमाएँ, आधुनिक समय में समस्त 
जततौतिक हाय्यों की व्यवस्यापिका समाझो पर लागू हैं । 

मारतीय ससद की सार्वंमौमिक्ता उपर्युक्त सामान्य सीमाओं के अतिरिक्त 
हमार लिखित सविधान के विमिन प्रावधानों दर सोमित है विशेषज्र, सविधान 
के उत प्रावधानों द्वारा जिनके सशोयन का एकाप्रिकार ससद को नहीं है । इन 
प्रावधाना म स, सघवाद सवधी प्रावधान विशेष रूप से उल्लेखतीय है । “मारतीय 
ससद एक सघीय सविधान के ग्रन्तर्गेत ब्यवस्थापिक्ता समा है। ब्रिटिश ससद के 
सदृश इसकी शक्षितयाँ प्रसोमित नहीं है ।”* 

मारतीय ससद एक लिखित सविधात का, जो कि देश का सा्बमौस कानून 
है, शिशु है । झमरीकी प्रणाली के सदृश मारतीय प्रणाली मे दो प्रकार के कानूनो 
म मूल ग्रन्तर पाया जाता है | सर्वप्रथम देश के कानून के रूप में लिखित सविधांत, 
और हितीय, साधारण कानूत जिनका निर्माण सविवान क अन्तर्गत स्थापित 
विभिन व्यवस्थापिका समाग्रो द्वारा किया जाता है। अत यह स्वाभाविक है कि 
सवियान द्वारा स्थापित विमिन्र व्यवस्थापिकाएँ सविधान के विरुद्ध कानून का 
निर्माण नहीं कर सकती हैं । मारतीय ससद तथा अमरीकी बांग्रेंस, दोनों ही बी, 
यहों स्थिति है । भारतीय सवियान के अनुच्छेद २४५ (१) द्वारा यह स्पष्ट रूप 
से बठलाया है कि व्यवस्थापन शक्तियों का उपयोग ससद सविधान के श्रनुमार 
करगी 

ठयापि ससद, सविधान द्वारा निर्धारित अपने क्षेत्र मे सार्वमौम है, परन्तु 
ब्रिडियथ ससद की ठुतता में इसकी शक््तियाँ कम हैं। यदि भारतीय ससद कसी 
ऐसे कानून का तिर्माण करती है, जिससे संविधान का उल्लघन होता है तो 
मारतीय सर्वोच्च न्‍्यायालप प्रमरोती सर्वोच्च स्थायालय की तरह, सविधान विरोधी 
कानूत को अवैब घोषित कर सकता है। मारतीय सर्वोच्च स्थावालय द्वारा मान्यता 
देवा प्रावश्यक है | इसके अतिरिक्त, सविधान द्वारा यह मी प्रावधान क्या गया 
है कि सर्वोच्च स्यायालय की सहायता के लिए सारे राननीतिक, सिविल तथा 
न्यायिक प्रपरिकारी कार्य करेंगे । 

सवियान के लागू होने के पश्चात्‌ कई ऐसे अवसर झ्याये, जबकि सर्वोच्च 
न्यावालप न स्विधान के सरक्षण के लिए सस्धद द्वारा पारित कतिपय वानूनो को 
अबंध घोषित किया। दनमे से कुद्ध कानूतों को उदाहरण स्वरूप ध्यान में लिया 
ज्ष्ाय सकता है। 





१. टी० के० तोपे-द कान्स्टोट्यूघन झाऊ इच्डिया १६६३, पृ० २६८ । 


सधोय संसद श्ष्रे 


(१) हमदर्द दवाखाना तथा अन्य बवाम भारत सरकार तथा अन्य--सघ सप्द 
ने १६५४ मे 'द डग एण्ड मैजिक रेमेडीज़' कानून पारित किया । इस कानून का 
उद्देश्य कतिपय, उपचारो के, जिनके लिए यह कहा गया था दि इनमे जादुई ग्रुण 
है, विज्ञापन पर रोक लगाना था । 

(।) इस कानून की बेघानिकता को हमदर्द दवाखाना तथा भ्रन्यों ने इस भाषार 
पर चुनौती दी वि. इसके द्वारा भतुच्छेद १६ (१) (श्र), भौर (१६) (१) (एफ), 
और (जी) में उल्लिलित नागरिकों के मूल अधिकारों (मापण एवं प्रमिव्यक्ति की 
स्वृतत्रता और व्यापार-व्यवसाय चलाने वी स्वतत्रता) का उल्लघन किया गया । 
सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युकत बानून बे बुछ हिस्सो वो अवेध ठहराया । सर्वोच्च 
न्यायालय के निर्णयानुसार उपर्युक्‍त कानून के साग २ उपलब्ध (डी) बे द्वारा कार्य- 
पालिका को असीमित शक्तियाँ प्राप्त थी जो प्रत्याथोजित विधि की दृष्टिसे 
गलत है । 

(१0 उपर्युक्त कानूत के माग ८ को भी न्यायालय द्वारा प्रवेध घोषित किया 
गया । इस सबंध मे न्यायालय गे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि “व्यवस्थापिका 
कानून निर्माण जनता की प्रावश्यकताग्रों की पति के लिए करती है, भ्रतएवं कानूनो 
का निर्माण वह उनके उद्देश्य के भ्रन्तर्गत करती है ।”* 

(२) यहाँ एक भन्य प्रकरण का भ्रध्ययन वाछतीय प्रतीत होता है। यह प्रवरण 
है--ए० के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य । श्री गोपालन को जो १६४७ से 
बन्दी थे, निवारक निरोध भ्धितियम १६५० (जों सघ तथा राज्य सरकारो की 
विधी व्यक्ति को बन्दी बनाने के लिए जिसने मारत की प्रति रक्षा, भारत के किसी 
विदेश से सबंध, भारत या भारत के किसी राज्य की सुरक्षा या शास्ति व्यवस्था 
और श्रावश्यवा सेवा को कायम रखने के विरुद्ध कार्य किया है, भादेश जारी 
करने के लिए श्रधिकृत करता है) के भन्तर्गत उनके विरुद्ध भ्रादेश जारी किया 
गया था। इस प्रादेश की वैधता को श्री गोपालन ने न्यायालय से चुनौती दी । 
उनका तर्क था कि निवारक निरोध अधिनिग्रम १६५० के द्वारा सविधान के 
झनुच्छेद १३, १६, झोर २१ का उल्लघन किया गया । उपर्युक्त अधिनियम के 
विभिन्न प्रावधानों का न्‍्यायाधोशों ते सुक्ष अवलोकन किया । उनका उद्देश्य यह 
निर्धारित करता था कि इस अभ्रधिनियम द्वारा सविधान के भनुच्छेद २२ का उल्लघन 
हुमा या नही हुआ ै न्‍्यायाधीशों ने एकमत होकर निर्णय लिएा कि निवारक 
निरोघ प्रधितियध वा भाग-१४ सविधान के विरुद्ध है, क्योदिः इसके द्वारा अनुच्छेद 


१ हमदर्द दवाझाना व ब्नन्य बनाम भारत सधघ व अन्य--ए० प्राई० झार० 
१६६० एस० सो० भशड ॥ 


श्ध्ढ भारतीय शापन और राजनोति 


२९२ (५) का उल्लघन क्या गया था। माग-१ै४ के अनुसार न्यायालय पर प्रति- 
बन्ध लगाया गया कि वन्‍्दी को मेजी गई सूचना मे उल्लिखित वन्दी बबाने के 
कारणों के सवध म न्यायालय द्वारा कोई साक्ष्य या वक्तव्य नहीं लिया जा 
सकता है ।* 

इस प्रकरण म यह भी स्पष्ट है कि ससद के द्वारा पारित कानून का पुतरव- 
लोक्त कर सर्वोच्च न्यायालय ने इसके एबं माग को अ्रवेध घोषित क्या । इसी 
तरह १६६६ म पारित वैक-राष्ट्रीयकरण कानून के एक मांग को सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय ने प्रवैध ठहराया । 

अत भारतीय ससद को सावंमौर्मिक्ता सविघान द्वारा निर्धारित सीमाओं म ही 
वैधानिक रूप से उपयोग म लाई जा सकती है । जैसा, न्‍्यायमूति एस० झर० दास 
ने गोपालत बनाम मद्रास राज्य में निर्णय देते हुए कहा था--"हमारे सविधान 
द्वारा, ब्रिटिश संविधान के विपरीत स्यायालयों की सर्वोचक्चता को मान्यता दी गई 
है, परन्तु यह सर्वोच्चता अत्यन्त सीमित है बर्योंकि यह उस व्यवस्थापत क्षेत्र तक 
सीमित है, जहाँ व्यवस्थापन सवधी शवितर्या सविघान द्वारा निर्धारित सीमाप्रों से 
निबन्तित हैं । इस सोमित क्षेत्र म स्थायालय, कानून के निरीक्षण के पश्चात्‌ उसको 
अवैध घांपित कर सकते हैं, यदि कानून सवेधातिक दायरे के बाहर है। इन सीमित 
सर्वंधातिक सीमाओो के दायरे के वाहर हमारी ससद तथा राज्य विधान समाएँ 
अपने-अपने व्यवस्यापन क्षेत्र में सार्वेमोम हैं। मारत मे स्यायालय के लिये प्रमरीक्न 
सर्दोक््च न्यायालय वी भूमिब्रा को निमाने के लिये कोई जगह नहीं है (!९ 


लोकसभा एवं राज्यसभा वे सम्बन्ध 


झायुनिक समय मे जनतत्र की सह्लता के लिए, विभिन्न देशा ने सता पर 
विभिन प्रत्रार के जनवातिक अवरोधों का उपयोग क्या है। इस दृष्टिकोण से 
व्यवस्थापन के सम्बन्ध मे ठिसदनात्मक प्रणाली छा सिद्धाल्त एक महत्वपूर्ण जब 
ताविक अवराघ माना जा सकता है । राजनीति विज्ञान का यह एक महत्वपूर्ण सत्य 
है कि एक व्यक्ति की निरकुशता की तुलना म वहुसख्यकों की निरकुशता अधिक 
हानिकारक तथा खतरनाक होती है । चूंकि जनतात्रिक राज्य म व्यवस्थापन के 
कार्य व्यवस्थापिका म बहुमत के झ्ाघार पर सम्पत क्ये जाते हैं श्रत झावश्यत यह 


१ ए० के० ग्रोपालन बताम मद्रास राज्य--ए० ग्याई० श्रार० १६५० एस० 
सौ० प्रार० ८झ ॥ 
२. एस० भ्रार० दास० गोपालद दनाम मद्भास राज्य १६४० एस० सो० 


प्रार० ८छ८द | ु 


सधोष ससद १६५ 


है कि इन बार्यों वे लिए व्यवस्थापिवा का सगठत टिस्दनात्मक सिद्धास्त पर हो, 
क्‍्यांकि ऐसी स्थिति में बिना पारस्परिक सहमति के दोनों में से एक सदन अपनी 
इच्छा कानून के रूप मे पारित नहीं फर सकेगा । यह सत्य है वि भाधुनिक समय मे 
द्वितीय सदनो की शक्तियाँ सीमित कर दी गई हैं परन्तु सभी जनतात्रिक दैशों मे 
उच्च सदनो का होना इस बात का प्रमाण है कि यह वास्तव में जनतत्र के लिए न 
केवल उपयोगी परन्तु आवश्यक भी है। उच्च सदन का प्रौचित्य वेवल इसलिए 
ही नही वि यह निम्न सदन द्वारा जल्दबाजी मे पारित त्रुटिपृर्ण प्रस्तावों पर रोक 
लगाते है परन्तु मनोवैज्ञातिब' दृष्टिकोण से इसके रहने से निचले सदन में मह 
चेतना जागृत रहती है विः विधि निर्माण मे उसका एवाधिकार नहीं है। जान- 
स्टुअर्ट मिल ने व्यवस्थापिवा के सगठन के सम्ब घ मं द्विसदनात्मव' प्रणाली की 
आवश्यवता पर कहा है कि उसके सत में सदसे महस्वपूण तक यह है वि द्विसद- 
नात्मक प्रणाली वी प्रजुपस्थिति ऐसा बुरा प्रभाव डलेगी जो सत्तारूढ़ व्यक्ति या 
संस्था थे दिमाग पर इस कारण पहुँचता है कि उनके विचार मे उतके सिवाप 
किसी अन्य व्यक्ति या सस्था से सलाह लेने की वोई झ्रावश्यवता नहीं है। मिल 
बा यह भी कहना था कि ्यक्तियों के किसी समूह को विना दूसरा की सलाह वे 
अपने मत को लागू करने वा प्रधिकार नहीं होना चाहिये । एक सस्या में यदि 
कुछ व्यक्तियों का बहुमत स्थायी रूप श्राप्त कर लेता है श्रोर जिनको सदन में 
विजय प्राप्त करने का आश्वासन हमेशा मिलता रहता है वे प्रासानी से निरकुश 
बन सकते है यदि उनको यह विदित रहता है कि उनके कार्यों बे लिए उनको प्रन्य 
लोगो की सहमति लेने की आ्रावश्यकता नही है ।” * 

जैसा कि देखा जा चुदा है भारतीय सघीय ससद द्विसदगात्मक प्रणाली के 
सिद्धान्त पर झ्राघारित है। सप्तद वा निचला सदन लोकसभा, जनता का प्रतिनिधि 
सदन है जिसमे जनता के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते है । ससद के 
उच्च सदत, राज्यसभा का सगठन सधवाद के सिद्धान्तानुसार किया गया है । 
फ्लस्वरूप राज्यसभा भारत संघ के विभिन्न राज्यों वा प्रतिनिधित्व करती है । 
परतु राज्यसमा भोर झमरीकी उच्च सदन पिनेट के! सगठत से एक भ्रन्तर है, 
इसके बावजद कि दोनो सदन झपने सघ के राण्यो का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
अ्रपरेकी सप के प्रत्येक राज्य की सीने८ मे दो घिनेटरी को राज्यो की जनसख्या 
तथा मौगोलिक स्थिति की मिन्नताझ्ो के बावजूद भो समान रूप से भेजने का 
प्रधिकार है, जबकि भारतीय राज्यसमा मे प्रत्येत्न राज्य का प्रतिनिधित्व जन- 
सदा के आधार पर निर्धारित किया गया है । 





१ जे० एस० मिल-रिप्जेन्टेटिल्ल गवेमेण्ट' १६८४, पृ० ६७-हथ । 
॥ 


श्च्च६ भारतोय शासत झौर राजनोति 


दिसदनात्मक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रश्त यह पैदा होता है कि दोनों सदनों 
में किस प्रकार के सम्बन्ध होने चाहिय। दया दोनों सदनों को समान तथा सम- 
वर्ती अधिकार होने चाहिय ? वया उच्च सदन को केवल एक सलाहकार ससस्‍्या के 
रूप मे कार्य करने चाहिय। मारतीय सविधात निर्माताओं मे इन जटिल प्रश्नों का 
हल बुद्धिमतापूर्ण तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास क्या है । 
कुछ मामलो मे लोक्समा तया राज्यसभा को समान अधिकार प्रदत्त किये गये 
हैं, परन्तु वित्त सम्बन्पी मामचो मे प्रौर कार्यपालिका के उत्तरदाधिव के सिद्धात्त 
को लागू करने में केवत लाक्समा को ही झ्धिकार प्रदत्त हैं। प्रनएवं भारतीय 
राज्यसमा की स्थिति अमरीकी सितेट तथा ब्रिटिश ला्ड समा के मध्य की जा 
सकती है। राज्यसभा न तो ग्रमरीकी सिनेट के तुल्य शक्तिशाली है भौर नहीं बह 
ब्रिटिश लाई समा की माँति कमजोर ही है । 

राज्यसमा तया लोक समा के विभिन सम्वरन्धा का अध्ययन निम्नलिखित तोत 
आधारों पर क्या जा सकता है । 


राज्यसभा तबा लोकसभा की समान शक्तियाँ 


(क') सिवाय वित्त सम्बन्धी विषयों के भ्रन्य विपयो पर लोकसभा तथा राज्य 
समा के समान प्रथिकार हैं। घत (वित्त) विधेयक को छोडकर भय विपय सम्बन्धी 
विधेयक दोनों सदनो मे प्रस्तुत किये जा सजते हैं । वास्तव में यह समानता केवल 
सैद्धान्तिक ही नही है, परम्तु सरकार मे समयानुमार इस समानता को व्यवह्वारिक 
रूप भरदात करने के लिये राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत क्ये हैं। उदाहरण स्वरूप 
हिन्दू विवाह (हिन्दू मेरेज) ठथा तलाक' सम्बन्धी विधेयक राज्यसभा मे ही प्रस्तुद 
क्या गया था । जब तक एक वियेयक्र दोनों सदतों द्वारा पारित नही हो जाता, 
उसे राष्ट्रपति वी सहमति वे लिए नही मेजा जा सकता है । यदि दोनों सदनों म 
कसी साधारण विधेयक पर सघर्ष है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की सयुक्त 
बैठक बुलवाकर सधर्प का दिपटारा क्रिया जा सकता है। सविषान के ग्नुच्छेद 
१०८ के झनुसार यदि ससद के दोनों सदनों म किसी विवेयक मे सशोधन के सवप 
में सघर्ष है या ६ माह से ग्रधिय दूसरे सदन में वियेयक' प्रह्तुत करने के पश्चात्‌ 
हो चुके हैं, राष्ट्रपति उक्त विधेयक्ष को विचार तया मतदान करने के लिए दानो 
सदना को सयुक्त बैठक में मेजेगा एवं सयुक्त बैठक मे पारित विधेयक ससद द्वारा 
पारित माना जायेया और राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति के लिए मेजा जायगा। 
सविधान म सयुक्त बेठक का प्रावधान एक रक्षानली के तुन्य है, जिससे दोनो सदन 
विवाद का निपटाय कर सकते हैं । 

ख-राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा उस पर महानियोग लगाने के लिए लोकसभा 
तथा राज्यसभा को समान अपिकार हैं । 


संघीय संसद श्६७ 


ग-संविधान के सशोवन के लिए दोनो सदनो को समान अविकार प्राप्त हैं। 

अ-सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्‍्यायाबीश, नियस्तक एवं महालेखा परीक्षक 
तथा मुरुष निर्वाचल श्रविकारी को पदच्युत करने के सवध में दोतों सदनों को 
समान अधिकार है । 


राज्यसभा की वे शक्तियाँ जिनकी दृष्टि से राज्य 
सभा लोकसभा से कम शक्तिशाली है 


क-वित सबधी मामलों के सन्दर्म मे राज्यसभा मे एवं लोक्समा वी शक्तियों 
मे स्पष्ट रुप से अन्तर है । स्विघान के अनुच्छेद १०६ के झन्तर्गत वित्त विधेयक, 
राज्यसभा मे प्रस्तुत नही क्यि जा सकते हैं! वित्त विधेयक केवल लोकसभा में 
प्रस्तुत किये जा सकते है ग्रौर उन्हे पारित करने के लिए राज्यसभा की झनुमति 
आवश्यक नहीं हैं ) अनुच्छेद १०६ के भनुसार वित्त विधेयक लोकसभा पारित 
करती है, उसके पश्चात्‌ विधेयक को राज्यसभा के सुझावों ने लिए मेजा जायेगा । 
राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि विधेयक सबधी सुभाव १४ दिन के 
अन्दर लोकसभा को मेजे । लोक्समा के लिए यह ग्रावश्यक नही है कि राज्यसभा 
के सुभावों को स्वीकृत करे । यदि लोवसमा राज्यसभा से भेंजे हुए वित्त विधेयक 
सबयी सुभावों से सहमत है तो विधेंयक' को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा 
जायेगा | थदि राज्यसमा द्वारा दिये गये सुझाव लोकसभा को मान्य नहीं है तो 
उक्त वित्त-विधेय+' को उसी मूल रूप मे पारित माना जायेगा, जिसमे उसको 
लोकसभा ने पारित क्या था ) दोनो सदनो में वित्त वियेयक पर सघर्ष की स्थिति 
में संयुक्त वेठक' के लिए सविबान मे कोई प्रावधान नही है । ग्रत, वित्त मामलों में 
लोकसभा का निर्णय अन्तिम है । 

ख-सवविघान के भ्रनुसार सघोय मनीमण्डल का सामूहिक उतरदायित्व केवल 
लोकसमा के प्रति है। राज्यप्षमा को मनी मण्डल के सवध मे कोई विशेष शक्तियाँ 
नहीं हैं। राज्यसभा मंत्री मण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं रख सकती 
है और न ऐसे प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर सकती है । परन्तु लोकसभा को 
सर्विधान के ग्रन्तमंत यह अधिकार प्राप्त है कि मत्री मण्डल के विरुद अविश्वास 
प्रस्ताव पारित कर उसे त्यागपत्र देने के लिए वाघ्य कर सकती है । 

'राज्यसमा एंव लोकसभा वी इन असमानताओं के होने पर मी कुछ ऐसे तत्व 
हैं, जिनके द्वारा राज्ययमा सरकार को निश्चित रुप से प्रभावित कर सकती 
है । वे तत्व निम्मानुमार हैं! 

१-सविधात मे कोई ऐसा प्रावधान नही हे कि मतियों की नियुक्तितयाँ राज्य 
सभा से नही की जाये । अतएवं समय-समय पर शाज्यसमा से भी मतियों वी 
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नियुक्ति हुई है । उदाहरण स्वरूप प० गो० व० पन्‍्त, जो राज्य समा के ही सदस्य 
थे भत्री मण्डल मे एक महत्वपूर्ण विमाग के मत्री थे (गृहमत्री)। श्रीलालवहादुरजी 
शास्त्री के मत्री मण्डल मे थ्रोमती गादी राज्यसभा से हो सूचना एवं प्रसारण 
विभाग मत्री नियुक्त की गई थी। 

२--राज्यसमा के महत्व का आमास इस परम्परा से मी प्राप्त होता है वि! 
केन्द्रीय मत्री प्राय राज्य समा भें उपस्थित रहते हैं भौर विचार विमर्श तथा वाद- 
विवाद में भाय लेते है । 

३०-राज्यसमा को उत्पति के समय से ही, सरकार ने राज्यसभा के सदस्यों 
के मत्रियो से प्रश्न पूछने के ग्रधिकार को स्वीकृत किया है ! यह भारतीय ससद 
की एक स्वस्थ एवं महत्वपूर्ण परम्परा है, जिससे सरकार बी नीतियो तथा कार्यों 
का स्पष्टीकरण राज्यसभा मे बिया जाता है। इस प्रकिया द्वारा राज्यसभा के 
सदस्यों की प्रतिष्ठा की प्रतीति होती है । 

उपयुक्त उल्लिखित तत्व राज्यसमा को सरकार की नीतियों तथा कार्यों पर 
स्वस्थ तथा जवतात्रिक प्रमाव डालने में मदद पहुँचाते हैं । परन्तु यहाँ यह घ्यान 
में रखना प्रावश्यक होगा कि सरकार पर राज्यसमा वा प्रमाव लोकसभा को 
तुलना में बहुत कम होगा । 


राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ 


राज्यसभा को सघ के राज्या के प्रतिनिधि सदन होने के नादे कतिपय विशेष 
शक्तियाँ सविधान द्वारा प्राप्त हैं। ये दो प्रकार की हैं । 

१--अनुच्छेद २४६ के प्रस्तगत यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव बहुमत द्वारा 
पारित करती है कि किसी विषय (राज्य सूची में उल्लिसित विषय पर मो) पर 
ससद को राष्ट्रीय हित मे विधि निर्माण वरना ग्रावश्यकव' है तो ससद उक्त विषय 
पर सम्पूर्ण भारत या उसके किसो भू-मागया हिस्से के लिए विधि निर्माण 
कर सकेगी । 

२--राज्यसमा दो तिहाई बहुमत द्वारा किसी अखिल मारतीय सेवा को स्था- 
पित करने का निर्णय ले सकती है । 

राज्य सभा को उपयुक्त दो शकितियो के सन्‍्दर्म में डा० एव० बी० पायलो कहते 
हैं--। सर्वेधानिक दृष्टि से यह पत्यन्त्र महत्वपूर्ण हैं ।”* इन दोनों विषयों के 
सबब में राज्यसमा भौर लोकसमा की शवितयों की तुलना करते हुए वह कहते 
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है--“अ्रत दोनो मामलो में लोकसमा सामने तब ही झातो है, जब राज्यसभा 
निर्णय ले चुकी है, भर लोरुसमा, राज्यसभा के साथ इन दोना परिस्थितियों मे 
निर्णय लेने के लिए हिस्सेदार नही हैं। सविधान के इन प्रावधानों द्वारा राज्यसभा 
को सरकारी मशीमरी के एक महत्वपूर्ण हिस्मो न कि विभुषित ढाँचे या प्रभावश्यक 
ग्रग के रूप मे निरभित किया गया है। इसका छोटा तथा फलस्त्ररूप ठोस, भाकार 
इसका स्थायी स्वृष्य, जिसके द्वारा इसके विचारों व कार्यों में स्थायित्वता भौर 
तिरन्तरता प्राप्त होती है, और इसका विस्तृत आधार वाला प्रतिनिधि स्वषप--इन 
सबके द्वारा इसको भविष्यम न केवल एक प्रतिष्ठित, परन्तु लामदायक श्रौर 
प्रभावशील ससस्‍्था वे रूप भे, परन्तु जो सभा के समान शक्तिशाली नही होगी, 
स्थापित होने मे सहायता मिलेगी ।”' 

प्राय सभी ग्राथुनिक जनतात्रिक राज्यों में व्यवस्थापिका के सदस्यों के स्वतत्र 
हूप से कार्यो को सम्पत्त करने की शक्ति पर वतियय आवश्यक जनता त्रिक ग्रवरोधों 
का उल्लेख करते हुए मेकप्राइवर कहते है कि “इसमें से एक व्यवस्थापिका के 
दो सदनो के रूप म है, क्योकि प्रत्येक सदव को एक दूसरे वी सहमति झ्रावश्यक॑ 
है । बिना इसके विधि का निर्माण नही हो सकता है ।”*९ 

भारतीय संविधान के प्रन्तगंत राज्यस्ममा तथा लोकसमा वी संवेधानिव' 
शक्तियों का ग्रष्ययन करने से यह स्पष्ट है वि भारतीय ससद के दोनो सदन 
आवश्यकतानुसार एक दूसरे के प्रति जनतात्रिक' अवरोधो के रूप में भूमिका 
निभा कर वात्तव म॑ जतता की इच्छा को शासन की नीतिया तथा कार्यों में 
लागू करवाने म॒ सफल होंगे । इस भूमिका का सहत्व सविधान मे सशोधन करने 
वे समय विदित होता है । सविधान के सशोधन के लिए दोनो संदनों को समान 
अधिवार है। परन्तु यदि संविधान सशोघन विधेयक लोकसमा में जल्दबाजी और 
उत्तेजना पूर्वक पारित कर दिया जाता है तो राज्यसभा के सदस्य अपने अनुभव 
तथा परिपक्वता का लाम एक शान्तिपूर्ण तथा उत्तेजवारहित घातावरण मे, जो 
प्राय, राज्यसभा में पाया जाता है, उपयोग मे लाते हुए, लोकसभा पर किसी 
मूल स्वेधानिक विपय के सदर्म में भ्रवरोध लगा सकते हैं । १६७० में जिस जल्द 
बाजी से देशी राज्यो के प्रीविपर्स विधेयक को लोकसमा ने उक्त विषय पर 
संविधान सशोय्त करते के लिए पारित किया था, राज्यसभा ने इस विधेयक को 
पारित होने से रोक दिया, क्योकि उत्त वक्‍त जनमत राजाओ्रो के प्रीविपस के सबध 
में पूर्णहूप से स्पष्ट नही था । ब्रत यह स्पष्ट है कि इन विशेष शक्तियों से राज्य 
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समा को विभूषित करते हुए, मारतीय संविधान निर्माताओं ते अपनी दूरदशिता 
तथा बुद्धितता का परिचय दिया । हम को यह विदित है कि राज्ययमा और 
लाइसमा ग्पने पारस्परिक सदंधों मे एक दूसरे के प्रति जनतात्रिक अबरोध के 
सभान तो कार्य कर सतती है, परन्तु राज्यसमा, लोकसभा के रास्ते में एक रोड 
के रूप भे रहकर उचित रूप से अपने कार्य को कमी भी नहीं कर सकेगी 
मारतीय जनतातिक व्यवस्था मे, ससद के दोनो संदत एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी 
नही, बरन जनत्तत्र को सफ्ल बनाने के वार्य मे साझेदार हैं । अत* यह झावश्यक 
है कि राज्यसमा तथा लोकसभा पारस्परिक सघर्षों का निपटारा, इस उद्देश्य 
को झ्रपन समक्ष रखत हुए करें, कि इन दोनो को जनता के इच्दानुसार व्यवस्थापन 
के कार्य, शान्ति पूवेक सह अस्तित्व को भावना से प्रेरिद होकर बरना है। प्रों० 
मोरिस जोन्स का कथन है--“यह स्पध्ट है कि यदि दोनो सदन समान कार्यों को 
करने के इच्छुक हैं तो शान्तिपूर्वंक सह-अ्रस्तित्व की मावता बनी रहना कठिन है। 
साध ही यदि इन सदनो की भूमिका मे स्पष्ट अन्तर नहीं क्या गया तो इतमे 
अंतिदन्दितां वी भावना बनी रहेगी .. . । प्रतिइन्दिया, राजनीतिक क्षमता के 
लिए अत्यन्त हानिकारक है । इससे जनता की निगाही में सर्द की प्रतिष्ठा बम 
हो सकती है ।”* कतिपय मामलों से यह गलतफहपी पैदा हो गई है कि राज्य- 
समा लाक्सभा के प्रतिद्वन्दी के रूप भे कार्ये करना चाहती है। सर्वप्रथम १६५३ 
के बजट अधिवेशन के दोरान दोनो सदनो म॑ गभीर सधर्ष हुआश्ा। प्प्रैल २६, 
१६५३ को राज्य सभा ने झ्रायकर (सशोघन) विधेयक पर विचार-विमर्श मझारम्म 
क्या, जो लाक्समा द्वारा पारित हो चुका था। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा पूर्व 
में ही प्रमाणित कर दिया गया था कि यह विधेयक वित्ते-विवेयक था, परस्तु 
राग्यसभा के बुछ सदस्यो ने आपत्ति उठाई कि यह विधेयक वित्त-विवेयक नहीं 
था । विधि मत्री श्री विश्वास ने, जो कि न क्वल राज्यसमा के सदस्य थे, परन्तु 
उसके नेता भी, ऐसी स्थिति में कह--बदि राज्यसभा दो कहा जाता है कि लोक- 
समा के अव्यक्ष ने इस प्रषन का पूर्णरूप से परीक्षण कया है ग्लौर विश्रेयक सबंधी 
प्रमाण सदन म स्व॒तजत्ता पूर्वक एव निष्पक्ष रूप से दिचार-विमर्श बरने के पश्चात्‌ 
ही दिया गया है तो राज्यसभा सन्तुष्ठ हो जायेगी । अगले दिन लाक्सभा के 
एक सदस्य न यह प्रस्तावित करने का प्रथत्त क्या कि विधि मनो का वक्तव्य 
आचित्यह्ीन था तथा अध्यक्ष की प्रतिष्ठा के विस्द्ध था । फ्लस्वरूप लोक्समा के 
अध्यक्ष ने कहा कि सदन में इस विषय पर वाइ-विवाद के दोरान विवि मत्री की 
'उपस्यिति बाछचनीय होगी | दत्तपश्चात्‌ राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित क्या 
“गया कि सदन का यह मत है कि सदन के नता को निर्देश दिये जाये कि कसी भी 
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हैसियत से वह लोक्समां में उपस्थित न हो। तब लोउसभा में राज्यसमा बे 
प्रध्यक्ष की ग्रोर से एवं. सदेश पढ़ा गया कि विसी भी, श्ौर विशेषवर, राज्यसमा 
के मेता की कमी मी यह इच्छा नही थी कि. लोवसमभा के प्रध्यक्ष वी सत्यता तथा 
सिष्पक्षता पर शवा बर बीचड फेरे । इस रादन वा उद्देश्य (राज्यसमा वा) 
हमेशा यह रहा है कि लोकसभा के भ्रध्यक्ष की प्रतिप्ठा का, श्रौर उस सदन ये 
भ्रध्यक्ष वी प्रतिष्ठा बो, प्लौर उस सदत वे! अधियार का सम्मान उसी तरह से 
बरे, जिस तरह हमारी अपेक्षा है वह सदन हमारे प्रधिवारों दा सम्मान बरगा। 
विधि मश्री ने राज्यसभा के प्रस्‍्ताव के प्रति प्रपनी सहमति प्रवट वी | परन्तु 
लोकसभा के सदस्यों ने राज्यसभा ये इस प्रस्ताव पर घोर श्रापत्ति प्रवट यी । 
अतमे विधि मत्री दे क्षमा मागने शोर प्रधान मप्नी वे लोकसभा वो प्रपील 
करने पर दोनों सदनो मे संघर्ष समाप्त हुम्रा । 
राज्यसमा तथा लोकसमा में सधर्ष बा दूसरा महत्वपूर्ण मामला, राज्यसभा 
बे' बुछ संदस्यो वी, राज्यसमा के लिए श्रपनी प्रावरलन तथा लोसलेखा 
समितियों की माग सप्रारम्म हुआ था । उनकी माग थी बि राज्यरामा वे प्रति- 
निधियो को लोकसभा की प्रावकलन तथा लोक्लेशा समितियों मे रप्ता जाये | 
जनवरी, १६५३ म राज्यसभा वे इस विपय पर एवं सयुकत समिति स्थापित 
ब'रने वे लिए सुझाव लोक्समा को भेजे गय। साथ ही यह मी सुझाव दिया 
गया कि चूँकि लोकसभा वी लोकलेसा समिति में १५ सदस्य तो थे ही समिति 
में राज्यसभा के, प्रतिनिधियों को झोर सम्मिलित बर लिया जाये। तत्पश्चात्‌ 
ग्रह मामला लोवसमा की नियम समित्ति को प्रेषित विया, जिसके समक्ष पहले ही 
ही लोकलेखा समिति वा प्रस्ताव था वि' सयुबत समिति, या राज्यसभा वे लिए 
एक प्रथक्‌ समिति का गठन करना सविघधान में निहित सिद्धाम्तो वे विरूद्ध होगा । 
लोक्लेखा समिति वे” उपर्युक्त प्रस्ताव मे इसी बात पर बल दिया गया कि लोक 
समा के प्रध्यक्ष को सदन एवं लोक्‍लेखा समिति बे प्रधिकारों का सरक्षण बरने 
के लिए बुछ कदम उठाना तथा राज्यसभा को सूचित बरना, झ्रावश्यव है कि 
उसवः सुझाव ग्रवधानिक है क्योवि' यह लोकसभा वे वित्त सबधी मामलों वे 
क्षेत्रम, जिसम लोक समा को सर्वाधिकार है, हस्तक्षेप होगा। लोकसभा की 
नियम समिति द्वारा उपर्युक्त बात की पुष्टि की गई । लोब' समा की नियम 
समिति ने यह भी वहा कि वित्त क्षेत्र म लोकसभा का विशेष उत्तरदायित्व है, 
जिसम बह भन्‍्य किसी वो हिस्सेदार नही बना सकती है। भ्रन्त मे प्रधान मभी ने 
लोवसमभा मे प्रस्तावित विया कि राज्यसभा को लोक्लेखा समिति पर सात 
सदस्य भनोनीत बरने की भ्रनुमति दी जाये । प्रधान मत्री ने लोकसभा को सबो- 
घित करते हुए बहा वि' इस मामले म॑ लोकसभा की लोकलेखा समिति वा 
डर दि राज्यसभा के प्रधिकारो बा विघटन होगा, भ्राधार रहित है। परिणाम 


श्छ्र भारतोय शासन झ्लोर राजनोति 


स्वरूप दिसम्बर, १६५३ मे उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और राज्यसभा के 
प्रतिनिधियों को नई लोकचेखा समिति में सम्मिलित बर लिया गया । राज्यसभा 
आर लोकसभा वे मध्य सघर्प का तीसरा महत्वपूर्ण मामला १६४४ में हुआ । 
श्री एन० सी० चर्जी, हिन्दू महासमा के लोकसभा में नेता, ने एक भाषण क्के 
दौरान यह कहा था कि ससद का उच्च सदन जो वास्तव में वरिष्ठ लोगों का 
सदन होना चाहिये, उसके सदस्य बच्चों को तरह दायित्वहीन व्यवहार कर रहे 
हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष ने सचिव को इस मामले के सबंध मे सारी जानकारी 
हापिल करने वो वहा । राज्यसमा बे सचिद ने थो एन० सी० चढर्जी को पन्न 
लिखकर जानकारी चाही तब लोक्समा के समक्ष वह वात श्राई। तत्पश्चात् 
दोनो सदनो की अधिकार समितियां ने सयुक्त बैठक में कुछ नियभो का निर्धारण 
किया, जिनके भ्रन्तगंत किसी भी सदन के सदस्य द्वारा दूसरे सदन के अधिकारों 
के उल्लंघन के मामले का उचित रूप से निवारण क्या जा सके 7 

उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ तक राज्यसभा तथा लोक 
समा के सम्बन्ध का प्रश्त है, मूल श्रावश्यकता यह है कि दोनों सदन प्रतिस्पर्घा 
की भावना त्यायकर सविवान द्वारा निर्धारित दायरे मे एक दूसरे के प्रति सहयोग 
तथा सामजस्प की भावता के झ्नुसार अपने कार्य करें। प्रत्येक सदन को, सविधान 
द्वारा निर्धारित सीमाओ्रो ठथा सिद्धान्तो को ध्यान में रखते हुए अपने दापित्वों को 
उचित रूप से तिमानां चाहिये । अ्रत. राज्यलमा की जो भी मूमिका सविधात के 
भ्रन्तगंत ढाली जायेगी, वह क्सी स्थिति में लोकेसमा बे, जो कि जनता का 
सदन है, भ्रधिकारों तथा दायित्वों के विरुद्ध नही हो सकती है । राज्य्तमा, जेसा 
सर सिडनी लो ने ब्रिटिश लाई समा बे' लिए कहा है--' राजनीति को साधारण 
चक्रमार्ग से नियाल कर उन मूल सिद्धास्तों तथा दूर के परिणामों पर ध्यान दें 
जिनके लिए एक व्यस्त जनसमा ओर दलीय कार्मेपालिका को न तो समय, न॑ 
विचार है ।” राज्यसभा में वाद-विवाद के स्तर पर टिप्पणी देते हुए, 'ग्रोह्नर 
सीज़ स्टेटमेन', ४ सितम्बर १६५४ के राजनीतिक सम्वाददाता ने कहा वि' राज्य- 
समा के पिछले सप्ताह के विदेशी मामलों सम्बन्धी वाद-विदाद में विपुलता की 
भलक पाई जाती है, जो दूसरे सदन के लिए एक उपयोगी झादर्श हो सबती है । 

सक्षेप मे, जिन विषयो के लिए लोकसमा तथा राज्यसभा को समात प्रधि- 
कार हैं, उनमे राज्यसभा लोकसमा से समान अधिक्तार की माग कर सकती है, 
परन्तु जिन विषयों के सम्यन्ध मे सविधान द्वारा राज्यसमा को लोकसमा को 
भपेक्षा सीमित शतक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं या कोई शक्तियाँ नही दी गई हैं उनके 
सम्बन्ध में राज्यसमा को लोकसभा के साथ प्रतिस्पर्धा करना अनुचित होगा । 





१ सिडनो० लो--द गर्वेनेन्स श्राफ इग्लेण्ड, १६३९ पृ० २५० ॥ 


संघीय ससद श्ज्३ 


जनतत में निम्म सदन, उच्च सदन वी श्रपेक्षा शक्तिशाली होता है भझौर उच्च सदन 
के प्रस्तित्व वा श्रौचित्य केवल इसी बात में है विः वह निम्त रोदन पर विचेत' दि 
प्रभाव डाले । घदि राज्यत्तणा वो इस मूल बात वा भ्रहसास हो जाया है तो मविष्य 
में दोनों सदगो वे मध्य सघपें वी स्थिति बहुत बम पैदा होगी ! 


सघ ससद की शक्तियाँ 


भारतीय सरद वी शक्तियों वा क्षेत्र सघीय विसित सविधान द्वारा सीमित 
है। ससद हारा निमित कानूना वा न्‍्याधिक पुनरावलोकन सा्वोच्च न्यागालय 
द्वारा वानून की बैघता या अवैधता निर्धारित बरने के लिए क्या जा सवता 
है। तथापि तुलनात्मब' दृष्टि से भारतीय सघीय रासद की शक्तियाँ प्रन्‍्य राधीय 
व्यवस्थापिकाग्री की प्रपेक्षा अधिव' है | भ्रमरीबी कांग्रेस तथा ग्रास्ट्रेलियत रासद 
राज्य सम्बन्धी विषयों पर वानून निर्माण नहीं वार सकती हैं। परन्तु मारतीय 
ससद फो कतिपय परिस्थितियों में राज्यों बे! लिए वापूत निर्माण परने का भ्रधिवार 
है। उदाहरणार्थ, पनुण्देद २४३ के प्रन्तर्गत विशी संधि या रामभौते यो लागू 
बरतने के! लिए. ससद बानून पिर्माण कर सबती है, भनुच्छेद २४० वे' पस्तगेंद 
सक्‍टकालीन स्थिति मे ससद सम्पूर्ण देश बे लिए कानून का निर्माण पर सकती 
है। सविधाय म॑ मारतीय ससद यी शक्तियों का उल्लेस किसी एक भ्रध्याय में नहीं 
किया गया है। संविधान वे' भाग पाँच क अ्रध्याय तीम म जिसमे ससद मे संगठन, 
भ्रधिवारियों, सदस्यो की भ्रयोग्यताएँ व्यवस्थापन तथा वित्त प्रत्रियाए उाल्लखितत 
हैं, ससद वी सारी शक्तियों एवं घार्षों वा उल्लेख नही है । इत सारी शक्तियों को 
संविधान के विभिन्न हिस्सों वे भ्रष्ययन द्वारा ही मालम क्या णा सवता है। चूँति' 
भारत में ससदीय प्रणाली स्थापित थी गई है, भ्रत यह सरलता पूर्वब हा जा 
सबता है कि भारतीय रासद के बाय, उन देशो की ससद के तुल्य हैं, जहां सरादीय 
प्रणाली प्रचलित है । 

भारतीय ससद वी शक्तियाँ तथा कार्यों वा, तिम्नलिसित विभिन श्रेणियों में 
रख कर, भ्रध्ययन किया जा सकता है । 

१--व्यवस्थापन, २--कायपालिका वा वियल्‍्लण, ३--न्यायपालिवा से 
सबधित शक्तियाँ, ४--वित्त सम्बन्धी शक्तियाँ और ५--प्रन्य शक्तियाँ। 

व्यवस्थापन सम्बन्धो शक्तियाँ-सविधान के अनुच्छेद २४५ (१) के अनुसार 
सासद, सविधा के प्रावधाना वे श्रतगंत सम्पूर्ण भारत या इसके किसी भी हिस्से 
मे लिए, तथा राज्य विधान समा सम्पूर्ण राज्य या इसवे गिसी भी हिस्से के लिए 
विधि दा निर्माण कर सकती है। इसी तरह भनुच्छेद २४६ (१) के प्रचुतार ससद 
वो सविधान की सातवी प्नुसूची मे उल्लिसित प्रथम सूची (सघ सूची) मे उल्लिसित 
विपयो पर कानून निर्माण का भ्रधिकार है । 


शछड भारतीय शासन भौर राजनीति 


अनुच्छेद २४६ (२) के अनुसार ससद को सविधान की सातवीं श्रनुसूदी में 
उल्लिखित तीसरी घूची (समवर्ती सूची) मे उल्लिखित विपयो पर विधि का तिर्माण 
करने का अधिदार है । अनुच्छे” २४६ (३) के अनुसार किसी मी राज्य की विधान 
समा को राज्य या राज्य के किस, मी हिंस्से के लिए, सविधान की सादबी झनुसूची 
मे उल्लिखित, दूसरी सूची (राज्य सूची) मे उल्लिखित विपयो पर विधि का निर्माण 
बरन का ग्रघिकार है 

सक्षेप मे, म्यरतीय सबविवान हारा तौन व्यवस्थापत सम्बन्धी सूचियों का 
निर्धारण किया गया है, जिनका उल्लेख सविधान की सातदी अनुसूची में है । 

(क) सघसूची-जिसमे ६७ विपय हैं, जिन पर केवल सघ ससद विधि निर्माण 
कर सकती है । 

(ख) राज्य सूची-जिसमे ६६ विषम हैं, जिन पर साधारणतया, केवल राज्य 
विधान समा ही विवि का निर्माण कर सकती है । और, 

(ग) समवर्ती सूची-जिसमे ४७ विषय हैं, जिन पर दोनो, ससद तथा राज्य 
विधान समा को विधि निर्माण करने का अ्रधिकार है। अनुच्छेद २५४ (१) के 
अनुसार यदि राज्य विधान समा द्वारा निमित कसी विधि बा, किसी प्राववान 
बाय, सघ सप्तद द्वारा निर्मित विबि के किसी प्रावधान से सघर्ष होता है तो सधीय 
विधि सास्य होगी और जिस हृद तक राज्य विधि का सधर्ष संघीय विधि से है, 
उस हंद तक राज्य विधि को भ्रवेघ माता जायेगा । परन्तु भनुच्छेद २५४ (२) के 
अनुसार सदि सम्वर्ती सूची मे उत्लिखित विषय पर निर्मित क्सी राज्य विधिक 
संघर्ष, सधीय ससद द्वारा उस्ती विषय पर निर्मित विधि से है, भौर ऐसी राज्य 
विधि को राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्राप्त हो गई है तो राज्य विधि को ही मान्यता 
प्राप्त होगी, परन्तु साथ ही उक्त विषय पर निर्मित राज्य विधि में जोडने, 
सथोवत, परिवर्तन या उसे समाप्त करने हेतु विधि पारित करते का प्रधिकार 
संसद में निहित है ॥ 

सबिधगन के अनुच्छेद २४८ (१) के अनुसार उपरोक्त तीन सूचियों द्वारा शक्ति 
के विभाजन के पश्वातु अवशिष्ट शक्तियाँ सघ ससद में ही निहित है । 

निम्नलिखित कुछ विशेष परिस्थितियों मे सघ ससद राज्य सूची सम्बन्धित 
विपयो पर विधि निर्माण कर सकती है । 

क--जब राज्य समा द्वारा दो-दिहाई बहुमत के ग्राघार पर अनुच्छेद २४६ 
के अनुसार प्रमाणित कर दिया है कि राज्य सूची मे उल्लिखित कसी विपय का 
महत्व राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, परन्तु राज्यसभा का भ्रस्ताव एक वर्ष से 
अधिक समय तक नहीं रह सकता है । 

ख--भअनुच्छेद २५० (१) के झन्वगंत सघ ससद सम्पूर्ण देश था उसके किस 
हिएसे, ने ल्एिए रचप्ात्लेल फ्ल्पीत्य के चपूय चगा सकते; है. ५ 
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ग--अनुच्चेद २५२ (१) के भनुसार यदि दो या दो से झ्रधिक राज्य वी विधान 
समाझो को वाध्दनीय है कि उनके सम्बन्ध मे, सघ ससद राज्य सूची मे उल्लिसित 
किसी विपय पर विधि का निर्माण बरे। ससद को उन राज्यो थे लिए श्रौर मविष्य 
में ऐसे राज्यो के लिए भी जिनबी विधान समाओ में इस सम्बन्ध में प्रस्ताव 
पारित किये गय हैं, विधि निर्माण वरने वा प्रधिकार होगा । 


भारतीय सबिधान के ग्रन्तग्गंत शक्ति वे विभाजन की विशिष्ट भ्रक्रिया श्रपनाने 
के फलस्वरूप यह स्पष्ट है कि ससद को प्रत्यधिव शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं । सविधान 
बे अनुच्चेद २४६, २४८, २४६, २५०, २५१, २५२, तथा २५३, सघीय सिद्धान्त 
के बावजूद भी, भारतीय सधीय व्यवस्था के भ्रत्तगंत सघ ससद को एक शक्तिशाली 
सस्या बनाने में सहायक हुए हैँ, जिससे राष्ट्र की बुनियादी एकता वे ढॉचे को 
स्थायी रफ्ता जा सवे । 

ससद थी व्पवस्यापन सम्बन्धी शक्तियों वी भलव ससद म विधि निर्माण प्रक्रिया 
में प्रतिग्रिम्बित हीती है। सविधान में विधि निर्माण भ्रक्निया वे सम्पन्ध में कोई 
विस्तृव उल्लेख नहीं है। साधारण विधेषवों को (वित्त विधेयवों घो छोड़ कर) 
ससद के किसी भी सदन भे प्रस्तुत किया जा सकता है | श्र एवं विधेयक को 
सम्तद द्वारा पारित तमी माना जायेगा, जय विधेयक दोनो सदनों मं पारित हो चुका 
है । ससद वे' कसी भी सदन वे समक्ष विचार के लिए वियेयय ससद वे' स्थगित 
होने से समाप्त नहीं हो जायेगा। लोवसमभा के विघटन से उसवे' समक्ष जो विधेयक 
है, या जो उससे पारित होकर राज्यसभा को गया है, समाप्त हो जायेगा, परन्तु 
ऐसा विधेयक जिप्तकी उत्पति राज्यसमा में हुई है, लोकसमा के! विघटन से 
समाप्त नही होगा ! यदि लोकसभा वे विघटन के पूर्द राष्ट्रपति द्वारा दोनो सदमों 
की बैठक बुलाई गई है तो विप्रेय+ समाप्त नही होगा । 

ससद द्वारा विधि निर्माण करने के लिए सविधान में केवल उपर्यक्त बातो का 
ही उल्लेस है। विवि निर्माण प्रक्निया के अम्तर्गत प्रन्य बातों को ससद के नियमों 
के ब्रनुसार निर्धारित किया गया है। इन नियमो के अन्तर्गत दोनो सदनों वे लिए 
समान विधि निर्माण प्रक्रिया का निर्वारण किया गया है। सदन म प्रत्येक विधेयवः 
के त्तीन बाचन होने चाहिये । साधारण विधेयक को किसी मत्री या प्रन्य सदस्य 
द्वारा सदन मे प्रस्तुत किया जा सकता है। मश्री द्वार प्रस्तुत साधारण विधेयय' 
सरकारी विधेयव' कहलाता है, जब कि साधारण सदस्य द्वारा प्रश्ावित विधेयक, 
साधारण सदस्य विधेयक कहलाता है। ग्रत्येक सरकारी साधारण विधेयक वो विधि 
काया हप घारण करने वे! लिए पाच चरणो को पार करना होगा 


प्रथम बाचल--सदन में प्िधेयक्र का प्रस्तुतीकरण ही प्रथम चरण (स्तर) है! 
सदन के सचिवालय को विधेयक बी एक प्रति सुपुर्द करना होता है । तत्पश्चात 
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अ्रध्यक्ष द्वारा विधेयक को किसी निश्चित तिथि की कार्यवाही की सूची मे रख 
दिया जाता है । उस तिथि को प्रस्तावक्ष अपनी जगह खडे होकर उस विवेबक 
को सदन म प्रस्तुत करन की ग्राज्ञा मायता है ! इस पर अध्यक्ष खडे होकर कहता 
है कि विधियक को प्रस्तुत क्या गया है। वास्तव में विधेयक का प्रस्तुतीवरण 
एक झौषचारिकता मात है | प्राय परम्परानुसार इस स्तर पर जिधेयक के सबंध 
मे बोई दाद विवाद नही होता है । परन्तु पूर्द म, कुछ परिस्थितियां में इस स्तर 
पर विधेयक का विराध क्या गया है! यदि वियेयक का विशेष सर्वधानिक 
आ्राधार पर किया गया है तो अध्यक्ष वाद-विवाद के लिए झनुमति दे सकता है । 

विवेषक के प्रस्तुतीकरण के पश्चांतू, उसका प्रकाशन मारतीय गजद मे कर 
दिया जाता है । 


दितीष वाइन--विदेयक के प्रस्तुतीकरण के दो दिन पश्चान्‌ ही द्वितीय वाचन 
प्रारम्म होता है। यद्दि श्रध्यक्ष की राय में विवेयक्र का ग्रत्यधिक महत्व है, तो 
प्रस्तुतीव रण के तुरन्त वाद, डितीय बाचन प्रारम्भ विया जा सकता है । दितोय 
वाचन के दौरान विधेयक सवधी प्राप्त जातकाणे तथा सुम्गव के सक्षिप्त रूप 
आदन बे' संदस्यो के' उपयोग के लिए वितरित बिये जाते हैं । यदि प्रध्यक्ष भ्रनुमति 
देता है तो उस विधेयव' पर बाद विदाद हो सवा है, परन्तु पह विस्तृत रुप से 
नहीं होता है। मह चर्चा केवल विवेयक के मूल सिद्धान्तो, मुख्य उपबन्धों तक 
ही सीमित रहती है । प्रस्तावक सदस्य विवेयक को भ्रवर समिति मा दोनों सदतों 
शी स्युक्त समिति को भेजने बे लिए प्रस्ताव वर सबता है । 

क--समिति स्तर--मारतीय ससद मे केदल महत्वपूर्ण तथा जदिल विधेयको 
को समिति के पास मेजा जाता है । प्रवर समिति के सदस्यों की सख्या २० से 
३० तक होती है। प्रवर समिति म रुत्तास्ड तथा विपक्षी दलों क॑ सदस्य होते 
हूँ! प्राय सत्तासड दल के सदस्या वी सख्या अधिक्त होवों है । समिति में 
विपेयक पर गहरार्द से विचार-विमर्श होता है । विधेयक्र के उपवन्धों में सशोघत 
“नी लाय जा सफ्त हैं । यदि किसो व्यक्ति को उपस्थिति या कागजात को झाव- 
इकता होती है तो प्रबर समिति इसबी माग बरती है । जनता या प्रेस प्रतिनिधि 
अँठऊ़ो में प्रवेश नहीं कर सक्ते हैं। श्रत्त म समिति अपना प्रतिवेदन सदत को 
भेजदी है, जो प्रवाशित किया जाता है । 

ल--प्रतिवेदत स्तर-जैसा देखा जा चुका है, समिति को विधेयक के सव्घ 
में अपना प्रतिवेदन भेजना आवश्यक है । सावारणतया प्रतिवेदत की तीन माह 
के भ्रन्दर भेजना झावश्यक है, परन्दु यदि सदन द्वारा कोई समयावर्धि निर्धारित 
कर दी गई है तो समिति को उसके अन्दर ही प्रतिदेदन देवा होगा | प्रतिवेदन 
अर समिति डे भ्रध्यक्ष थी हस्ताक्षर होना आवश्यक है । प्रतिवेदन स्तर के दौरान 
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विधेयवः पर गहराई से वाद विवाद होते हैं। विधेयव' वे प्रत्येव माग पर बाद- 
विवाद होता है तथा सशोधन भ्रस्तुत विये जा सकते हैं। वाद विवाद के पश्चात्‌ 
विधेय+ वे प्रत्येवः माग भौर सशोधन पर मतदान होता है । बहुमत से विधेयक 
तथा उसमे विभिकछ सशोधनों बे' स्वीश्वृत होने पर, विधेयया सदन से विधि-निर्माण- 
प्रक्रिया वे प्रन्तिम चरण पर पहुंचता है । 

तृतोय चाचन--सदन में विधेयत पर तृतीय बाचन, उसका प्रतिम चरण है। 
इस ग्रन्तिम चरण म विधेयक वे सत्रथ मे यह प्रस्तावित किया जाता है विः उसे 
पारित किया जाये । इस रामय विधेयक पर गहराई से विचार विमर्श नहीं विया 
जाता है। परन्तु विधेयव के पक्ष या विपक्ष म तर्ष प्रस्तुत किये जाते हैं, तथापि 
इस स्तर में लम्बे भाषण नही होते है। यदि उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा 
विधेयक पारित हो जाता हैं तो उसे सदन द्वारा परित माना जायेगा! प्रन्त में 
विधेयक को दूसरे सदन मे मेजने वे पूर्व रादन के प्रध्यक्ष था सचिव द्वारा विधेयव' 
मा प्रभाणीवरण होना भ्रावश्यक है। 

दूसरें सदन में भी उसी प्रकार वी विधि-निर्माण प्रद्निया का श्रनुसरण होगा, 
जिस प्रकार वी प्रक्रिया का उपयोग पहले सदन मे क्या गया था। दूसरे सदन थे 
समक्ष दो विकल्प हैं। प्रथम, विधेयव को उसी रूप में पारित करना जिस रूप में 
घह पहले रे उसये' समक्ष भ्राया था । द्वितीय विवरुष विधेयव मे सशोपन करना है। 
ऐसी स्थिति में विधेयक पुन पहले के सदन ये! समक्ष भेजा जायेगा यदि दूरारे 
सदन द्वारा प्रस्तावित सशोधन वे फलस्वरूप दोनों सदनों मे मतमेद उमरते हैं तो 
ऐसी स्थिति मे राष्ट्रपति दोनों सदनो वा सयुक्त श्रधिवेशन श्रामश्रित बरेगा, जिसवा 
सभापति लोक समा वा श्रध्यक्ष होगा | इस प्रकार की समुक्त बैठव में साघारण 
बहुमत द्वारा ही विधेयक पारित किया जा सकता है। स्पष्ट है विः लोक' सभा के 
सदस्पों थी राख्या राज्यसभा बे' सदस्यों बे लगमग दुगुमी होने के' बारण, लोक 
समा का भत ही भ्रन्तिम होगा। 

दोनो सदनों द्वारा पारित होने वे पश्चात्‌, विधेयक को राष्ट्रपति के पास 
स्वीबृति थे' लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के समक्ष दो विकल्प है। पहला वह उस 
विधेयक को स्वोवृति प्रदान वर दे जिसके फ्लस्वरूप विधेयवः विधि वे' रूप में श्रगी- 
इत हो जाता है। द्वितीय राष्ट्रपति श्रपने सुझावों सहित, विधेयक को ससद के 
पुनविचार के लिए लोटा सकता है, परन्तु ऐसी स्थिति मे, यदि विधेयव ससद द्वारा 
पुन पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति वे सुझाव सहित या बिना उन सुझावों 
मे' पारित करना होगा। ऐसे विधेयफो को राष्ट्रपति श्रनुमति देने वे” लिए वाघ्य 
होगा । राष्ट्रपति वी स्वीह्ृअति से विधेयक, विधि में परिवर्तित हो जायेगा । 

साधारण-सदस्य-विधेयक [प्रायब्हेट मेम्व्स बिल) सत्रधी विधि निर्माण प्रक्रिया 
प्रौर उपरोक्त उल्तिखित सरवारी साधारण विधेयक विधि निर्माण में थोडान्सा ह्ठी 

द्पु 


श्ष्द भारतोय शासत भोौर राजनोति 


अन्तर है। साधारण-सदस्य-विधेयक को साधारण-विधेयकः समित (प्रायन्हेट विधे- 
यक समिति) के पास भेजा जाता है । १६५३ में इस समिति को स्थापित दिया 
गया था । इस समिति मे भ्रष्यक्ष सहित १६ सदस्य होते हैं । समिति के भरध्यक्ष 
को सदन के प्रघ्यक्ष मनोनीत करते हैं | समिति के प्रतिवेदन की प्रतियों को सदन 
के सदल्यो को वितरित किया जाता है यही विवेषक का सदन मे औपचारिक 
प्रस्तुतीकरण है । इसके बाद विधेयक को पारित करने के लिए उद्ली श्रक्रिया को 
उपयोग मे लाया जाता है, जो सरकारी साधारण (प्रवित्तीय) विधेयक्नो के लिए 
उपयोग में लाई जाठो है । साधारण सदस्य-विधेयक को पारित करने के लिए, 
अस्तुतकर्ता को सरकारी सदस्यी के सहयोग वी निरन्तर झावश्यक्ता रहती है, 
उनके सहयोग के दिता साधारण-पदस्य विधेयक [प्रयब्हेट मेम्बस बिल) के पारित 
होने की कल्पना मी नहीं की जा सकती है । 


कार्यपालिका को नियन्त्रण करने सबधी शक्तियाँ 


संसद की कार्यप्रालिका सबधी शक्तियो के मुख्यत दीन स्रोत हैं, जिनके भ्राधार 
पर सप्तद कार्यपालिका का नियन्त्रण करने मे सभ्य है । 

सर्वप्रथम, भनुच्छेद ५६ के भन्तर्गत ससद के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के 
निर्वाचन के लिए निर्वाचन सस्था का एक हिस्सा है। मारत के उपराष्ट्रपति के 
निर्वाचत के लिए भनुच्छेद ६६ के झन्तर्गत, धसद के निर्वाचित सदस्य निर्दाचन- 
सस्था के सदस्य होते हैं । 

दितीय, ससद की एक झन्य, परन्तु सक्रियात्मक तथा भ्रमावपूर्ण शक्ति का 
उल्लेख सविधाव के ग्रनुच्छेद ६१ मे किया गया है, जिसके भनुसार ससद राष्ट्र 
प्रति को सदिधान का उल्लघत करने के लिए महामियोग लग्राकर पदच्युत कर 
सकती है । उपराप्ट्रपति को मी सप्दद इसो कारण से महामियोग द्वारा पदच्युत 
कर सकती है । 

तृतीय, कार्यपालिका को नियन्तित करने की दृष्टि से, ससद को सबसे अधिक 
महत्तपूर्ण शक्ति संघीय मत्रीमण्डल के सबंध में है। भनुच्छेद ७५ (३) के 
अन्तर्गत सघीय मत्रीमण्डल का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व ससद के निचले 
सदन लोकसभा के प्रति है। मद्रो मण्डल के विरुद्ध झ्विश्वास-प्रस्ताव पारित 
कर, लोकसभा उसे त्याग पत्र देने के लिए दाध्य कर सकती है। इसी तरह 
लोकसभा मत्री मण्डल द्वारा प्रस्तादित दजट को मी प्रारित करने से इन्कार 
कर सकती है जिसके फ्लस्वरुप, मत्री मण्डल को अपना त्यागपत्र देना 
होगा । सविधाव के अनुच्छेद ७५ (३) मे, दास्तव मे, वह झाधारभूत सिद्धान्त 
निहित है, जिसके भन्तगत मत्री मण्डल लोक्समा वे झघीद संस्था है। इस 
रिद्धान्च के भ्राघार पर वह्म जा सकता है कि लोकसभा वास्तद मे, भारतीय 


सधोपष ससद श्ण्६ 


ससदीय प्रणाली मे, सत्नीमण्डल की स्वामी है । मत्रीमण्डल के लोकसभा के' प्रति 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को विभित्र प्रवार से वार्यान्वित क्या जाता है, जैसे 
अत्रियों से सदन मे प्रश्न पूछ कर, स्थगत प्रस्ताव रसकर, इत्यादि । 


सरकार वै तीनो भ्रगो पर विशिष्ट जनताश्रिक श्रवरोधो की आवश्यकता वे 
सिद्धान्त के प्रनुसार प्रत्येक भ्ग के सबध मे जनतात्रिक अवरोधों वे रूप मे 
कुछ शक्तियाँ उपलब्ध होनी चाहिये जिनसे सरकार के तीन भगो वे! पारस्परिक 
सबधों वा निर्धारण जनतात्रिक' श्राधार पर क्या जा सके । मारतीय सविधान 
निर्मातात्री ने इस सिद्धान्त का अनुक्रण बरते हुए सघ संसद को न्यायपालिका थे 
सबंध म बुछ शक्तियां प्रदत्त वी हैं शौर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के सबंध में 
बुद्ध शवितियाँ ऐसी दी हैं जो न्‍्यायिव' शक्तियों के रूप म॑ हैं। वे निम्नाबित हैं। 

(क) सविधान के श्रनुच्छेद १२४ क अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य- 
न्यायाधीश तथा सात श्रन्‍्य न्यायाधीश होगे । परन्तु ससद को न्‍्यायाघीशों वी सख्या 
में वृद्धि करने का भ्रधिकार है। प्रत , ससद ने सर्वोच्च न्यायालय अ्रधिनियम 
१६५६ पारित कर न्यायाधीशो की सख्या, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर, ११ 
निर्धारित कर दी है । न्‍्पायाधीशों बी नियुवित राष्ट्रपति करता है । 

न्यायाधीशों को पदच्युत करने भ ससद की भूमिका महत्वपूर्ण है। बसी 
न्यायाधीश को पदच्युत राष्ट्रपति के श्रादेशानुसार ऐसी स्थिति में ही किया जा 
सकेगा, जब ससद का प्रत्येक सदन न्यायाधीश को उसके दुव्यंबहार या प्रक्षमता 
के वागरण पदच्युत करने के' लिए सदन थी सारी सदस्यता के बहुमत से ए॥' प्रस्ताव 
पारित कर देता है । ससद वो भ्रधिकार है कि भ्यायाघीश के दुव्येबहार या प्रक्ष- 
मता को साबित बरने के लिए कोई विशिष्ट प्रद्निया का निर्धारण करे | यहाँ पर 
ससद की भूमिका के दो पक्षो पर बल देना श्रावप्यव' है। सर्वप्रथम, बिता संसद 
के प्रस्ताव पारित किये हुए, शाप्टूपति स्पेच्छानुसार किसी मी न्यायाधीश को पद- 
च्युत नही कर सकता है। द्वितीय, ससद की यह शकित न्यायाधीश बे' श्रनुत्तरदायी 
व्यवहार को रोकने के लिए एक प्रमावशील जनताशिक भ्रवरोध के सदृश है । 

(स) ससद को सर्वोच्च न्‍्यायालप के क्षेत्राधिकार मे, अनुच्छेद १३८ के भ्रनु- 
सार, वृद्धि वरने का भ्रधिकार है। ससद सर्वोच्च न्यायालय को, सधीय सूची में 
डरिलखित विसी मी विपय के सबंध में श्रतिखित क्षेत्राधिकार विधि द्वारा प्रदत 
बर सकती है। 

भदि भारत सरकार शौर विप्ती राज्य सरकार के मध्य सर्वोच्च न्यायालय को 
किसी विपय के सबंध में भ्रतिरिकत क्षेत्राधिकार प्रदत्त करने कै लिए समभौवा 
हुमा है श्रोर ससद कानून द्वारा अपनी सहमति देती है, वो सर्वोच्च न्यायालय को 
'उबत विपम पर क्षेत्राधिकार होगा। अनुच्छेद १३६ के झनुसार ससद सर्वोच्च 


श्द० भारतीय शासन झौर राजनोति 


न्यायालय को, उन उद्देश्यों के श्रवावा जो अनुच्छेद ३२ (२) में बणित है, बन्दी 
प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिपेघ, उत्प्रेपण और झ्धिकार-पचछा श्रादि लेख, लागू 
करने का भ्रधिकार प्रदत्त वर सक्ती है। झन्त मे, अनुच्छेद १४० के अन्तर्गत यदि 
ससद आवश्यक या वाछनीय समभतती है तो सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे श्रतिरिकत 
अधिकार, जो सविधान के अनुकूल हैं, अपने कार्यों को प्रमावपूर्वक करने के लिए 
भ्रदान करेगी । 

(ग) राष्ट्रपति पर सविघान का उल्लघन करने के लिए महाभियोग लगाकर, 
उसे पदच्युत करने की शक्ति ससद को एक ध्रकार की न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति 
पर महामियोग चलाने के लिए ससद के किसी भी सदन हारा आरोप प्रस्तुत किये 
जा सकते हैं। आरोप लगाने के लिए सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर 
झौर १४ दिवस पूर्व वी लिखित सूचना होना भी भावश्यक है | इसके झतिरिक्त, 
प्रस्ताव को ससद को सारी सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत से पारित क्यिा। जाना 
चाहिये । 

जब थारोप का प्रस्ताव ससद के एक सदन द्वारा पारित हो जाता है तब 
दूसरा सदत झारोपो की जाच करेगा। राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति मे उपस्थित होने 
था अपना प्रतिनिधित्व करवाने का पूर्ण अधिकार है। यदि डूसरे संदन द्वारा 
आरोपो के जाँच के फ्लस्वरूप सदन की सारी सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत द्वारा 
प्रस्ताव पारित क्या जाता है कि राष्ट्रपति के विस्द्ध आरोप भही है तो प्रस्ताव 
के पारित किये जाने के समय से राष्ट्रपति को पदच्युत सममा जायेगा । राष्ट्रपति 
को भहामियोग लगा कर पदच्युत करने का ससद का ग्रविकार, राष्ट्रपति के निरकुश 
बनने की प्रवृति पर एक महत्वपूर्ण जनतानिक भवरोघ है, परन्तु सविधान निर्मातात्रो 
का ध्यान एक गमीर जुटि की शोर नहीं आज़धित हुमा । इस कारण कतिपय 
परिस्थिनियों मे राष्ट्रपति पर ससद छा उपर्युक्त अवरोध प्रभावहोन हो सकता है। 
यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति पर महामियोग तव ही समव है जब ससद की बैठक हो 
रही है, यदि ससद की बेटक नही हो रही है और राष्ट्रपति ऐसे समय सविधान का 
उल्लघन करता है तो यह स्वामाविक है कि अपने ऊपर महामियोग चलाने के 
लिए राष्ट्रपति ससंद वी बैठक क्दापि नही वुलायेया । अनुच्छेद ८५ (१) के 
अनुसार ससद के अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का है। ग्रत यह अत्या- 
वश्यक है कि इस भदर्भ म संविधान का उचित सशोधन किया जाये । अनुच्छेद 

८५ (१) का सशोपन कर ससद को आहुत वरने के लिए न केवल एक उचित 
प्रणाली को अपताया जा सकता है, परन्तु क्ार्रघातिका पर संसद के एक जीवन 
विहीन अवरोध को शक्तिशालो बनाया जा सव॒ता है। प्रो० टी० के टोपे का सुझाव 
है, "तथापि, एक वैधानिक उपचार, सविधाव सशोधव करके और प्रावधान करके 
कि ससद वा अधिवेशन, वर्ष में एक निश्चित दिन स्वत आझ्राहुत हो, रखा जा 


संघीय ससद कम 


सकता है। यह श्रमरोकी स्िधान में किया गया है। समवत लोग समा के 
प्रध्यक्ष को ससद वे दोनो सदनों को ब्राहुत करने के! लिए भ्रधिहत किया जा 
सकता है, यदि टाप्ट्रपति ससद वी बैठक को, पव्यक्ष वी प्रार्यता करन पर मी नहीं 
बुलाता है ।/* 
वित्तीय शक्तिवॉ-सविधान के गन्तर्गत देश की वित्त व्यवस्था पर मसद का 
पूर्ण भधिकार है। जनतानित्र राज्य में बिता ठय्वस्थापिक्रा समा (समद) वी 
प्रनुमति के कोई कर नहीं लगाया ज। सकता। मारत मे ममद द्वारा वित्त व्यवस्था 
पर नियन्त्रण, ज्िटिश ससद के उस देश वी वित्त व्यवस्था पर नियन्त्रण वे' भिद्वान्त 
वे अतुकूल है । 
सर एरस्वरीन मय ससद द्वारा ब्रिठिय वित्त व्यवस्था वा नियन्त्रण के मिद्धास्त 
वा उल्लेस इस तरह करते हैं--/ब्रिटिश ब्रगउन को मश्रियो की सवाह वे' अ्रनुमार 
बार्यपालिका शित होने के नाते, देश वी भाव भ्ौर लोससेवाप्रो पर व्यय का 
प्रबन्ध बरने वा उत्तरदायित्व है। झ्त ब्राउन सर्वप्रथम, वामन्म सभा को सरकार 
बी पित्त सबंधी झ्रावश्यकत्रों को पूरा करने वे लिए झ्ावश्यत जानवारी प्रदत्त 
बरता है। इस तरह ब्राउन द्वारा वित की माय वी जाती हैं शौर पामन्स समा 
प्रपनी सहमति प्रदत्त बरती है ।”+ 
बिटिश परम्परा के अनुकूल मारत मे, ससद वो कार्यराविक्ञा की वित्त 
सय्धी भागा को स्वीकृत वरन का प्रधिकार है। सम्रिधान वे प्रन्तमंत प्रत्येवः 
वित्तीय वर्ष राष्ट्रपति समद के समक्ष, बाधित वित्तीय झनुमान प्रस्तुत करवायेगा, 
जिसम सघ सरकार के वित्तीय वर्ष दे! जिए झनुमानित आय-ब्यय वा उल्नेस होता 
हैं। व्यय को दो वर्गों म रखा जा सकता है । 
(क) भारत की सचित निधि मे प्रदर्शित व्यय, और (स) श्रस्य व्यय । 
भारत की सचित निधि मे निम्नलिखित विपयो सयधी व्यय वा उल्लेस है :--- 
१०--राप्ट्रपति पद वे! वित्तीय लाम, भत्ते, तथा व्यय ) 
२३--लोक समा वे अच्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और राज्यसभा वे समापति तथा 
उप समापति के वेतन तथा मच्ते । 
; ३--मारतीय सरकार बे! ऋण तथा उछकः$ ब्याज, निश्चेष्र निधि व्यय, 
नप्यमण व्यय त्तथा ऐमे व्यय जो भारत सखार के ऋण से सयधित हो । 


३ टी० के० टोपे-'पूर्वोक्त पुस्तक' १६६३ धृ० २५१॥ 


हि डो० ई० मेय--प्र ट्रोटाइज प्रात द ला, प्रिवोलेजेज, प्रोसिडिग्स एण्ड यूजेदा 
पराफ पालिंयामेन्ट, १३ सस्र्रण, पृ० ४६३ । 


श5२ भारतीय शासन पोर राजनोति 


४--सर्वोच्च न्यायालय के न्यायावीशो के वेतन तथा भत्ते श्लौर सेवावृत्ति, 
थ संघीय न्यायालय के सवध मे दी जाने वाली सेदा दृत्तियाँ ॥ 

५--उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को दिये जाने वाले वेतन मत्ते और 
सैवा-वृत्तियाँ 

६--मारत की स्व॒तत्ता के पर्व, भारत क्षेत्र मे कसी न्‍्यायालय के न्‍्याया- 
धीश को सेवावृत्ति 

७--सघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यो के वेतन मत्ते तथा सेवारवृत्ति १ 

८--मारत के नियम्वक तथा महालखा परीक्षक के वेतन, मत्ते तथा सेवा 
चूत्ति 

&---ससद के सदनो के समापति और अध्यक्ष के वेतन तथा मत्ते 


१०--क्िसी न्यायालय या पच म्यायालय के आदेश या निर्णय द्वारा स्थापित 
दायित्वों को पूरा करने के व्यय । 


१(--सबिधान के प्न्य प्रावधानों द्वारा सचित निधि सवधी व्यय, जेसे- 
अनुच्छेद १४६ (३) के भनुसार सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासकीय व्यय 4 झनुच्छेद 
१४८ (६) के झनुसार तियन्त्क तथा महूलेखां परीक्षक के प्रशासकीय व्यय, 
अनुच्छेद २७३ व २७५ (१) के भनुसार राज्यो की सहायता सवधी ब्यय और 
देशी रियासतों के शासको के प्रिवीपर्स । 


१२-प्रन्य ध्यय जो समद द्वारा सचित निधि के अन्तर्गत निर्धारित क्या 
जाये 


सचित निधि के अन्तगरेत व्यय के लिए ससद वी स्वीकृति की झवश्यक्रता 
नहीं होती है। प्रम्य प्रकार के व्यय के लिए ससद वी स्वीकृति की आवश्यकता 
है । सचित निधि मे उल्लिखित व्यय पर ससद मे मतदान नहीं हो सकता है । 
अन्य ध्यय के लिए झनुदान सदधी माय ससद मे की जाती है। प्रदुदान की माग 
को लोकसभा राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृत पर ही रखा जा सकता है। लोकसभा 


को अपनी स्वीकृति या श्रस्वीक्ृति देने या झनुदान की माग में कमी करने का पूर्ण 
भ्रधिकार है। 


बजट को पारित करते का कार्य, ससद का एक मुख्य कार्य है॥ ससद कया 
वजट अधिवेशन प्रतिवर्ष फरवरी के दूसरे सप्ताह के पश्चात्‌ आरम्म होता है 
मारत मे सर्वप्रथम, रेल मन्री द्वारा लोक्समा मे रेलवे वजट प्रस्तुत क्या जाता 
है। इसके पर्चात्‌ वित्त मत्री लोक्समा में वाधिक वजट प्रस्तुत करता है ॥ इस 
समय बह झपने बजट माषण से सरकार को वित्त तथा परे नोति पर देश की 
च्यवस्था के सदर में प्रकाश डालता है ! 


संघीष ससद (रे 


बजट की प्रतियाँ ससद के सदस्यों को विचार-विमर्श के लिए वितरित की 
जाती हैं। इस प्रवस्था मे बजट पर वाद-विवाद विस्तार पूर्वक नही होता है! 
परन्तु ससद सदस्य इस भ्वसर को, सरकार की नीति तथा शासन के विभिन्न 
विमागो के कार्यों की भ्ालोचना करने के लिए उपयोग मे ला सकते हैं । 

जैसा देखा जा चुदा है, ससद की सचित निधि में उल्लिसित व्यय पर मतदान 
करने का प्रधिकार नहीं है भ्रत बाद-विवाद के पश्चात्‌ लोकसभा उन विभिन्न 
मांगों पर मतदान करती है जो सचित-निधि से सबधित नहीं है। विभिन्न मप्रा- 
लयो पी मागो पर पृथक्‌ रूप से विचार होता है। यहाँ पर लोकसभा को प्रत्येक 
मत्रालय के विगत वर्ष के कार्यों तथा नीतियो का मूल्याकन करने का प्रवसर प्राप्त 
होता है, क्योकि प्रपनी मागो के भौचित्य को बतलाते हुए प्रत्येक मप्नालय भ्रपने 
बिगत वर्ष के कार्यों से लोकसमा को अ्रवगत कराता है । 

मागो फी मतदान द्वारा स्वीइ्त के पश्चात्‌ वाधिक विनियोग विधेयक लोक- 
सभा द्वारा स्वीकृत माँगो तथा संचित-निधि सवधी व्यय को साथ मिलाकर तैयार 
किया जाता है, जहाँ वाद-विवाद प्रायः सावंजनिक मुद्दों तथा सरकारी नीतियों 
तक सीमित रहता है । विशेषणर वाद-बिवाद उन प्रश्नों पर होता है, जिन पर 
पूर्व भे विचार नही हुभा है। कसी विषय पर वाद-विवाद के लिए प्रध्यक्ष की 
पूर्वाचुमति प्रादश्यक है, झौर भष्यक्ष वाद-विवाद में भाग सेने वाले सदस्यो को 
पहले ऐसे विषयो के सवंघ में सूचना देने ने लिए बह सकता है । 

इसके पश्चात्‌ विनियोग विधेयक को उन सब स्तरो को पार करना होगा जो 
एक साधारण विधेयक के विधि निर्माण के लिए भ्रावश्यक है। लोकसभा जब 
जिलियोण विदेषन' पुरित कर देती है तब अध्यक्ष प्रमाणित करता है. कि घिपेषक घन 
विधेयक है। तत्पश्चात्‌ विधेयक को राज्यसभा ने समक्ष मेजा जाता है। राज्यसभा 
के लिए, विधेयक पर विचार-बिमशे कर भपने सुझावों सहित, १४ दिन में विधेषक 
को लोकसभा के पास वापिस लौटाना प्रावश्यक है। परन्तु यह लोकसभा पर 
निर्भर है कि राज्यक्षमा के सुझावों को स्वीकार करे या न फरे। विधेयक पर 
भन्तिम तिर्णय लोकसभा का ही है। लोव समा द्वारा पारित होने के परचात्‌ 
विधेयक राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृत के लिए भेजा जायेगा । राष्ट्रपति बी 
स्वीकृति भ्रौपचारिक है। वितियोग विधेयक को पुनविचार के लिए घापिस नही 
लाया जा सकता हैं 

घन विधेयक निर्माण वा भ्रन्तिम चरण संसद द्वारा वित्तीय विधेयक पारित 
करना है । सरवार के वर संबधी प्रस्ताव भ्गले वर्ष के लिए वित्त विधेयक के रूप 
में लोकसभा के समक्ष अस्तुत किये जाते है । वित्त विधेयक को पारित करने की 
प्रद्िया उपर्युक्त चणित विनियोग विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया के समान 
है। सदन मे, विशेषकर समित्ति स्तर के बाद विधेयक पर विस्तार पूवेंक विचार 


रद भारतोय शासन और राजनीति 


किया जाता है। सशोधन, प्रस्ताव करो को समाप्त करने या घदाने के लिए 
प्रस्तुत किये जाते हैं, पर करो को बढाने के भ्रस्ताव प्राय प्रस्तुत नहीं होते । वित्त 
विधेयक अप्रेल झाह में ही पररित किया जाता है क्योंकि प्रविजनल क्ल्रेक्गन स्‍ग्राफ 
टेक्सेज़ एस्ट १६३१ के अन्तर्गत वित्तीय ध्स्ताव, वापिक वित्त प्रस्तावों के प्रस्तुत 
करते ही प्रमावशील हो जाते हैं । 

ससद मे वित्त प्रक्रिया के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि देश की वित्त तथा झर्थ 
व्यवस्थाप्रो पर ससद का पूर्ण नियन्त्रण है। परन्तु यह सोचना गलत होया कि 
ससद का नियस्त्रण वित्तीय दिधि निर्माण तक ही सोपित है । बजट के पारित 
होते के पश्चात्‌ मी ससद का वियस्त्रण देश की वित्त एवं श्र्थ ध्यवस्थामों पर 
लगातार वता रहता है | परन्तु ससद का यह नियन्‍्त्रण भ्रप्रत्यक्ष रूप से क्या 
जाता है। वास्तव म॑ कार्यपालिका पर ससद के नियस्त्रण का महत्वपूर्ण साथन 
वित्त है। वित्त व्यवस्था के नियन्त्रण की प्रक्रिया मे कतिपय साधनों को ध्यान में 
रखा जाना चाहिये, जिनके माघ्यम से ससद निरस्त॒॑र झपना नियत्रण क्यंपरलिका 
पर करती है। वे निम्वलिखित हैं । 

१--सरकारो लेखो का लेखा परीक्षण-लेखा परीक्षण वह प्रक्रिया है, जिसका 
उपयोग लेखो का परीक्षण, उनकी या उनके प्रन्तर्गंत, कार्यों की उपयुक्तता विदित 
करने के लिए किया जाता है। सल्लेप मे, लेखा-परीक्षण द्वारा वित्त सम्बन्धी कार्यो 
का भ्रौचित्य दो झाघारों पर निर्धारित किया जा सकता है । 

क--वित्त सम्बन्धी कार्यों को विधि के अनुकूल होना चाहिये, भौर 

ख--वित्त सम्बन्धी कार्यों की वित्त नियमों के झन्तगत उपयुक्तता इस दृष्टि- 
कोण से निर्धारित करना कि वित सम्बन्धों कार्यों द्वारा अनुपयुक्त एवं निर्थंक व्यय 
तो नहीं हुप्रा है । 

भारतवर्ष में लेखा-परीक्षण के कार्य लेखा परीक्षण विभाग मे निहित हैं, जिसका 
अध्यक्ष नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक है। लेखा परीक्षण, एक संघोय विपय है। 
संविधान के अनुच्छेद १४१ (१) के अनुसार नियन्त्रक ठथा महालेखा परीक्षक के 
कार्य तथा शक्तियों को ससद निर्धारित करेगी 4 नियन्त्रव तथा महालेखा परीक्षक 
को सघ एबं राज्यो के द्वारा लगाये करो से सबधित व्ययों का लेखा परीक्षण करने 
का भ्रधिकार है। इसंके झतिरिक्त, निय्न्त्रक तथा लेखा-परीक्षक को सघ तथा 
राज्यो के अन्य व्ययों का भी लेखा-परीक्षण करने का अधिकार है। “व्यय पर 
ससद का नियन्तण, अपने अधिकारी तियस्त्रक तथा महेखा-परीक्षक के माध्यम 
से किया जाता है । वह व्यदस्थापिका की ओर से लेखो का लेखा-परीक्षण करत ॥ 
है तथा अपना प्रतिवेदन व्यवस्थापिका को प्रस्तुत करता है ।”* 
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संघीय संसद र्पर 


२३-ससद की वितोय सम्तितियाँ-ससद की कार्यपालिका के नियन्त्रण का 
प्रस्य साधन, उसकी वित्तीय समितियों के रूप में है। ससद की दो वित्तीय 
समितियाँ है । 
क--लोक लेखा समिति-आरम्म में सघीव लोकलेसा। समिति में १५४ सदस्य 
थे, शितका निर्वाचन लोक सभा अपने सदस्पो में से करती है। परन्तु १६५३ से 
राज्य समा के सदस्पों को इसमे सम्मिलित किया जाने लगा | इसका प्रध्यक्ष 
सत्ताहढ दल में से ही लिया जाता है । लोकलेसा समिति, नियस्तक तथा महा- 
लेसा परोक्षफ के संसद के समक्ष प्रतिवेदन के प्रकाश में सरकारी लेखों का परीक्षण 
करती है। प्रत्येक मन्नालय या विमाग का एक अधिकारी लोकलेसा समिति के 
समक्ष, समिति द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निवारण या स्पष्टीकरण करने 
उपस्थित होता है। जिन मत्नालयों या विभागों में अनियमितताएँ हुई है उनके 
सम्पन्ध में समिति द्वारा प्रदत्त जानकारी, उसके निष्कर्य तथा सुझाव लोकप्तमा 
को समितिन्य्रथ्यक्ष द्वारा पहुंचाये जाते हैं। लोकध्मा से सविति का प्रतिवेदन 
वित्त मंत्रालय को मेज दिया जाता है, जो समिति के सुझावों को संबंधित मंतालय 
या विभाग से अवगत कराता है। यदि समिति के क्रिस्ों सुझाव को सरक्षार 
प्रस्वीकृत कर देती है तो उत्तको ऐप करने के लिए कारण बनलाने होगे । पह 
स्पष्ट है कि लोक लेखा समिति कार्ययरालिका तया प्रशासन पर निपस्त्रण रखने के 
लिए ससद को महत्वपूर्ण सहायता पहुँचाती है । डा० नामेत परामर का कहता 
है--“लोहलेखा समिति न केवल नियन्त्रक तया महलेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, 
औ्रौर प्रन्य कागजातों की विभिन्न ग्रनियमितताएँ को ज्ञात करने के लिए जाँचती 
है परन्तु साथ ही राष्ट्र के वित्त सम्यन्वों प्रशासत से सवंधित निरयेक व्यय, भ्रष्टा- 
चार, ग्रक्षमता एव ग्रन्त च्रुठियों मे मी रुचि रखती है। अतएव यह सरकारी 
लापरवाहो तथा भ्रष्टाचार के विरद्ध ससद के हितो की रक्षक तथा जनता की 
सरक्षक है । इसके प्रतिवेदन महत्वपूर्ण लेख है ।”'* 
लोकलेखा समिति की भूमिका के सबय में यहां इसके एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन 
का उल्लेख करता झावश्यक होगा । यह मामला भारत-चीन युद्ध-१६६२ से 
संबंधित है। भारत की पूर्वी सीमा पर हवाई-जहाजो के उतरने की हवाई-पट््‌टी 
को तैयार करने के लिए मुह इंजीनियर ने रु० १०८,८5५ लाख का ठेका इस 
शर्ते पर दिया कि सादा कार्य पाँच माह में पूरा हो जायेगा । वास्तव में सारे 
वार्य का अनुमाततः व्यय रु० ६३:०३ हजार ही था। इस पर भी ठेकेदार को 
” सारा कार्य समाप्त करने मे एक वर्ष से अधिक समय लग गया। निर्माण कार्य 
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१८६ भारतीय शासन झौर राजनोति 


आारम्म होने से पूर्व ही गोलीबार स्थागित हो चुका था। लोक्लेखा समिति के 
समक्ष भ्रपना साक्ष्य देते हुए सुरक्षा-सचिव ने स्वीकार किया कि यदि युद्ध पुन. 
आरम्म होता तो निर्माण कार्य के निर्धारित समय मे समाप्त न होते के फलस्वरूप 
निश्चित भारतीय वायु सेना की कार्य-दक्षदा पर झाघात पहुँचता । समिति ने 
अपनी ४८वें प्रतिवेदग मे, जो लोकसभा के १६ प्रप्रेल, १६६६, को मेजा घा, 
सुझाव दिया कि झनुमव के झाघार पर सवक सीखते हुए, प्रतिरक्षा वे अधि- 
कारियों के लिए, भविष्य में ऐसे आपत्तिकालीन कार्य, जिसमे जनता का भ्रत्यधिक 
घन लगता है, हाथ भे लेते समय सतकंतापू्वंक कार्य करना चाहिये । 
ख--प्राइकलन समिति--"प्रावककलत समितियाँ स्थायी, तथा निरन्तर काये 
करने वाली मशीनरी के समान है जो व्यय की दृष्टि से प्रथ॑-व्यवस्था मे बचत 
की सभावना की जाँच करती है और उसके लिए सुभाव प्रस्तुत करती है ।”* 
मारत में सघीय प्रावकलन समिति के २५ सदस्य हैं जो ससद द्वारा एकल 
झक्रमणीय भत द्वारा ग्रानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्नुसार निर्वाचित किये 
जाते हैं। समिति के अध्यक्ष को लोकसमा का भ्रघ्यक्ष मनोनीत करता है ॥ प्रत्येक 
वर्ष प्राककलन समिति कतिपय मत्रालयो के वित्तीय अनुमादों की जाँच करके लोक 
सभा को प्रतिवेदन मेजती है । विशेषकर प्राककलन समिति विभिन्न भत्रालयों में 
बचत तथा निपुर्णदा हासिल करने के लिए सुभाव देती है । समयानुसार प्राककलन 
समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। उदाहरण के लिए अपने प्रतिवेदन २ 
में समिति ने भारत सरकार के सचिवालय झोर विभिन्न प्रशासकीय विभागों के 
संगठन के लिए सुझाव दिये हैं । प्रतिवेदद & मे कतिपय प्रशासकोय तथा वित्त 
सवंधी सुधारों के लिए सुझाव दिये हैं । इसी प्रतिवेदन मे समिति ने वित्त 
मत्रालय के लिए सुझाव दिया है कि बहुत काम्र एक साथ इक्ट्ठा न हो, विभित 
प्रशासकीय विभाग भ्रपनी योजनाएँ वित्त मत्रालय को कम से कम एक वर्ष पूर्व 
भेजे | इसी तरह प्रतिवेदन २० मे समिति ने सरकार को यह सुझाव भेजा है कि 
जब भी सरकार ऋण लेने जाये तव ससद को सूचवा देना प्रावश्यक है। 
प्रावकलन समिति के सुभगव सरकार को मेज दिये जाते हैं, जो इनको 
कार्यान्वित करने का प्रयत्न करती है । समिति को, उसके कार्यों मं, ससदन्सचि- 
वालय द्वारा सहायता मिलती है और विभागीय अ्धिकारियो को यदि समिति 
यह चाहती है तो उसके समय उपस्थित होना झावश्यक है। प्राक्‍शलन समिति 
लोकलेखा समिति के समान प्रशासन के क्षेत्र मे निरधधंक ध्यय पर रोक लगाती 
हैं। प्राक्कलन समिति के महत्द के सम्बन्ध मे प्रो० मोरिस जोन्स ने कहा है-- 


३. एम० पी० 'शर्मा-पब्लिक एडमिनिस्ट्रेश इन वियोरी एण्ड प्रेविटश', 
१६६० चु० ३७७ 


घ्छ 
सधीय ससद ! 


“एक महत्वपूर्ण सीमा तवा यह समिति केवल मितव्ययता या कार्य दक्षता 
की भावना पते प्रेरित होवर ही नही परन्तु वा्यंपालिका की निरकुशता को 
रोकने के विचार से एवं धास्तविव॒ विरोधी दल की एवजी मे, महत्वपूर्ण स्थान 
प्रहण करती है। सचमुच में एक भ्रविकसित देश में इस तरह फी व्यवस्था भ्रधिक 
उपयुक्त है। श्रन्त में यह उल्लेखनीय है कि प्राववलन समिति न कि लोक्लेपा 
समिति दो कार्यों को करती है, जो भारत म महत्वपूर्ण हैं ! सर्वप्रथम, यह सदन 
के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण स्थल है । द्वितीय समिति थे प्रतिवेदना 
का, सदन मे तथा सदन वे' बाहर बहुत शेक्षिणिद' मूल्य है ! इसको सहायता से 
लोकमत के उप्त स्तर का निर्माण हो सकता है जो शासक झौर शासित वर्गो के 
भध्य की साईं को दूर करने के लिए प्रत्यन्त भ्रावश्यक है। १ 

उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि वित्तीय प्रशासन पर सत्दद का नियन्त्रण 

प्रान्तरिक तथा वाह्म साधनों द्वारा निरन्तर बना रहता है । 

ससद की श्रन्य शक्तियाँ-सविधान द्वारा संसद बो कतिपय ग्रन्य शक्तियाँ भी 
प्रदत्त हैं, जिनका निम्नलिखित वर्गोकरण के श्राघार पर श्रध्ययन किया जा 
सकता है /-- 

१--ससद की सकटकालीन ौस्थिति सबधी शक्तियाँ-सविधान के श्रन्तर्गत 
राष्ट्रपति ढारा घोषित सबटकालीन उद्घोषणा को ससद के समक्ष उसकी सहमत 
के लिए रखना आवश्यक है । जब देश में सकटकालीन स्थिति है, तब प्रनुच्छेद २५० 
के भ्रनुसार ससद को सध तथा समवर्ती सूचियो के भ्रतिरिक्त उन विषयो पर भी 
विधि-निर्माण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जो राज्य-सूची मे उल्लिखित 
हैं। ऐसी स्थिति मे ससद को राज्यों के प्रशासवीय भ्रधिकारियों को सविधान के 
झन्तर्गत कोई मी कार्य सौंपने का श्रधिकार है ३ 
२--सविधान मे सशोधन का अ्रधिकार--पूर्द भे देखा जा चुका है कि 
सविधान में सशोधन हेतु, सविधान के प्रावधानों को तीन वर्गों मे रखा जा सकता 
हैं। स्व प्रथम, सविधान के ऐसे प्रावधान है, जिनको ससद साधारण बहुमत से 
विधि पारित कर सशोधित किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप इस प्रक्रिया- 
तुसार नये राज्यों का निर्माणया वर्तेमान राज्यों के नाम या सीमाझों मे, राज्यो 
की विधान समाओ के मत को जानने के पश्चात्‌ परिवर्तन किया जा सकता है । 
राज्यो की विधान समाप्रो में दितीय सदन समाप्त किये जा सकते हैं था जिन 
विधान सभाओं में द्वितीय सदन नही है, वहाँ द्वितोय सदन स्थापित किये जा 
पबते हैं, वागरिकता श्रनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित जातियो और 
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रष्द भारतीय शासन भर राजनीति 


केन्द्रीय-प्रशासित क्षेत्र से सबधित विपयो से सम्बद्ध सदिधान के सारे प्रावधान 
ससद मे साधारण वहुमत के भ्राधार पर पारित विधि द्वारा सशोधित किये जा 
सकते हैं । 

द्ितीय, सशोधव की दृष्टि से, सविधान की द्वितीय श्रेणी में जो प्रावधान रखे 
गये हैं, उनका मूल रूप से सवध दोनों, सघोय राज्य सरकारो से है। अर्थात्‌ यह्‌ 
सविघान के ऐसे प्रावघान हैं, जो सघडाद को दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भ्रतएव 
इनके सशोघन में सघ तथा राज्यों दोनो को मागीदार बनाया गया हैं। सविधान 
के ये विषय निम्नलिखित हैं -- 


(क) श्रनुच्छेद ५४ तथा अनुच्छेद ५५ जिनके अनुसार राज्य भिंघान सभाओं 
के निर्वाचित सदस्यो को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मण्डल के एक 
हिस्सा मात्रा गया है। भ्रनुच्छेद ७३ तथा अनुच्छेद १६२ जो राज्यो की कार्म+ 
पालिका शक्तियो से सवधित है, और अनुच्छेद २४१ जो सधीय दौनो में स्थित 
उच्च न्यायालयों से सबधित है । 

(ख) सविघान के पाँचवें हिस्से के चौथे भ्रध्याय के भनुच्छेद जो कि सघीय 
न्यायपालिका से सवधित है, सविधान के छठे माग का पाँचवा भ्रघ्याय जो राज्यों 
में स्थित, न्यायालयों से सवधित है, झौर सविधान के ग्यारहवें हिस्से का प्रथम 
भ्रध्याय जो सघ राज्यों के सबंध पर है । 

(ग) राज्यो का ससद मे प्र तनिधित्व । 

(घ)सविधान का अनुच्छेद ३६८ जिसमे सविधान सशो रन-प्रत्रिया उल्लिखित है । 

सविधान के उपर्युक्त उपल्लिखित ऐसे प्रावधान हैं, जिनमे सघ तथा राज्यों, दोनों 
के हित निहित है, अतएव इन प्रावधानों का सशौघन करने के लिए निम्नलिखित 
प्रक्रियनुसार सघ ससद तथा कम से कम भ्राघे राज्यो की विधान समाभ्ों की 
सहमति ग्रावश्यक है । सर्वप्रथम, इनम से किसी प्रावधान के सशोघन के लिए 
ससद के प्रत्येक सदन मे विधेयक, सदन की पूर्ण सदस्यता के बहुमत एवं उपस्थित 
सदस्या के दो तिहाई बहुमत से पारित होता चाहिये । जब ससद ने सशोधव- 
विधेयक उपर्युक्त रुप मे पारित कर दिया, तत्पश्चात्‌ कम से कम आधे राज्यों की 
विघान समाओ द्वारा विधेयक को सहमति मिलना आवश्यक है । 

तृतीय, सविवान के अन्य प्रावधान (उपर्युक्त दो श्रेणियों मे उल्लिखित प्रावधानों 
को छोडकर) ससद के प्रत्येक सदन म सम्पूर्ण सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित 
सदस्या से दो तिहाई बहुमत के झ्राघार पर सशोधित क्ये जा सकते हैं । 

अत यह स्पष्ट है कि ससद का एक महत्वपूर्ण कार्य सविघान का (कुछ 
प्रावधानों को छोड़कर जिनके लिये आवे राज्यो की विधान समाश्ो की सहमति 
आवश्यक है) सशोधन करना है। 


सधीय संसद श्ष्& 


३-ससद देश वा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर जनता की शिकायतों 
को दूर करने का प्रयतल, उनके प्रतिनिधियों द्वारा क्या जाता है । प्रो० मोरिस 
जोन्स के अनुसार शिकायते दूर करने के कई ग्रवसर हैं, पर निस्सदेह प्रश्न समय 
सबसे महत्वपूर्ण है। पर यह नही वहा जा सकता है कि सारे प्रश्नों का उद्देश्य 
शिकायतो को दूर करना होता है । 

उदाहरण स्वरूप ससद के १६५३ वे शरदकालीन श्रधिवेशन मे बीस से श्रधिक 
प्रश्न निम्नलिखित विषयो पर पूछे गये--सूती कपडा, चर्खा तथा खादी-उद्योग, 
डाक-कर्मचारी, सेवा, शवकर, आकाशवाणी, वैज्ञानिक अ्रनुसघान, कोयला तथा 
खदाने, रेलवे दुर्घटनाएँ, मार्ग, एव सबसे ग्रधिक प्रश्न रेलवे मार्ग पर पूछे गये । 

अन्य में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि मारतीय ससद को, सविधान के 
अ्रन्तगेंत सघवाद की सीमाग्रो मे, महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। इनके द्वारा ससद 
कार्यपालिका पर वियस्तण रखकर, उस्से भ्रपनी नीतियो, तथा कार्यों के लिए 
उत्तरदायी ठहरा सकती है । परन्तु मारत मे ससदीय प्रणाली की सफलता तिर्वाचक 


गण तथा ससद में जनता के प्रतिनिधियों की सतकंता तथा कार्यकुशलता पर 
निर्भर है । 


संघीय कार्यपालिका एवं संसद के संबंध 


संघीय कार्यपालिका तथा ससद के सवधों का दो सबधित भाघारो पर पभध्य- 
घन करना उचित होगा । ये दोनो ग्राघार, मारत में ससदीय सरकार के सैद्धान्तिक 
तथा व्यवहारिक पक्षो से सवधित हैं । झत मारत में कार्यपालिका तथा ससद के 
सवधो को ज्ञात करने के लिए हमारे समक्ष मूल तथा मार्गदर्शक तथ्य यह है कि 
सविधान द्वारा मारत में ससदीय प्रणाली को स्थापना की गई है ।॥ ससदोय कार्य- 
प्रणालो मे सैद्धान्तिक रूप मे, वास्तविक कार्यंप्रालिका (भत्री मण्डल) ससद के निचले 
सदन के प्रति उत्तरदायों है, फलस्वरूप कार्यपालिका (मत्री मण्डल) ससद के झघीत 
है। परन्तु व्यावह्यरिक दृष्टिकोण से यदि, क्ायंपालिका तथा ससद के सबधों का 
विश्लेषण किया जाये तो यह विदित होगा कि दत्तमान काल मे, ससद का स्ैद्धा- 
न्तिक रूप से कार्यपालिका पर नियस्त्रण होने पर भो, ब्यवहार मे कार्यप्रालिका 
शक्तिशाली हो गई है । 
सक्षेप मे सघीय कार्यपालिका (मत्रो मण्डल) तथा ससद के सबघो का भ्रष्ययत 
निम्नलिखित दो भाधारों पर किया जा सकता है । 
१--सत्दीय प्रणालो के सिद्धान्तों के भनुसार संघीय कार्येप्रालिका (मत्री- 
मण्डल) सबंध 
२--सवीय कार्यंपालिका (मत्री मण्डल) तथा ससद के ससदीय प्रणालो में 
ड्यावहारिक दृष्टिकोण से सवध 4 
१-ससदोय प्रयालरे के सिद्धान्तातुसार सघोय मत्री मण्डल तथा ससद के 
सबवध-सेद्धान्तिक रूप से, ससदोय प्रणाली के अन्दर्गेत मत्री मण्डल (वास्तविक 
कार्यपालिका) प्रत्यक्ष रूप से, ससद के निचले सदत के प्रति उत्तरदायी है, जबकि 
नाम मात्र कार्यपालिका का, सरकार की नोतियो तथा कार्यों के लिए कोई उत्तर- 
दायित्व नही है | चूंकि ससदीय प्रणाली में कार्यप्रालिका के दो हिस्से होते हैं, 
प्रश्न यह है कि इन दोनो हिस्मो से ससद के क्सि प्रकार के सबंध हैं। 
(क) मत्री मण्डल (वास्तविक कार्यपालिश्) के सबध से ससद कौ 
शक्तियाँ-ससदीय प्रणाली का झाघार भूत सिद्धान्त भारत स विधान के अनुच्छेद ७५ 
(३) म निहित है, जिसके अनुसार भत्री मण्डल सामूहिक रूप से लोक्समा के प्रति 


संघीय कार्यपालिका एवं संसद के संबंध श्ध्र 


उत्तरदायी है ! सविधान के इस भनुच्छेद के भ्रष्ययन के फलस्वरूप यह स्पष्ट है 
कि मत्री मण्डल सामूहिक रूप से लोकसमा के श्रधीन है श्रौर लोकसभा सामु- 
हिंक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के ग्राघार पर मत्री मण्डल का नियन्त्रण करती है । 
विभिन्न साधनों के माध्यम से लोकसमा मत्री मण्डल पर भ्पना नियस्त्रण रखती है, 
परन्तु सबसे प्रभावशाली साघत लोकसमा द्वारा भत्नी भण्डल के विछुद्ध -अ्रविश्वास 
प्रस्ताव पारित करना है। ससदीय प्रणाली मे मत्री मण्डल पर नियस्त्रण रखने के 
लिए निचले सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, प्रन्तिम तथा सबसे 
कठोर तरीका है। श्री लालबहादुर शास्त्री तथा श्रीमती गाधी के कार्यकाल मे 
विपक्षी दलों द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वांस प्रस्ताव पारित करने के प्रयत्न 
किये गये, परन्तु इसमे वे सफल नही हुए । 

सरकार के विरुद्ध ग्रविश्वास प्रस्ताव पारित करने के भ्रतिरिकत श्रन्य साघा- 
रण साधन भी है, जितका उपयोग ससद मे प्राय अ्रतिंदिन मन्नीमण्डल पर निय- 
स्त्रण रखने के लिए किया जाता है। भागे लिखे हुए साधनों को इस कार्य के लिए 
प्रस्तुत किया जाता । 

१--समिति प्रणाली । 

२--ससदीय प्रश्न । 

३--संसदीय प्रस्ताव 

४--ससद में बहस ।! 


समिति प्रणाली 


जनतात्रिक राज्य भे समितियों को व्यवस्थापिका के कुशलता पूर्वक कार्य करने 
के लिए झावश्यक माना जाता है। समितियाँ, न केवल व्यवस्थापिका के कार्यों को 
पूरा करने, परन्तु ससद के सदस्यो के हितो की रक्षा करने के लिए भी झ्रावश्यक 
है। ससदीय समितियों को किसो लेखक ने ससद के--आँखो तथा कानो' के रूप 
में माता है। समितियों के माध्यम से ससद विभिन्न विषयों पर तकनीकी तथा 
साधारण जानकारी हासिल करतो है | “ससदीय समितियाँ प्रशासन पर महत्वपूर्ण 
नियन्त्रण रखती है । वे प्रशासत की कार्यवाही की जाँच तथा निरीक्षण भी करती 
है "१ भारतीय ससद में, समितियों की भूमिका का विशेष महत्व है, क्योकि एक 
प्रभावशाली विपक्षी दल की अ्रमुपस्थिति मे, सरकार की निरकुश प्रवृत्तियों पर 
समितियाँ रोक लगाती है। “इन समितियों में ही विपक्षीय दल सरकार की 
नीतियो को प्रायः प्रमावित कर सकते हैं। इन समितियों के कार्य भारतीय ससदीय- 





१. सो० पो० भाम्भरी-लोक प्रशासव, १६६० भाग डे पू० &० । 


श्ध्र भारतोय शासन भोर राजतोति 


अ्रणाली के एक सतोपजनक पहलु हैं । सरकार पर एक प्रमावशादो निवन्त्रण वित्त 
समित्या वा है ! धो० सोरिस जोन्स ने ससद पर झपने महउपृर्ण भ्रध्ययद में यह 
मत अभिव्यक्त किया है कि “इस प्रवार की समिति न केवल मितब्ययिता तया 
कायंतुश लता के दिचार से, परन्तु एक दमनकारी और तिरकुश वार्यप्रालिका पर 
अवरोघ के रूप से होने के विचार मे प्रेरित होकर (समद में) एक वास्तविक 
बिरोधी दल की एवडी मे, महत्वपूर्ण स्पान ग्रहण करती हैं ।/* 

भारत में समितियों से एक महत्वपूर्ण लाम यह नी है कि सरवार द्वारा प्रस्ता- 
वित विषयों पर समितियों मे अधिक सहयोग मिलने को सनावना के साथ विपक्षी 

दल सरकार को अपिक प्रमावित कर सकते हैं । 

संसद से एक संगठित ट्था प्रझावकारी विपक्षी दल की अनुपस्बिति में, यह 
स्वाभाविक ही है कि ससदीय समितियों का महत्व श्रप्रिक हो गया है, बयोकि ऐसी 
स्थिति से समितियों के साध्यम से हो सरकार की नौतियो तया कार्यो को, जन 
कल्याण के लिए प्रमादित क्या जा सकता है । उद'हरण स्वरूप, लोक्सेखा समिति 
की जाँच के फ्लस्वरुप हीराकुण्ड बाध और जीए बाष्ट सवंधी प्रनियमितताएँ 
प्रकाश में लाई गई । प्रावक्लन समिति सरकार को बचत सत्रदी सुलात्र देती है । 

ओश्वासत समिति सरकार पर सतककता पूर्वक निगाह रख कर उसको निरकुशता 
पर रोक लगाती है । इसी तरह प्रत्यायोजितविधि समिति कार्यपालिका की नियम 
निर्माण शर्त पर एक अकुश के सदृश है । 

लोकसभा वी प्रक्निया तथा कार्यवाही के सचावत के तियम १६५७ द्वारा ससद 
की विभिन्न समितियों के लिए प्रावधान किस गया है। इतको दो वर्गों मे रखा जा 
सकता है :--() स्थायी समितियाँ, और (॥) विशेष समितियाँ। समितियों की 
नियुक्ति सदन क प्रस्ताव पर होतो है। समितियों के ग्रध्यक्ष को नियुक्ति करने की 
शक्ति पअ्रध्यक्ष में तिहित है, जिससे विपक्षी तथा सत्तार्ड दलों में से सदस्यों को 
अमितियों में ठिया जा सके । ससद बी निम्वलिवित समितियाँ महत्वप्र्ण हैं । 

१- का संवधी परामर्श समिति--(द्विजितिस एटदाइज़री कमेटी) सदन के 
अधिवेशन के झ्यारम्म में कार्य सवयी परासर्थ समिति का निर्माण समद वे कार्यक्रम 
के निर्धारण के लिए क्या जाता है। इसके १५४ सदस्य हैं। इसका भ्ब्यल लोक- 
समा वा अध्यक्ष है । 





१. श्रार दर्नेहेम-पालियामेन्ट एप्ड डेमोज्रेसो इन इप्डिया, (इन स्टडोड 
इत इश्डियत डेमोक़सी) सम्पादित एस० पी० श्रस्थर थौर झार० श्रीनियासन, 
सन्‌ १६६५ पूृ० १४१८-५६ । 


सधोद कार्दपाचिका एवं धुद के सदघ श्ध्३ 


२-साधारण (प्रावहेट) सदस्य-दिधेषज्ष तथा सकतप सदधी समिति (कमेटी 
शान प्राइहैट मेम्दर्से दिस एस्ड रि्ोच्चुशन)-इस सनिति का कार्य छायारम 
संदस्य-विपेयकों की आाँच रूस, उन्हें सदद के विचार-विसर्य के लिए प्रस्तुत करना है। 
इसम नो १५ सदस्य होते हैं। लोकठना के ग्रच्यक्ष द्वाय समिति जा प्रध्यक्ष, डक 
दस्यों मे से मनोतीत जिया उाता है। यदि ताह्सका छा उपाव्यक्ष समिति गया 


सदस्य 
सदस्व है, वह स्दत समिति का अन्यक्ष बन जाठा है? 
ई--अ्वर समिति (सेनेवट कमेटो)--प्रवर समिति की नियुक्ति उस दक्त 





५ उद्द सदन मे प्रस्ताव प्रारित किया छाठा है छि विपेंये क्ये प्रदर समति 
मनक्ष रा जाये ॥ परत कार्यो के लिए, प्रवर समिति विक्रेषनों को मम्मति 
आवश्यकृतानुतार साक्षी सेतों है, ठया स्यगज्यठा वा भी निश्ैश्नण करती 
प्रदर समिति की सदन्यता सदन में याज्नीदिक दसा की गजित के अनुपाठ में 
निर्मारिव को जाती है । लोम्पना का अप्यक्ष समिति के अप्यक्ष ब्य मनोनोत 
करता है, परन्तु बदि लोक्समा ब्य उग्मप्यक्ष समिति का सदम्प है ठो वह स्वत, 
समिति का भस्यक्ष हो ज्या है। महत्वपूर्ण विपेयशों के लिए सखद के दोनों सदनों 
की सुदुक्त सदिति में सोकयमा के दो-विहाई और स्यसमा के एक-विटाई संदम्प 
होते हैं । सदुक्ठ समिति के सदस्यों को सख्या, प्राय ५० होती है छामान्दठः एक 
प्रवर समिति में 3 में १५ तक रूदम्प होते हैं । 

इ-पाविका सबयो समिति (कमेटी प्रान पिदेशनृस)-चदन के अ्पिवेशन 
के झारम्न मे, इस रमिठि के सदस्यों को लोकयका के झप्यक्ष दा मनोनीत स्यि 


नर 0५५ 

ग्ग मै 
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हफ 


0९० 


ख्वा 
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जाठा है। याचिका संदयो समिति के १५ सदन्य होते हैं। समिति ब्य व्यय उसे 
प्रेषित की गई याविस्पप्तो को हाँचना है, यह अपना प्रतिवेदन सदन वे देवी हैं। 


के 

समिति सदत के समक्ष विपेयक के संदय मे याचिक्ाएँ अहम करती है और याचि- 
काप्मों की प्रदियों को झदव से विपेवश पर दिचार विमर्म करने के धुर्व वितरित 
हरदाती है। इन दाचिक्राप्रों द्वाद् सस॒द ेे समझ विधेयको पर उनमत का ७६ 
विदिठ होठा है और छदस्दस्प ससद मे क्‍झ्ादकश्यक काययेदाही रो जाती है । 

श-प्राइह्तत समिति (एस्डिसेट्स कमेडी)--उसद को दो दिन्तेय समितियों 
ने से प्राकझतन समिति एक है । प्राककतन समिति स्ये निदुम्ति सर के प्रथम प्रय- 
वेमन के ही प्रारम्य मे प्रविदर्ष हाठो है । इसके सदस्यों क्यो सच्या ३० होगी है, 
डिनका चुदाद लोकसमा मे झनुप्राविक भ्ाजार पर होता है । “द्ाक्कदन बनिति 
झा का दिव्वार पुरेंक दज्ड झनुझनों ठया ब्ययों छये जाँच करना है, इवाविए 
यह सत्कार को न केदव दिन्नीय क्षेत्र ऊे, दरतू अन्य क्षेत्रों में मो 


कयर को ् प्रमादित रखे के 
» लिए शक्तिगानी न्यिति में है ।7४ 





१- एम. वो पराइचो--इम्डियाठ डान्टीड्यूशन, १६६२, घृ० र२१२३। 
३ 


श्ह्ड भारतोय शासन झौर राजनोति 


लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन नियमों (नियम ३१०) के अनुसार 
प्रवकलन समिति के चार प्रमुख कर्यं हैं। 

(१) यह प्रतिवेदन देना कि प्रावकलन मे उल्लिखित नीति के शभ्रनुकूल किस 
तरह मितव्ययिता, सगठन मे सुधार, का्यंकुशलदा ठथा प्रशासन में सुघार लाये 
जा सकते हैं । 

(२) प्रशासन में कार्यकुशलता तथा मितब्ययिता लाने के लिए बैकल्पिक 
सीतियो का सुकाव प्रस्तुत करना । 

(३) यह जाँच करना कि प्रावकलन में निहित नीति के अनुसार घन का 
उचित वितरण किया गया है या नही । 

(४) यह सुझाव देना कि प्राक्कलनो को ससद के समक्ष किस रूप मे प्रस्तुत 
किया जाना चाहिये । 

प्राककलन समिति के कार्यों के सबध मे, ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि 
ससद द्वारा बजट के पारित होने के पश्चात्‌ इसके कार्य समाप्त नही हो जाते हैं । 
समिति सारे वर्ष सरकार के कसी भी विभाग या झमिकरण को लेकर सारे वर्ष 
जाँच का कार्य करती है। प्राककलत समिति के प्रतिवेदन, सरकार को दिये गये 
सुझाव के रूप में होते हैं । सरकार इनको स्वीकृत कर सकती है | यदि सरवार 
इन्हे प्रस्वीकृत करती है तो सरकार को ऐसा करने के लिए कारण बतलाने होंगे। 
यदि समिति भ्रपने मत पर दृढ़ है तो प्न्तिम तिर्णय ससद के हाथ मे होगा । 

६-लोकझलेखा समिति-“लोकलेखा समिति प्राककलन समिति की जुडबा-बहन 
है । यदि प्रावकलन समिति प्राककलनों की जाँच से सवंधित है तो लोकलेखा 
समिति का सबंध लोक-निधि के व्यय करने के तरीकों तया नतीजों से है ।”* 

लोकलेखा समिति के २२ सदस्य होते हैं, १५. लोक्समा वे” तथा ७ राज्य 
समा मे से । ये सदस्य झानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित होते हैं । 
लोक्लेखा समिति के कार्यों का उल्लेख ससद की प्रक्रिया तथा कार्यवाही सचालन 
के नियमों मे किया जाता है, जो निम्नानुसार है । 

भारत सरकार के वित्तीय लेखो और भहालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की 
जाँच करके, लोकलेखा समिति निम्नलिखित बातें विदित करती है । 

()) बेखों मे जिस घन राशि का वितरण बतलाया गया है, क्या वह वेघानिक 
रूप से प्राप्त थो या नही, ओर जिस सेवा में या उद्देश्य के लिए व्यय किया गया, 
क्या वह बैघानिक आधार पर किया गया । 


१. एम० वी० पायली--(ु्वोंकत पुस्तक पृ० २१२ । 


सधीय कार्यपालिका एवं संसद के सबंध श्ध्र 


(४) व्यय उचित अधिकार के प्रनुसार है या नही । 

(7४) वित्त का प्रत्येक पुनविनियोग, इस सयध मे, सक्षम प्रेवितारी द्वारा निरभित 
नियमों के भ्रनुकूल है या नहीं । 

(४) लोफ्लेसा समिति सरकारी निगमा के लप्तो, व्यापारिक तथा निर्माण 
योजनाग्रो की जाँच करती है । 

लोसलेसा समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नियन्‍्त्रक तथा महालेखा 
परीक्षक के प्रतिवेदन वी जाँच वर यह निर्धारित करना है वि ससद द्वारा स्वीइृत 
घन-राशि का उपयोग, उचित रूप से क्या गया है या नहीं। समिति के प्रतिवेदन 
ससद वे' समक्ष रफ़े जाते हैं, जो प्राय' इन्ह स्वीकृत बर लेती है। 

लोकलेस़ा समिति वी भूमिवा कौ प्राय भ्रालोचना भी जाती है वि समिति 
द्वारा वित्तीय मामलों की जो जाँच होती है, वह देर से होने बे कारण व्यर्थ हो 
जाती है, क्याकि इसका कोई प्रमाव नहीं रहता। यह भी बहा जाता है कि 
समिति वे' कार्य शव-परीक्षा (पोस्टमार्टम) वे समान है, क्योंकि घन का व्यर्थ 
व्यय एव वक्त होने के पश्चात्‌ उसको पुद वापिस नहीं पाया जा सकता है | पर 
जैसा डा० भाम्मरी ने कहा है--“यह तक प्रस्तुत क्या जा सबता है कि पौस्ट- 
मार्टम वी श्रपनी उपयोगिया है ।”" घन के व्यय पर समिति द्वारा निरीक्षण उन 
लोग पर एक बडी रोब है जिनको धन व्यय करने का कार्य सौंपा गया है । 
*वेबल इस तथ्य का भ्रहसास कि जो बुछ किया गया है, उसकी जाँच के लिए 
कोई है, कार्यंपालिका वी सुस्ती भ्रौर लापरवाही पर एवं महान श्रवरोध है॥ 
यदि जाँच उचित रुप में हुई है तो इसके द्वारा प्रशासन में कार्य-कुशलता प्राप्त 
होती है ॥/९ 

७-प्रत्यापोगित-विधि सबधित समिति (कमेदी श्रान डंलिगेटेंड लेजीस्लेशन)- 
इस समिति के सदस्पा वी सरपा १५ तक होती है । इन्हू लोकसभा का प्रध्यक्ष 
मनोनीत करता है। इसका कार्य विभिन्न नियमों, उपनियमो आदि की जाँच करके 
संसद को प्रतिवेदन देना है, वि' यह सस्द या सविधान द्वारा प्रदत्त शवित वेः पभ्रनु- 
सार है या नहीं । ससद के अभिकर्त्ता के रूप मे इस समिति कया महत्वपूर्ण कार्य 
वार्यपालिका वी नियमों को निर्माण करने की शक्ति का सतकंतापूर्ण निरीक्षण 
करना है, जिससे यह विदित क्या जा सके कि का्यप्रालिका ने अपने निर्धारित 
क्षेत्र मे रहकर ससद था सविधान द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति भनुसार बिधि निर्माण 





१. सो० पो० भाम्मरी-पुर्वोकत पुस्तक भाग ३; पृ० घ२ । 


३. जी० यो० सावलफर 'स्पीचेज एण्ड राइदिज-स्पीच टू पब्लिक भ्रकाउन्ट्स 
कमेटी, प्रप्रेल, १० सन्‌ १६४० पृ० ७६ । 


श्ध्द भारतोय शासत झोर राननोति 


क्या है या नहीं । इन दृष्टिकोण से यह समिति कार्यपालिका की निरकुश वनन 
की प्रवृति पर एक प्रमावशाली भवुद्य है। इस समिति पर मत्रियों की नियुक्ति 
नहीं की जा सक्‍दो है । 
८-विशेषाधिक्नर समिति (क्मेटो प्रात प्रिदीलेजेज)--इसम समिति का गठन 
लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा सदन के भ्रविवेशन के झारम्म में हाता है। इसके १४५ 
सदस्य होते हैं। इस समिति का कार्य विशेषाधिकार या विशेषाधिकार उल्लघन 
सवधी प्रश्ना की जाँच करता है। जाँच करने के पश्चात्‌ समिति पपता प्रतिवेदन 
सदन को देती है । समिति का अध्यक्ष लोक्समा का अध्यक्ष होता है। 
६--सरक्षारी प्राश्वासनों-लवघित समिति (कमेटी झत गर्दमेष्ट एशयुरेन्सेस )- 
इस समिति में १५ सदस्य होते हैं ॥ इस सम्रिति का कार्य मत्रियों द्वारा ससद 
में दिये गये झ्राश्वासना तथा वचना की जाँच, इस उद्देश्य से करना है कि मतियों 
द्वारा वे कहाँ तक कार्यान्वित किये गये हैं । श्री एम० एन० कौल ने इस समिति 
की मूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा है--“इस समिति ने प्रशासकीय कार्ये- 
कुश्लठा पर चौक्सी रखन के साथ पुरानी प्रणाली म से कई दोषों को दूर किया 
है। मंत्री, भव वचन देन मे सतर्क हैं, झौर भ्रशासन द्वारा दिये हुए वचन पर 
सत्वाल कार्यवाही को जाती हैं । सरकार के मत्री प्रद ससद के प्रति अपने कतेव्या 
के प्रति सजग हैं ।"* 
१०-सदन से प्रनुपस्यित रहने वाले सदस्यों सब घो समिति (कमेटी भ्रान ऐव्सेन्ट 
मेम्दगूस)--इस समिति को सदस्य सख्या भी १५ ही है, जिनको लोकसभा का 
अब्यक्ष एक वर्ष के लिए सनोनीव करता है। सदन के संदस्या के, अनुपस्थिति 
के सदध म, प्रार्देदत पत्रा वी जाँच यह समिति करती है। समिति प्रत्यक् ऐस 
मामले की जाँच बरती है, जिसमे कोई सदस्य ६० या इससे भी अधिक दिनों तक 
विना झनुमति के झनुप्रस्थित रहा है । समिति ऐसे मामल में, सदन को प्रतिवेदत 
मेडठी है कि सद्स्थ को अनुपसम्थिति साफ की जाये या उसका स्थान रिक्त घापित 
कया जाय । 
११-नियम समिति (रुल्स कमेटी )-इस समिति के १५ सदस्य हैं, जा लोक 
समा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत क्यि जात हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही इस 
समिति वा अध्यक्ष हाता है । इस समिति का कार्य सदत वो प्रह्निया तथा बारयें- 
चवाही रूचालन के तियमों की जाँच करना है, जिससे सदन की श्रक्रिया तथा 
कार्यबाहों सचालत में झ्रवश्यक सशोयत किया जा सके । 


१ एम एन० कोल-ार्लियामेन्टरी प्रोसिजर सिन्स इनडिपेन्डन्स (इन 
अिविक अफेयर ) मार्च १६४७, पृ० ह४। 


सधीय फार्पपालिफा एवं ससद के सबंध श्६्७ 


आरतीय संसद मे विभिन्न समितियों की भूमिका का प्रध्ययन करने के पश्चात्‌, 
यह स्पष्ट है कि ससद मे एक सुसंगठित तथा प्रभावशाली दल के भमाव में 
समितियाँ कार्मपालिका पर सतुलित तथा जनतात्रिक रूप से प्रभाव पहुँचाने मे 
सहायक हुई है । 


ससदीय प्रश्त 


ससद के हाथो मे, सरकार पर नियन्त्रण स्थापित रखने के लिए दूसरा 
साधारण साधन ससदीय भ्रश्नो के रूप में है। ससद के सदस्यों को मत्रियों से 
उनके विभागों से सबधित मामलो पर प्रश्न पूछने का श्रधिकार हैं। प्रश्न, 
ससदीय जनतत्र का एक मूल्यवान साधन है । “प्रश्न समय एक तेज प्रकाश वाले 
लेम्प के समान है, जिसका प्रकाश मत्रियों की कार्यवाही पर डाला गया है । यह 
एक स्वस्थ भ्रवरोध है जो मंत्रियों को कार्य करने के लिए बाध्य करता है, जिससे 
वे किसी भी दिन सदन के किसी भी कोने से उठाये गये भ्रालोचनात्मक प्रश्तो तथा 
अतिरिक्त प्रश्नो का सामना कर सकें । यह सदन के सदस्यों को वह भ्रवसर देता 
है, जिसके द्वारा न केवल जानकारी हासिल की जा सकती है, परन्तु सत्ता के 
दुरुपपोग, इसकी प्रसफलता तथा जनता की मागो की झोर छ्प्रान झ्राकपित किया 
जांता है। एक पीडित नागरिक के लिए जो प्रपने प्रतिनिधि को क्‍्पनी भागों के 
लिये प्रश्न पूछने के लिए कहता है, यह एक मूल्यवान उपचार है ।”१ 

ससद मे प्रत्येक दिन बैठक के पहले घंटे मे प्रश्न पूछे जाते है। प्रश्न पूछने 
के लिए मंप्नालयों को तीन वर्गों मे बाँद दिया गया है । प्रत्येक वर्ग के सबंध मे 
प्रश्न पूछने के लिए सप्ताह में दिन निर्धारित किये गये है । ये तीन वर्ग निम्न* 
लिखित है :-- 

क--विदेशों मामले, वेज्ञानिक अनुसधान, वाणिज्य-उद्योग कानून तथा 
पुनर्वास । के 

ख--कृषि, आवागमन, खाद्य, रेलवे, खदान, भौर शक्ति । 


ग-प्रति रक्षा, शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, गृह-मामले, व सूचना-प्रसार । 

इस तरह प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित विपयो पर सप्ताह में अश्न पूछे ना 
सकते है। प्रश्न पूछने के लिए दो दिन की पूर्व सुचना देना झ्रावश्यक है । सदस्यो 
को, सदन के नियमो के भनुसार पभतिरिक्त प्रश्न पूछने का भी भ्रधिकार है । प्रश्न, 





१. एम० पी० शर्मा--'द गवेमेषण्ड झोफ दे इाि रिपब्लिक', 
बा इण्डियत रिपब्लिको, १९६१ 


श्ध्ष भारतोय शासन पधोर राजनीति 


यदि नियमानुसार नही पूछे गये हैं तो इतको सदन की कार्यवाही से अलग क्या 
जा सकता है । 

सामास्यत प्रश्नोत्तर सत्रियो के अधीत श्रधिकारियों द्वारा तैयार विये जाते 
हैं भौर मनी उत्तरों को सदन में पढ देते हैं। यदि स्पप्ट या सतोपजनक उत्तर 
नहीं दिया जाता है तो कोई भी सदस्य प्रतिरिक्त प्रश्न पूछ सकता है। प्रत प्रश्नों 
द्वारा ससद सदस्य कसी भी महत्वपूर्ण विषय पर जनता का ध्यान भ्राकपित कर 
सकते हैं। प्रश्व न केवल मतियों को सतऊक करते, झपितु प्रशासकीय अधिकारियों 
को भी सतर्क तथा कार्य कुशल होने के लिए बाघ्य करते हैं। श्री हयु ग्रेटस्केल 
कहते हैं--/ जिस क्सी न॒प्रशासकीय विमाग वी भ्रान्तरिव स्थिति को देखा है, 
वह मुभसे सहमत होगा कि लोक क्मंचारियों क्तोअत्यत सतकें, भीरु तथा 
सावधान झोौर अपने लेख प्रमाण तैयार रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व 
ससदीय प्रश्न का डर है ।”* 

औपचारिक दृष्टि से ससदीय प्रश्न का उद्देश्य मत्रियों से जावकारी हासिल 
करना है। पर-ठु घास्तव म प्रश्न को इस तरह रखा जाता है, कि विपक्षी दल 
को सरकार को नोचा दिखाते हुए कोई राजनीतिक उपलब्धि हो, या विससे 
प्रशोसवीय बुराई ठथा सत्ता के दुस्पयोग पर ध्यान केखद्रित हो । भ्रत ससदीय 
प्रश्न का यह स्वरुप उनको एक तेज धार वाले भअस्त्र के रूप म॒ प्रदत्त है, जिसका 
उपयोग विपक्षी दल प्रमावपूर्वक कर सकते हैं । 


ससदीय प्रस्ताव 


ससद में विभिन्र विपयो पर प्रस्ताव पारित करके सरकार को प्रमावित किया 
जा सकता है । प्रस्ताव भ्रश्ता से भित्र हैं, और उतने प्रभावकारी नहीं होत हैं । 
“ध्रस्ताव प्रश्नो से दो तरह से मित्र होते हैं। सर्वश्रधम ये प्रश्वों के समान प्रतिदित 
उपयोग मे नही झाते हैं । प्रायब्हैट सदस्य विधेयक के समान मतदान द्वारा इनको 
प्राथमिकता दी जाती है । द्वितीय, इनका उद्देश्य जानकारी हासिल करना नहीं 
परन्तु सरकार को काये करने का सुझाव देदा है ।।' * प्रस्ताव पारित करने के 
लिए मी पूर्वे सूचना देवा आवश्यक है। प्रस्तावों को स्वीकृत होने का अर्थ यह 
चेही है कि सरकार इनको मान्यदा दे, क्याकि वास्वव मे ये सुभावा के रप मे ही 
होते हैं। 

ससद सरकार पर स्थगन प्रस्ताव पारित कर प्रभाव डाल सकती है ! इन 
अस्दाबों का उद्देश्य, सामान्य कार्यों को छोडकर किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय 





१ एच० गेटस्केल, हेनसाड, प्रव:,० २१५१६४७ । 
“« ३ एम० थो० शर्मा--पुर्दोक्त पुस्तक, धृ० १८६॥ 


संधोष कार्यपालिका एवं ससद के सबंध १९६ 


पर विचार-विमर्श करना होता है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्न--समय समाप्त होने के 
तत्काल पश्चात्‌ किसी भी दिन रखा जा सकता है । तथापि, जो प्रस्ताव विसी 
सार्वजनिक महत्व के विषय से सबधित नही हैं, या किसी तरह स्पष्ट नहीं है, या 
झन्य क्षेत्राधिकार मे हैं या विसी न्यायालय वे' समक्ष हैं, वे सदन के श्रध्यक्ष द्वारा 
भ्रश्वीकृत कर दिये जाते है ॥ 

स्थगम प्रस्ताव का सदन द्वारा पारित होता सरकार वे विरुद्ध निन्‍दा प्रस्ताव 
पारित होना है । प्रतएंव सरकार प्राय प्रयत्न वरती है वि स्थगन प्रस्ताव पर 
मतदान न हो । 


ससदीय वहस 


ससद में बहस एक प्रन्य महत्वपूर्ण साधन है, जिसके द्वारा ससंद सरकार पर 
नियन्त्रण करती है । बहस द्वारा ससद सरकार तथा प्रशासन की नौतियो एव 
कार्यों के सबध में जातवारी प्राप्त बरती है। बहस वा महत्व केवल उस समय 
होता है, जब ससद के समक्ष किसी नयी विधि के निर्माण या पुरानी विधि 
में सघोधन या समाप्ति के लिए विधेयव' है । वस्तुस्थिति यह है कि, प्राय सावे- 
जनिक महत्व के विधयो पर बहस होती है । 'एवं तरह से हम कह सकते है कि 
ससद के सदन प्राय किसी न किसी विषय पर बहस वरते है। विधेयव के प्रत्येक 
उपबन्ध, बजट के मुझ्य हिस्से, तथा प्रत्येवः प्रस्ताव पर विचार-विमशं, वास्तव मे 
बहस ही है । एक सुस्पष्ट ससदीय परम्परा के प्ननुसार प्रघान मत्री कमी भी 
विपक्षी दल के नेता के किसी विषय पर बहस करने के निवेदन को भश्रस्वीशृत 
नही करता है ॥/* 

इस प्रकार बहस व॥ महत्व यह है वि इसके द्वारा सरकार को श्रपनी नीत्ति 
के क्सी पहलू के स्पष्टीकरण भौर बचाव करने के लिए बाघित होना पडता है । 
झ्ौर उसवो उक्त विषय पर भिन्न मतो को मापने मे सहायता मिलती है। “इनके 
द्वारा विपक्षी दल, किसी नीति के क्षीण तत्वों को प्रवाश भे लाकर उनमे सुधार 
के लिए रचनात्मक सुझाव दे सकते है! सदनों म॑ हुए विचार-विमर्श प्रेस तथा 
जनता के समक्ष आते हैं, जिससे उक्त विषय पर जनमत का निर्माण होता है ।”* 

ससद में बहस का सबसे महत्वपूर्ण विषय बजद है । जब ससद विचार विमर्श 
करने के दौरान विभिन्न विभागो की वित्तीय मागो की कडी जाँच बरती है, उस 
वक्त प्रत्येव' प्रशासकीय विमागो की नीतियो तथा कार्यों का ससद को निरीक्षण 
करने का प्रवसर प्राप्त होता है । 


१. एम० पी० शर्मा--'पूर्वोक्ष पुस्तक', घृ० १६० । 
हे यह पृ० १६०।॥ 


२०० भारतोय शासन झोर राजनीति 


अतएव वजट पर बहस के समय प्रत्येक मंत्रालय के कार्य को ससद की कड़ी 
नजर के समक्ष लाया जाता है। सक्षेप्र मे, प्रश्नों तथा बहस द्वारा, प्रशासन की 
निरन्तर एवं अनवरत पुनरीक्षण होता है । “छोटे-छोटे विषय के अत्यधिक महत्व- 
पूर्ण परिणाम होते हैं । क्योंकि विपक्षी दलो द्वारा सारा समय, कार्यपालिका की 
दुर्वेलताओ पर दृष्टिपात करने मे व्यदीत होता है भौर यदि एक बार यह विदित 
हो जाये तो विपक्षी दल उनका उपयोग निरन्तर करते हैं।''* 

भ्रतः जेसा अले एटलो का कथन है-"मेरे विचार मे सदन मे प्रश्न की 
समय वास्तविक जनतत्र का सर्वोत्तम उदाहरण है--मत्रियों से प्रश्त पूछने का, 
ओर सार्वजनिक रूप से सदन में पूछे गये प्रश्वो का प्रभाव सारी लौकसेवा की 
सतर्क करना है ।”* 


ससद की राष्ट्रपति के संबंध मे शक्तियाँ 


भारतीय सविधान द्वारा ससद को, राष्ट्रपति पर नियन्त्रण के लिए कतिपय 
शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं । राष्ट्रपति के सर्वेध मे ससद की निम्नलिखित शक्तियाँ 
है “- 

१--राज्य विधान समाग्रो के विर्दाचित सदस्यो के साथ मिलकर ससद के 
तिर्बाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल का गठन होता है। 
उपराध्ट्रपति का निर्वाचन ससद के दोनो सदनों द्वारा किया जाता है । 

२--रा/्ट्रपति पर अनुच्छेद ६१ के अन्तगंत महामियोग लगाकर ससद उसे 
पदच्युत कर सकती है | परन्तु इस सबंध मे, ज॑से देखा जा चुका है, एक गमीर 
ज्रुटि यह है कि जब ससद का सत्र नहीं हो रहा है और यदि ऐसे समय राष्ट्रपति 
सर्विधान का उल्लघन करता है तो राष्ट्रपति पर महामियोग लगाना समव 
नही होगा क्योकि ससद सत्र में नहीं है और ससद के भ्रधिवेशन प्रामत्रित करने 
का भ्रधिकार केवल राष्ट्रपति को ही है । 

३--विधि-निर्माण-कार्य मुख्य रूप से ससद का ही उत्तरदायित्व है, परन्तु 
जब ससद के दोनों सदनो द्वारा विधेयक पारित होता है तव उसे राष्ट्रपति की 
सहमति के लिए भेजा जाता है । राष्ट्रपति विधेयक पर या तो अपनी सहमति 


१. एन० वो० गाडगिल, अ्रकाउन्ट्रेबिलिंड झ्राफ पब्लिक एडमिनीस्ट्रेशन 
द इणिडियन जनरल श्राफ द पब्लिक एडमिनोस्ट्रेशन, न्यू देहली भाग-१ न० ३५ 
पृ० १६६॥ 

२० सी० एटली--'सिविल सबिस इन ब्विटेन एण्ड फ्रान्स, सम्पादित, डब्लूयू 
ए० राबसन द्वारा-१६५६, पूृ० २० । पु 


सधोय कार्यपालिका एवं ससद के सबंध २०१ 


देता है या ससद के पुनविचार के लिए वापिस मेजता है। राष्ट्रपति वे निपेधा- 
घिकार के बावजूद भी ससद ही सर्वोच्च है । 

४--प्रनुच्छेद १२३ वे भ्रस्तगंत जब ससद भधिवेशन में नही है, तब राष्ट्रपति 
प्रावश्यक्ता होने पर प्रध्यादेश जारी वर सकता है। राष्ट्रपति के भ्रध्यादेश 
लागू करने के अधिकार पर सविधान निर्माताप्रो ने कतिपय महत्वपूर्ण श्रवरोधो 
के लिए सविधान म॒ प्रावधान किया है । यह अवरोध विशेषषर ससद वी उस 
शब्ित के रूप मे है, जिसके द्वारा ससद अपनी बैठक मे भ्रध्यादेश को समाप्त बर 
सकती है । यह सत्य है कि राष्ट्रपति वी श्रध्यादेश जारी वरने बी शक्ति वो 
दुषपयोग मे लासे से रोकने बे! लिए ससद को कुछ शक्ति है परन्तु यह स्पष्ट है 
कि यह पर्याप्त नही है , क्योकि ससद को स्थागित रखने का भ्रधिकतम' समय 
छ माह है श्ौर इस दृष्टि से एक श्रध्यादेश का वायंबाल ६ माह वा हो सकता 
है। इस प्रत्यधिक समय में कार्यपालिका प्रध्यादेश द्वारा भ्रसीमित शक्तियाँ 
प्राप्त कर निरकुश बन सकती है । “किसी भी देश मे जहाँ लिखित सविधान तथा 
ससदीय सरकार है वहाँ राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह वी प्रदूमुत शकितियाँ प्राप्त 
नही हैं /* 

राष्ट्रपति द्वारा श्रश्यादेश जारी करने वी शक्ति बे” माध्यम से, यायंपालिवा 
भ्रसीमित शवितयों का भ्रपहरण कर सकती है । 

इस शक्ति वी तुलना, मारत सरकार वे' ्रधिनियम १६१६ तथा १६३५ वे” 
प्रन्तगंत गवर्नर जनरल की भ्रध्यादेश जारी करने वी शक्ति से की जा राबती है, 
जिसने ब्रिटिश राज म बाय पालिका को प्रत्यन्त शक्तिशाली बताया था। यद्यपि 
यह सत्य है कि मारत के सविघान के भ्रस्तर्गत राष्ट्रपति, मत्नी मण्डल की सलाहा- 
नुप्तार ही भ्रष्यादेण जारी करेगा, परन्तु सविधान में कोई प्रभावपूर्ण प्राश्वासन 
नही है कि कार्यपोलिका इस शक्ति का दुर्पयोय नहीं करेगी। केवल राष्ट्रपति 
ही इस बांत का निर्णायत' है कि किन कारणों के वश प्रध्यादेश जारी विया 
जाये। न्यायालय, राष्ट्रपति के इस वाय्य की उपर्युक्तता के प्रश्न की जाँच नही 
कर सकते हैं न ही इस वात वी भी कि भ्रध्यादेश जारी करने के लिए प्रावश्यकता 
मोधीया नहीं थी। न्यायालय केवल इस प्रश्व की ही जीच वर सकते हैं वि 
प्रध्यादेश संविधान द्वारा प्रदत्त राष्ट्रपति को शक्ति वे भ्रनुसार लागू किया गया है 
अभ्रथवा नही । 

सविधान समा मे बाद-विवाद के दौरान डा० प्रम्वेदकर ने, यह प्रश्व रखकर, 
राष्ट्रपति वी अध्यादेश जारी करने की शक्ति का भौचित्य बतलाने का प्रयत्त 





४ ए० बो० लात-'द इण्डियन पालिंयामेन्ट, १६५६, पृ० २३। 


श्ण्र भारतीय शासन और राजनोति 


किया, “उन परिस्थितियों की कल्पना करने मे कोई कठिनाई नहों हो सकती है, 
जब वतंमान कानून किसी झकस्मात एवं तत्काल रूप से निर्मित परिस्थिति के लिए 
पर्याप्त न हो । कार्यपालिका तव क्‍या करे २ ऐसी ग्रमोर समस्या का मुकावला 
करना होगा, और मेरे मतानुसार इस समस्या का केवल यही समाघान है कि 
राष्ट्रपति को उक्त समस्या का सामना करने के लिए कानून लागू करने को शक्ति 
प्रदत्त की जाये क्योकि व्यवस्थापिका सत्र मे नही है ।/* 


राष्ट्रपति की अध्यादेश लागू करने वी शक्ति के ओचित्य का परीक्षण दो 
विकल्पों को ध्यान मे रखकर करना आवश्यक होगा । सर्वप्रथम, चूंकि राष्ट्रपति 
को सविघान के अन्तर्गत ससद को झामत्रित करने का अधिकार है तो क्या ससदीय 
प्रणाली के सदर्म में यह्‌ उचित नही होतां कि क्सी महत्वपूर्ण तथा ग्रमीर प्रश्न 
के सम्बन्ध मे राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के स्थान पर श्रमरीकी 
राष्ट्रपति की शक्ति के समातर मारतीय राष्ट्रपति को संघीय ध्यवस्थापिका सभा के 
विशेष सत्र झ्रामत्रित करने की शक्ति सविधान द्वारा प्रदत्त को जानी चाहिये थी, 
अथवा, द्वितीय, यदि राष्ट्रपति को भश्रध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करना 
अति झ्रावश्यक है तो क्या सविघान निर्माताझों को अध्यादेश के बायंकाल को 
निश्चित रूप से निर्धारित करना झावश्यक नही था ? झौर साथ ही, उचित होता 
कि सविधान मे इस विपय पर यह प्रावधान भी रखते कि अध्यादेश के जारी होने 
के तुरन्त बाद ससद का प्रधिवेशन आ्लामत्रित किया जाये । 

संविधान मे इस प्रकार के प्रावधानों का भ्रमाव जनतत्र के लिए हानिकारक 
है । श्री अनन्त शयन प्रयूषगार (लोक समा के एक प्रध्यक्ष) ने “भारत में विधि 
तथा जनतत्र”, विपय पर १६५६ मे मापण देते हुए कहा था कि राष्ट्रपति कि 
अध्यादेश लागू करने की शक्ति 'ससदीय पद्धति में निषेघात्मक है ।'र 

५--यदि राष्ट्रपति सतुप्ट है कि मारत की सुरक्षा को, युद्ध या धाह्मय भ्राज़मण 
या झान्तरिक व्यवस्था को खतरा है, तो वह सविघान के अनुच्छेद ३५२ (१) के 
अन्तर्गेत, आपत्‌कालीन स्थिति वी घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति, भ्नुच्छेद 
३५२ (३) के झनुसार उपयुक्त वणित खतरे की समावना में भी आपतुकालीन 
स्थिति की घोषणा कर सकता है। “आपत्कालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित 
हैं। यह राष्ट्रपति को निर्धारित करना है कि सकटकालीन स्थिति है, राष्ट्रपति 
बो इसकी घोषणा करना है और राष्ट्रपति को इसको समाप्त करवा है। आपत्‌- 


१- बो० झार० ग्म्बेदकर, काम्स्टोट्युएन्ट अ्रसेम्दलो डिवेंट्स भाग र, 
ह० ए१३॥ 
२. ए० झ्यूयगर-- ट्रिब्यून! श्रम्बाला, फरवरी ६, १६५६ । 


संघीद फार्यपालिका एवं ससद के सबंध २०३ 


कालौन स्थिति मे, ऐसा प्रतीत होता है वि सविधान स्थिति का सामना वरने के 
लिए राष्ट्रपति पर निर्भर है ।* 
तथापि, सविधान समा के वाद-विवादो म श्री श्रल्लादी स्वामी प्रवूयर ने यह्‌ 
स्पष्ट क्या कि 'सविधान गे, वास्तव म, 'राष्ट्रपति” शब्द का तात्पर्य मश्री मण्डल, 
(वास्तविक कार्यपालिका) से है, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हे /* इस 
विपय पर सविधान मे विद्यामान कतिपय श्रुटियों को ध्यान मे रखना चाहिय । 
श्रनुच्छेद ३२५२ (२) के श्रनुसार राष्ट्रपति द्वारा की गई आपत्‌कालीन 
घोषणा दो माह के वाद समाप्त हो जायेगी, यदि इसी दीच ससद बे दोनो सदनों 
द्वारा वह स्वीकृत नहीं होती है। यदि घोषणा ऐसे समय हुई है, जब लोकसभा विघ- 
टित हो चुकी है या होने जा रही है, तव घोषणा के लिए दो माह के प्रन्दर राज्यसभा 
की स्वीकृति प्राप्त करना श्रावश्यक है भ्रौर तत्पश्चात्‌ नई लोकसभा की बैठक के 
तीस दिन के भ्रन्दर उसकी स्वीकृति होना भी प्रावश्यवा है । यदि नई लोकसभा 
द्वारा घोषणा भ्रस्वीकृत वी जाती है तो लोक्समा वी बैठव' के तीस दिन वे वाद 
घोषणा स्वत समाप्त हो जायेगी । सविधान के झनुसार वार्यपालिका को ससद के 
समक्ष श्रापतृवालीन घोषणा प्रस्तुत बरने वे लिए, दो माह की लम्बी भ्रवधि दी 
गई है । जहां तब' प्रापत्‌कालीन शक्तियों को कार्यपालिका में निहित करने वा 
प्रश्न है, इसके सबंध में कोई आपत्ति नही है, परन्तु यह प्रत्यावश्यक है कि इसके 
साथ ही इस विपय पर ससद की भूमिका को और प्रधिक प्रत्यक्ष, निकट, तथा 
प्रभावशाली करना चाहिये था, जिससे भ्रापतृवालीन शवितयों के कार्यपालिका 
द्वारा उपयोग पर ससद वास्तविक रूप से भ्रकुश रख सकती है। इस्लेण्ड में कार्य 
पालिका झापतृकालीव स्थिति वी घोषणा करती है झौर तत्पश्चातु ससद सहमति 
“प्रदत्त करती है, परन्तु ब्रिटिश पद्धति, मारतीय पद्धति, से महत्वपूर्ण रूप में भिन्न 
है । इग्लेण्ड म प्रापत्‌कालीन घोषणा का तात्पय ससद वा स्वत पाँच दिनों में 
श्रामत्रित होता है जबकि भारत में घोषणा के ससद के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए 
दो माह तब' रोका रखा जा सकता है | ध्रत यह स्पष्ट है कि ससद का कार्यपा लिका 
पर, प्रापत्‌कालीन घोषणा की दृष्टि से, भ्रपर्याप्त नियश्रण है क्योदि यह तत्काल 
तथा प्रत्यक्ष नही है । इसका उपचार यह है कि ससद, विशेषकर लोकसमा, को 
भ्रौर श्रधिक शक्तिशाली वनाया जाये । जब तक सदत (लोवसमा) सत्र मे है और 
चहुभत इसका विरोध करता है, कोई राष्ट्रपति सविधान के प्रगुष्छेद ३५२ का 


१ के० थी० राव०-'पालियामेन्टरी डेमोक्रेसो इन इण्डिया, १६६९१, प्र० 
२१२१। 


२ ए०के भ्रयूषर,--'कान्स्टीट् युएन्ट झसेम्बली डिबेट्स भाग-६,५० ५४५- 
४६ । 


र्ण्व भारतोय शासन शोर राजनीति 


दुष्परयोय नहीं कर सकता है और, यदि, सविधात निर्माताश्रों द्वारा घूद मे, ही 
कुछ सावधानी के उपाय, जो निम्नलिखित हैं, क्ये जाते तो उचित होता । 

एक्--राष्ट्रपति की लोकसमा को भाामत्रित, स्थगित एवं विघटन करने वी 
शक्त्तियाँ श्रापत्कालीन समय म स्थयति रह। 

दो--यदि ससद सत्र म नही है तो ऐसे समय में श्रापतृकालीन घोषणा होने से 
सप्तद की बेठक सात दित के पग्रन्दर स्वत भ्रामत्रित हो , 

त्तीव--यदि ऐसे भ्रापत्का लीन समय मे लोकसमा विधटित है भौर भाप चुनाव 
सम्पन नही हुए हैं तो पुरानी लोकसभा स्वत पुन प्रमादी हो । भविष्य मे ऐसी 
भाकस्मिक स्थिति की समावदता को कि राष्ट्रपति लोक्समा को मग करके भ्रापत्‌ 
कॉलीन घोषणा करे, दूर करने के लिए यह प्रावधान प्रावश्यक है, 

चार--लोक्समा को श्रपने को स्थगित करने, था भ्रपना कार्यकाल बडाने का 
अधिकार होना चाहिये । उपर्युक्त प्रावधान सविधान के आपतूकालीन प्रावधानों का 
दुरुपयोग रोकते एवं ससद की सार्देमोमिकता स्थायी रखने के लिए सविधान निर्मा- 
ताभ्ों की इच्छा के शौर श्रधिक अनुकूल होगे । 

६--राष्ट्रपति भारतीय सेनाप्रो का सेनापति है | प्रनुच्छेद ५३ (२) के प्रनुसार 
राष्ट्रपति भारतीय सेवाग्रो का सर्वोच्चि श्रधिकारी है। परन्तु इस हैसियत मे राष्ट्र 
पति को ससद द्वारा निर्मित विध्रि के भ्नुसार कार्य करने होंगे । भनुच्छेद २४६ 
के श्रनुसतार ससद को, सातवों ग्रमुसूची म॑ उल्लिखित प्रथम सूची मे दिये हुए सारे 
विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार है। इस सूची (सघ सूचो) म॑ विषय 
क्रमाक १,२ भौर १५ भारतीय सेना युद्ध तथा शान्ति विषयो से सबधित हैं। 
इग्लैण्ड में युद्ध घोषणा तथा शीन्‍्त स्थापित करने का अधिकार कार्यपालिका 
का है, परन्तु भारत मे राष्ट्रपति बिता सस॒द को भनुमति के था विना ससद 
की झनुमति के पूर्वज्ञात के न युद्ध की धोषणा कर सकता है, नही भारतीय 
सेनाग्रो का उपयोग कर सकता है। भ्रतएव राष्ट्रपति मारतीय सेवाध्यक्ष होने पर 
भी स्वततापूर्वक ससद की इच्छा के विरद्ध, सेस्य शक्ति का उपयोग नहीं कर 
सकता है। 

सघीय कार्यपालिका तथा ससद के विभित सम्बन्धों का सेद्धान्तिक आधार पर 
अ्रध्ययत करने के पश्चात्‌, हमारे समक्ष प्रश्त है कि मारत के सविधान के भन्तगेंत 
व्यवहारिक दृष्टि से सधीय कार्यप्रालिका तथा ससद में वया सम्बन्ध हैं ? 


व्यावहारिक दृष्टि से सधीय कार्यपालिका तथा ससद के सबंध 


का सेंड्धान्तिक दृष्टि से सघीय कार्यपालिका तथा सतद के विभिन्न सम्बन्धों का 
विश्लेषण करते के पश्चात्‌ ऐसा श्रतीत होता है कि ससद अत्यन्त शक्तिशाली है 


संघीय कार्यपालिका एवं ससद के सबध २०५ 


और कार्यपालिका सम्पूर्ण रूप से ससद के अ्रवीन है । परन्तु, ससदीय पद्धति बी 
कार्यप्रणाली की व्याय्या वे फलस्वरूप, कतिपय ऐसे तत्व ध्यान में रखे जा सकते 
हैं, जिन्होंने मन्नी मण्डल को वास्तव मे, एक प्रत्यन्त शक्तिशाली सस्था बना दिया 
है। फलस्वरूप ससदीय पद्धति में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सम्बन्धों वी 
स्थिति, बिल्कुल पलट गई है। (धवी शताब्दी में विशेषकर प्रिटेन की ससदीय 
प्रणाली की दृष्टि से, ससद वी प्रभुसत्ता पर बल दिया जाता था, किन्तु २०वी 
शताब्दी मे, मश्री मण्डल की असीमित शरक्तियाँ प्राय चर्चा का विषय है । इसी 
विंपय वे सदर्म में प्रो० मोरिस जोन्स वा कथन है “मारत म ससद को एक बाह्य 
'दिखावद के समान बतलाया गया है जो वठिनता से, एक शक्तिशाली निरकुश तत्र 
को छिपा सकता है । इस मत के लिए श्रेय कुछ तो काग्रेस दल की शक्तिशाली 
स्थिति को है। तथापि यह बतलाना उपयोगी होगा कि मत्री मण्डल की निरकुशता 
के भ्रारोप से, भारत के बाहर भी (लोग) सुपरिचित हैं, वे लोग जितका यह 
विचार था कि स्वतत्रता का प्र्थ (सरकारी) कार्यों के शक्तिशाली निर्देशन का प्रन्त 
होगा, उनको यह सीखना होगा कि ब्रिटिश ससदीय प्रणाली मे शत्तिशाली सरकारों 
को प्रोत्साहुन मिलता है ।/१ 

भारत मे केन्द्र मे, ससदीय कार्यपरालिका (मश्री मण्डल) की स्थिति प्रत्यस्त 
शक्तिशाली है | भ्रतएवं कार्यपालिका तथा ससद के सम्वन्धों का व्यवहारिक दुष्टि 
से विश्लेषण करते हुए हमारा उद्देश्य यहाँ पर उन तत्वो का प्रध्ययन करना है, जिनके 
फलस्वरूप वास्तविक कार्यपरालिका (मत्री मण्डल) मारतीय राजनीतिक प्रणाली 
मे, एक शत्तिशाली सस्था हो गई है । 


ससद के सवध मे मत्री मण्डल की शक्तियाँ 


ससदीय प्रणाली में मत्नी मण्डल ससद के निचले सदन का एक महत्वपूर्ण 
हिस्सा होता है। मारतीय सविधान के अनुसार मत्रियों को ससद का सदस्य होना 
भावश्यक है। प्राघुनिक समय मे मत्री मण्डल ससदोय प्रणाली मे वास्तविक कार्य- 
पालिका के रूप में एक अत्यन्त शक्तिशाली सस्या बन गया है। 

मत्रो मण्डल के भ्रत्यन्त शक्तिशाली होने पर भी, ससद केवल एक शक्तिविहीन 
सस्या नही रह गई है । भारतीय सविधान के लाग्र होने के पश्चात्‌, भारतीय 
ससदीय पद्धति की जडो को शक्तिशाली करने मे एव सरकार के एक उपयोगी प्रग 
के रूप मे कार्य करने मे समय-समय पर ससद ने निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान 
दिया है । इग्लण्ड में भी ससद के प्रत्यन्त शक्तिशाली तथा उपयोगी सस्‍्था होने 





१६ इब्लूमु एच० मोरिस जोन्स-पालियामेन्ट इन इण्डिया, १६५७ पु० ३९८। 


२०६ भारतीय शासन झौर राजनोति 


पर भी, मत्री मण्डल की शक्तियों मे वृद्धि हुई है। घ्त त्िटिश मंत्री मण्डल के 
लिए यह कहा जाता है कि यह निरकुश हो गया है। “जब इसको वहुमत श्राप्त 
है, इसकी स्थिति विज्ञप्तियो द्वारा नियत्रित विरजरुशता है ।”* 

मारत में मत्री मण्डल की शक्तियों म॒ वृद्धि के निम्दाक्त कारण हैं । 


१-मारत मे, कांग्रेस दच को १६७१ फरवरी-मार्च के मध्यावधि चुनाव में 
लोकसभा म भारी बहुमत प्राप्त हुप्रा है। एक राजनोतिब' दल बे रूप में वाग्रेस 
दल ते अपने सगठत एवं कार्यों के दृष्टिकोण से एक विशाल यत्र का रूप घारण 
कर लिया है, जिसका सम्पूर्ण प्रस्तित्व तथा सफ्लता एक केन्द्रीय इजिन पर निर्भर 
रहता है । डा० एम० पी० शर्मा का कथन है-- काग्रेस सगठन का मुख्य झ्ाघार 
व्यवस्थापिका में या बाहुर शक्तियों का निम्तन्समितियों के अ्रपेक्षा उच्च समितियों 
में, तथा साधारण सदस्यी की, अपेक्षा नेताग्रो म॑ बेन्द्रीयकरण होना है । यह इसके 
दलीय प्रनुशासन एवं ससदीय पद्धति के अनुसार काये करने के लिए जैसा कि 
ब्रिटेन मे सभा जाता है, झत्मन्द उत्तम है ॥”*ै 

दल मे भ्रतुशासन की क्ठोरता के परिणाम स्वरूप सदस्यों को प्रपवो सरकार 
का ससद मे श्रांस-मूंदकर प्रमुमोदत के सिद्धान्त से, ससद मे, सामान्य तौर से 
सरकार के पक्ष मे बहुमत बना रहता है | इसी कारण जब श्रोलालबहादुर शास्त्री 
एवं श्रीमदी भादी की सरकारो के विरुद्ध भ्रविश्वास प्रस्ताव लाये गये, दलीय 
अनुशासन के कारण प्राप्त हुए वहुमत से इन प्रस्तावों को विफल कर दिया गया। 

संसदीय प्रणाली में दलीय ग्रनुश्ञांसन के कारणो तथा परिणामों पर प्रो० लास्की 
के ब्रिटिश सम्तदीय पद्धति से सवधित कतिपय विचारो को, जिन्हे समान रूप से 
भारतीय पद्धति मे भी उपयोगिता-यूवेंक लागू किया जा सकता है, घ्यान मे रखना 
लाभदामक होगा । 


* दल म भ्रनुशासत की कठोरता म वृद्धि के कारण, साधारण नही हैं । कुछ 
भाजा मे, पह इस तथ्य के कारण हैं वि श्राघुनिक ब्रिटेन के लिए विस्तृत दलीय 
सगठन वी ग्रावश्यकता है। कुछ मात्रा में (समाज के कार्यों मे) राज्य द्वारा हस्त- 
क्षेप की आवश्यकता के फ्लस्वरूप ससद में सरकारी कार्यों मे भी वृद्धि हुई है, भोर 
यदि उन कार्यों को समय मे ही करता है तो और भ्रघिक कठोर दल्ीय भ्नुशासव 
भ्रावश्यक है। बुछ मात्रा मे कदाचित इसलिए मी कि आधुविक मददावागण, 
सिद्धान्तो पर व्यक्तित्व के सन्दर्म मे विचार करते हैं, वे सदस्यो का निर्वाचन, उनके 
स्वय की श्रपेक्षा उनके नेताओ्रों के कारण भ्रघिक करते हैं । सम्पूर्ण दलीय व्यवस्था 


१. झार० मूर, हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड्‌, १६३८ घृ० ८६ ॥ 
२. एम० पो० शर्मा--(ुर्वोदत पुस्तक, पृ० २६५॥ 


सधोय फार्येपालिक्ा एव ससद के सबंध श्ण्छ 


आवश्यक रूप से व्यावसायिक हो गई है । भ्ोर उसके वायों के विस्तार के कारण 
इसको ऐसे अनुशासन बी झावश्यकता है जो कि सैनिक ब्रनुशासन के समान है।”* 

भारत म भी मत्री मण्डल की स्थिति के शक्तिशाली हो जान का एक कारण 
यही है कि दलीय अनुशासन की क्ठोरता के कारण, मत्री मण्डल को ससद में 
सामान्यत बहुमत प्राप्त रहता है । 

३-मनरी मण्डल की शवितशाली स्थिति का एक ग्न्य कारण सामूहिक उत्तर- 
दायित्व वा सिद्धान्त है । मंत्री मण्डल के एक इकाई के रूप में कार्य करते पर ही 
सामूहिक उत्तरदायित्व वेः सिद्धान्त को सफलतापूर्दब कार्यान्वित क्या जा सकता 
है । लोक्समा के प्रति मन्री मण्डल के उत्तरदायित्व के सिद्धान्त द्वारा न केवल मनी 
मण्डल में एकता बनी रहती है, परन्तु इसी से प्राप्त बहुमत क श्राघार पर मत्री- 
मण्डल ससद वी वायंबाई का निर्देशन तथा नियन्त्रण कर सकता है । 

३--मनत्री मण्डल वी शवितशाली स्थिति का एक अ्रन्य महत्वपूर्ण कारण ससद 
को भग करवाने की उसको शक्ति है। ससदात्मक पद्धति म॑ सामान्यत राष्ट्रा- 
ध्यक्ष प्रधान मत्री के परामर्शानुसार ही ससद के निचले सदन लोकसभा को मग 
कर सकता है। इग्लैण्ड मे यदि मत्री मण्डल के विरुद्ध भ्रविश्वास का प्रस्ताव 
पारित हो चुका है तो उसको अपना इस्तीफा देना आवश्यक है । परन्तु ससदात्मक 
पद्धति की एक सुस्पप्ट परम्परा के ग्रनुसार श्रपना इस्तीफा देने के पूर्व प्रधान मनी 
ससद वे! निचले सदन को मग कराने के लिए राष्ट्रपति से ग्नुरोव कर सकता है, 
जिससे भ्राम-चुनाव करवाये जा सके । ग्राम चुनाव से यह्‌ ज्ञात क्या जाता है कि 
वास्तव भें, मतदातागण, ससद के मनी मण्डल के विरुद्ध ग्रविश्वास प्रस्ताव पारित 
करने के बावजूद भी भत्री मण्डल के समर्थक है या नही ! सामान्यत , प्रात मनी 
के अनुरोध पर सम्रादु ससद को मग करता है। तत्पश्चात, यदि आ्राम-चुनाव मं 
मत्री मण्डल को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वह पुन. सत्तारूढ ह्दो जावेगा, अन्यथा 
नत्री मण्डल को इस्तीफा देना ही होगा । भारत म भी चूंकि सविधान के अन्तर्गत 
ससदात्मक पद्धति स्थापित की गई है, इसलिए उपर्युक्त परम्परा को मान्यता दी 
गई है। सविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति को लोकसमा को भग करने का श्रधिकार 
है। किन्तु सामान्यत राष्ट्रपति इस श्रधिकार का उपयोग प्रधान मत्रो की सलाह 
के अनुसार ही करेगा । 

ससदात्मक प्रणाली मे, ससद वे निचले सदन को भंग करने के लिए प्रधान 
मरी का राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार निश्चय ही ऐसा एक प्रभावशाली 
साधन्‌ है, जिससे मत्री मण्डल निचले सदन पर नियन्त्रण करता है। यदि ससद के 


१. एच० लाह्की, 'दार्लियामेण्ड-गर्वमेल्ट इन इण्डिया! १६३८, पृ० छ४ । 


र्ण्द आरतीय शासन भौर राजनोति 


निचले सदन को मत्री मण्टल के विद््ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का श्रधि- 
कार है तो मत्री मण्डल को टाप्ट्रपति को सदन भंग कराने को सलाह दैने का 
अधिकार है | ससदात्मक प्रणाली के इतिहास के अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट हो 
आयेगा कि मंत्री मण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करता एक सरल 
कायें नहीं है, क्योकि जैसा देखा जा चुका है, बछोर दलीय अनुशासन के वारण 
भत्री मण्डल को प्राय. बहुमत का समर्थन रहता है। ऐसी स्थिति से यदि मत्री 
मण्डल के विशद्ध अविज्दास प्रस्ताव पारित करते का प्रयन्न क्या जाता है, तो 
मत्री मण्टल इसका बदला सदन को मय करने को सलाह देवर चुका सकता है, 
बयोबि ससद वे मग होते के परिणास कतिपय सदस्यो के लिए श्रत्यन्त हानिकारक 
पिड् हो सकत हैं । उतको ज्ञात है किः ससद कै मग होंते के पण्चात्‌ उतको पुर 
श्राम-चुनाव का सामना करना होगा, जिसमे उदको समय भौर घन व्यय करना 
होगा, और इसके उपरास्त यह भी सम्मव है कि वे निर्वाचित न हो सके । परि- 
थाम स्वरूप, ससद को मय करने को चेतावनी, सदस्था पर एक महत्वपूर्ण अकुश 
है जिससे मत्री मण्डल के विरद उनके कार्य करने पर रोक' लगतो है। भारतवर्ष 
म॑ फ्रवर्री मार्च १६७१ म मध्याविधि झाम-बचुनाव कराने के लिए प्रधान मत्री 
श्रीमती थराधी वी सलाह पर टाप्ट्रपति श्री बो० वो० गिरि महोदय ने दिसम्बर 
१६७० भे ससद को मग क्या। वेसे तो विरोधो दल समद मग होन के पूर्व 
आारम्वार भाष-चुनाद थी मांय चर रह थे, किन्तु जद ससद वो प्रधान मत्री को 
अलाह से राष्ट्रपति ने श्राम-चुदाव कराने के लिए मग किया तो विरोधी दलों ने 
एक रया राग भलापना भारम्म क्या कि प्रघानमत्री को ससद के भग कराने के 
लिए प्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार नहीं था। विरोधी दलों की इस 
विचित्र मनोवृत्ति का कारण यह था कि भ्राम-दुनाव चाहते हुए भी उनको चुनाव 
का भय था, यद्यपि चुनाव के पूर्व झपने वक्‍तव्यों में उन्होंने सदा श्राशा व्यक्त की 
कि श्रीमती य्राधी की नेयी काग्रेस को वे आसानी से पराजित करेंगे । इस मनो- 
वृत्ति के कारण जब चुतवाव को वास्तविकता का उनको सामना देरना पडा तो 
उन्होंने प्रवान मत्री पर प्रहार करना प्रारस्म क्ये कि प्रयान मत्री को राष्ट्रपति 
द्वारा ससद मगर करवाने का कोई अपिकार नहीं या ) प्रधान-मत्री द्वाथ ससद को 
भग करने से लिए राष्ट्रपति को दो गई सलाह वा औचित्य विंशेपकर इसमे है 
कि ससद की झग करने का उद्देश्य आम-चुनाव समपन्न कराबे मतदातओो वी 
इच्छा ज्ञात करना या, जिसके झाधार पर नयी सरकार को स्थापता वी जा सके । 
ससदोय प्रणाली में, सरकार के श्रति मठदातागण की इच्छा को आम-चुनाव वे 
माध्यम से ज्ञात करने के अधिकार के सदघ में कोई मतमेंद नहीं हो सकता है 
अतएव यह स्पष्ट है कि श्रघान मत्री का, आमन्चुनाव करवाने के लिए 
राष्ट्रपति को ससद मग करने की सलाह देने का अधिकार दया कठोर दलीय 


संधीय फार्यपालिका एवं संसद के सबंध २०९ 


प्रमुगासन ससद में मत्री मण्डल थी स्थिति वो शवितशाली बरने मे 
सहायक हैं । 

डा० एच० पाईनर ने त्रिडिश ससदीय पद्धति वे दृष्टिकोण (प्रौर यह भारतीय 
ससदोय पद्धति पर पूर्यतया लागू होता है) से, निम्नलिसित शक्दा मे स्पष्ट क्या 
है कि विस प्रसार क्ठार दलीय अनुशासन वे कारण प्रत्यया दतोय सदस्य, सरकार 
का प्राय समय॑त करता है । “जय मत्री मण्डल दलीय स्चेतवो द्वारा यह सूचना 
प्रतारित करता है पि मामला प्रत्यविव महत्वपूर्ण है तव न बेवल दल थे हटठीले 
सदस्या को उस पर प्रिचार करना पडता है, बिन्‍्तु विपक्षी दल को भी गमीरता 
पूर्वत बिचार करना पढ़ता है विः वास्‍्तव में क्या मामला प्राम-चुनाव वी दृष्टि 
से इतना महत्वपूर्ण है श्रौर क्या उनके द्वारा सरकार स्थापित की जा सकने की 
कोई समावता है। यदि राजनीतिक स्थिति उनके श्रनुशूल नही है, तो वे पूर्णतया 
या बुछ मात्रा मे समर्पण बरदेगरे--परन्तु जहाँ विपक्षी दल अ्रत्पमत में हैया 
जय तब रारयारी दल में फूट वी समावना नहीं है वहाँ मुश्किल से ही ऐसे प्रश्न 
सामने श्राते है ।/* 

४--इस प्रकार भन्री मण्डल वी शक्तियों में वृद्धि का एक और प्रन्य महत्व- 
पूर्ण वारण हमारे रामक्ष भ्राता है यह है हि राधीय ससद में एवा संगठित तथा 
शतितशाली विपक्षी दल वा प्रभाव । १६४५० से, जब मारत के संविधान को लागू 
फिया गया था, रासद में ए+ संगठित विपक्षीय दल वे' स्थान पर कई राजती तिवः 
दल हैं, जिनमे सत्ताहढ दल वी आलोचना बरने वी, विम्तु उसके स्थान पर एक 
सैबहिपिव सरवार के निर्माण करने वी क्षमता नही है। यह पश्रमाव वास्तव मे 
भारतीय ससदीय प्रणाली की एप गभीर त्रुटि है, क्योकि सरादीय प्रणाली की 
बार्यपालिया पर कोई प्रमावशील अबुण न होने से, वा्यंपालिका 
वे पथ पर श्रग्रसर हो सकती है । 

५--प्रत्यायोजित-विवि के करण भी भारत मे कार्यपालिया की शक्तियों मे 
बृद्धि हुई है । सामान्यत विधि के तीन प्रवार है । 

क--सर्वोच्च विधि-जो लिसित सविधान वे रूप में देश का सर्वोच्च कानून है। 

स-साधारण व्रिधि-जिसका निर्माण, सविधान के श्रन्त 
पिता समाप्रो द्वारा सविधान वे अ्रनुसार किया जाता है । 

ग-प्रत्यायोजित विधि-सावारणतथा, विधि-| 
समाग्रो द्वारा जिया जाता है, 
न----+--- 


१एंच० फाइईनर-द व्योरो एण्ड प्रैविद्स श्राफ मान गर्वमेष्ट', 
पूृ० ६२०, 


का निरकृशता 


गत स्थापित व्यवस्था- 


निर्माण-वार्य व्यवस्थावियय 
परन्तु आधुनिक समय मे, जनताश्रिक राज्य मे, 


१६५० 
१४ 


२१० भारतीय शासन झोर राजनीति 


व्यवस्थापिका समा पर कार्यम्रार बहुत हो गया है । प्रत्येक सन में व्यवस्थापिका को 
एक बडी सख्या मे विधेयक पारित करने होते हैं। भारतीय ससद भो, देश के 
विकास के लिए अनेको विधेयको को पारित करती है। मारतीय सविधान का 
उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है | इस उद्देश्य की पूति 
के लिए राज्य के कार्य क्षेत्र मे व्यापक वृद्धि होता स्वाभाविक है। लोक कल्याण- 
कारी राज्य मे विधि-निर्माण-कार्य के लिए विशिष्ट तकनीकी निपृणता की श्रावश्य- 
क्ता है । झतणव यह आवश्यक है कि तकनीकी विषयो पर नियमों का निर्माण 
कार्ये, प्रशासकीय विशेषज्ञों द्वारा विचार किये जाने के लिए छोड दिया जायें। 
परर्तु इन विशेषज्ञों को तकनीकी विषयों पर नियमों का निर्माण संसद द्वारा 
पारित विधि के क्षेत्र मे ही करना होगा । प्रत ससद विधि की रूपरेखा प्राय: 
निर्धारित करती है, जिसके अन्तर्गत कार्यपालिका, ससद द्वारा प्रदत्त शक्ति के 
झदुस्तार नियमो कह निर्माण करती है| इसको प्रत्यायोजित-विधि कहा जाता है । 
बायंपालिका, प्रत्यापोजित-विधि कए उपयोग, ससद द्वारा पारित विधि के 
निर्धारित क्षेत्र म, नियमो का निर्माण बरने के लिए बरती है, जिससे ससदीय 
विधि को प्रभावपुर्दकः कार्पास्विठ किया जा सवे | प्रत्यापोजित दिधिके रुप मे 
निभित निम्रणो का प्रणाव ससदीय विधि के समान ही होता है श्रौर इनको स्याप- 
लघ॑ म तव हो चुनौती दी जा सकती है जब मूल विधि, जिसके अन्तर्गत इसका 
निर्माण हुआ्ला है, भवेधानिक हो । अतः अप्रत्यक्ष एप से, भारत प्रे प्रत्यायोजित 
विधि से कार्मंपालिका की शक्तियों म वृद्धि हुई है । 

६--अन्तिम महत्वपूर्ण कारण, जिससे भारत मे कार्यपालिवा को शक्तिशाली 
बनने भे सहायता मिलो है, प्रशासकीय न्‍्याम है । “चूंकि सरकार भ्रपते विभिन्न 
अकार के कार्यों को पूरा करे, अत- प्रशासक्ीय अग्रो को विधि निर्माण तथा निर्णय 
देने के अधिकार प्रदत्त करने की परम्परा बन गयी है ।7* विभिन्र प्रशासकीय 
विभागों को नियमों का निर्माण करने के अ्रतिरिक्त, विभिन्न विवादों पर निर्णय 
देने का मी भ्रधिकार है। उदाहरण के लिए, झाय-कर अभ्रपीलीय न्यायाधिकरण 
का समठने, श्रपीलीय सहायक्र कमिश्नरों के आदेशों से श्रपील सुतने के लिए 
किया यया है। आयकर अपीलीय न्‍्यायाधिक्रण के अध्यक्ष तथा सदस्यों को 
नियुक्ति सघीय विधि मदालय, सधीय लोक्सेवा आयोग की सलाह से करता है । 
प्रशासवीय न्‍्यायाधिकरण रूप्री साधन का उपयोग एक स्थायी स्थायिक तत्र के 
समान पजश्ासन के विमिन क्षेत्रों मे लिया जाता है, जैसे--ओद्योगिक सबंध, 
(ध्मिक स्थायालय, औद्योगिक न्‍्यायाधिकरण, राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण एवं वेतन 


१. ए० पी० हस्कुमावी-सम श्रॉवनेम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ला इन 
इण्डिया! १६६४ पू० ड 


संघीव कार्पपलिका एवं ससद के संदध रश्१ 


प्रायोग) निर्वर्चिन सबधी विवाद, (निर्वाचन-न्यायाधिकरण) रेलवे कर, (रेलवे कर 
स्थायाधिकरण) झादि । केमो-क्रमी न्‍्यायाधिकरणों की स्थापना किसी तदझ्थे 
उद्देश्य के लिए की जाती है । इस तरह, जीवन-वीमा अ्रधितियम १६५६ द्वारा 
क्रेल्दीय सरकार को एक या झ्रधिक न्‍्यायाधिकरणो की स्थापना करने के लिए 
अ्रधिकृत किया गया है, जो विभित्र जीवत बीमा कम्पनियों के मुआवजे को, उनके 
व्यवस्ताय को निमम के लेने के कारण निर्धारित करेंगे (१ 

एक भ्रन्य उदाहरण प्रशासकीय-न्याय का प्रस्तुत किया जा सकता है । विदेशी 
मुद्रा अधिनियम १६५७ के भनुसार विदेशी मुद्रा अधिकारी (डायरेक्टर) को 
यह निर्णय देने का ग्रधिकार है कि किमी व्यक्ति ने विदेशी मुद्रा सवंधी नियमों 
का उल्लधन किया है या नही । डायरेक्टर की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है । 
डायरेक्टर के निर्णय के विरुद्ध विदेशी मुद्रा आयोग को, जिसका अश्रध्यक्ष एक 
सदस्य होता है, ग्रपोल को जा सकती है। आयोग के सदस्यो को केन्द्रीय सरकार 
नियुक्त करती है । इस आयोग का निर्णय प्रतिम होता है । 

इन उदाहरणों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मारत मे कार्यपालिका के 
प्रगासकीय न्याय के क्षेत्र मे मी महत्वपूर्ण कार्य है । झन्त मे हम इस निष्कर्ष पर 
पहुंचते हैं कि उपर्युक्त तत्वो के कारण भारत मे मत्री-मण्डल (वास्तवविक वार्मे- 
पालिका) की स्थिति शक्तिशाली है । 


संसद के सबध मे राष्ट्रपति की शक्तियाँ 


यद्यपि संविधान के ग्रन्त्गंत राष्ट्रपति को ससद के सबंध मे कतिपय शक्तियाँ 
प्रदत्त है, फिर मी यह विदित रहता स्‍झत्यावश्यक है कि इस शक्तियों का उपयोग 
राष्ट्रपति, सविधान द्वारा स्थापित ससदोय प्रणाली की पाश्व॑भूमि मे ही कर सकता 
है | यह सत्य है कि शप्ट्रपति इन शक्तियों से ससद पर प्रमाव डाल सकता है, 
परन्तु यह प्रभाव ससदीय पद्धति के झनुकूल ही होना झावश्यक है । ससद के सबंध 
में राष्ट्रपति की निम्नलिखित शाक्‍त्रयों हैं :-- 


१--सविधान के भनुच्छेद ८५ के झनुसार राष्ट्रपति को ससद को झआमबरित 
तथा स्थगित करने का अधिक्षार है । 
देगी पा १०८ (१) के झनुसार राष्ट्रपति को ससद के दोनो सदतों मे, 
डिसी साधारण विधेयक सदधी मतमेद दूर करने के लिए दोनो की सयुकत बैठक 
भामत्रित करने का झवधिकार है । 


१५ ए० पी० हस्सूमानो--'सम प्रॉवलेम्स प्रो एडमिनिस्ट्रेटिय ला इन 
इन्डिया' १६६४ पृ० ६ । 


श्शर भारतोय शापतन और राजनीति 


३--राष्टपति को सबविधान के अनुच्छेद ८६ के अन्तर्गत ससद में ग्रभिमापण 
देने तथा सदेश मेजने का अधिकार है । इस झ्धिवार द्वारा राष्ट्रपति ससद को, 
जन कल्याण के लिए, अपन झनुमव तया व्यवितत्व से प्रभावित कर सकता है। 
हाष्ट्रपति किसी भी विषय के विय्ेयऱ के सरघ मे समद को सदेश भेज सकता है । 
राष्ट्रपति के माषण देन तथा सदेश भेजने के भ्रविकारे की आलोचना करते हुए 
प्राय यह कहा जाता है कि ससदीय पद्धति की पृष्ठ भूमि से यह भ्रघिकार श्रसगत 
है । परन्तु वास्तत मे इसतरी उपयोगिता इस तथ्य से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति 
को अपत अनुमवनुसार ससद को मार्गदर्शन देने का अ्रवसर प्राप्त होता है जिससे 
वह जनता के प्रतिनिवियों को ग्रावश्यक्तानुसार प्रात्साहित करे, सलाह तथा 
चेतावनी दे । 

४--ससद के सबब म राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त 
है, जिसको निपेधाबथिकार वहा जा सकता है। राष्ट्रपति के निपेघाधिकार का 
उद्देश्य ससद द्वारा जल्दयाजी म पारित विश्रेयक्र पर एज सतुलित एवं जन- 
तानिक झबरोय लगाना है, जिससे ससद उक्त विधेयक पर पुन विचार कर सके । 
जब ससद एक विधेयक को पारित करती है, उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए , 
भेजा जाता है। राष्ट्रपति उक्त विधेयक्प र अपनी सहमति दे सकता है, या यदि वह 
घन विवेयक नही है तो ससद के पुतविचार के लिए बापिस लौटा सकता है। अनुच्छेद 
१११ के झनुसार यदि ससद उक्त विवेयकर को पुन पारित कर भेजती है तो 
राष्ट्रपति को सहमति देना ग्रावश्यक्ञ होगा। झ्नत राष्टपति के निपेघाधिक्ार 
को जनतात्रिक कहता उचित है क्योकि उसके उपयोग द्वारा वह संसद को जनता 
बी इच्छा के अनुकूल पुनविचार करन के लिए वाघ्य कर सकता है। कि्तु 
विधेयक्र को वह न तो स्व्रय ही सशाधित बर सकता है, न समाप्त ही कर सकता 
है | विवेयष* पर ससद की शक्ति ग्रतिम है। अमरीका मे, जहाँ पर सघीय 
सरकार की कार्यप्रणाली शक्ति पृथकरक््रण एवं ग्रवरोध तथा सन्तुतन के 
सिद्धान्तों के अर्॒‌भुत मिथण पर आ्राधारित है, ग्रमरीकी राष्ट्रपति की भी, सविधान 
के अन्तर्गत निपेबाधिकार के रूप मे, व्यवस्थापिका सभा (कांग्रेस) का विधि 
निर्माण शक्तित पर एव जनतातिक अपरोध है। अमरीका में यदि काग्रेस किसी 
विधेषत को पारित करती है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा विचार क्यि जान 
के लिए मेजा जाता है। राष्ट्रपति को दस दिन के अन्दर अपनी सहमति 
देना चाहिये । 

भारतीय सविधान के ग्रन्त्गेत थदि राष्टपति विधेयक के सदंध में अपने 
निपेबाधिकार का प्रयोग करता है और ससद उस वियेयक को श्रपने दो तिहाई 
बहुमत से पुत्र पारित कर देती है, तो विपेयक, राष्ट्रपति की आपत्ति के बावजद 
मरे सिधि' हो जायेगा । डे 


संघीय कार्य पालिका एवं ससद के संदध रह१३ 


५--अन्त मे भ्रनुच्छेद १२३ (१) के अनुसार मारत के राष्ट्रपति को प्रध्यादेश 
लागू कराने का अधिकार है। जब ससद सत्र मे नही है ग्ोर ऐसी परिस्थिति मे 
किसी विपय पर कानून निर्माण करने की प्रावश्यवता है तो राष्ट्रपति भ्रध्यादेश 
जारी कर सवता है । जैसा, पूर्व मे देसा जा चुका है, राष्ट्रपति की भ्रध्यादेश लागू 
बरने की शक्ति ससद की कानून निर्माण शक्ति का भ्पहरण नहीं तो उस पर 
अतिक्रमण तो है । 

इस विषय के अध्ययन के अस्त मे इस मूल बात पर बल देना प्रावश्यक है 
कि अन्य ससदीय प्रणालियों के समान, भारत में मी ससद के कार्यपालिका पर 
नियस्नण के मूल सिद्धान्त को सविधान द्वारा मान्यता दी गई है, चाहे व्यावहारिक 
जीवन मे मंत्री मण्डल शक्तिशाली बयो न बन गया हो। भारतीय सबिधान के 
अन्तर्गत संसद तथा वार्यपालिवा के सबंधो का विश्लेषण करते हुए हमने देखा 
कि इन दोनों को एक दूसरे के प्रति अवरोध के रुप मे कतिपय शवितयाँ प्रदान 
की गई है, जिससे संघीय सरकार वे ये दोनो भ्रग रासदीय सीमाप्रो मे उचित 
रुप से कार्य कर सके | सविधान में इस विपय पर कतिपय त्रुटियाँ है, जिनको 
दूर वरना झावश्यव' हे । उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध मे 
सेसद की भूमिदा भ्रपूर्ण है, उस स्थिति मे जब कि संसद के विराम-काल से 
राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लघन विया गया है। इसके प्रतिरिबत, राष्ट्रपति 
वी भ्रध्यादेश लागू करने वी शवित भी, बुछ परिस्थितियों में गम्भीर सिद्ध हो 
सकती है। भारतीय ससद मे एक अन्य महत्वपूर्ण भरुटि यह है कि एक झोर तो 
बाग्रेस दल को भारी बहुमत प्राप्त है तो दूसरी शोर इरा भारी बहुमत वो जन- 
ताथ्रिक रूप से सन्‍्तुलित बरने बे लिए कोई संगठित तथा प्रभावशाली विपक्षी 
दल नहीं है । ऐसी स्थिति मे ससद की स्वृतनता केवल सतारूढ दल थी जनतत्र 
मे प्रास्पा पर ही निर्मर है। अस्तु, इन परिस्थितियों मे, मारत में वार्यपालिका 
पर संसद की स्वतत्रता स्प्रापित रसने का, विशेष उत्तरदायित्व है । 


9१० 
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लोक़तत्र की एक श्रेष्ठ परम्परा तथा झ्रावश्यक्ता यह है कि उसमे जनता वी 
सरकार के कार्यो की उन्मुक्त आलोचना प्रत्यालोचना करने की स्वीकृति दी जाती 
है, उन लोगो को नई सरकार को निर्वाचित करने के लिए नियमित रूप से अवसर 
एब स्वतज्ता दी जाती है, जो प्रचार कार्य द्वारा सगठन निर्माण करते है तथा 
जिनका उद्देश्य शान्तिपूर्ण तरोकी से जनमत को परिवतित कर सरकार में परि- 
बर्तत लाना है।* 

लोकतत्र भे सावंमौमिक्ता जनता भे ही निहित होती है॥ जनता का ग्रधिकार ' 
है कि अ्रपने शासकों का सामयिक निर्वाचन करें | मतदाताझो को, श्राय, एक / 
निश्चित भ्रवधि के बाद अपने शासको को नीतियो तथा कार्यों की समीक्षा करते 
हुए यह प्रधिकार है कि वे विर्णत्र दें कि उन्हे प्रुव सत्ता सोंपी जाये श्रथवा नही ? 
अर्थात्‌ श्राम-चुनाव के समय प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को मतदाताओं की सामयिक 
जाँच वा सामता करना होता है। “इस प्रकार राजदीतिजञ को अपने कार्यों का 
लेखा देने की झ्रावश्यक्ता रूपी पुनर्जीवित-प्रवरोध का सामना करना होता है ॥' * 

परन्तु लोकतन में सरकार के कार्यों तथा नीतियो के जाँचने का का* यदि 
केवल आम चुनाव के दोरान ही किया जाये, तो सत्तारूढ दल को दो झाम चुनाव 
के दरम्यात निरकुश बनने में आसानी रहेगी । लोक तत्र तथा स्वतत्रता की बीमत 
जनता का निरन्तर सतर्क होना है। लोक्तत्र की इस-आवश्यवता की पूर्ति मे राज 
नीतिक दलो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इग्लंण्ड तथा भ्रमेरिका जैसे जनतात्रिक 
देशो मे मुख्यव दो-दलीय पद्धति पाई जाती है। यूरोप वे कतिपय देशों तथा भारतवर्ष 
भे बहु दलोय पद्धति है। राजनीतिक दलो की सख्या चाहे क्तिनी हो, मूल बात तो 
यह है कि लोक्तत मे जनता को व्यवस्थापिका मे अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित 
करने का अधिकार होता है । जनता का अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण है, वयोकि' 
इसके उपयोग द्वारा जनता प्रतिपक्षी दल को सत्तारूढ और सत्तासढ दल को प्रति- 
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पक्षी दल में परिवर्तित कर सकती है। अतएव एक सगठित प्रतिपक्षी दल भावी 
वैकल्पिक समा शासक दल हो सकता है, जिसका श्रस्तित्व 'सरकार पर एक 
आवश्यक जनतात्रिव अवरोध' वे रूप मे है। 

ग्रत लोक्तत्र मे राजनीतिक दलों की आवश्यकता के दो वारण है । 

सर्वप्रथम राजनीतिक दलो के माध्यम से जनता अपने शासकों का निर्वाचन 
करती है! 

द्वितीय, राजनीतिक दला द्वारा विभिन्न प्रवार वी वेवल्पिक' नीतियाँ तथा 
कार्यक्रम जनता के समक्ष रखे जाते है, जिनसे जनता बो राजनीतिक प्रशिक्षण 
प्राप्त होता है और वे यह निर्णय ले सकते है कि क्सि प्रकार बी सरकार स्थापित 
की जायेगी । 

“एक राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य जनता के ऐसे संगठन से है जो 
क॒तिपय राजनीतिक सिद्धास्तो तथा उद्देश्यों को मानते हुए, सर्वंधानिक' साधनों के 
माध्यम से एक साथ कार्य करते है।”' लोकतन्न मे कोई भी राजनीतिक दल यदि 
आाम-चुनाव मे जनता का विश्वास अपनी नीतियो तथा कार्यत्रमा द्वारा प्राप्त 
कर लेता है, तो सरकार की बागडोर को सम्हालने का उत्तरदायित्व उसे सौंपा 
जाता है। भ्रन्य राजनीतिबः दल, जो भविष्य म सरवार निर्माण करने वी क्षमता 
रखता है और जिसकी नीतियाँ व कार्यक्रम है, व्यवस्थापिका भे प्रतिपक्षी दल के 
रूप में होगा । 

ससद मे सत्तारूढ़ दल की नीतियो की सतत जाँच करने वे” लिए एक प्रतिपक्ष 
दल की झ्रावश्यक्ता होती है, भ्रन्यथा प्रजातत्र में निरकुशता के प्रवेश का सेव 
भय बता रहेगा। प्रत ससदीयब पद्धित मे राजनीतिक दलो की भूमिका का प्रपना 
विशिष्ट महत्व है। जैसा कि' लार्ड लिण्डसे का कथन है-' उत्तम प्रतिनिधि सरकार 
के लिए न केवल एक शवितिशाली प्रतिपक्षी दल की झ्रावश्यकता है किन्तु उसके 
लिए यह भी श्रावश्यक है कि प्रतिपक्षी दल वैकल्पिक सरकार के सदृश हो ॥”* 

लोक्तत्र म राजनीतिक दलो वा महत्व दो प्रकार का है । सर्वप्रथम, वे जनता 
को राजनीतिक' विपयो के सबंध में शिक्षित तथा सजग करते हैं जो सरबापर की 
निरकुश प्रवृतियों को रोबने के लिए आवश्यक है। द्वितीय, व्यवस्थापिका मे थे 
स्वय सरवार पर एक भ्रकुश के रुप में है, और विभिन्न साधनों द्वारा सरकार को 
उसके दायित्वो के प्रति सजग रखते हैं। वस्तुत लोकतत्र का अस्तित्व भ्रतिपक्षी 
*दल या दलो की स्वतश्नता पर निमेर है, जिसके श्राधार पर वे सरकार की नीतियो 
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तथा कार्यों मे निहित त्रुटियों की आलोचना करते हैं और मतदाताग्नो के समक्ष 
बैकल्पिक मीतियों तथा कार्येक्रम को प्रस्तुत कर सकते हैं। “लोक्तत्र की मान्यता 
है कि एक सगठित तया निश्चित प्रतिपक्ष सरकार के विर्द्ध हो। बिता इस प्रकार 
के प्रतिपक्ष के, विरकुशता की ओर अग्रसर होते हुए लोकतत्र का विनाश 
होगा ।”१ 


सक्षदीय लोकतत्र विता सत्तदीय प्रतिपक्ष के सफल नही हो सकता है। ब्रिटिश 
संस्दीय-पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 'ससदीय प्रतिपक्ष' को औप- 
आरिक मान्यता 'साम्राज्ञी का प्रतिपक्ष! के नाम से प्रदत्त है। प्रो० शाग्ल के 
मतानुसार ब्रिटिश ससद मे प्रतिपक्ष को 'साम्राज्ञो का प्रतिपक्ष' सनज्ञा देता उन्नीसवी 
शवाब्दी मे राजनीति-विज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रिटिश ससद में 
प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को सर सिडती लो ने निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट 
किया है-"इगरलेण्ड भे प्रायः यह समावना है कि ससद में बहुमत एक शक्षतिशाली 
तथा अविदेकी मत्री मण्डल से प्रेरित होकर आवेशपूर्वक व्यदस्थापन का कार्य करे । 
एक हठी सरकार तथा जल्दबाज ब्यवस्थापिका पर वास्तविक अ्रवरोध एक वेक- 
ल्पिक दल के विद्यमान होने मे है, जिसके सदस्य हजारो-हजारों की शंस्या में 
निर्वाचन क्षेत्रों मे श्रौर नेता कामन्‍्स सभा मे हैं । पदासीन मत्रीमण्डल पर अ्रवरोध 
'पद से बाहर मंत्री मण्डल' (वैकल्पिक दल) है ।”* ग्रतः वस्तु स्थिति यह है कि 
जवकि बहुमत दल जनता के समर्थन से सता की बागडोर अपने हाथों में लेता है, 
अत्य दल प्रतिपक्षी (विरोधी) दल का काये करता या करते हैं । यदि ग्राम चुनाव 
मे प्रतिपक्षी दल जनता का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो सत्ता उसे सौंपी जायेगी । 

यदि क्सी राज्य में दो से अधिक राजनीतिक दल हैं तो जिन दलों के हाथ 
में सत्ता नही है, उनको प्रतिपक्षी (विरोधी) दल की भूमिका निभाना पड़ती है? 
प्रतिपक्षी दल का कार्य यह नहीं है कि सवंदा सरकार का विरोव करे। अनेक 
समय यह देखा गया है कि प्रतिपक्षी दल सरकार को अ्रपना सहयोग देते है, 
विशेषकर राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विदेश नीति जैसे महत्दपूर्ण मामलों में 

यहाँ यह सप्रझ्न लेना उपयुक्त होगा कि ससदीय प्रणाली मे प्रतिपक्ष की परि- 
मापा क्या होगी ? संसदीय प्रतिपक्ष की एक उपयुक्त परिमापा श्री एस. वी. राजू 
(स्वतंत्र दल के केन्द्रीय कार्यालय के कार्यकारिणी-सचिव) द्वारा दी गई है, जो 
निम्नानुसार है । 


१. के. सो, जेना-पोलिटिकल श्रप्पोजोशन इन इस्डिया, इण्डियन रिव्यू १६५६ । 
घू० ४५६।॥ ड 
२६ एस० लो० 'द गर्वमेन्स भ्राफ इस्लेप्ड-१६३१ पृ० १२१५। 


भारतोप ससद मे प्रतिपक्ष दल २१७ 


“जिस सन्दमम में यहां प्रतिपक्ष शब्द का उपयोग किया गया है, उसका प्र्थ 
एक संगठित समुदाय जो (क) जनतानिक मूल्यों तया परम्पराग्रों म ग्रास्वा रखते 
हुए सरकारी नीतियो वी रचनात्मक श्रालोचना करता है, (ख) इस स्थिति मे है 
कि सत्ताहढ दल से मिनर वकल्पिज नीतियो को प्रस्तुत कर सके, (ग) राज्य तथा 
करद्रीय स्तरों पर आवश्यक प्रभाव तथा सगठन रखता हैं, जिससे कि राप्ट्र वे 
राजनीतिक जीवन मे उसकी उपस्थिति महसूस की जा सके, एवं (घ) जिसका 
नतृत्व दक्ष एव स्वस्थ है, जिसस ने केवल उसकी उत्तम तस्वीर भ्रस्तुत हो वरन्‌ 
जब सत्ता की वागडोर सम्हालने के लिए मतदाता नेतृत्व भागते है, तो नेतृत्व 
करने की क्षमत्ता भी हो ।”* 

श्री वे० घी० राजू कहते है--“इस दृष्टिसे यह स्पप्ट है कि कोई भी विरोधी 
दल देश म (मारत) वास्तविक प्रतिपक्ष दल (विरोवी) होने का दावा नहीं कर 
सकता है।' * 

यह स्पप्ट किया जा चुका है कि मारत में ससदीय पद्धति की स्थापना की 
गई है। किन्तु भारतीय ससदीय पद्धति वी यह एक गमीर त्रुटि है कि संविधान 
के लागू होने के इतने वर्पो बाद भी एक संगठित एवं सशक्त ससदीय प्रतिपक्षी 
दल (विरोबी) का विकास नहीं हुम्रा है । यह सत्य है कि ससद मे, विरोधी दल 
है, परन्तु इनमे से एक भी ससदीय प्रतिपक्षी दल नही माना जा सकता है, क्योकि 
किसी भी प्रतिपक्षी दल में वेकल्पिक सरकार स्थापित करने की क्षमता नहीं है । 
मारत म एक सगठित एय प्रमावशाली प्रतिपक्षी दल वे होने की वितनी आव- 
एयकता है यह निम्नलिखित मुद्दो के विस्तृत भ्रध्ययन द्वारा विदित हो सकता है । 

१--प्रतिपक्षी दल वे कार्य । 


२--मारतीय ससद मे प्रतिपक्षी दल का स्वरूप 


१--पश्रतिपक्षी दल वे कार्य-सर्वप्रथम, राजनीतिक दलो का प्राथमिक कार्य 
लोक्मत को सगठित करना है । ब्राम-चुनाव के दोरान राजनीतिक दलो के कार्य 
होते हैं--प्रचार द्वारा मतदाताओं में अपनी नीतियों एवं कायंक्रम के प्रति विश्वास 
पैदा करना | राजनीतिक दलों के अन्य कार्य भी हैं, जो उन्हे प्र।म-चनाव के 
समाप्त होने पर भी करने पडते हैं । इनको ये कार्य निरन्तर करने होते है | सत्ता- 
रूढ़ दल, जिसने श्राम-चुनाव के दोरान मतदाताग्रो का विश्वास प्राप्त किया है, 
प्रचार तथा भ्न्‍्य कार्यो द्वारा उस विश्वास को ओर अधिक दृढ़ बनाने के विए 


१. के० वो० राजू--प्रॉबलेम्स श्राफ डेवलेपिग एन झपोजिशन इन इन्डिया! 
स्टडीज़ इन इण्डियन डेमोक़े सी, १६६५, पृ० ६१७ | 
२. वही पृ० ६१७ । 


श्श्ष भारतीय शासन और राजनीति 


अयत्न व रता हैं क्योकि वह अगले झाम-चुनाव मे पुन. विजय प्राप्त करना चाहेगा। 
इसी प्रकार विरोधी दल सौर अधिक सगठन, प्रचार तथा कार्यों द्वारा मतदाताग्रो 
का विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे । “ऋवएवं यह कहा जा सकता है कि 
सतारूढ या प्रतिपक्षी दल विचारों के दलाल हैं, जो दल की विचारधारा को 
निरस्तर स्पष्ट क्रमब॑ंद्र एवं प्रतिपादित करने मे लगे हैं--वे मतदाता की शिक्षा में 
युद्धि करते है, उसकी स्वतत्रता पूर्वक चुनाव करने की प्रकृति को झौर तीखा 
करते हैं। ९ 

यदि आयामी प्राम चुनाव में मतदाताओं को प्रतिपक्षी दल की नीतियों एव 
विचारधारा पर विश्वास हो जाता है, तो वे उसको सत्ता सौंप सबते हैं | 
नि सदेह, एव सगठित तथा प्रभावशाली प्रतिपक्षी दल के विद्यमान होने से, मतदा- 
ताझो के समक्ष एक वेकेल्पिक सरकार विद्यमान रहती है । प्रतएव मतदाता 
संतारूढ तथा प्रतिपक्षी दल्लो की नीतियो श्रौर विचारघाराशो की तुलवात्मक समीक्षा 
करके निर्णय दे सकते हैं कि सत्ता किस दल को सौपा जाये । वस्तुत: इस तुलना- 
ज्मक' झ्राधार पर मतदाताश्रों के लिए यह समव है कि प्रत्येक विषय को सही 
परिपेक्ष्य भे देख सक्के । 

द्विवीय-प्रतिपक्षी दल का एक श्रस्य महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह वास्तव में 
जनता तथा सरकार बे बीच की एक महत्वपूर्ण कडी है । चूँकि राजनीतिक दलों 
का उद्देश्य सत्ता की बागडोर पर कठ्जा करना होता है, भत. इस राजनीतिक संघर्ष 
के परिणाम स्वरूप राजनीति के क्षेत्र में दो विभिन्न वर्गों का तिर्माण होता है । 

इन दलों को हम सत्तारूढ़ और सत्ताविहीन वर्ग भे वर्यीद्वत कर सकते हैं । 
यह समब है कि सत्ताहढ वर्य सत्ता के उन्माद मे भ्रष्ट होकर जनता की आ्रावश्य- 
कंताग्रो से सम्पर्क छोड दे । अनुत्त रदायी सत्तारूढ दल प्रजातत्र के मार्ग मे एक बडा 
रोडा होता है। इसी कारण से श्रतिपक्षी दल का ग्रत्यधिक महत्व होता है। 
वह्‌ जनता को जाग्रव करता है। विलोमत. यह मी सत्य है कि ग्राम-चुनाव 
में हार जाने से प्रतिपक्षी दल सत्तारूढ दल वी नवारात्मक आलोचना करने 
में सतोष प्राप्त करने का प्रयत्न करे। ऐसी स्थिति म सत्तारूढ दल, को 
सरकार व जनता को जांडने वासी कडी माता जा सकता है। वस्तुस्यिति 
यह है कि सरकार तथा प्रतिपक्षो दल एक दूसरे पर आवश्यकतानुसार श्रवरोध 
तथा सत्तुलन का कार्य करते हैं। यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नही होगी 
कि सत्तारूढ़ तथा प्रतिपक्षी दल ससदात्मक पद्धति के दो ऐफ्डो के सदृश हैं 
और यदि एक में भी कुछ त्रुटि हो जाती है तो सतदात्मक सरकार के सतुलन की 





१ एस न्यूपेन-मॉडन्न पोलिटिक्ल पोर्टोज' १६५६ पृ० ३६६। 


भारतोय ससद में प्रतिपक्ष दल २१९६ 


स्थिति बिगड़ जायेगी। प्रिटिश ससदात्मक पद्धति के दृष्टिकोण से सर प्राइवर 
जैनिग्न वा क्यन है--“सरकार प्रतिपक्षी दल वो, एवं ऐसी मोटर पर ग्रेवः के 
सदृश मानती है, जो पहाड पर चढ रहो है, जबबि प्रतिपक्षी दल वा विचार है कि 
भोटर पहाड से उतर रही है (/१ 
“'नि सदेह ससदात्मक पद्धति से प्रतिपक्षी दल का वार्य जटिल है। प्रतिपक्षी 
दल्ल, व्यवस्थापिका वा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके वार्य श्रप्रत्यक्ष सपसे 
सरवार वे वार्यों से सवधित है। प्रतीपक्षी दल वा उद्देश्य रुरबार वी रवनात्मव' 
प्रालोचना करते हुए उसको उचित पथ पर चलने वे! लिए बाघ्य व रना है ।”* यह 
तो स्पष्ट है वि यदि प्रतिपक्षी दल का श्रस्तित्व न हो, सत्तारूढ़ दल जनता वी 
मौलिक स्वत्तत्रताओों गो बुचलते हुए निरवुश वन सबता है। वस्तुत , प्रतिपक्षी 
दल सरबार वो सजग सक्रिय तथा सजीव रसने में सहायव है । प्रतिपक्षीय दल 
बे सदस्य अपने भाषणों द्वारा जनता को श्राश्वस्त बरने था प्रयत्न करते हैं 
वि उनके दल की नीतियाँ तथा यायंब्रम ही सर्वश्रेष्ट हैं। यह स्वाभाविक है वि' 
सत्तारूढ दल वो भ्रपनी नीतियों तथा कार्यक्रम वो जनता के समक्ष स्पप्ट रूप से 
रखना भ्रावश्यव है, कयोवि' तब ही वह सत्तारूढ़ रह्‌ सवेगा। सर भाइवर जेनिग्ज 
ने ब्रिटिश पद्धति के दृष्टिकोण से कहा है--“प्रतिपक्षी दल सरकार वे स्थान पर 
एवं बिवरप हैं प्रोर जनता वे भ्रसस्तीष को बेन्द्रभुत करता है । इसके बार्य सरवार 
मे कार्यों बे' समान हो महत्वपूर्ण हैं। यदि प्रतिपक्षी दल नही है तो जनतत्न भी 
नही हो सकता है। इग्लेण्ड वी साम्रज्ी के प्रतिपक्षी दल के महत्व का स्थान 
सरबवार के महत्व से दूसरे स्थान पर है ।”3 
श्राधुनिव' युग में ससदात्मव पद्धति मे ससद की शक्तियों में परिवतततन हुआ है। 

संसद में सत्ताहइ॒ढ दल वा बहुमत होता है, जिसमे से मत्री मण्डल [सरवार) वा 
विर्माण होता है | चूँकि साधारणतया बहुमत सरकार बे' पक्ष में ही होता है प्रत. 

सरकार पर ससद का नियन्त्रण भब्रत्यन्त कम हो गया है श्रायुनिद' समय मे ससद 
प्रधिकतर वाद विवाद व झालोचना के मच के रूप में ही रह गई है। सत्तारढ 

दल के सदस्य सरवार वी प्रालोचना बहुत कम करते हैं। यह वारय॑ प्रव प्रतिपक्षी 


दल ही करते है । “प्रतिपक्षी दल से जो भ्रपेक्षा वी जाती है, वह है प्रभावशाली 
प्रालोचता ।/ ४ 


नि नीच तन ते 


६ प्राइ जेनिग्ज--'पार्लियामेन्ट' १६५७, पृ० १६७। 
२. झ्राई जनिग्ज--केबीनेट गर्व मेण्ट' १६५६ पृ० १५॥ 
३ वही पृ० ४०६ । 

४. श्राई जैनिग्ज--पार्लियामेन्ट' १६५७ पृ० पर । 


र्२० भारतीय शासन भौर राजनोति 


सप्तदात्मकः सरकार वो सफ्लता के लिए यह आावश्यर' है वि सक्ताष्ड दल 
तथा प्रतिपक्षी दल के मध्य परस्पर विश्वास हा तथा सविधान के तिद्धान्तों से वे 
पृर्णणनया परिचित हो, जिससे व्यावहारिक जीवन मे, राष्ट्रहित के लिए इनका 
पालन किया जा सके। प्रतिपक्षी दल था दलो को अपने विभिन्न दायित्दो को 
समभते हुए, हिप्तात्मक साधनों को नही श्रपनावा चाहिये। 

सक्षेप म, प्रतिपक्षी दल को एक उत्तरदायी प्रतिपक्षी दल होता चाहिये। 
क्योकि अनुत्तरदाणी प्रतिपक्षी दल से उतनी ही हानि हो सकती है, जितनी एक 
अनुत्तरदायी सरकार से । ५! 

ध्यावहारिर राजनोति म प्रतिपक्षी दल के अत्यधिक महत्व के कारण, इग्लण्ड 
ले भतियो के देतन अधिनिषण १६३७ के झस्तर्भत प्रादघान दिया गंगा है 
कि प्रतिपक्षीय दल के नेता को २,००० पौण्ड प्रति वर्ष वेतन मिले। कामस्स समा 
के स्पीकर द्वारा निर्धारित किया जाता है किस व्यक्ति को प्रतिपक्षी दल वा नेता 
स्वीकृत कर यह वैतन दिया जाये । यह वेतत सचित निवि मे से दिया जाता है, 
जिस पर मतदान नहीं हो सकता है । यद्यपि इग्तैण्ड मे प्रतिपक्षी दल के कार्यों वा 
प्रौपच्नारिक रप से निर्धारण न तो कानून, ने ही सदत के नियमों द्वारा किया गया 
है, रुफकी एरपफलऋर्पन्स जहत्वपूर्ण है। “साली चाप फरितिणफीपक दर: मणफाएी वी. 
बैक्ल्पिक सरकार है। प्रतिपक्षी दल का नेता साम्राज्ञी का वेर्बल्पिक प्रवात 
मत्री हैं।”* 

ससदात्मक पद्धति परे प्रतिपक्षी दल के बाबा तया भूषिका वे अ्रष्यपन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि ससदीय प्रजातत् बा कोई मूल्य नहीं हींगा यदि वहाँ 
उपयुक्त, परिपक्‍्द्, तथा प्रमावशाली प्रतिपक्षी दल नही है। “वस्तुत गेर-साम्यवादी 
दाप्ट्रो मे प्र्िपक्षी दलो का स्थान तथा शक्ति प्राज एक उच्च स्तर पर है ॥/र 


भारतीय ससद में प्रतिपक्षीय दल 
यह विदित करने के लिए कि भारतीय ससद में विभिन्न विरोधी दलो द्वारा 
भारतीय ससदात्मक पद्धति के आवश्यक तत्वों के रूप मं भूमिका विभाई जाती है 
या नहीं यहाँ पर झ्रावश्यक है कि इन विभिन्न विरोवी दलो की स्थिति का अध्ययन 
किया जाय । 
कई वर्ष पूर्व प० नेहरू ने कांग्रेस तथा प्रजा सोशलिस्ट दलों के पारस्परिक 
सहयोग के विषय पर श्री जम्रप्रकाश नाशग्रण स वार्ता करने के पश्चात्‌, मारत 
दी राजनीतिक स्थिति पर एक वक्तव्य दिया, जो श्राज की राजनीतिक स्थिति क 
सबब में भो सही माना जा सकता है । वह इस प्रकार है। 





३ झराई ज॑निस्थ--पार्लियामेस्ट! १६५७ प्रृ० ६७ । 
२ क० सो० जेल 'दुर्वोवत पुस्तक चु० ड३७ 


भारतीय ससद में प्रतिपक्ष दल श्र१ 


“काग्रेस को छोडकर, जो राजनीतिक दल भारत म विद्यमान है, उनको चार 
वर्गों मे विमाजित जिया जा सकता है । वुछ दल है. शिनवी विचारपारा झ्राथित 
है। श्रपने सबद्ित संगठनों के साथ साम्प्रवादी दल हैं। विभिन्न साम्प्रदायिक 
दल पृथब साम बे है विस्तु जो सरीर्ण साम्प्रदायिव जिचारधारा वा झनुमरण कर 
रहे है, श्ौर कई स्थानीय दल झ्ौर समठन हैं जिनका ग्राघार बेबल प्रान्तीय बतिव' 
स्थानीय है ।/* 

भारत वी वर्तमात राजनीतिक स्थिति का भ्रध्ययन, यदि प० नेहरू दारा किये 
गये राजनीतिक दलों वे उपर्यूक्त वर्गीकरण के झ्राधार पर क्या जाये तो राज- 
नीतिक दलों को मुरयत निम्बलिसित यर्गा मे रसा जा सकता है। 

(क) पहले वर्ग मे उन महत्वपूर्ण राजनीतिश दलों को रा जा सकता है 
जिनकी न बेवल झ्राथिक विचारवाराएँ है परन्तु जिन्होने जनतत्र तथा धर्म॑निरपेक्ष 
राज्य बा पोपण करना भ्रपना उद्देश्य मान रसा है । उदाहरण स्परप वाग्रेस, 
सोशलिस्ट दल एप स्वनत्र दल । 

(पर) दूसरे बर्ग मं वे दल रपे जा सबते है जिनकी उत्पति धर्म तथा सम्प्रदाय 
के ग्राधार पर हुई है । ये हैं भारतीय जनसघ तथा मुस्लिम लीग । 

(स) तीसरे वर्ग में उन राजनीतिक दलों को रपा जा सकता है, जो हिंसा में 
बिश्वास करते है, प्रौर सविधान में जिनकी प्रास्था सदेहप्रद है, जैसे साम्ययादी 
दल (मात्रमबादी) । 

१६५० में राविधान लागू होने के पश्चात्‌ कई राजनीतिक दलों वी उत्पत्ति 
हुई | वर्नमान समय म॑ निम्नलिसित प्रमुख राजनीतिव' दल हैं -- 

(१) काग्रेस-मारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का उदय सन्‌ १८८५ में हुआ । उस 
समय इसका उद्देश्य समस्त भमारतयासियों बे! विए एक सामान्य मच की स्थापना 
करना था जिससे राष्ट्रीय श्रादोलन की प्रगति हो सक्रे। बीस सदी वे! दुसरे 
दशक में महात्मा गाय्री के! नेतृत्व में यह एवं अत्यत शव्रितशाली दल बने गया | 

१८५४-१६४७ तक राष्ट्रीय आदोवन वी वागडोर, मुस्यत काग्रेस वे हाथों मे 
दही रही प्रोर इस दौरान बाग्रेस को प्रत्यक्ष रूप से जनता से सम्पक् स्थापित करते 
के झ्रवसर प्राप्त हुए । प्रतएय यह स्वामाविव था कि जय वागग्रेस ने स्वत मारत 
की सरकार की बागडोर सम्हाली, जनता को इसका अभूतपूर्य समर्थन प्राप्त था, 
बयोवि' जनता की दृष्टि काग्रेस राष्ट्र बी एकता तथा आावाक्षा का छोश प्रतीक 
थी। सबविधान के लागू होने के पश्चात तीन झ्राम चुनावों (१६५२, १६५७, श्ौर 





१ 'द हिह्ुस्तात टाइम्स! गच १०, १६१३ में प्रशाशित प« नेहरु का 
भापण । 


र्र्र भारतीय शासन झौर राजनोति 


१६६२) मे कांग्रेस को विशाल बहुमत प्राप्त हु्ना जिसके फलस्वरूप ससद एव 
राज्य विधान सभाप्रो मे (केरल को छोडकर) काग्रेस का पूर्ण झाधिपत्य रहा । 
परन्तु १६६७ के ग्राम चुनावों मे काग्रेस को गहरा चक्र पहुंचा, क्योकि ने केबल 
कई राज्य विधात समाझो मे इसका बहुमत समाप्त हो गया किन्तु “सघ ससद में 
भी इसका बहुमत घटकर केवल ५४% ही रह गया। तत्पश्चात झातरिक द्वन्द 
तथा मवभेदों के कारण १६६६ म काग्रेंस मे बडो फूट हुई, जिसके फलस्वरूप 
ससद भे काग्रेस के एक हिस्से ने डा० रामसुमगर्तिह के नेतृत्व मे विपक्षी सदस्यों 
का स्थान, सगठन काग्रेस के नाम से ग्रहण किया । काम्रेस का शेप परल्तु प्रमुख 
हिस्सा, श्रीमती गांधी के नेतृत्व मे, नई काग्रेस के नाम से सरकार की वागडोर 
दिसम्बर १६७० तक, कतिपय निर्देलीय सदस्यो तथा विरोधी दलो के समर्थत के 
आधार पर सम्हाले रहा । दिसम्बर १६७० मे राष्ट्रपति थी गिरी ने, झ्राम चुनाव 
सम्पतर करवाने हेतु, ससद को प्रधानमत्री को सलाह पर मय किया। १६९७१ 
फ़रवरी-मार्च म॑ चुनाव सम्पन हुए, जिनके झाधार पर श्रीमती ग्राघी की नई 
काग्रेस को लोकसमा भे विशाल बहुमत प्राप्त हुप्ला है। कांग्रेस की शक्तिशाली 
स्थिति का एक मुझ्य कारण यह है क्ति न केवल इसके साथ राष्ट्रीय झ्रादोलन ब्रा 
इतिहास जुडा हैं भौर एक राष्ट्रीय सगठत के रूप मे इसकी शाखाएँ देश के कोने- 
कोने म हैं, वरन कांग्रेस नाम के साथ महात्मा गाघी, जवाहरलाल नेहरू तथा 
सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताशो के नाम जुड़े हैं। 

भन्य राजनीतिक दलों की तुलना में नई कांग्रेस का सगठन राष्ट्रव्यापी है, 
जिससे जनता तक पहुँचना झासात हो जाता है । नई काग्रेस की वर्तमान झाथिक 
विचारधारा के मोलिक पहलू, जनता की आवश्यकताओं से प्रत्यक्ष सवध रखते 
हैं। इनमे गाघीजी के सर्वोदय के आदर्श के साथ समाजवाद के विचार कि, उत्पा 
दक के साधनों को राज्य के अधिकार मे होना चाहिए, निहित हैं। इसके भ्ति- 
रिक्त, निजी आिक श्रयत्नो को भी श्रोत्साहन देने के सिद्धान्त पर बल दिया 
गया है । काग्रेस द्वारा इस आधथिक विचारधारा को अपनाने के फ्लस्वरूप समाज- 
वादी तथा साम्यवादों दलो को भूमिका के महत्व मे कभी हो जाती है, क्योंकि 
जवता न तो उम्रवादी नीतियों के पक्ष मे है न ऐसे राजनीतिक दलो के जो किसी 
विदेशी राजनीतिक दल से प्रेरणा लेते और उनके सलाहानुसार कार्य करते हैं । 

राजनीतिक विचारधारा के दृष्टिकोण से भी, काग्रेस को आस्था लोकतत्र तथा 
धर्म-निरक्षेप् राज्य मे है। अन्य राजनीतिक दलो के इतिहास को देखते हुए, 
जनता को, इन राजनीतिक मूल्यो के सदर्म मे काग्रेस पर अधिक विश्वास है। 

सक्षप मे, इत तत्वों के कारण कांग्रेस की स्थिति विशेषकर ससद मे, भत्यत 
शक्तिशाली है। इस बात की पुष्टि कांग्रेस द्वारा त्येक भ्ाम चुनाव में जितने 
स्थान लोक समा म प्रात हुए हैं, उनते को जा सकती है । 


भारतोय संसद में प्रतिपक्ष दल श्र्३ 


पहला झ्ाम चुनाव १६५२ लोकसभा मे स्थान प्राप्त रेपड़ 
दूसरा भ्ाम चुनाथ १६५७ लोक समा मे स्थान प्राप्त ३७१ 
तीसरा आम चुनाव १६६२ लोकसभा मे स्थान प्राप्त ३६१ 
चौथा श्राम चुनाव १६६७ लोवसमभा मे प्राप्त स्थान २८१ 
पाँचवा भ्राम चुनाव १६७१ लोकसभा मे प्राप्त स्थान ३५० 


(२) प्रजा सोशलिस्ट दल-सितम्बर १६४२ मे समाजवादी एवं किसान 
मजदूर दल के मिलने से प्रजा सोशलिस्ट दल की उत्पति हुई । वस्तुत सोशलिस्ट 
दल की उत्पति १६३४ मे काग्रेस मे से ही हुई, क्योवि' श्री जयप्रकाश नारायण, 
भ्रच्युत पटवर्धव एवं श्री झशोझ मेहता जंसे नेताों को काग्रेस पर पूजीपतियो 
वा झाधिपत्य पसद नही था। स्वतत्नता के पूर्व इस दल को कांग्रेस-सोशलिस्ट दल 
वहा जाता था। १६४२ मे भारत छोडो झ्रादोलन के समय इस दल के नेता 
भूमिगत हो गये । मार्च १६४७ में इस दल के नेताझ्रो की बैठक कानपुर में हुई 
जिपमे उन्होने कांग्रेस से पृथक होकर एक स्वतत्न एवं भिन्न दल के निर्माण 
बरने का निर्णय लिया । यह निर्णय इसलिए लिया गया था व्योकि इन नेताडो 
की राय में काग्रेस का स्वरूप एक राष्ट्रीय सगठन से बदल कर एक राजनीतिक 
दल का हो गया था । इन नेताप्नो का यह विश्वास भी था कि चूंकि स्वतत्नता 
प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस सत्तारूढ़ हो गई थी भरत एक प्रभावशाली प्रतिपक्षी 
दल का निर्माण करना अत्यत श्रावश्यक था, जो कि सत्तारढ दल की निरकुश 
प्रवृतियों पर भ्बुश लगा सके। इसके अतिरिक्त, सोशलिस्ट दल का यह 
विश्वास भी था कि कांग्रेस द्वारा प्रभावपूर्ण भ्राधिक एव सामाजिक सुधार लाना 
झसमव था । 

प्रजा सोशलिस्ट दल का विश्वास लोकतात्रिक समाजवाद में रहा है भौर 
उनके प्नुसार विकेन्द्रित लोकतत्र, जनता के सार्वजनिक मामलो मे हिस्सा लेने के 
लिए प्रावश्यक है। इसवा उद्देश्य एक तियोजित श्राथिक व्यवस्था की स्थापना 
बरना है, जिसमे महत्वपूर्ण उद्योग, जेसे--कोयला, इस्पात भ्रादि का रष्ट्रीयकरण 
हो। प्रतः प्रजा सोशलिस्ट दल तथा बाग्रेस के सिद्धान्तों मे मुख्य भ्रन्तर यह है 
कि काग्रेस द्वारा स्वीकृत भाथिक व्यवस्था एक मिश्रित प्राधिक व्यवस्था है, जिसमे 
निजी एवं सार्वेजनिक व्यवस्थाप्रो को समान रूप से स्थान प्राप्त था; जबकि 
प्रजा सोशलिस्ट दल का विश्वास केवल ऐसी व्यवस्था में रहा है. जिसका स्वरूप 
सावंजनिक ही होगा । 

१६५२-में किसान मजदूर दल तया समाजवादी दल का एकीकरण हुआ, 
जो प्रधिक लामप्रद सिद्ध नही हुम्न । इसका मुख्य कारण यह था कि किसान 
मजदूर दल का उद्देश्य 'सर्वोदिय' प्राप्त करता था, समाजवादी दल कौ प्रेरणा का 
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स्रोत माक्संवाद था । फलस्वरूप, शीघ्र ही दल मे दरारे पड़ने लगी श्रोर दल दो 
भागों में विभाजित हो गया । 

(क) दक्षिणपथी-जों वाग्रेस के साथ सहयोग के पक्ष में थे, एव (ख) वामपथी+ 
जो काग्रेस से कोई सवध नहीं रखता चाहते थे । इसलिए जब प० नेहरू ने थी 
जयप्रका शनारायथ को राष्ट्र निर्माणात्मक कार्यों से जा सोशलिस्ट दल के सह- 
योग के लिए झ्रामत्रित क्यिः दो प्रजा सोशलिस्ट दल के वामपथी नेताप्रों में डा० 
लोहिया तथा श्री मधुलिमये को यह बात पसन्द नहीं आई । तत्पश्चात्‌, प्रजा 
सोशलिस्ट दल के झान्तरिक मतभेद स्पप्ट €प से सामने उभर कर झाये । जब 
क्पग्रेस ने अपने अ्वाडी (मद्रास) झधिवेशन में मारत म समाजवाद स्थापित करने 
के लक्ष्य को स्वीकृत किया तो प्रजा समाजवादी दल बे अध्यक्ष ने इस पर अपना 
ह॒पे व्यक्त क्या श्लौर कहा कि यह लोकतािक समाजवाद को प्रगति का एक सबूत 
था | डा० लोहिया के सहयोगियों ने इसे एक बड़ा धोखा बताया । इसी समय श्री 
मबुलिमये ने, जो डा० लोहिया के निकट के सहयोगी थे, श्री श्रशोक मेहता की 
कडी आलोचना की, फलस्वरूप उनको दल से निलम्बित कर दिया गया । परन्तु दल 
को उत्तरप्रदेश की कार्यपालिवा ने श्री लिमये का समर्थंत किद्य झौर उनके गाजीपुर 
में दल के प्रधिवेशन को संबोधित करने हेतु झामत्रित किया। इस कार्य को दलीय 
अनुशासन के विरूद्ध मानते हुए समस्त प्रदेश कार्यपालिका को निलम्बित कर दिया 
गया। अन्त में जुलाई १६५४ मे डा० लोहिया को दल से निष्कासित कर दिया 
गया । दिसम्बर १६४५४ भे डा० लोहिया ने समाजवादी दल का निर्माण क्या जो 
कि प्रजा समाजवादी दल के विरुद्ध था, क्योकि प्रजा समाजवादी दल का वाध्रेस से 
सहयोग करने मे विश्वास था | इस दल को सयुक्त सोशलिस्ट दल (एस०एस ०पी) 
के नाम से पुकारा जाता है। मई १६६३ में डा० लोहिया लोकसमा के लिए 
निर्वाचित हुए । 

प्रजा समाजवादी दल को विभिन्न झआम-चुनाव मे न तो ससद में न ही राज्य 
विधान समाप्रो मे अधिक स्थान प्राप्त हुए १६४२ के झ्राम-चुनाव मे लोकसभा 
में इसे २१ स्थान मिले। १६५७ के झाम-बुनाव मे इसे लोक्समा मे केवल १६ स्थान 
ही प्राप्त हुए । १६६२ के प्राम-चुनाव मे लोकसभा मे वेवल १२ स्थान प्राप्त हुए 
झौर मार्च १६६७ के झाम-चुनाव मे १३ स्थान प्राप्त हुए । मार्च १६७१ के झ्राम- 
चुनाव मे प्रजा सोशलिस्ट दल को लोकसभा मे केवल २ स्थान ही मिले। 

डा० लोहिया वे समाजवादी दल को १६६२ के झ्ााम-चुनाव में ६ स्थान प्राप्त 

हुए भौर १६६७ के झाम-चुनाव मे २३ स्थान मिले। १६७१ के झाम-चुनाव में 

इसे केवल ३ स्थान लोकसभा मे प्राप्त हुए । हे 
३--भारतोय जनतध--मारतीय जनसघ की स्थापना १६५१ में डा० श्यामा 

प्रसाद मुकर्जी द्वारा की गई $ जनसघ को दक्षिण पथी दल माना जा सकता है । 
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समाजवादी एवं साम्यवादी दवा को वामपथी माना जाता है। जनसघ वा प्रमाव 
मुख्यत भारत म॑ उत्तरी क्षेत्र म है, विशपर्रर पजाव, उत्तर प्रदेश, दिल्‍ली, मध्य" 
प्रदेश एवं राजस्थान | १६५६ मे जनसघ, रामराज्य-परिषद तथा हिन्दु मद्दासमा व 
एकीकरण बरने के प्रयत्त किये गये, परन्तु यह सफ्व नहीं हुए । इन तीना दला 
की प्राय प्रावोचना को जाती है कि य साम्प्रदायिक हैं। 

* शप्ट्रीय स्वयं सेवक सघ एक साल्ह्ृतिवा संगठन होने का दावा बरता है, 
परस्तु इनकी राजनीतिया गतिविधियाँ जनसघ दास, सचालित वी जाती है। 
डा० मुत्र्जी एक महान राष्ट्रीय नता थे जिनवा शप्ट्रीय सैवा का रिषार्ड है। 
जून १६५३ मे उनवी दु सपूर्ण मृत्यु के! परचात जनसघ राष्ट्रीय स्वयं संवक' 
सध वा एवं मच बा गया ।/* यद्यपि इसबी स्थापना के बाद, जनसध वे 
स्वरूप भें परिवर्तन हुप्रा है, प्रपनी सफ्लता के लिए जनसघ को श्रावश्यव' है कि 
अपनी धिचारघाराओों को जनतात्रिया एवं धर्म निरपक्ष सिद्धान्तों पर भ्राघारित 
करे, जिससे प्रत्पसत्थकों या विश्यास इसे प्राप्त हो सके । १६५२ के प्राम चुनाव 
मे जनसभ फो लोकसभा से ३ स्थान प्राप्त हुए ॥ १६५७ थे भ्रामनचुनाव मे 
इसे ४ स्थान लोकसभा में मिले श्रोर १६६२ के श्राम-चुनाव में १४ स्थान- 
लोकसभा मे इसे मिलें । १६६७ के श्राम चुनाव मे जनसघ वो लोकसभा में ३३ 
स्थान भ्रौर १६७१ मार्च वे भ्रामनचुनाव में २२ स्थान लोवसमा मे मिले । 

१६६२ वे श्राम चुनाव वे पश्चात्‌ जनसघ बी लोकप्रियता मे थोडी वृद्धि 
हुई है बिन्तु एवं वास्‍्तविंव अतिपक्षी दल के रूप मे विकसित होते वे लिये, 
जनसघ वा लोकतात्रिवा एवं धर्म निरपेक्ष स्वरूप को श्रपनाना होगा । 

४-ह्यतन्र दल-स्वतत्र दल वी उत्पत्ति १६५६ में एवं लोकताबिय 
अनुदार दत ये! रुप म हुई है। स्वतत्र दल के उद्देश्य तथा नीतियों का उत्वेष 
श्रीमती ऐलन रॉय ने निम्न लिखित रुप से किया है, “हमारी राय है विः सामाजिक 
न्याय तथा लोकवल्याण को तथावधित समाजवाद दे साधनों वे श्रलावा प्रन्य 
निश्चित्‌ एवं उपयुक्त साधनों द्वारां प्राप्त क्या जा सकता है। सामानिक 
न्याय प्रीर लोव वल्याण को हिंसा या राज्य शक्ति द्वारा नहीं लाया जा सकता 
है--किन्तु इनवी स्थापना गाघीजी द्वारा प्रतिपादित न्यास-पद्धति बे द्वारा की 
जा राक्ती है। सरवार वी शैक्षणिब गतिविधियाँ प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष इस प्रकार 
की होनी चाहिये जिससे इस बात पर वल दिया जाये कि जिन लोगो के पास 
घन है, वे इसको समाज वी घरोहर वे रूप म रसे, शोर जीवन वे ऐसे सिद्धान्त 
पर भी जो इस नेतिक बर्ततव्य पर आधारित है, इसवे वजाय कि ऐसे साम्राजिक 
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बुद्धि होती गई है। १६७१ के भाम चुनाव में भारतीय साम्यवादी दल [सी० 
पी० आई०) को २३, भारतीय साम्यवादी दल (मावसेवादी) (सी० पी० 
एम) को २५ स्थान लोकसमा मे मिले हैं । 

उपर्यृवत विवरण से भारतीय ससद के निचले सदव (लोकस्षमा) म मुख्य 
राजनीतिक दलो की स्थिति स्पष्ट होती है और यह विदित होता है कि इनमे 
से किसी दल को “वास्तविक ससदीय प्रतिपक्षी दल” की सज्ञा नहीं दी जा 
सकती है । परन्तु इन मुख्य राजनीतिक दलो के भ्रतिरिक्त लोकसभा में कुछ अन्य 
स्थानीय एवं छोटे दलो का प्रतिनिधित्व रहा है, जो निम्नलिखित है -- 

१--गणतन परिपद-१६६२ के श्राम-चुनाव म लोकसमा मे इसे उडीसा से 
४ स्थान प्राप्त हुए । 

२--किसान एवं मजदूर दल-१६६२ में इसको लोकसभा में कोई स्थान 
प्राप्त नही हुम्ना, परन्तु १६६७ मे २ स्थान प्राप्त हुए । यह दल महाराष्ट्र का है। 

३--मुस्लिम लीग-१६६२ में इसे २ और १६६७ में ३ स्थान प्राप्त 
हुए । इसका प्रमाव प्रमुख रूप से कैरल में है । 

४--प्रकाली दल-१६६२ भे इसको लोकसभा में ३ स्थान प्राप्त हुए, 
१६६७ मे पुन. इसको ३ स्थान पजाब से प्राप्त हुए । 

४५--फारवर्ड ब्लॉक-१६६२ भें इसको २ स्थान लोकसभा मे प्राप्त हुए, 
श्रोर १६६७ में भो २ स्थान प्राप्त हुए। इस दल का प्रमाव मद्रास श्रौर पश्चिम 
बगाल मे है । 

६--द्वविंड मुनेत्र कडंगम-१६६२ के झ्राम-चुनाव में इसे लोकसभा में ७ 
स्थान मिले, भर १६६७ के आम-चुनाव में इसे २५ स्थान लोकसभा मे 
मिले। इस दल का प्रमाव मद्रास (तमिलताडू) में है । 

७>भारखण्ड दल-१६६२ के आम-चुनाव म इसे लोकसभा मे ३ स्थान 
मिले । १६६७ के श्राम-चुनाव में इसे कोई स्थान नही मिला | यह दल विहार 
प्रान्त का है) 

८-हिन्दू महाप्तमा-१६६२ में इसे लोकसभा में केवल १ स्थान मिला, 
परन्तु १६६७ में इसे कोई स्थान नही मिला | 

६-राम राज्य परिषद-१६६२ के आम-चुनाव मे अध्यप्रदेश तथा राजस्थान 
में २ स्थान लोक्समा मे प्राप्त हुए । 

१०-रिपव्लिकन दल-उत्तरप्रदेश से इस दल को लोकसभा में १६६२ के आम- 


चुनाव मे ३ स्थान प्राप्त हुएशौर १६६७ में इसे केवल १ ही स्थान प्राप्त 
हुआ । 


श्रे८ आरतीय शासन और राजनीति 


११--१६६२ पे लोकसमा के लिये २७ जझदेलीय सदन लर्वाचित हुए । 
३६६७ में ४रे तिर्देशीय झदस्थ लोकसभा मे निर्वाचित हुए । 
१२--घाल इस्डिया हिल लीडर्स बाफ्रेन्स-१६६७ में भसम कं इस दल ने 
लोकसभा के लिए है स्थान ब्राप्त किया था । 

हइ--महायुजरात जनता चरिषिद-१६६७ मे गुजरात से इस दल को लोक 
सभा के लिए १ स्थान मिला था ! 


शुड-+-नेशनल बाकेल-श्ष६३ में जन. ठथा वाझ्मीर में १ सती सोकसभा 


स्पष्टठा लायी जा सकेगी जिससे झतदाताम्रौ को नी मतदान के कार्य में सहूलि- 
यत होगी । 

दस्तु स्यितरि यह है कि लोकसभा पे जब नई दाग्रेस वा ब्रचष्ड बहुमत हैं तो 
बई विपक्षीय दलो के पृथक अस्तित्व के कारण एक “दास्तविक संसदीय द्रतिपक्षण 
का विकास समद नहीं है। इस अनाव की दृष्टि से आऑरतोय ससदीय पद्धति के 
अम्वम्ध मे एक उपमा दी जा सकती है कि यह एव ऐसी मोटर गाडी के सदृश हैं 
ओऔ घादी मे उतर कर झा सही है, और विसके 'द्रेक' मे न्रुटियाँ हैं। ससदीय प्रति- 


भारतोध ससद मे प्रतिप्ष दप श्श्६ 


प्ञी दा एप 'प्रेप' बे समान है, जिसगा बारें सरशार रूपी मोटर गाड़ी पर 
भायशयय' विपन्षण य रत है जिसवे बिया सरशार वियन्‍्नण से बाहर होगर विर- 
बुशवा की भोर झग्रसर हो सशती है) 

पयपि भारीय सस्द भे प्रतिपक्षी दगो मे यई चुटिों है भोर 'ससदीय 
प्रतिषक्ष' पा स्वरुप भसस्तोषजयत' है पिर भी यर नटी बशा जा सश्या ऐ पि 
सरवार पर एप दो का कोई प्रभाव नहीं रटा है। यर गुप्त १६ तश सरफार 
पर एप जयपोतिद' धयरोध मे रूप भे ऐै। मुख्यत दो प्ररार मे' ऐसे साधा हे 
जिपके शाघार पर पतिपश्ी दा सरशर पर एए जययातिर' पपरोध वा बाएं 
फरते हैं । 

१--सरबार के प्रिय भिश्यास पस्ताव पारित प्रो मा उग्र साथा। 
परन्तु यहू पट सर्ये सामान्य साथन नहीं है, जिससे प्रतिपक्षी दस प्रति दिए सरपार 
पा विपक्ताण परो है । 

२--कतिपप ऐसे साधन है, जिसे प्रतिप्षी दा सरणार था दैविय पियलपण 
बरते ऐं । ये दे विप' साधन, पिम्र्सिणित हैं ॥ 

(या) समिति प्रणाली राय संसद को विभिन्न समितियों पर प्रतिपक्षी दशो 
मे प्रतिमिधि होते ऐ। जिस हद ता सरपार मे गाषों रो सबधित रामितियों फा 
क्षेत्राधिबार है, परतिपक्षी दस समितियों मे झपये प्रतितिधिषों बे माध्यम से सरणार 
फी गतिविधियों पर वियन्तण रणोे है । 

(ण) ससदोग प्रश, 

(ग) ससदीय प्रस्ताव, 

(प) याए पियाद, 

(४) स्थगत पस्वाय प्राडि, ये ऐसे साधन है, जियने भाष्यम से पत्िपशी 
दा सरशर पर विख्तर देरिय नियरपण रुए सरोे है) 

संरर भे प्रतिपक्षी दा सरशर फो गीतियो तथा बायों पर पिभार पिमशे 
शरो मे चिए समय भी साम करो ऐ॥ भतएय प्रतिपक्षी दसखो को सरपार की 
नोजियो तथा थारयों की घ्ालोचया बरो या जो क्‍्धितार है बट भारतीय रासद 
मे बाद पियाद शो स्वतणता वे सन्‍्द्े से एप सहत्वपूर्ण जनतीजिष भधियार ऐ। 
पर भधितार ससद मे, सरवार यो झालोचगा तर ऐी सीमित गहों है जो बेयण 
मेयारात्माय बाये है। रचात्मर या सप्रारात्मरा रूप से रासदोय प्रतिपश्ीय दस 
का पर फार्य है शि सरबार बो, राष्ट्रीय रियो से सबध्ित मूलभूत मुद्दे पर शपता 
सट्योग दे । उद्यहरंण स्वरुप, राष्ट्रीय टितो से सबधित विसी विपेयष् थो जय 
ससद पारित करपी है, उसमे प्रतिपक्षी दसो कय सहयोग रहता ह.ै। प्िटिश पद्धति 


रै३ आरतोय शासन झौर राजनोति 


के सम्बन्ध म॒ जिपक्षीय दल के तेता ने १९३२ में कहा--यद्यपिं यह सरकारी 
विश्वेयक है परन्तु इसका निर्माण सदन के सदस्यों के सहयोग से हुमा है जहाँ पर 
कुछ सदस्य सिद्धाल्तो पर विधेयक का विरोध करते हैं फिर भी वे उसको ब्ियान्वित 
करने भ भी सक्रिय रहते हैं ।”* लि 
प्रन्य मामला में भी, जो सप्ट्रीय हितों से सवधित हैं, श्राय अरतिषक्षी दतो 
का सहयोग सरकार को मिलता चाहिये १६६५ तथा १६७१ में पाविस्तानी प्राक्न< 
अंणों के दौरान प्रतिपश्नो दला ते सरबार को अपना ठोस सहयोय दिया ! 
इसके दावजूद भी कि झारतोय ससद मे प्रतिपक्ष द्वारा सरवीर पर कुछ 
हद तक झदुश लगाया जाता है, यह स्पष्ट है कि जब दवा भारतीय ससंद में एक 
संगत तथा प्रमावज्ञाली लोक्तत्रीय प्रतिपक्ष का विकास नहीं होती है, तव तब 
वर्तमान स्थिति सतोपप्रद नहीं मानी जा सकती हे। मारतोय ससद में एद संगठित 
एवं प्रमावशालो लोइतजीय प्रतिपक्ष की झादश्यक्ता, थी एम० झार० मसानी के 
निम्नलिखित शब्दों से सममी जा सकती है, “मेरे विचार मे मारतीस बौद्धिक वर्ग 
के प्रत्येक सदस्य को यह स्पष्ट हो गया होगा कि ससदात्मक जनतत्र भ्रमावशाली 
नही हो सकता है यदि एक प्रमादशाली प्रतिपक्ष व ग्रराव है। बह्ठुत , भाप में 
से जिन्‍होंने श्रों डी० एफ० एम० डरबीन को पुस्तक पद्दे है--भापको स्मरण होगा 
कि वे कहते हैं कि 'जनतत की समस्त कसौटियों मे मूल क्सोटो यह है कि एवा 
प्रतिपक्षी दल झौर वैकल्पिक सरकार विद्यमाव है या नहों है। कोई सविधान 
जतताबिक नही हो ध्क्तो है, यदि व्यवहार मे सिवाय सत्ताहढ दल के भन्य कोई 
दल सरकार की बागडोर लेने को तैयार नही है । डरबीन सही था 7/* 
मारतीय सविधान में जिचारो की अभिव्यक्ति को स्वततता का भ्रधिकार 
लाग्ररिको को दिया गया है, जिसके फ्लस्दरूप दे सरवार की झआलोजना कर सकते 
हैं । ग्रतएव संविधान के भध्न्तर्गत ससदीय प्रतिपक्ष के विकास के लिए पर्योध्ठ 
झाधार है। प० नेहरू ने कहा है कि---“मेरा विश्वास परूर्णदया ऐशो सरकार मे 
है, जिसके झालोचक विडर हैं, भौर जिसको विरोध का सामना करना है । बिना 
भरालोचना के जनता तथा सरकार लापरवाह हो जाती है। समस्त ससदीय प्रणाली, 


इस प्रकार को झलोचना पर धाधारित हैं--मैं ससद मे (सरबार शी) भालोचना 
आाहता हूं ।४३ 


१. ए० बी० कीय--द ब्रिटिश केबोनेट सिस्टम), १६५२ पृ० १४२-२४३! 
२. एम० झार० ससानो--पार्दों पालिटिक्स इन इष्डिया/ (इन बाईटल 
स्पोचेज एण्ड डायुमेन्टस भ्ाफ द डे) चुलाई, १५, १६५२ पृ० ४६१ 4 
हे. प० नेहु#--मेहरुव स्पीचेज' भाग-३ अगस्त १६४७ पृ० $५२ ३ 
पब्लिक्शन्स डिविजन, मिनीस्ट्रो आफ इन्फारमेशन एण्ड द्वाडफास्टिंग । 


भारतोय ससद मे प्रतिपक्ष दल २३१ 


ग्रतएवं भूल प्रश्न यह है कि भारतीय ससद में एक संगठित एवं प्रभावशाली 
लोकतत्रीम प्रतिपक्ष के विकास मे कौन-कौन सी बाघाएँ है, और उनको किस प्रवार 
दूर किया जा सबता है । 

(१) भारत मे राजनीतिब नेतृत्व की मुख्य त्रुटि यह है कि यह नकारात्मक 
तथा काल्पनिक प्रभावों से मुक्त नहीं है। लोकतत्र मे राजनीतिक नेतृत्व का 
विकास एवं प्रासान बाय नही है क्योविः इसके लिए भ्रसीम धैर्य एवं चित वी 
स्थिरता की झावश्यवता है। इसवे अतिरिक्त नेतृत्व के लिए धात्म-बलिदान की 
प्रायश्यक्ता होती है, जिससे जनता पर उचित प्रभाव हो सके। परनन्‍्तु मारत में 
यह देसा गया है कि राजनीतिक दलों के कई सदस्यो ने भ्रपने श्रसन्‍्तोप वे कारण 
जल्द ही पैर्य खो दिया है श्रौर सताहूढ़ दल मे सम्मिलित हो गये । कई सदस्यों 
ने प्रजा सोशलिस्ट तथा स्वतत्र दलो की सदस्यता छोडकर काग्रेस मे प्रवेश ले 
लिया । इसके अतिरिक्त, कई विपक्षी दलो वा नेतृत्व ऐसे व्यक्तियों वे हाथ में है 
जो पूर्व में काग्रेस में थे। श्रतएव एवं साधारण नागरिक के भन भे स्वाभाविक 
रूप से यह विचार पैदा होता है कि व्यक्तिगत, न कि राजनीतिव' घारणो से इन 
व्यक्तियों ने काग्रेस छोडकर विपक्षी दलों में सदस्यता ग्रहण बी है। ' यह घोई 
श्राश्चयं नही है कि जनता इनको श्रव्यावहारिक, भववी या श्रसन्तुष्ट नेताग्रो के 
रूप मे मानती है। जनता श्रपना मविष्य ऐसे व्यक्तियों के नेतृत्व में छोडना 
सुरक्षित नही समझती है ।”* 

कई राजनीतिक दलों के नेतृत्व मे भ्रान्तरिक कलह तथा भगडे है गिससे उन 
दलो के सदस्यो मे असस्तोष की भावना बढती है और साथ ही जनता पर बुरा 
प्रभाव पहुँचता है, जेसा डा० सोमजी, प्रजा सोशलिस्ट दल के लिए कहते हैं “नेतृत्व 
के दृष्टिकोण से इसको अपने सस्थापकों की प्रसामयिक राजनीतिक सेवा निवृत्ति 
होने से भौर भ्रन्य सदस्यो के व्यक्तिगत भेद-भाव तथा भगडो के कारण प्रधिक 
हानि सहनी पडी है ।* यह सत्य है कि यदि भारम्म से ही विपक्षी दतों का उचित 
नेतृत्व तथा कार्यक्रम होता, तो कदाचित ससद में एक सगठित लोवतात्रिक प्रतिपक्ष 
के विकसित होने में कई बठिनाइयाँ दूर हो सकती थी। परन्तु जैसा स्पष्ट है 
भारत में विभिन्न राजनीतिक दल जनता त्रिक, साम्यवादी तथा साम्प्रदायिव' श्राघार 
पर विभाजित होने के अ्रतिरिक्त प्राय. प्रा्वरिक भगडो मे उलके रहते हैं, जिसके 


१. जी० घी० कान्तिकर-'प्रोबलेम्स श्राफ श्रपोजीशन इन इण्डिया इन 
स्टड्ीज इन दृ्डियन डेमोकूसी? १६४ पृ० ६२६ । 


२. ए० एच० सोमजो-“मोटिबेशन्स एण्ड प्रोपेगेष्डा इन सेमौनारोॉँ ३० 
फरवरी १६३२।॥ 


रेइर आरतोप शासन ध्रौर राजनोति 


फलस्वरूप लोकतत्र का मूल उद्देश्यन्लोज कल्याण, इनकी दृष्टि से शोमल हो 
जाता है। "एक प्रभावशाली प्रतिपक्ष वः निर्माण ऐसा कार्य है, हिसके लिए घंर्य 
की, विशेषकर मारत-जैसे ग्राथित तथा राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश के 
लिए झ्ावश्यकता है। निरन्तर विरोध मे रहता, प्रतिपक्षी दल का उद्देश्य नहीं 
हो सकता । एक प्रमावशालो प्रतिपक्ष को सत्ताष्ड दल या बड़ा विरोध करते 
हुए, मतदाताप्रों मे विश्वास की मावना का निर्माण करना है कि वह सरकार की 
वागडोर सम्हालने के लिए तैयार है! इस दृष्टिकोण से प्रतिपक्ष को वैंकल्पिक 
सरकार के सदृश कार्य करना है ) इस बात पर वल दिया जाना झावश्यक है कि 
एक प्रभावशाली दल के निर्माण के लिए कोई छोटा मार्य नहीं है। इसके पूर्व 
कि उसके द्वारा लेवर सरकार की स्थापना वी गई ब्रिटिश लेवर (मजदूर) दल 
को प्रतिपक्ष म कई वर्षों तक रहना पडा । दुर्मोग्यवश वह सहनशोलता तथा 
धैर्य जो एक प्रमावशाली प्रतिपक्ष के लिए प्रावश्यक है, मारत वे' दलों में नहीं 
है। प्रतिपक्ष को सदस्यता छोडकर सत्तारढ मे प्रवेश करना मुख्यत घेर्य की कमी 
का सूचक है, यद्यपि कई बार यह दर्शाया जाता है कि यह विश्दास से प्रेरित 
होकर किया गया है ।”* 

(२) केवल निष्ठादाद एबं उत्तम नेतृत्व हो एए प्रभावशाली लोकतात्रिक 
प्रतिपक्ष के निर्माण के लिए पर्याप्त नही है, क्योकि जनता को प्रभावित करने के 
लिए एंम पन्‍्य तत्व आवश्यक है। 

इस तथ्य को दृष्टि से झमूल नही किया जा सकता है हि स्वतत्रता के पश्चात्‌ 
भाधिक असमावता, झ्ावश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि, प्रशासन में लाल पीता- 
शाही तथा अष्टाचार के कारण जनता में असन्तोप बढा है। परन्तु यह एक 
विडम्दना है कि इस सब कारणों के होते हुए मी ज्नता ने लगातार, संविधान 
लागू होने के पश्चात्‌ केवल एवं ही दल (वाग्रेस) को वैन्द्रीय सरकार वी बागंडोर 
सौंपी । इस विचित्र राजनीतिक घटना के वया कारण है यहाँ पर दो कारणों का 
उल्लेख किया जा सकता है। 


सर्वप्रथम, कई प्रतिपक्षी दलों द्वारा पाश्चात्य राजवीतिक, भाथिक एवं सामा- 
जिक झ्रादर्शो या नमूतों को अपनाया गया है । परन्तु झारम्म से ही काग्रेस मे 
मी इसी प्रकार के राजनीतिक, आथिक एवं सामाजिक सिद्धान्तो को श्रपताया 
है। झतएवं एक साधारण नागरिक के लिए कमी-कभी यह समझना कठिन है कि 
“लोकतात्रिक रुमाजवाद” की घोषणा करते वाले इतने अधिक राजनीतिक दल 
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क्यों हैं, जदकि काप्रेस ने इस सिद्धान्त की घोषणा वी है और इसको कार्यान्वित 
करने का दावा करती है । “केवल यह कहना कि हम वही चाहते हैं, जो सत्तारढ 
दल चाहता है किन्तु हम उसे वेहतर रूप मे करेंगे, जनता को झ्लाश्वस्त करने के 
लिए पर्याप्त नहों है।”' उदाहरण स्वरूप, प्रजा सोशलिस्ट दल का झान्त्र प्रदेश में 
शासन, साम्यवादी दल का केरल म शासन, उत्तर प्रदेश में सयुक्त विधायव' दल का 
शासन-इनसे विपक्षी दलो के दातो की पुष्टि नही होती है कि वे क्ाग्रेस से बेहतर 
प्रशासन देने की क्षमता रखते हैं । “सामान्यत जनता में समस्त राजनीतिज्ञो के 
प्रति एक प्रकार की अविश्वास वी मावता हो गई है। उनको विश्वास है कि 
क्रेवल सरकार के परिवर्तन का अर्थ एक उत्तम एवं सक्षम प्रशासन नही होगा। 
इसलिए दे नये तथा अज्ञात सगठन के वजाय एक ज्ञात सगठन को समर्थन देते 
रहते हैं. ॥/* 

द्वितीय, सत्तारढ दल (कांग्रेस) की त्ुटियों के कारण उसके प्रति असन्तोष 
होते हुए भी जनता को यह विदित है कि इसके प्रलावा कोई वेकल्पिक राजनीतिक 
दल्न नही है जो उनका एक दृढ, समक्ष एवं स्वस्थ प्रशासन देने की स्थिति म हैं। 
अतएव यह विपक्षी दल या दलों के लिए एक चुनौती है, जिसका सामना करने 
के लिए उनको जनता के समक्ष अ्रपती एक प्रमावशाली तस्वीर रखनी होगी। 
यह प्रतिपक्षो दलो के रचनात्मक कार्यों से ही समव है । उदाहरण स्वरूप, विशेष- 
कर सहकारिता के क्षेत्र गे राजनीतिक दल योजनाग्रो की सफ्लता के लिए अपना 
योगदान दे सकते हैं श्रौय जनता के समक्ष यह साबित कर सकते हैं कि इनके 
संगठित कार्यकर्ताप्रो मं प्रशासन एवं प्रवन्ध-सवधी समस्याओं के समाधान करने 
की क्षमता है। झतएव प्रतिपक्षी दलो के व्यवहार एवं कार्य ऐसे होने चाहिये 
जिससे जनता मे उनके प्रति विश्वास को भावना जागृत हो सके । 

१६६७ के झाम-चुनाव के बाद विभिन प्रतिपक्षी दलो ने, विभिन्न राज्यों में 
संयुक्त सरकारें स्थापित की। ये सयुक्त सरकारें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम 
चंगाल, पजाब, हरियाणा और मध्यप्रदेश मे स्थापित की गई थी । 

परन्तु सिवाय भ्रान्तरिक मगडो भे अपना समस्त समय व्यय करने के इन 
सरकारों ने जनता के हित मे कोई विशेष कार्य नहीं किया । “इसके अतिरिक्त, 
कई राज्यों मे, विधान समाझ्रो के कई सदस्यों ने राजनीतिक नैतिकता को दुकराते 
हुए अपने स्वार्थों को पूत्ति के लिए दल-वदल और दलोय निष्ठा मे परिवर्तन था 
खण्डित दलो का निर्माण किया जेसे वगाल मे पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ़न्ट और विहार 
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मे सोशितदल । ऐसे विधायकों के बारघ जो उचित या भनुदित साधनों से मत्री 
चंद हडपते मे ही प्रायमिद रुप से रुचि रखते हैं--एक सामान्य व्यक्षित की ससदीय 
जनतत में श्रास्था डयमया गई है और लोक्तत्र के अझस्तित्द को द्वी डर हो गया 
है 

(३) जब तक राजनीतिक दलो की सख्या अयधिक रहेगे पश्ौर वे साम्प्रदा- 
पिक, स्थानीय या झत्य किसी सकीर्ण तत्वों से प्रभावित होकर बाय करेंगे, 
यह ह्पप्ट है शि इनके द्वार सखसद से कोई किसी प्रनावशात्री लोकतातिक 
प्रतिपक्ष के निर्माण की समावना नहीं है । “राजनीतिक दलों को प्रत्यन्त तुच्द 
कारणा के ग्राधार पर ठोडकर कई दलो को पंदा डिया है । एक ऐसा देश जहाँ 
पर प्रतिपक्ष दत्त निर्वेल है, इस प्रकार का राजनीतिक विनाजन नहीं बहने कर 
सकता है। ब्रिटन जैसे देश मे, लेबर दल में प्रान्दरिक घत्विरता होते के बावजूद 
अजदूर दल के नेता श्री एन्पुरित बेवत समान बाम परवी उग्र नेताप्रों ने कमी मी 
लेबर दत को विमाजित कर एक नया सगठत स्थापित करने वा प्रयत्न नहों 
किया । क्िटिश सेबर दत्त द्वारा प्रस्तुत सबत॒भारत के प्रतिपक्षी दलो वी दुष्टि 
में कनी झ्ोमत नहीं होता चाहिये ॥7* 

यह तपप्ट है कि यदि भारत में एक प्रभावशात्री लोकतात्रिक प्रतिपक्ष का 
विकास करना है, तो जो राजनीतिक दलों की वर्तमान सख्या अत्याधिक है, उसको 
जम करके दो या प्रधिक से भ्रप्तिक तीन तक सीमित करना प्रावश्यक्र है। यह 
शुक प्रत्यस्व कठिल कार्य है, किन्तु प्रममव नहीं है। इसे संसदीय भ्रणालों के 
अस्तित्व के लिए स्व्रीवार बरना प्रत्यावश्यव' है। इसके लिए जिन दलों बी 
जिचारवाटदा एवं झादर्श समान हैं, उतवा एकीकरण होता ग्रावश्यक है । “वह 
सत्य है कि सम्पूर्य प्रतिप्ष की एकता समव नहों है और तीन प्रवृतियों, उदा- 
हरपतः लाकतात्िक सामाडिक, साम्यवादी एवं “वयापूर्व स्थिठिवादी/ प्रतिपक्ष 
मे बनी रहेंगी । प्रसमत प्रवृतियों का एशेक्रण अश्रवाछनोय है । तथापि, इन ततोन 
अबृतियों के प्रलावा प्रतिपक्षी दलों का वहुसत्या म होता, एक' प्रमावशातरी तथा 
सद्धासितिक प्रतिपक्ष के स्दस्थ विवास से हानिवारद होगा ॥ अतणव वर्तपान 
आवश्यकता यह है कि समात विचार बाठे दलों वा ठत्काल एकीकरण हो। 
समाजवादी एकता की दिशा से किये गये प्रयत्व स्वागत योग्य हैं । जनसंघ ठया 
स्ववेत्र दव, जितके झाथित्र--सामाजिक समरदयाप्रों के प्रति लगभग समान विचार 
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नि सदेह, इस प्रचार के अस्यायी समम्तेते, जिसी सोमित उद्देश्य वी पूति 
के लिए सफ्च नहो हो सबते हैं । “घ्ादर्शों को एरता, सगठन, झनुशासत एवं ठोस 
मेतृव सत्तारड दच के लिए जितने झावस्यक हैं, उतने प्रतिपक्ष दल के लिए भी 
प्रावज्जक है। इन थ्रुणों को अस्थायी तिर्वाचन सवदधी समभोतों के माध्यम से 
जिनकी निर्वाचन के बाद तक विद्यमात रहते को समावता नहीं रहती है, प्राप्त 
नही किया जा सकता है ॥”१ 

यह स्मरण रखता झावश्यक है कि प्रतिष्ञी दलो के समान झस्थादी तथा 
झ्सयत समभौते करते को प्रवृत्ति काग्रेंस (सत्तार्ड) दल ने मी मारत के कतिपय 
राज्यों मे प्रदर्शित की है। १६५७ मे काग्रेस ने भक्ााली दल से सममोता किया | 
इसी प्रकार केरल में श्री यू० एन० ढेवर के नेतृत्व में काग्रेस ने साम्म्वादी दल 
से लहयोग करने के प्रयत्न किये ! प्रश्व यह नही था कि साम्यवादी सरकार भच्छी 
या बुरी थी, किन्तु पर्व लोकताजिक तया घम निरेक्ष प्रादर्णों का है, र्यात्‌ 
कया एक लीक्तातिक, घ॒र्म निरपेज्ष दल को एद ऐसे दल के साथ सहयोग करना 
चाहिये जो एक जनतवाजिक सविधान द्वारा प्रदत्त स्व॒तञता का लाम भनुचित 
हप से लेते हुए, स्वयं संविधान दया जततत्र के विनाश करने पर तत्पर है ? 

सक्षेप मे राजवीतिक दलों द्वारा सममोते किये जाते हैं, उतके लिए निम्न- 
लिखित मुद्दे पर ध्यान रखना झावह्यक है ४ 

(क) राजनीतिक सममौते समान विचारघाय, नीतियों एवं उद्देश्यों पर 
झ्राघारिव होने चाहिये, तब ही वे स्थायी एवं लाभप्रद हो सकते हैं । 

(ख) समझौते बा उद्देश्य बेदल सत्तारढ दल को पराजित करने छा नहीं, 
परन्तु रचनात्मक नीतियो एवं कार्यक्रमों वे भाधार पर एक वेकल्पिक सरवार को 
स्थापता करता होना चाहिये ॥ यदि मारतीय राजनीतिक जीवन मे विशेष रूप 
से इन दो मुद्दों पर ध्यान रखा जाये तो इसने रूसदीय लोक्तत्र की नोव को दृढ़ 
होने मे सहायता मिलेगी । 

(४) भारत मे एक संगठित एवं प्रभावशाली लोक्तत्रोय प्रतिपक्षी दल के 
दिकास में जो एक और उल्लेखनोय स्क्मावट है, अधिकाश जनता कौ निरक्षरता 
है, लगभग ८५ प्रतिशत भारत को जनता निरक्षर है, जिसको जनतत के सारण 
मे रोडा कद्दा जा सदता है। इसके परिणाम स्वस्प, चतुर राजनीतिन्नो द्वारा 
उत्तेजना पूर्ण मापणों से जनता को भ्रमावित कर, इनके मत प्राप्त करने में सफलता 
मिल जाया करती है । इसके अतिरिक्त, विभिन प्रकार के तथा कथित सामाजिक, 
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आधिक, धार्मिक प्रलोमनो, थ्राकर्षणों द्वारा मी निरक्षर मतदाताम्ना को थोडे से 
समय के लिए ध्रमावित कर उनवे' मत हडपे जा सकते हैं । ज्िदेन म मताधिकार 
शर्म -शने दिया गया, जबकि भारत म एक ही वार यह अधिकार मारतीय नागरिकों 
को सविधान द्वारा दिया गया है । अतएव, ब्रिटन म मताधिकार प्रदत्त करने के 
यूबें प्रिटिश नागरिकों को पर्याप्त राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हुई है । भारत म, इसके 
बिल्कुल विपरीत हुआ है, ग्रथति मारतीय नागरिक को पहले मर्ताधिकार प्राप्त 
हुआ और इसके उपयोग में लाने के साथ साथ उनको स्पत कुछ सीमा तक 
राजनीतिक शिक्षा मिली है। लाकतन म शिक्षित तागरिक वी महत्वपूर्ण भूमिका 
है। एक शिक्षित नागरिक लोकतत्र की समस्याप्रो को सरलता पूर्वक समककर 
अपने दायित्वों को निमा सकता है। किल्तु एक निरक्षर या श्रतपढ्ठ नागरिक के 
लिए यह सभव नहीं है । गत नागरिक की शिक्षा विशेषकर राजनीतिक-शिक्षा 
पर लोक्तनीय व्यवस्था में विशेष ध्यान देना चाहिये। थ्री एस० वी० राजू इस 
वियय वर कहते हैं--“मतदाता की व्यापक निरक्षर्ता और उनके मत के अथे 
को समभने की भ्रक्षमता का, जिससे भ्रष्टाचार बढा है, कुशलतापूर्वक कई अन्य 
तरीको से शोपण क्या गया है | 

एक मध्यावधि चुनाव के दौरान लेखक को व्यक्तिगत रूप से ज्ञात हुआ कि 
यह कितनी चतुराई से क्या गया। प्रतिइनन्द्री दल के समर्थक एक नमूने के 
मतदान पत्र एवं रबर की मुहर जिस पर» चिह्वित था लेकर प्रचार कर रहे थे । 
जब कमी मी वे यह देखते थे कि मतदाता कुछ विरुद्ध है, तो वाव-चपनता से एसे 
मतदाताओं को कहते कि किसी प्रत्याशी के लिए » चिन्ह का उपयोग उसके प्रति 
उनकी ग्रसहमति का सूचक था, ग्रतएवं जब कोई श्रत्याशी उनको पतन्द नहीं था 
वो उनको केवल यह करता था कि उसके नाम के सामने 2९ श्रक्तित कर दे ।”* 

श्री एस० बी० राजू एक भ्रन्य उदाहरण प्रस्तुत बरते है, जिससे यह विदित 
होता है कि निरक्षर मतदाता वे मत का अनुचित लाम किस तरह प्राप्त किया जा 
सकता है | “उदाहरण-स्वरूप मैसूर के एक निर्वाचन क्षेत्र भ, जहाँ पर लेसक को 
जाने का अवसर प्राप्त हुम्ना, उन्होने देखा कि कितनी भी कठिनाइयों के बावजूद 
सत्तारूढ़ कांग्रेस दल विजयी होता था वयोकि उनको बेल तथा जुँग्ा, का निव्चिन 
बिल्ह प्राप्त था और इस निर्वाचन क्षेत्र मे बहुमत उन व्यक्तियो का था जो बैल 
को पूजा करते हैं ।”* 

यह सत्य है कि चुतावो के दोरान निर्वाचन चिन्ह प्रणाली से निरक्षर मतदा- 
तताओ के लिए काफ़ी सुविधा हो गई है, किन्तु जेसा कि उपर्युक्त उदाहरणों से 





१. एस० बी० राजू 'पूर्वोक्त वुस्तक', पृ० ६२४५-६६ ।॥ 
२ वही पृ० ६२६१। 


भारतीय ससद मे प्रतिपक्ष दल र३९ 


उस राजनीतिक दल के सदृश होगा जो स्केण्डीनीविया से स्पेन तथा यूगोस्लाविया' 
तक कार्यरत है। परन्तु इसके भ्रतिरिक्त, यह भी स्मरण रखना चाहिये किर्दझू 
मतदाता निरक्षर है। इसका यह तात्पर्य नही है कि वे, उनकी तुलना में जो पढ 
तथा लिख सकते हैं, कम बुद्धिमान है, परन्तु इसका यह भश्रर्थ भ्रवश्य है कि वे झापका 
(राजनीतिक दल का) घोषणा पत्र पढने मे असमर्थ है । 

इसका यह भर्थ है कि ससद मे दिये गये भाषणों को भी वे नहीं पढ़ सकते 
है जो उन तव' शब्दों द्वारा नही पहुँचाये जा सकते हैं, और झावागमन के साधन 
भी अत्यन्त सीमित है। यदि टेलीविजन होता तो इस समस्या का समाधान किया 
जा सकता है। परन्तु भारत के ग्रामो मे टेलीविजन एक दूर का सपना है। 
अतएव यहू भवश्यमावी है कि राजतीतिक दल जनता त्तक पहुँचने में कठिनता 
का सामना करें | ऐसी स्थिति मे विचारघारा का कम महत्व होता है। सगठन 
का और अधिक महत्व होता है। १६६२ के झ्ाम-चुनाव मे प्रन्य भ्राम चुनावों 
के समान निर्णय राजनीतिक कार्यक्रम या विचारधारा के आधार पर नही हुआ 
था, यह निर्णय राजनीतिक दलो के सगठन-तत्र की सबधित शक्ति के श्राधार पर 
हुप्ला । यदि काग्रेस को अधिक मत प्राप्त हुए तो वह इस- कारण कि इसका 
संगठन तत्र किसी अन्य राजनीतिक दल के सगठन-तत्र से अधिक प्राचीन, शक्ति- 
शाल्री और व्यापक है ३१ 

संगठन तत्र के उच्च कोटि के होने के अतिरिक्त, काग्रेस को वित्तीय साधनों 
की कमी नहीं है, जिससे उसकी स्थिति श्र दृढ़ होती है । इसका एक मुख्य 
कारण यह है कि काग्रेस सत्तारूढ दल है। १६५२ से पिछले पाँच झ्राम-चुनाव 
के प्रनुमव पर कहा जा सकता है कि प्राम-चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए 
प्राप्त वित्त होना झ्त्यावश्यक है। निर्वाचन झायोग द्वारा प्रकाशित 'मेन्युम्नल 
आफ द इलेक्शन ला' मे झाम-चुनाव मे प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा खचे की जाने वाली 
राशि की सीमा २५,००० रुपये तक निर्धारित को गई है। वस्तुस्थिति यह है कि 
साधारणतया एक प्रत्याशी के लिए इतना व्यय करना उसकी व्यक्तिगत सीमा के 
बाहर है । तथापि जो राशि वास्तव में व्यय की जाती है, वह २५,००० रूपये से 
कई गुना अ्रधिक होती है । यह इसलिये समव है कि उपर्युक्त सीमा, एक भत्याशी 
द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये व्यय पर है, जबकि प्रत्याशी के लिए उसके दल 
द्वारा किये गये ज्यय पर कोई सीमा नहीं है। इस कारण एक प्रतिपक्षी दल के 
लिए यह एक कठिन समस्या हो जाती है, क्योकि न तो उसके पास भत्यधिक 
वित्त ही है न ही ऐसे साधन, जो सत्तारुह दल को अपनी स्थिति के कारण 
उपलब्ध होते हैं | श्री रजनी कोठारी का कथन है-”काग्रेस द्वारा प्रदत्त सरक्षण, 


१५ एम० झार० मसानी-(पूर्वेक्त पुस्तक घृ० ४६६ । 


+श्४० आरतोय शासन भौर राजतोति 


का जाल इतमा दूर और अधिक पल गया है कि इसके दायरों से सहकारो 
समितियाँ, पचायत, समुदाय-ब्रिकास प्रशासन, समस्त झर्द सरबारी संसस्‍्थाएँ 
जो "योजना, विकास, राज्य वार्यों से सवचित हैं, समस्त सस्याएँ, जिनका संवध 
वरमिट, कोटा, व्यापक संघ, शैक्षणिक सस्याएँ, एवं नागरिक अधिकारियों 
से है-समी आ जाते हैं। इस सव को ब्रमवद्ध रुप से कांग्रेस सगठत वात हिस्सा 
बनाकर एक प्रदेश मे राज्य स्थापित क्या जाता है 7१ 

किसो सीमा तर सत्ताख्द दल को वित्तिय सहायता महत्वपूणे उद्योगिक् 
ब्रतिष्ठानों से प्राप्त होती है, यह टिस्त्रो (77500) एड इस्तो (7500) द्वारा 
पूवें में कांग्रेस को दी गईं वित्तिय सहायता से ज्ञात हो सकती है ॥ थे दोनों टाटा 
थी झौद्योगिक नस्पाएँ हैं। १६५७ के धाम चुनाव में “ टिस्करो” ने काग्रेस निधि 
कौ १० ३०,००० रपय तथा “इसको” ने २,५०,००० रुप्रये दिये । यह उल्लेखनीय 
है कि न्थायापालिका ने इस प्रकार की वित्तीय सहायता को कटी झलोचता की 
है। न्यायमूर्ति चायना ने टिस्को से सवध्धित प्रत्तरण में निर्षय देने हुए कहा कि 
जनतेत्र की भ्राधार शिला मतदाता है और जद झरारत म वयस्क मताधिकार 
का प्रश्न है तो यह भत्यन्त महत्दपूर्ण है कि न केदल एक प्रतिनिधि की निष्ठा 
का, जो ससद को निर्वाचित हुआ है, किन्तु एक मतेदाता को निष्ठा कामी 
धूर्प रुप स सरक्षण किया जाव और यह कहा जा सदता हैदि यह रवोक्ार 
करना कठिन है कि प्रतिनिधि दया मतदाता की निष्ठा का सरक्षण समव होगा 
जबकि बडे झ्ौद्योगिक प्रतिप्ठितों को रावनीतिव-निधियों में योगदान देने 
बी सहमति दी जाती है, जिसके प्रमाव से (माम-चुनात्र) म एक विशिष्ट नतीजा 
प्राप्त किया जा सकता है । 

दित क्वा प्रभाव मतदान पर क्सि सीमा तक होता है, इसको स्पष्ट करने के 
लिए श्रो पी० स्तो० चौधरी एक उद्दाहरण प्रस्तुत करने हैं, जो पिछले एक मध्या- 
वधि चुनाव से सवधित है--“यहाँ कतिप्रय तथ्यों का उल्नेख राजस्थान के सदस्य 
जे किया है। एक मध्यावधि चुनाव भे एक कांग्रेस प्रत्याशी था और दूप्तरा 
प्रहिपक्नी दलों द्वारा समधित था ॥ उस समय लयमगर आपघोा दर्जेन केन्द्रीय मद्रियो 
को आमत्रित क्या गया कि वे (बाग्रेस) प्रत्याशो के लिए भाषण दें तथा प्रचार 
करें । एक मत्री विश्प हवाई जहाज से झाये । एक या दो मत्री विशेष र्प से 
किरिये घर लिये हवाई जहाज से झाये ओर एक मत्री लगणमंग तौन या चार 
सप्ताह तक, उस स्थान पर, प्रचार करने हेतु ठहरे। इसके अभ्रतिरिक्त, राजस्थान 
के लगमग आधा दर्जन मत्रियो को दो माह तक वहाँ सोजा #या। प्रतिपक्षी दल 





१. झाए-क्ठोरी-डंदलेदित घोलिटिक्ल पेटने, (इन सेमौनार, सल्या ३० 
फरवरी १६६२ पृ० १८) ॥ 


भारतीय रासद मे प्रतिषशी दा श्४१ 


मे प्रध्याशी वो जो एप स्थागीय यबील था विशीय दृष्टियोण से गापी हा 
हुईं। उप एया था कि माँग्रेश प्रत्याशी )े लगगग ३३०० ००० रुपये ष्यय क्यि 
जबाति' उसवो उपयुत्रा राशि पा एग दशाश गाग भी उपलतस्ध पट्टी था ।”१ 

शाप गे मह विष्वर्ष विप्राणा जा सबया है कि घुयाव में राडो तर षा जीतो 
मैं शिए था प्त्य त भावश्यप' है भौर प्रत्येष' योग्य खुद्धिया। एय पिष्ठापुर्ण व्यक्ति 
को घह सुविधा उपाय पद्दी रहती है। एस चुटि पो दर बरपे रा उत्तन उपाय 
मी है यिरात्ताझुद दा भपों पर बतिप्य भावश्यया रोप' खगाये रसे शौर 
झा दृड़ापुयेक परायाय मरे । 

(६) जैसा देणा जा भुवा है गारत थी रासादीय पद्मयति में एवं धोर तो 
माग्रेश वा विशाए महुमा है शो दशरी भोर प्रतीषक्षी दा बहुसएया में है मिरारो 
भारतीय रारादीय पर्व भे एप प्र2ार या राज गीतय' प्ररातुएा यंग रएता है । 
*बाप्रेश पे एप एरपी भागिषष्य द्वारा, पहू राजगीतिप' स्थापिरष स्थापित तिया 
गया होगा जो स्वावता के प्रारस्मिष' यों भे भारत मे! लिए भावश्यय' था, जैसा 
फि प्रोढ पाएँ हे बराणाया है, रितु एशो द्वारा एप' स्वस्थ राशीतिए' दपीय 
ब्रणाती पार पिगारा रोप' दिया गया है । /९ 

प्रतएय यहाँ पर गुर प्रशा यह है. नि सामाया एप गरादाता भी परम 
भूमि होगी भादिये जिसमे दारा यह उपर्ूत्त यणित राजगीतिष' धरा तुणप पो 
दर परो एए एम' सुदृढ़ एय प्रभावशाती प्रतिपक्ष मे! तिर्माण में राष्टायतता 
पढहुँतागे 

भूँति' रारादीय पद्तति थी रापणता के तिए दो या भ्रधिव' हो भ्पिष' सी 
राजवीधिव' दर ही हो भाहिगे, यह भत्यायश्यव' है भि' गददारा भ्रषों गरा बेर 
उ हीं दपो पे' प्रत्याशियों गो दें, जो योगतस, पिवारावादी रगाणवाद एवं धर्म 
विखेक्षता भे विश्यारा परो हैं भौर णो धारतव मे राष्ट्रीय रार पे' दा है। एरामे 
उपरशाण् भी भाषाता पो यह शांत परा। भरायश्यय' है. वि' ऐसे राजतीतिय' दरों 
में से बौत कौग से दल उपगुस्त हैं धर्धाए्‌ मदि दो रो प्रधिष' दयों भी विधारधाराएं 
रामाए है तो मेयरा उसी दा यो भा दिये शायें, शिरो भुतगपता मे भ्रपती प्ति- 
शाप्रो यो 7 ह्मार्थ माय से पूरा बरो मे' लिए रपाएसप' प्रयप्र दिये है। परम 
राजगीतिय' दा रवण ही रामाणा हो जायेंगे, पयोगि' उतवयों जयता पेय सगधैत 
वही मियेगा । पर हु धूर्षे भे यह बगाता जा चुवा है ति' यह ज्ञात मशादाता थी 
शिक्षा तथा राजगीत्रिप' विषयों से राबधित ज्ञाप पर पिर्भर है, कयोगिः विशिन्त 





१५ पो० शी० चोपरो, पूर्योफ्त पुस्तर पु० २३ ॥ 
२ एग० डी० पामर-पूर्षोपत पुस्तक पृ० १८४ 
१६ 


रडरे भआरतोय शासन झौर राजनीति 


राजनीतिक दलों के स्िद्धान्तो, नोतियो तथा कार्यक्रमों मे समावता या भ्रसमानता 
तथा ग्रुण-दोष मतदाता तव ही ज्ञात कर सकेंगे, जब उन्हे राजनीतिक विषयो का 
पर्याप्त ज्ञान है 

सक्षेप मे, मारत मे एक लोकतत्रीय एवं प्रमावशाली प्रतिपक्ष के विकास के 
लिए निम्नलिखित सुभाव दिये जा सकते हैं -- 

(१) सरकारी एव गैर-सरकारी स्तर पर जनता के प्रशिक्षण के लिए विशेष 
कर राजतीतिक मामलो के सन्दर्म मे, कदम उठाये जाने चाहिये, 

(२) सरकार को शीघ्र ऐसी नौतियो तथा कार्यक्रम को क्रियान्वित करना 
चाहिये जिससे जतता को आर्थिक स्वततत्ा प्राप्त हो सके क्योकि श्राथिक ,स्वतत्रता 
ही वास्तव में राजनी तिक स्वतंत्रता का आघार है । 

(३) विभिन प्रतिपक्षी दलों का, जो वहुसख्या मे हैं, जनता तथा राष्ट्र के 
प्रति कर्तव्य है कि समान विचारघारा रखने वाले दलों को मिलाकर, मारतीय 
राजनीति मे दो या भ्रधिक से अधिक तीन दलीय प्रणाली को जन्म दें जितका 
आधार स्पष्ट रूप से लोकतानिक तथा धर्म निरपेक्ष हो । 

(४) सत्ताहढ दल का एक विशेष उत्तरदायित्व है कि विभिन्‍त क्षेत्रों मे 
रंघनात्मक प्रयत्नो द्वारा एक लोक्तात्रिक प्रतिपक्ष दल के विकास में सहायता करे । 

(५) भ्रन्‍्त म, मारत में लोक्तञ का अस्तित्व भारतीय जनता पर निर्भर 
है । निर्वाचन के समय जनता को अपने मत इस प्रकार बिमाजित करने चाहिये 
जिससे दो दलीय प्रणालो को प्रोत्साहन मिले ।* 


१६ एम० क्ै० रेडडो--शेलिटिक्ल पार्टोज इन इण्डिया! (हन द इण्डियन 
रिव्यु, नवम्दर १६६४ पृ० ४२२) । 


११ 
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय 


भारतीय सविधान एक जनतानिक सबविधान है श्रत इसमे दो विशेष मुद्दो पर 
विशेष रूप से बल दिया गया है । सर्वप्रथम, विभिन सीमाएं जिनम सरवार के 
दीन पगो (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका समा तथा न्यायपालिका) को सविधान 
द्वारा स्थापित सघीय व्यवस्था में कार्य करना है । इस सदर्म में सर्वोच्च श्यायालय 
की भूमिका एक सतुलनचक्र के समान है, क्योकि जहाँ सरकार के भ्रन्य श्रग जनता 
की उत्तेजित भावना से प्रमावित हो सकते हैं, वहां केवल सर्वोच्च न्‍्यायालम ही 
सरकार का एक ऐसा श्रग है जो निष्पक्षता एवं शान्तिपूर्वंक सरकार के कार्यो वी 
व्यारया सविधान के श्रनुसार करके, सरकार के विभिन्न भ्रगी में सतुलन स्थापित 
कर सकता है। इसके श्रतिरिक्त, सविधान में सघवाद वे सीमित सरकार के सिद्धान्त 
के भ्रस्तगंत सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष भूमिका उमर कर सामने श्राती है। 
वह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सविधान की व्याख्या एवं सरक्षण करने का 
प्रधिवार होता है । 

हमारे सविधान-निर्माताओं का यह विश्वास था कि सोमित सरकार जनतत्र 
के लिए भ्रत्यावश्यक द्वै । “परन्तु सविधान मे उन्होंने उस सिद्धान्त वो समावेशित 
किया जिसको (अमरीका वे) मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने सीमित सरकार का झाव- 
श्यक तत्त्व भाना है कि सविधान द्वारा व्यवस्थापिका वी शक्तियों पर लागू वी गई 
सीमाओो का भ्रादर किया जाना चाहिये और म्दि व्यवस्थापिका इन सीमाप्नो का 
डउल्लघन करती है तो उसके कार्य अवध हैं। यह प्रावधान स्पप्ट रूप से हमारे 
सविधान के धनुच्छेद १३ मे वणित है (”* 

सब्िषान के प्रनुच्छेद २५४ (१) मे भी प्रवेध शब्द का उपयोग किया गया 
है । इस भनुच्छेद के भनुसार यदि किसी राज्य विधान समा द्वारा समवर्ती सूची 
मै उल्लिखित किसी विषण पर विमित कानून किसो सघीय कानूस के विरुद्ध हैं, 
ऐस्लो स्थिति भे राज्य विधान समा द्वारा निमित कानून श्रदध होगा ! 


१ डो० डो० बसु-कमेन्ट्रो भान द कान्स्टौट्युशन श्रॉफ इण्डिया, भाग--१ 
१६६५ १० १५८-५६। 


स्डड आरतोप शात्तन भोर राजनोति 


संघ राज्य मे सर्वोच्च न्यायालय का विशेष महत्व होता है । वह संविधान का 
रक्षक है। सविधान के कसी प्रावधान से सवधित श्का को दूर करने के लिए 
सर्वोच्च न्यायालय को सविघान की व्यारया करते का मधिकार है ! इसके प्रति 
रिक्त, मारत मे सपवाद बे विशिष्ट स्वरूप के दृष्टिकोण से सर्वोच्च स्यायालय की 
मूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है । मारतीय संघीय व्यवस्था भे, जैसा 
देखा जा चुका है, वीन व्यवस्थापद सूचियों का उल्लेख किया गया है । वे है--सध, 
राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ, जिनके द्वारा सघ झौर राज्य सरवारो के पृथक-्पूथक 
व्यवस्थापन क्षेत्रो को स्पष्ट रूप से तिर्घारित कर दिया गया है । यह कहने मे बोई 
अतिंशयीक्ति नही है कि किसी भी शक्ति विमाजत को प्रक्रिया मे क्षेत्राधिकार के 
प्रश्न को लेकर सघ तथा राज्यों मं वाद-विवाद पैदा होना स्वामाविव है । उदा- 
हरणाय--शक्ति विभाजन को भाषा अस्पष्ट होने के कारण दोनों पक्षों मे किसी 
विएय के सम्बन्ध मे विवाद पूँदा हो सदता है । “प्रवएवं ऐसे सारे विवादों का 
समाधान सविधान के जो सर्वोच्च कानून हैं, भ्ौर जिप्तम शक्तियाँ केन्द्र तपा 
इकाइयाँ के मध्य विभाजित हैं, सन्‍्दर्म मे किया जाना चाहिये । साथ ही न्याय बो 
माँग है कि इस तरह के विवादों का समाधान एक स्वतत्र तथा निष्पक्ष सत्ता द्वारा 
क्या जाये । संघीय सविधान के भशन्तगंत सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार का एक 
स्यापालय है; अस्तु यह्‌ संघीय व्यवस्था का एक भ्रावश्यब साग है । यह संविधान 
की व्यास्या करने वाली सर्वोच्च सस्था है, और सध दया इकाइयों के विवादों के 
समाधान के लिए प्रस्तिम न्‍्यायाधिकरण है। मारतीय सविधान द्वारा स्थापित 
सध व्यवस्था मे, सारतीय सर्वोच्च न्यायालय का यह एक सब से महत्वपूर्ण 
कारयें है ।/१ 


द्वितीय, राज्य एवं नागरिकों के सम्बन्धों के सन्दर्भ मे, सर्वोच्च न्यायालय को 
सविधान के अनुच्छेद १३ व ३२ के भनुसार नागरिको के विभिन्न भूल-अधिकारों 
के सरक्षण का अधिकार है । वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय का यह्‌ कार्य, सविधान 
की सीमाओं मे राज्य सत्ता तथा तायरिक पश्रधिकारों दे सध्य सघर्प की स्थिति मे, 
जनताजिब सतुलन स्थापित करना है। मूल अभ्धिकारों तथा सामाजिक नियन्त्रण 
में सामंजस्य तथा सतुलन स्थापित करना यद्यपि एक ' भ्रत्यन्त जटिल काये है किर 
मी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, हमारे सविधान के दो मुख्य श्राधारो, मूल अधि- 


कारो तथा लोक बल्याण, को ध्यान मे रख कर ही स्विधान की व्याख्या 
करेगा । 





१. एम० यो» पायली--इष्डियाज कानस्दीट्युशन, १६६२ घु० 
३१६१ 


भारतीय सर्वोच्च न्यायालय रधर 


सर्वोच्च न्यायालय का संगठन 


संविधान के ग्नुच्छेद १२४ के ग्रनुत्तार सर्वोच्च न्यायालय के लिए प्रावधान 
किया गया है, जिसका एक मुख्य न्यायाधीश झर जब तक ससद कानून बता कर 
सख्या मे वृद्धि नही करती है, सात अन्य न्यायाधीश होगे । सर्वोच्च न्यायालय 
भ्रधिनियम १६५६ द्वारा, न्यायाधीशों की सख्या सात से दस कर दी गई है। मुख्य 
न्यायाघीश ससद की पूर्वानुमति से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों मे से 
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की आवश्यक्तानुसार सर्वोच्च न्यायालय मे न्‍्याया- 
धीशो के गण पूर्ति की कमी के कारण कर सकेगा । 

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद १२४ (२) के प्रन्तर्गत सर्वोच्च 
न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करके करता है। 
सर्वोच्च न्यायालय के प्रन्य न्यायाधीशों वी नियुक्ति इस प्रक्रियानुसार राष्ट्रपति 
करता है, परन्तु इसके साथ मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना भ्रावश्यक है । 

संविधान के भ्रनुच्छेद १२४ (३) के भनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
के लिए नीचे दश्ाये अनुसार परहँताएँ झ्रावश्यक होगी । 

१--वह मारतीय नागरिक हो । 

२--क्सी उच्च न्यायालय का कम से कम पाँच वर्ष तक न्‍्यायाघीश रहा 
हो या कम से कम दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का झमिमापक रहा हो, 
या राष्ट्रपति के मतानुसार प्रसिद्ध विधि-शास्त्री हो । 

सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्यायाघीश का कार्यकाल ६४५ वर्ष की पश्रायु पर्यन्‍्त माना 
गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाघीश की राष्ट्रपति द्वारा ससद के दोनो संदनों 
में सम्पूर्ण सदस्यता के एव उपस्थित तथा मतदान करने वालो के ह बहुमत से 
प्रस्ताव पारित होने पर, पदच्युत किया जा सकता है। सविधान के प्रनुब्छेद १२४ 
(४) के अ्रनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दो फारणो से पदच्युत किया 
जा सकता है; वे कारण इस प्रकार है--सिद्ध दुव्यंबहार तथा गक्षमता। यह स्पष्ट 
है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत करने की प्रक्रिया कठिन है; 
इस कारण न्यायाधीशों को अपने कार्यो के लिए आवश्यक स्वतत्नता प्राप्त होती 
है। उनके कार्यकाल के सम्बन्ध में कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका प्रमुधित प्रमाव 
नही डाल सकती हैं । 

मुख्य न्यायाधिपति का वेतन ५,००० रु० प्रति माह और श्रन्य न्यायाधीशों का 
वेतन ४,००० २० प्रति माह है । प्रत्येक न्‍्यायाघीश को रहने के लिए निःशुल्क 
निवास स्थान और श्रपने कार्यों को करने के लिए यात्रा संवधी सुविधाएँ प्राप्त 
होगी। साधारणतया, न्यायाघीशो के वेतन तथा भत्तो मे उनके लिए श्रहितकारक 


२४६ भारतोय शासन भोर राजनीति 


परिवतेन नही क्ये जा सकते हैं, परन्तु राष्ट्रपति द्वारा भ्रनुच्छेद ३६० के भ्रन्तंगत 
घोषित वित्तीय सक्टकालीन स्थिति मे स्यायादीणो के वेतद तथा भतो मे कमी की 
जा सकती है। न्यायाघीशो के वेतन अ्रतुच्छेद ११२(३)डी (१)के अन्तर्गत विशेषरूष 
से भारत की सचित निधि मे रले गये हैं। सविधान के ये विभित्र प्रावधान जो 
न्यायाघीशों की नियुक्ति, हटाने तथा वेतन एवं भत्तो से सवधित हैं, सर्वोच्च 
न्यायालय के स्वतत्रता पूवेक कार्य करने के लिए भ्रत्यावश्यक हैं । 


सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं काये । 


ब्रिटिश राज्य के समय मारतीय सरकार अवितियम १६३५ के अम्तर्गत एक 
संघीय म्यायालय की स्थापना की गई थी । परन्तु इस न्यायालय के तिर्णयों के 
लिए ब्रिटिश प्रिबी-परिषद में भ्रपील की जा सकती थी । इस पर भी इस सघीय 
न्यायालय को १६३५ के अधिनियम के अन्तगंत, स्विधान की व्याख्या करने का 
अधिकार प्राप्त था । सधीय न्यायालय के उद्घाटन के अ्रवसर पर, सर सारिस 
गायर ने इस न्यायालय की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित ऐतिहासिक 
शब्द कहे जो झ्राज भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका के लिए भी उपयुक्त 
माने जा सकते हैं .--“सरकार एवं दलों से स्वतत्र, एव नीतियो के उतार-घढाव 
से न प्रभावित होते हुए, इसका प्राथमिक कतंव्य सविधान दी व्यास्या करना है 
और मतमेदों का जो एक स्वतत्र तथा निष्पक्ष प्र की भनुपस्थिति में उतेजित 
तथा हिसात्मक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, शान्तिपूवंक भोौर धाकिक 
समाधान करता है | हमारा यह भी प्रयत्व होगा कि भारत के सविधान को, उसके 
बतेमान रूप मे या कसी दूसरे रूप मे, एक शरीर-ब्यवच्छेदक की दृष्टि से नहीं, 
परन्तु एक जीवित तथा श्वास लेने वाले प्राणी के सदृश्ध देखना है, जिसमे भविष्य 
के विकास के बीज निहित हैं ।“* 

झागे चलकर उनका कहना है--“मेरा निश्चित मत है कि सघीय न्यायालय 
संविधान की व्याख्या, कोई श्रोपचारिक या रूखी कामूनी मावना से प्रेरित होकर 
नही करेगा। मैं श्राशा करता हूँ, यह न्यायालय, कि उठ राजनीतिक प्रभावों तथा 
श्रवाहो को जिनके द्वारा सविघान को जीवनशबित प्राप्त होती है, कानूत के दायरे 
में स्वतज॒ता पूर्वक कार्याविन्‍्त होने देगा रे 

सर मारिस गायर के उपर्युक्त कथन, भारतीय सर्वोच्च श्यायालय के लिए भी 
सही है, विशेषकर जबकि भारतीय सविघान द्वारा अमरीकी सविधान के विपरीत 





१. एम० गायर--एफ़० सी० झ्र० भाग--१ पृ०दय, १६३८१ 
२ यही एृ०८ । 


भारतीय सर्वोच्च न्‍्यापालय २४७ 


श्यायिक सर्वोच्चता (जिसको अमरीकी सविघान में कानून की वेधिक प्रक्रिया के 
सिद्धान्त पर मानता गया है) की अपेक्षा व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता (जिम्तको 
भारतीय, सविधान मे 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के सिद्धान्त पर माना गया 
है) को मान्यता दी गई है। इस विपय पर विस्तृत रूप से प्रध्ययन, सर्वोच्च 
न्यायालय के न्‍्यायिक पुनरवलोकन के अधिकार के प्रन्तर्गंत किया जायेगा । 

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन कार्य इसके विभित क्षेत्राविकार भे निहित हैं, 
जो अ्रघोलिखित है । 

१-प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार-अनुच्छेद १३१ के अन्तगंत सर्वोच्च न्यायालय 
का निम्नलिखित मामलो पर प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार है । 

क--सघ सरकार तथा एक या एक से अ्रधिक राज्यों के मध्य विवाद, या 

ख--सघ सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य एक पक्ष मे एवं दूसरे 
पक्ष मे एक या एक से अधिक राज्य , या 

ग--सघ के दो या दो से प्रधिक राज्यों के मध्य विवाद । ऐसे विवाद में 
किसी ऐसे कानून या तथूय का प्रश्न निहित हो, जिस पर कोई कानूनी प्रधिकार 
आधारित है। 

सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार का भारत में सघीय व्यवस्था 
की दृष्टि से विशेष महत्व है॥। सधीय राज्य का मूल सिद्धान्त शक्ति विभाजन 
का सिद्धान्त है, जिसके अनुसार सघ सरकार तथा राज्यों की सरकारों के मध्य 
शक्तियों का बेंटवारा करते हुए विशिष्ट क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। 
शक्तियों के विभाजन के फलस्वरूप सघ तथा राज्यो के क्षेत्राघिकारों की पवित्रता 
को कायम रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका अ्रत्यधिक महत्वपूर्ण हो 
जाती है | शक्ति के विमाजन के सबंध मे उत्पन्न विवादों पर निर्णय देने के लिए 
सर्वोच्च न्यायालय को सविधान मे, उल्लिखित शक्ति विभाजन के सारे प्रावधानों 
की सूक्ष्म व्याख्या करनी होती है। “इन सारे मामलों मे सर्वोच्च न्यायालय 
का कत्त॑व्य है कि सघ के दोनो पक्षो के लिए न्याय के तणजू के दोनो पलडो को 
समान रखे । श्री बख्शी टेकचन्द का सर्वोच्च न्यायालय की सघ एवं राज्य व्यव- 
स्थापिकाग्रो का 'सतुलन चक्र' कहना उचित ही है // १ 

२--भ्रपीलीय क्षेत्राधिकार--सर्वोच्च न्‍्यायालय को. राज्यो के दििए, 
उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणो के निर्णयों के सम्बन्ध मे अपील सुनते का 
प्रधिकार है। सविधान के भअन्तगंत सर्वोच्च स्यायालय, दीवानी, फौजदारी एव 


१ एम० पो० शर्मा-द गर्वमेन्ट श्रॉफ द इण्डियन रिपब्लिका १६६० 
यु० २१४ । 


श्ड्थ आरतोप शासन भर राजनोति 


सर्वेधानिक मामलो में श्रपीस सुदने के लिए देश का सर्वोच्च एवं भ्रन्तिम न्‍्याया- 
लय है। सर्वोच्च न्यायालय वा अ्पीलीय क्षेत्राधिवार निम्नलिखित प्रकरणों के 
स्वध मे है । 


क--सर्वधानिक प्रकरण--श्रनुच्छेद १३२ (१) के प्रनुसार मारत में स्थापित 
उच्च न्यायालय के किसी दीवानी, फौजदारी या अन्य विसी वार्यवाही मे दिये 
गये निणय डिक्नी या प्रन्तिम श्रादेश से, यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है 
कि प्रकरण मे सविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है तो सर्वोच्च न्यायालय 
में भ्रपोल्न की जा सकती है | उन प्रकरणो के सर्वंध मे जिनके लिए उच्च न्याया- 
लगो ने प्रमाणित करना भ्रस्वीकृत बर दिया है श्रौर यदि सर्वोच्च स्थायालय 
सन्तुष्ट है कि प्रकरण ऐसा है, जिसमे संविधान की व्याख्या का अ्रश्न निहित है 
तो प्रवुच्छेद १३२ (२) के श्रन्‍्तगंत विशेष भ्रनुमति द्वारा उच्च स्थायालय के 
निर्णय, डिब्री मा झ्ादेश के सम्पन्ध में श्रपील सुनने का भ्रधिकार है । झत* यह 
स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय को संवेघानिक मामलों पर निर्णय देने का ग्रन्तिम 
श्रधिकार है। अनुच्छेद १४५ (३) के झनुसार सर्वोच्च न्यायालय वी सर्वधादिक 
खण्डपीठ के कम से कम पाँच न्‍्यायाघीश होने चाहिये । 

ख--दीवानी प्रकरण-दौवानी प्रकरण के सबध में, सविधान के अनुन्देद 
१३३ के भ्न्तर्गेत यदि उच्च भ्यायालय यह प्रमाणित करता है कि श्रकरण श्रपील 
करने के लिए उपयुक्त है तो उच्च स्पायालय के निर्णय, डिक्री, या अन्तिम भादेश 
से सर्वोच्च न्यायालय को प्रपील की जा सकती है । यदि उच्च न्यायालय 
प्रमाणित करता है कि प्रकरण म॑ निहित मूल्य २० हजार से कम नहीं है या 
निर्णय से सवधित सम्पत्ति का मूल्य २० हजार से ब्रम नहीं है, तो सर्वोच्च 
न्यायालय को अपील की जा सकती है। 

ग--फौजदारी प्रकरण श्रनुब्छेद १३४ के अन्तर्गेत सर्वोच्च न्यायालय को, 
किसी उच्च न्यायालय के भ्रन्तिम निर्णेय भ्रन्विम श्रादेश या खण्ड से श्रपोल को 
जा सकती है, यदि वह किसो निम्न न्यायालय के बरी करने के प्रादेश पर -5 


१--अपील होते पर, उस श्रादेश को रह करके अमियुक्त को मौत का दण्ड 
देता है, झा 


२--किसी अघीद स्यायालय से शुकदमा लेकर अभियुक्त वो मौन का दण्ड 
देता है, या । 


३--प्रमाणित करता है कि झुक्दमा सर्वोच्च न्यायालय भे अपील करने के 
लिए उपयुक्त है । 


सभद को, श्रनुच्छेद १३८ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अपीलोय क्षेत्रा 
विकार मे विधि द्वारा किसो भी ऐसे विषय के सवच में जो कि सघीय सूची मे 


२१५० भारतोय शासन प्रौर राजनीति 


न्यायालय ने पमश्े देने से इन्कार नहीं किया श्रोर न ही किसी मामले मे जब 
भी इस प्रकार का परामर्श राष्ट्रपति को दिया गया उसने उसका पालन न किया 
हो । विशेषकर विधि निर्माण के सन्दर्म में सर्वोच्च न्यायालय झपने परामर्श सवंधी 
क्षेत्राधिकार के माध्यम से व्यवस्थापिका पर एक प्रकार का झ्रवरोघ है, क्योकि 
जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्चेद १४३ की व्यास्या करते हुए केरल शिक्षा 
अधिनियम १६५७ के सवंघ में निणय दिया कि एक कानून सदधी प्रश्न जिसकी 
उत्पत्ति होने की समावना है , एक ऐसा विवेयक सवदो प्रश्न भी हो सकता है, 
जो ध्यवस्याप्रिका के समक्ष किसी विधेयक सबब मे है। सक्षेप मे यदि कोई विधेयक 
सावेजनिक' महत्व का है, जिसमे तिहित कानूनी या तथ्य सवधी प्रश्न पर गमीर 
मतमेद पेदा हो गया है तो राष्ट्रपति उक्त विधेयक को सर्वोच्च स्यायालय की 
सम्मति जानने के लिए प्रस्तुत कर सकता है । अत. यह भ्रावश्यक है कि सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा दी गईं राय का कार्यपा लिका और व्यवस्यापिंका पालत करें । 

यहाँ पर कतिपय, ऐसे मामलों के उदाहरण लिये जा सकते है, जिनमें 
राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली । 

(क) १६५१ म राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को प्रत्यायोडित विघात के 
सबंध में एक मामला प्रेषित किया । इस मामले भे सर्वोच्च स्यायालय की सलाह 
तीन अ्धिनियमों (देहली लांच एक्ट १६१२, द अजमेर-मारवाड एक्ट १६४७ 
तथा पार्टे सी० स्टेट्स लाज एक्ट १६५०) के क्तिपय प्रावधानों की वेधता निर्धा- 
रित करने के लिए मागी गई थी । स्थायालय सर्वातुमति से कोई सलाह न दे 
सका । परन्तु विभिन्न न्यायाधीशो द्वारा दी गईं प्रत्यायोजित विधान सवधी सलाह 
महत्वपूर्ण थी । बहुमत के झनुसार व्यवस्थापन की आ्ावश्यक शक्रितयों को प्रत्या- 
थोजित नही किया जा सकता है झ्ौर व्यवस्थापिका को व्यवस्थापन सबघी नीति 
का निर्घारण स्पष्ट करता चाहिये। यदि भ्रत्यायोजन से व्यवस्थापिका ग्रपनी मूल 
शक्तियों का हस्तान्तरण करती है तो स्थायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार है ।१ 

(ख) २ सितम्बर १६५७ को, केरल विधान समा ने एक विधेयक (केरल 
राज्य शिक्षा विधेयक्र) पारित कर केरल राज्य के शिक्षा व्यवस्था का पुनगर्दन करते 
का प्रयत्व किया । विधेयक के वतिपय प्रावधानों द्वारा राज्य सरकार को, निजी 
विद्यालयों को झपने नियत्रण मे लेने का अधिकार दिया गया | चूंकि, विधेयक मे 
सम्पति के अधिकार का मी प्रश्न निहित था, भ्रत, इसको पारित करने के लिए 
राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक थी । केरल विधान समा में, विधेयक की बेघता 


१० द दिल्लो लाज एक्ट, १६१२, ए० श्राई० झार० १६५१, ए० सी० 
इशेर 
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के प्रश्न पर वई मतमेद पैदा हो गये । फ्लस्वरूप राष्ट्रपति से माग की गई कि 
विधेयक पर अपनी स्वीव्वोति न दे, क्योदि इसवे बुछ प्रावधान, यह कहा गया, 
अवैधानिक थे | 


राष्ट्रपति ने यह मामला, सर्वोच्च न्यायालय के परामश के लिए मेजा। 
सर्वोच्च न्यायालय ने जो परामर्श दिया वह इस प्रकार है । 


१--मुल प्रधिवारों के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए न्यायालय राज्य 
नीति-निर्देशक' तत्वों से भ्रममिज्ञ रहकर निर्णय नहीं दे सकता है, परन्तु उसको 
दोनो (मूल श्रधिकारों तथा राज्य नीति निर्देशक तंत्वा के बीच) मे सामजस्थ 
स्थापित बरने का प्रयत्त वरना चाहिये ॥ 


२--पनुच्छेद ३०(१) मे उल्लिसित सरक्षण घामिक' तथा भाषा संबंधी प्रल्प 
सख्यको की सारी शिक्षा सस्थाओ्रो वे लिए हैं । इसके अतिरिक्त, यह सरक्षण अनु+ 
दान प्राप्त सस्थाश्रो बे लिए भी है । 


३--प्रनुच्छेद ३०(१) के भ्रस्तगंत प्रदत्त मुल श्रधिवार क्षेत्र का निर्धारण, 
शिक्षा सस्या के दृष्टिकोण से ही किया जा सवता है। सविधान ऐसी शिक्षा सस्‍्या 
में पढ़ाये जाने वाले विपयो के सवध मे कोई सीमा नही लगाता है। 


४--वास्तव मे अनुच्छेद ३० (१) का उद्देश्य अल्प सख्यको को, बहुसस्यकों से 
उनके सरक्षण के लिए एक ढाल प्रदान करना है न कि एक तलवार, जिसबे' वल 
से वे बहुसरयको से बुछ प्राप्त कर सके । 


(ग) १६५८ में भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मन्रियों ने एक समभौता 
किया, जिसके फलस्वरूप भारत ने पाकिस्तान की प्रपनी भूमि का कुछ हिस्सा 
दिया । ससद में तथा बाहर इस समझौते थी तीब झ्रालोचना हुई। राष्ट्रपति ने 
इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय को सम्मति जानने के लिए भेजा । सर्वोच्च 
न्यायालय की सम्मति-अनुसार, मारतीय भू-माग को, क्सी विदेशी राज्य को 
हस्तान्तरण के लिए सबिघान में सशोधन करना आवश्यक है । 


(घ) एक प्रन्य मामला जो राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के 
लिए प्रेजा गया उत्तरप्रदेश बी विधान समा एवं न्यायपालिका के मध्य हुए सर्प 
से सवधित है। समाजवादी दल के एक कार्यवर्ता श्री केशवदेवसिह को विधान सभा 
के ग्रध्यक्ष द्वारा, विधान सभा मे उपस्थित होने को कहा गया, परन्तु थो केशवर्सिह 
ने ऐसा नही किया | श्रतएवं अध्यक्ष द्वारा श्री केशवर्सिह को हिरासत भें लेकर 
विधान सभा में पेश करने का भादेश दिया गया । तत्पश्चात्‌ विधान सभा ने श्री 
केशवर्सिह्‌ को सात दिन के साधारण कारावास का दण्ड दिया । परल्तु उच्च स्पाया- 
सम के लखनऊ खण्ड ने श्री केशवर्सिह को जमानत पर रिहा करने का श्रादेश' 
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दिया । उत्तरप्रदेश विधान सभा ने उच्च न्यायालय के इम आदेश वो अपने विशेषा- 
पिकारो का उलघन मादा । तलश्चात्‌ विधान समा ने प्रादेश दिया कि जिन 
न्यायाधीशों ने श्री केशवर्सिह को रिहा करने का आदेश दिया था उनको हिरासत 
में लेकर सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाये॥ परन्तु न्‍्वायाघीशों के विदद्ध कोई 
विशिष्ट आरोप नही लगाय गये थे । उच्च स्यायालय ने २८ न्यायाधीशों को 
एक खण्ड के निर्णय स विधान समा के उपयुन्द आदेश को कार्यान्वित होने से रोक 
दिया । दियाने समा ने न्याय मूर्ति देय तथा सहगल के हिरासत मे लेने सबयी 
अध्यक्ष के प्रादेश को वापिम ले लिया, विन्तु इसरे साथ ही एक प्रस्ताव पारित 
किया क्षि उपर्युक्त न्यादाघीजशा को उनके बचाव के लिए निर्णय के पहले नियमा- 
नुखार झवसर दिया जाये | इसके फ्लस्वरूप इत्राहवाद उच्च न्यायालय के २३ 
स्थायाप्रीघा की खष्डप्रीठ ने आदेश जारी किया कि वियानसमा द्वारा पारित 
प्रस्ताव के क्रियान्दयन को रोक दिया जाये । 

उत्तर प्रदेश विधान समा तथा न्यायपालिका के मध्य संघर्ष के तीत महत्वपूर्ण 
मुद्दे थे । 

१--न्यावपालिका तथा विधानसभा के भ्रथिकार और शक्तियों का सघर्ष ) 

२-विंबानसना के भ्रविकार तथा शक्तियाँ । 

३--थदि अन्य किसी राज्य म॑ इसी प्रकार का संघर्ष पैदा होता है तो उसको 
दूर करने के क्या यपाय हैं २ 

तत्क्चात्‌ श्री जयसुखताल हाथी (राज्यमत्री, गृह-मत्रातय, मारत सरकार) 
ने लोकसभा म घोषित किया कि राष्ट्रपति ने उपर्युक्त मामले को, सर्वोच्च न्यायालय 
वी सम्मति प्राप्त करने के लिए मेज दिया है । 

सितम्बर ३०, १६६४ को सुरूय न्‍्यायावीश धो गजेन्द्रग2कर ने सर्वोच्च न्याया- 
लय की बहुमत द्वारा दी गई राय को निम्नलिखित रूप से घोषित किया । 

१--उत्तरप्रदश उच्च न्यायालय के लखनऊ खण्डपीठ को श्री केशवर्पिह्‌ की 
याचिका, जिसम उन्होंने विचान समा द्वारा उनक्षो दिये गये दण्ड को चुनोती दो, 
सुनते का पूर्ण गधिकार था ) 

३--न्ली सोनोमन को, श्री केशवर्तिह की तरफ से उच्च न्यायालय को याचिका 
देने का भ्रधिकार घा झोर श्री केशवर्सिह को, विधान समा के निर्णक वे विच््ध 
उच्च न्यायालय को अपील करने का अधिकार था । 


३--उत्तसरपरदेश विघान समा का दो न्यायाघोशो तथा श्री सोलौमत को भपने 
समक्ष पेश करवान का अधिकार, विधान सना के क्षेत्र मे नही या | विधान समा 
को उनस्ते स्प्रष्टीकरण प्राप्त करने का कोई झधिकरर नही था । 
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४--इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खण्डपीठ को दोनो न्‍्यायाघीशों की याचिका 
सुनते का तथा विधान समा भ्रध्यक्ष द्वारा उनके विरुद्ध जारी क्ये हुए वारठ को 
स्थगित करने का पूर्ण अधिकार था । 

मुख्य स्यायाघीश ने इस विषय पर भधिक बल दिया कि यदि विधान समा 
के किसी न्‍्यायादीश के विरुद्ध वारट जोरी बरने के दावे को, मान्यता दी जाती 
है तो इसके परिणाम स्वरूप न्यायपालिका वी स्वतत्रता के मुल-सिद्धान्त को गहरा 
धक्का लगेगा । भनुच्छेद ३२ के व उच्च न्यायालयों की भनुच्छेद २२६ के प्रन्तगंत 
सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के सबंध मे कोई अ्रपवाद नहीं हैं यह तक प्रस्तुत 
करना कि सागरिव अपने मूल-अधिकारो को रक्षा करने के लिए न्यायालय वी 
शरण नही ले सकता, व्यर्थ ही होगा । अतएव, उत्तर प्रदेश की विधान सभा तथा 
न्यायपालिका के सधर्प के सबंध में सर्वोच्च न्यायालय मे निश्चय ही एक मूल 
सिद्धाग्त की महत्ता पर अपने परामश्श द्वारा बल दिया है कि न्‍्पायपालिका सरकार 
के प्रस्य भ्गो (व्यवस्थापिका सभा तथा कार्यपालिवा) से स्वतत्र रह कर ही प्रपने 
कार्य उचित रूप से कर सकेगी । 


मूल अधिकारो के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ 


भारतीय सविधान के भ्रष्याय तीन मे मारत के नागरिको के सात मुल-प्रधि- 
कारो का उल्लेख है। भनुच्छेद ३२ के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मूल-भ्रधिकारो 
की रक्षा करने के लिए झ्ादेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदत्त है । यह रिट 
मिम्नलिखित प्रकार की है :-- 

१--परमादेश (मेन्डेमस), २--बन्दी भ्रत्यक्षीकरण (हेबियास कारपस), 

३--प्रतिपेष (प्राहिबिशन), ४--उल्लेषण (सरटियोरेरी) और ५--प्रधिकार 
पृच्छा (कूवों वारण्टो) वास्तव में अनुच्छेद ३२ द्वारा नागरिकों के मूल भ्रधिकारो 
का प्रतिक्रमण होने की स्थिति मे नागरिकों के लिए उपचार की व्यवस्था की गई 
है । यदि किसी नागरिक के मूल भ्रधिकार का हनन होता है तो वह सर्वोच्च 
न्यायालय की सहायता ले सबता है । 

सविधान के अनुच्छेद १३ के अनुसार कोई भी कानून यदि मूल अधिकारो का 
हनन करता है तो उसको प्रवेघ माना जायेगा। अतः यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 
१३ तथा भरनुच्छेद ३२ के भ्नुसार नागरिको के मूल अधिकारो के सरद्षण की दष्टि 
से सर्वोच्च न्यायालय की विशेष भूमिका ऐसी स्थिति मे भत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है, 
जब कि व्यवस्थापिका ने कोई ऐसा कानून या कार्यपालिका ने ऐसा प्रादेश पारित 
किया है जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है । ऐसे कानून या भादेश को भ्रवेघ 
घोषित करने की श्रन्तिम जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की ही है। “रमेश थापर 


श्श्४ड भमारतोय शासन झोर रामनोति 


बनाम मद्वास राज्य' मे सर्वोच्च न्यायालय का यह मत था कि श्रनुच्छेद ३२ द्वारा 
नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक भ्ाश्वासित उपचार दिया 
गया है, और इस उपचार के अधिकार को स्वय संविधान में एक मूल अधिकार 
माना गया है। इस तरह यह न्यायालय भूल भ्रधिकारों का सरक्षण तथा 
प्राश्वासत है ।* 

व्यावहारिक दृष्टि से यदि सर्वोच्च न्यायालय का उपर्युक्त भूमिका का परीक्षण 
किया जाये, तो यह ज्ञात होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रपती शक्तियों का 
सदुपयोग, नागरिकों के मूल भ्रधिकारों के सरक्षण के लिए किया है। “गोपालन 
बताम मद्राप्त राज्य मुकदमे भें सर्वोच्च न्यायालय ने इस उद्देश्य से निवारक निरोध 
श्रधिनियम के खण्ड १४ को झवंघ माना । “बम्बई बनाम वम्वई शिक्षा समाज! 
मुक्दम में अल्प सख्यको के सास्क्ृतिक तथा शैक्षणिक भ्रधिकारो की सुरक्षा के 
लिए सर्वोच्च स्यायालय ने निर्णय दिया । ऐसे भ्रनेक मामलों मे सर्वोच्च न्यायालय 
मे नागरिकों के मूल श्रधिकारो की रक्षा की है। भूल भ्रधिकारों की सर्वधानिक 
पवितता के सवध में सर्वोच्च न्यायालय ने १६६७ में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय 
गोलकनाय प्रकरण मे दिया । इस निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित 
किया कि मूल अ्रधिकारों का सशोघत नहीं किया जा सकता । परन्तु यह ध्याव 
में रखता उचित होगा कि गोलकनाय प्रकरण मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया 
गया, निर्णय उसके पूर्दे मे दो प्रकरणों भे दिये गये निर्णय से विल्कुल विपरीत है । 
जिसमे सर्वोच्च न्यायालय ने यह मावा था कि मूल अधिकारों मे सशोघन क्या 
जा सकता है । 


सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरवलोकन की शक्ति 


बस्तुत न्यायिक पुनरवलोकन का अ्रधिकार ही सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय 
सबविधान के अस्तर्गंत एक सन्तुलन चक्र की भूमिका प्रदान करता है। भारतीय 
सविधान के सद्म मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक सम्तुलन तीन प्रकार के 
मामलों में स्थापित किया जा सकता है .--- 


१--मूल भ्रधिकारों तथा राजसत्ता के सवधो म । 

२--सघ तथा राज्यो के सवधो मे 8 

३--छरकार के तीन भ्रगो के एक दूसरे के सकधो से । 

प्रतः हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि न्यायिक पुनरवलोकत के सिद्धान्त का क्या 
भर्य है ? श्री डो डी. बसु के अ्नुसार--“बुनरवलोकन का डिक्शनरी अथ्थे--किसी 


१५ रमेश थापर दनास सद्ास राज्य-ए. झाई. आर. १६५० एस. सी. १३४३ 
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कार्य का पुत अवलोकन करना है, जिससे गलती दूर की जा सके। इप्त शब्द का 
प्राथमिक कानूनी अ्रर्थ एक उच्च न्यायालय द्वारा अन्य न्यायालयों की दण्ड वी 
श्राज्ञा या डिक्री का पुन” भ्रवलोकन करना है ।”'* झागे उनका ही कथन है-++ 
«यायिक पुनरवलोकन को अ्रमरीका के कानून मे एक झ्ौौर तकनीकी महत्व है, 
जो इग्लैण्ड मे नही पाया जाता है | यह दो कानूनों साधारण एवं मूल कानूनों 
के सिद्धान्त से उत्पन होता है। जैसे ही यह्‌ मान लिया जाता है कि एक भूल 
कानून है जो राजनीतिक प्रणाली मे सारी व्यवस्थापन सत्ता का झ्राधार तथा 
स्रोत है, फलस्वरूप यदि किसी मी साधारण विधि निर्माण संस्था का काये मूल 
कानून के प्रावधानों के विरुद्ध है, तो वह श्रवंध होगा । भ्रौर इस तरह के व्यवस्थापन 
कार्य को अवैध घोषित करने के लिए किसी श्रग को अधिकार होना चाहिए । 
अ्रमरीकी न्‍्यायपालिका ने सामान्य सहमति से यह कठिन कार्य धारण कर लिया 
है । यह व्यायिक पुनरवलोकन का प्राथमिक अं है श्रौर मुख्य न्यायाधीश मार्शल 
जो न्यायिक प्रुनरवलोकन के प्रवर्तक माने जाते हैं, ने इसी श्र्थ को ग्रहण 
किया ।/) 

* सावंजनिक कानून में न्यायिक पुनरवलोकन केवल व्यवस्था पिका के कार्यों के 
पुनरवलोकन तक ही सीमित नहीं है। जब सविधान को एक बार देश का 
सर्वोच्चि कानून मान लिया है भ्रौर सरकार के सारे अगो की शक्तियों को इसके 
प्रावधानों द्वारा सीमित समझे लिया गया है, परिणाम स्वरूप न केवल व्यवस्थापिका 
समा के किस्तु कार्यपालिका के वे सारे प्रशासकीय कार्य भ्वेध होगे जो सविधान 
के प्रावधानों का उललघन करते हैं प्नौर न्यायालयों द्वारा उनको अवैध मानता 
होगा है/।३ 

सक्षेप में ज॑सा श्रोइ एस कारबीन का कहना है, “न्यायिक पुनरवलोकन 
न्यायालयों की शक्ति है जो उनके साधारण क्षेत्राधिकार मे पाई जाती है जिससे 
वे व्यवस्थापिका के कार्यों को सवंघानिकता पर उनको लागू करने, या ऐसे (कानूनों) 
को जिनको वे श्रवेध पाते हैं, लागू करने से इन्कार करने का निर्णय लेते है ।”४ 

जब एक लिखित सविधान द्वारा सघीय व्यवस्था तथा नागरिकों के मूल 
अधिकारों के लिए प्रावधान किया जाता है तो वास्तव मे सविधान मे उन शर्तोः 


१ डो० डो० बसु पूर्वोक्त पुस्तक पृ० १५६। 

२ बहा पृ० १५६॥ 

३ ६० एस० फारवीन-'ऐसे ध्रान जुडिसियल' रिव्यु (इन द एनसायकलोपिडियाः 
भाफ सोशल साइम्सेस, भाग-८ पृ० ४५७) ! 

४... चहो पू० ४४७ । 


२५६ भारतोय शासन प्रौर राजनीति 


जो स्थापित किया जाता है जिनक्ले लिए एक सर्वोच्च न्‍्यायालग्न झ्ावश्यक है । 
क्षघवाद तथा नागरिकों के मूल भविकार दिसी भी लिखित स्विधाव के स्वरूप 
के देश के सर्वोच्च कानून के रूप में निर्धारित बरने के लिए श्र्याप्त हैं। यदि 
स्वयं सवियान भें विशिष्टरूप से यह लिखा मी नही गया है कि स्िघान देश का 
सर्वोच्च बावून है, परन्तु संविधान मे सघदाद द मूल भप्िवारों बो रखा गया 
है । भौर यदि सविधान बे सशोयत करते कया एकाधिकार केवल ससद मे निहित 
न होकर, ससद तथा राज्य विधान समा्रो दोनों को समान रुप से प्राप्त है तो 
यह कहना सत्य होगा हि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सविधान की 
सर्वोच्चिदा कायम रखने के लिए एक स्वतत्र न्‍्यायपरालिवां को झावश्यक्ता है, 
जो क्सी कानूत या कार्य या झादेश के सविधान के विरुद्ध होने की स्थिति म 
उक्त कानून या कार्य या आदेश को अवध घोषित बर सके । पनतएवं सविधान 
बो सर्वोच्चवा के कारण हो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिष-प्रुवरवलोकन- 
प्रव्िकार स्वत प्राप्त होता है । “यह झधिकार सँद्धान्ितिक दृध्टिकोण से हमारे 
सवियान का आधार भूत सिद्धान्त है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा योपालत के 
पकरण मे स्वीकृत क्या गया है, जिसमे यह कहा गया था कि भनुच्छेद १३ को 
केवल झत्यधिक सावधानी के लिए ही रखा गया झौर बिना इस प्रकार के किसी 
प्रावधान के मी स्थिति देसी रहती ९”* 
मारत के सबिधान मै प्रमरीजी सवियान के विपरीत सविधान की सर्वोचक्षषता 
के लिए कोई विशिष्ट प्राववान नही है, किन्तु चूँकि सघदाद तथा भूल प्रधिवारों 
के सिद्धान्तों को भारतीय सविधान में स्वीहृत कया गया है, और सबिधान 
में सशोधन करने का ससद को एकाधिकार प्राप्त नहीं है, यह म्रविकार ससद 
तथा राज्य विधान समभाप्नो दोनो म निहित हैं, इनसे संविधान स्वत ही देश का 
सर्वोच्च कानून हो जाता है! क्यकि जिस सविघान में सघ तथा राज्या के 
भष्य शक्तियों के दिमाजन द्वारा सरबारों कोसीमित शक्तियाँ प्रदत्त बी जाती 
है, भौर पृथक क्षेत्राविकार स्थापित क्ये जाते हैं, वहाँ सविधान को सर्वोच्चता 
भो स्वत निर्धारित हो जाती है भ्रन्यधा सघवाद का कोई मूल्य ही नहो रहेगा। 
संधदबाद के परिणाम स्वरूप सोमित सरकारों की स्थापना होती है, जो झपने- 
क्षेत्राधिकार के दाहूर कार्य नहीं कर सकती हैं। 
इसके झतिरिक्त सदिधान में मान्यता प्राप्त डिये मूल अधिकार मी सरकार 
पर एक ध्रतिवन्ध के रूप मे हैं, जितके विरुद्ध निर्मित कानत को न्यायपालिका 
अवैध घोषित कर सबती है । श्मरीदा से इसी मुद्दे का स्पप्टीकरण करते हुए, 
“मासवरी बनाम भेडीसन' प्रकरण मे निर्णय देते हुए न्‍्यायिक्ष पुनरवतोक्न के 





१५ दी० डो० बसु०--पूर्वोक्त पुस्तक, प्ृ० १५७ । 


भारतोप सर्वोच्च न्‍्पापात्तय र्श्७ 


सिद्धारते का प्रतिपादन क्या गया । इस प्रकरण में मुय्य न्यायाथीश मार्शल ने 
सारबरी वी, परमादेश जारी करन के लिए दो गई याचिका वो भ्रस्वीकृत कर 
दिया। उनका तक था वि' मारवरी वी परमादेश सबंधी याचिका, जो १७८९ 
के न्यायपालिका अधिनियम पर झ्राघारित थी, श्रमात्य थी क्योंकि १७५९ का 
ब्यायपालिवा श्रधिनियम स्वय श्रवेघ था । मार्शल वा कथन था-“व्यवस्थापिवा 
की शक्तियाँ परिमाषित एवं सीमित हैं श्रौर चूंकि इन सीमाश्रो बे सबंध में कोई 
गलती न हो या उनको मुला न दिया जाय भ्रत संविधान लिसित रफा गया 
है। यदि सीमाप्रो का उल्लघन उन लोगो द्वारा होता है, जिनवो रोकने के लिए 
इन सीमामो को रखा गया है तो उन सीमाओञो वो लिप़ित रूप देने वा वया 
इद्देश्य है ? संविधान या तो एक उच्च मूल कानून है, जिसको साधारण प्रब्विया 
द्वारा परिवर्तित नही विया जा सवता है या यह साधारण वानूनो वे स्तर वा है 
श्रौर प्रन्य कानूतो के समान परिवर्ततशील है, जब मी व्यवस्थापिका ऐसा परि- 
चंतंन करना चाहती है | यदि पहला विकल्प सत्य है ती एक' कानून जो संविधान 
थे विएद्ध है, वानून नही है । परन्तु यदि दूसरा विवल्प सत्य है त्तो लिखित 
सविधात उन लोगो के मुखंतापूर्ण प्रयत्न है जिनके द्वारा शिसी शक्ति को जो 
स्वष्प में प्रसीमित है सीमित बिया जाता है ।”* 

न्यायिक पूतरवलोक्त के श्रधिकार का झ्रौचित्य बतलाते हुए, मुस्य स्याप्ा- 
घीश मार्शल ने तर्व प्रस्तुत किया था वि' जहाँ कही भी लिखित सबविधान है, श्रौर 
ऐसे सविधान द्वारा सीमित शक्तियों की सरकारें तथा व्यवस्थापिकाए स्थापित 
की गई है, जैसी एवं सघ राज्य मे होती हैं, श्रौर यदि संविधान में उपयोग मे 
लाई भाषा ऐसी है, जिसके श्रतुसार निर्धारित सीमाग्रों को लागू करना प्रति- 
प्रावश्यव है, तो समझना चाहिये वि' न्यायालयों को यह भ्रादेश प्राप्त है विःइन 
निर्धारित सीमाग्रो को लागू बरें ओर न्यायाधीश सविधान की सर्वोच्चता स्थापित 
करने के लिए श्रपनी प्रतिज्ञानुसार वधित है, जो देश वे 'कातून की सर्वोच्चता/ 
का प्रथम तत्व है ।* 

प्रमशीिकी सविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरवलोकन के प्रधि- 
कार का विशिष्ट रूप से कह्दी उत्लेस नहीं है, परन्तु मुस्य न्यायाधीश मार्शल द्वारा 
दिये गये 'भारयरी बनाम मेडीसव' प्रकरण मे निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय 
वो न्यायिक पुतरवलोक्न का श्रधिकार प्राप्त हुआ है ।इस शक्ति वे पनुसार 


१ जे० भार्शल का उद्धहरण--जे ब्राइस द्वारा, द प्रमरीकम फामनदेल्‍्य 
4 वैप६फ पृ० २४५। 


र्‌- रे सी० इंश, 'दी इण्डिपन बान्स्टीट्युशत! १६६०, पृ० ३३६ । 
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सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून, या भप्रन्य झधिकारी 
द्वारा दिये ग्रादेश या डिक्री का, जितको भमरीकी सविधान के विरुद्ध बतलाया 
गया है, पुतस्वल्ञोकत करने का भ्रधिकार है । 

“शुक विद्वान्‌ प्ग्रेज की एक कहानी है, जिसने यह सुनकर कि सर्वोच्च न्याया- 
लय की स्थापता, सविधान के सरक्षण और बुरे कानून को अवध घोषित करने 
हेतु की गई थो, दो दिन संघीय सविधान के निरीक्षण मे उन प्रावधादों को जिनको 
उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखने को कहा था, ढूँढने मे बिता दिये । कोई झाश्चयं नही 
कि वह उन्हे खोज नहीं सका, क्योकि सविधान मे इस विषय पर एक शब्द भी 
महीं है ।”* परन्तु अमरीका भे न्यायिक पुतरवलोकन के भ्षिकार के भाघार 
पर सर्वोच्च स्पायालय को भ्रमरीकी राजनीतिक प्रणाली मे एक प्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
मूमिका प्राप्त हुई है । डा० जेम्स द्राइस ने भ्रमरीकी सर्वोच्च व्यायालय के महत्व 
को निम्नलिखित शब्दों में समभाया है, जो कुछ मात्रा मे मारतीय सर्वोच्च स्याया- 
लय के लिए भी उपयुक्त है--“सर्वोच्चि स्थायालय सविधान की जीवित वाणी है- 
श्र्यात्‌ जनता को इच्छा की, जिसकी ग्रमिव्यक्ति उनके द्वारा निभित गूल कानून 
(सविधान) में हुई है। यह, जेसा तिसी ने कहा है, जनता का अनन्त करण है, 
जिन्होंने स्वय को जल्दबाजी या भ्रन्यायपूर्वक कार्यो से रोकने के लिए अपने प्रति- 
नि्ियों को एक उच्च कानून की सीमाशो मे रखा है । यह अल्पसतो के लिए 
एक आश्वासन है, जबकि उनको बहुमत के भधीरपन की तीब्ता से डर है, वे इस 
सच्च कानूत को, उसकी व्याख्या लागू करने वाले स्थायालय की, विवादों के प्रमाव 
से ऊपर है--उपस्थिति मे, भ्रपील कर सकते है ।”३ 

भारत म सर्वोक््द न्यायालय पुनरवलोकन के अधिकार का झाघार भमरीकी 
सर्वोच्च न्यायालय की तुलना मे, सविधान में अधिक दृढ़ रूप से है, विशेषकर 
सविधात के दो प्रावधानों मे यह झ्ाधार तिहित है । 

सर्वेप्रयम, भूल भप्रधिकारों की दृष्टि से भनुच्छेद १३ के पनुल्तार यदि किसी 

कानूत द्वारा किसी मूल अधिकार का उल्लघन होता है तो उस कानून को भ्रवेध 
चोषित किया जा सकता है । सविधान के पनुच्छेद ३२ के झन्तर्गत श्रपने भूल 
अधिकारों का उल्लघन होने पर कोई मी मागरिक सर्वधानिक उपचार प्राप्त 
करने के लिए सर्वोच्च स्थायालय को शरण ले सकता है । अतएव सर्वोच्च न्‍्याया- 
लग कसी भी कानून या भ्रादेश का पुनरवलोकन, सविधान की व्याख्या करते 
हुए मूल अधिकारों के सरक्षण के लिए कर सक्दा है 





२- जे० ब्राइस--पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० २४१--५२ । 
३. वही पृ० २७३२-६३ 
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द्वितीय, अनुच्छेद २५४ के भ्रनुसार मारतीय सघोय व्यवस्था मे शक्ति विभाजन 
प्रणाली के प्रन्त्गंत सघ तथा राज्यों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण के सन्दर्भ में 
सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को, जो क्सी राज्य द्वारा पपने क्षेत्राधिकार 
के बाहर निर्मित किया गया है, भ्रवेध घोषित कर सकता है। भनुच्छेद २५४ में 
यह प्रावधाव किया गया है कि समवर्ती सूची मे उल्लिखित कसी विपय पर यदि 
किसी राज्य विधान समा द्वारा निभित कानून सघ ससद ह्वारा कसी कानून से सघर्य 
में है, ऐसी स्थिति मे राज्य कानून को अवैध माना जायेगा । भ्तएव, यह स्पष्ट है 
कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय को सविधान के अन्तगंत किसी भी विधि या नियम 
या प्र'्देश का पुनरवलोकन करने का भ्रधिकार है, जिससे यह निर्धारित क्या जा 
सके कि वह विधि या नियम या भादेश सविधान के झनुसार है या नही है । इसी मुद्दे 
पर बल देते हुए मुख्य न्‍्यायाघीश पातजलि शास्त्री ने “मद्रास राज्य बनाम रीव' 
नामवः प्रकरण मे कहा--' हम सोचते हैं कि यह उचित है कि यहां यह बतलाया 
जाये, जिस पर कमी घ्यात नहीं दिया जाता है, कि हमारे सविधान में विधि के 
सविधान के भ्रनुकूल होने के प्रश्न के लिए, न्यायिक पुनरवलोकन के लिए भ्रमरीका 
के विपशेत जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्थापिका के कार्यो के पुनरवलोकन 
करने के लिए विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त कर ली है, विशिष्ट प्रावधान हैं ।”* सक्षेप 
भे, न्‍्यायिक पुतरवलोकन का ग्रधिवार साधारणतया, प्रत्येक राज्य में सर्वोच्च 
न्यापालय को लिखित सविघान की सर्वोच्चता के सरक्षण के लिए प्राप्त होता है। 
श्री बसु का कहना सत्य है कि “जैसे मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने अमरीकी सविघान 
के लिए कहा है, हमारे सविधान द्वारा भी इस सिद्धान्त को जो कि सारे लिखित 
सविधानो के लिए श्रावश्यक है, स्थापित तथा दृढ़ किया जाता है कि कोई भी 
कानून जो सविधान के विरुद्ध है, भवेघ है ।”२ 

झतएव, भारत के सविधान की सर्वोच्चता के तीन कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं 

१-श्विधान मे, सघवाद के सिद्धान्त को, अनुच्छेद २४६-२६३ के 
प्रस्तगंत मान्यता प्रदत्त कर सघ तथा राज्यों के लिए पृथक क्षेत्राधिवार निर्धारित 
करना | 

२-खखविधान के श्रध्याय तीन मे नागरिकों के मूल भ्रधिकारों को मान्यता 
देना भ्रौर भनुच्छेद १३ के श्राघार पर इस बात पर बल देना कि यदि कोई 


गिई कानून 
सूद प्रखिकरों े कपो करता है या भूल अधिकार समाप्त करता है, तो वह 
अ्रबैध होगा । 





३ पो७ शास्त्री-मद्राप्त राज्ययनाम रोव, १ ६५२, एस० सी० श्रार० ५६३ 
२ शो० डो० बसु-पूर्दोक्त पुस्तक पृ० १५६ | 
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३--सविघान द्वारा सस्द को सविघान-सशोधघन का एक अधिकार न देते हुए, 
ससद्‌ तथा राज्य विधान स्रमाओ को यह अधिकार देना (उत विषयों पर जो, 
दोनो सघ तथा राज्यो के लिए महत्वपूर्ण हैं) । 

इन कारणों द्वाद्म प्राप्त मास्तीय सविधात की सर्वोच्चता को स्थिर रखने के 
लिए सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरवलोकन का झ्धिकार स्वत. प्राप्त 
हुआ है । 

भारत तथा भ्रमरीकी सर्वोच्च न्‍्यायालयो के न्यायिक पुनरवलोकन के अधि 
फारो का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि भारतीय सर्वोच्च 
स्यायालय के न्यायिक पुनरवलोकन का अधिकार इतना विस्तृत नही है, जितमा 
प्रमरीकी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरवलोकर का अविकार है । 

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुतरवलोक्न के प्रधिकार पर सविधान 
द्वारा स्थापित सीमा के दो पहलू हैं। सर्वप्रथम, सरकार के तीन भ्गो, कार्पेपरालिका, 
व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सवधो तथा सघ तथा राज्यो वे सबधो की 
दृष्टि से, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरवलोकन की शक्ति का क्षेत्र, 
संविधान में इन विपयो पर विस्तृत प्रावधान तथा स्पष्टीकरण होने से सीमित है । 
भारत के सविधान मे न स्षिफे सरकार के तीन अगो के सगठन कार्यों तथा शक्तियों 
का विस्तृत उल्लेष्न है, किन्तु सघ तथा राज्यो के मध्य तीन सूच्ियो द्वारा विस्तृत 
रूप से क्षेत्राघिकार का उल्लेख किया गया है । भ्रमरीका के सविधान में इस तरह 
क्षेत्राधिकार का विस्तृत उल्लेख नही है, केवल १८ विपयो पर सघ सरकार को 
अधिकार प्राप्त है, जबकि शेष अधिकार राज्यो को प्रदत्त हैं। इस कारण प्रमरीकी 
सर्वोच्च न्यायालय मे सविधान की व्याख्या करते हुए निहित शक्तियों के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करके सध सरकार को ऐसी शक्तियो पर श्रधिकार प्रदत्त किया है 
जो इन १५ शक्तियों मे तो निहित हैं परन्तु सविधान मे उनका स्पष्ट उल्लेख नही 
है । सविधान वी विस्तृत रूप से व्याल्या करने का प्विकार अ्रमरीवी सर्वोच्च 
न्यायालय का एक महत्वपूर्ण भ्रधिकार है / प्रमरीकी सर्वोच्च स्यायालय भ्रपने 
“बौद्धिक मापदण्ड' से संविधान की विस्तृत व्याख्या कर सकता है। मासरतीय 
ज्यायप्रालिका को संविधान की व्याह््या करते के लिए अपनो भीति को उपयोग 
में लाने का ऐसा कोई भ्रधिकार नही है । चूँकि दोनों (स्घीय तथा राज्य) व्यव 
स्थापिका समाग्रो के क्षेत्राधिकारों का स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से, साथ ही एक 
विस्तृत क्षेत्र पर समवर्ती अधिकारों का उल्लेख किया ग्रया है, और भ्रवश्निप्ट 
शक्तियाँ सघ ससद मे निहित को यई हैं, भरत, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों 
को पृथक करने वाली रेखा मे परिवर्तन करने का कोई अधिक अधिकार नही है । 
“भारत मे, एक निहित शक्तियों के सिद्धान्त के प्रतिपादन करने का झ्धिकार भत्यन्त 
सीमित है, क्योकि एक विपय की विस्तृत व्याख्या करदे से कसी विषय से प्रन्य 
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स्थान पर संघर्ष हो सकता है। अ्रतएवं न्यायपालिका की बौद्धिक कसरत को 
सविधान द्वारा निर्धारित सीमाग्रा म ही दिखाना चाहिये । भारत म विधि का 
न्यायिक पुनरबलोकन प्रनुच्छेद २४६, जिसके श्रनुसार अपने क्षेत्र मे प्रत्येव” व्यव- 
स्थापिका समा सादमोम है, के प्रस्तगेंत ही किया जा सकता है |”) 
भ्रमरीका में संविधान वा सामान्यता के अतिरिक्त, वैधिक प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस 
आफ ला) के उपवन्ध को ब्रपताने के वारण, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की 
विस्तृत व्यारया करने का अधिवार प्राप्त है। श्रमरीवी संविधान म सारे विपयी 
पर भारत के सविधान के विपरीत, विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण नही किया गया है, 
जिसके फलस्वरूप प्रमरीकी सर्वोच्च न्यायालय को, भ्रपते “बौद्धिदा मापदण्ड' का 
उपयोग करते हुए सविधान की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण करने का भ्रधिकार प्राप्त 
हुआ है ( प्रतएवं भ्रमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने श्रमरीवी समाज वी बदलती हुई 
सामाजिक, राजनीतिक एवं ग्राथिवः परिस्थितियों के अनुसार, संविधान की 
व्यास्या विधिक प्रक्रिया/ (डयु प्रोसेस भ्राक ला) के श्राधार पर की है। पर6्तु 
भारत का सविधान एक विस्तार पूवंब लिखा सविधान है, जिसकी व्याख्या करते 
समग्र सर्वोच्च न्यायालय श्रपने बौद्धिक मापदण्ड का उपयोग भश्रत्यन्त ही सीमित 
रूप से कर सकता है। “हमने न्यायिक पुनरवलोकन की स्थापना की है, तथा 
उसको मान्यता देते रहगे क्योकि एक साधन के रूप में इसके द्वारा उस मूल 
उद्देश्य वी प्राप्ति हो सके, जिसका समर्थन मुरय न्‍्यायाघीश मार्शल ने किया था, 
प्र्थात्‌ सत्ता पर मूल कानून (संविधान) द्वारा सीमाग्रो को लागु करना, परूतु 
इस सीमा से बाहुर जाकर हम, एक न्यायिक महामावव को राजनीतिक के स्थान 
पर स्थापित करने को तंयार नही हैं, क्योकि जैसा न्यायमूर्ति जेकसन ने कहा है कि, 
न्यायिक भ्रपहरण अन्य अ्रपहरण की तरह देश के लिए एक स्थाई भ्रच्छाई सिद्ध 
नही हो सकता है। * 
भारतीय सविधान एक विस्तार पूवेक लिखित संविधान है। सविधान स्वय 
जनता) की जीवित वाणी है, जिसकी अ्रभिव्यक्ति करना सरकार के तीनो प्रगों 
बी विशेष जिम्मेदारी है । “अतएव झमरीका के विपरीत सर्वोच्च न्यायालय को 
सविधान की जीविंत बाणी माना गया है, मारत भे स्वयं संविधान, किसी मी 
समय पर, भ्रपनी भ्रभिव्यक्ति करने मे समर्थ है। नि सदेह न्यायाधीशों को संविधान 
की वर्तमान स्थिति अनुसार व्यास्या करना है, परन्तु यदि न्यायाधीश गलती 
करते हैं या जनता के हितो के विरुद्ध निर्णय दते हैं, तो यह जनता के प्रतिनिधियों 





२ एस० सो० इंश--पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० रेड४५ 
२- डो० डो० बसु-पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० १४५।॥ 
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है, पर्यात्‌ (क) धवधित कानून व्यवस्थापिका के क्षेत्र में है या नही है, भोर (ख) 
बैधिक प्रक्रिया की सारी झ्रावश्यकताडो को पररा करता है या नही | व्यवस्थापिका 
द्वारा निर्मित कानून उसके क्षेत्रिधिकार मे हो सबता है, परन्तु यदि वह वैधिव' 
अ्रक्रिया' के विएद्ध है प्र्यात्‌ मान्यता प्राप्त प्राकृतिक कानून के सिद्धान्त के विरुद्ध 
है तो भ्रमरीवी न्यायालय उसे अवेघ घोषित करता हैं। मारतीय सविधान में 
'डवधिव' प्रक्रिया' उपबन्ध की बजाय 'विधि सम्पन्न श्रक्रिया' का है। यह मूल प्रत्तर 
है भौर इसके हारा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को “प्राकृतिक कानून' श्रर्थात्‌-किसी 
विधि मे भ्रन्तनिंहित भ्रच्छाइयो-बुराइयो के श्रनुसार उसकी बैधानिकता निर्धारित 
करने की वसौटी को लाग्रू करने से रोकता है ।” यदि भारतीय ससद या 
फिसती राज्य घिघान सभा द्वारा विधि का निर्माण अपने क्षेत्र मे किया गया है तो 
सर्वोच्च स्वायालय को ऐसी विधि को मान्यता देना होगा, क्योकि भारतीय सर्वोच्च 
न्यायालय को क्सी विधि का पुनरवलोकन इसलिए नहीं करना है कि उक्त विधि 
के औौचित्य को उसकी प्रन्तनिहित प्रच्छाई या बुराई वे भाधार पर निर्धारित कर 
सके, बल्वि' इसलिए, करना है कि यह निर्धारित किया जा सके कि' उक्त विधि सवि- 
घान बे श्रनुवूल है या नही, । सक्षेप में यह कहना उचित होगा कि' भ्रमरीकी 
न्यायालय मे विपरीत भारतीय सर्वोच्च न्‍्यायालय 'प्राइतिक' कानून' प्र्थात्‌ 'वैधिक 
प्रक्रिया” की कस्ौदी का उपयोग न कर केवल सविधान को ही किसी विधि की वैधता 
निर्धारित करने के लिए कसौटी मानकर अपने निर्णय देगा । 

प्रमरीका म, जैसा देखा जा चुका है, “वैधिव प्रक्रिया” के सिद्धान्त के श्रनुसार 
सर्वोच्च न्‍्पायालय प्पने बौद्धिक मापदण्ड” का स्वतत्रतापूर्वके उपयोग करता है । 
यद्यपि वहाँ “बैधिक प्रक्रिया! को परिमापित नहीं किया गया है, इसके विभिन्न 
सवधित भ्र्थ स्पष्ट हैं । 

सामान्यत “वेधिक भ्रक्रिया' का तात्पय वेघानिकता, तकंपूर्णता, तथा विष्पक्षता 
से है भ्र्यात्‌ जो मिरकुश, भ्रताकिक तथा पक्षपातपूर्ण नही है । प्रत्येक मामले मे 
भरमरीवा मे न्यायाधीश ही श्रन्तिम रूप से निर्धारित करते हैं कि बया कोई विधि, 
नियम, या भादेश, निरकुश, भ्रताकिब या पक्षपातपूर्ण तो नही है । इसके फ्लस्व- 
रूप भ्रमरीवा में न्यायपालिका, की सर्वोच्चता के सिद्धान्त! की उत्पत्ति होती है 
भौर सविधान का भ्र्थ न्यायाधीशों की व्याख्या पर निर्भर हो जाता है । भारत 
मे न्यायपालिका के सर्वोच्चता के सिद्धान्त की श्रपेक्षा सविधान की सर्वोच्चता पर 
बल दिया गया है। भ्रतणव भारतीय सर्वोच्च न्‍्यापालय की भ्रमरीकी सर्वोच्च 
न्यायालय के समान भ्रपने बौद्धिक मापदण्ड वो श्रघिक उपयोग में लाने की समावना 


नही है । 





१. एम० पी० शर्मा-धुर्वोक्त पुस्तक पृ० २२१। 


श्ध्ड भारतोय शासन भौर राजनीति 


सक्षेप मे, भारत के सविधात के अन्तर्गत सर्वोच्च स्थायालय के सीमित न्यायिक 
पुनरवलोकन के झधिकार के कारण निम्नलिखित हैं 
१--सविधान का विस्तारपूवक लिखा होना, विशेषकर स्घ तथा राज्य के 
मध्य शक्ति विभाजन का तौन सूचियो द्वारा भ्रत्यन्त विस्तृत रूप से उल्लिखित 
होता । 
२--सविधान के संशोधन प्रणाली के भनुसार ससद तथा राज्यविघान समाप्रों 
भें सविधान के स्वरूप को अन्तिम रूप से तिर्घारित करने की शक्ति होना। 
यहाँ ध्यान मे रखना उचित है कि झमरीका के विपरीत, मारतीय सशोघन 
प्रणाली सरल है। प्रतएव मारत मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय 
सविधान के सबंध में, विशेषकर, संविधान का सशोधन फर पलटे जा सकते हैं । 


अमरोका मे सविधान के सशोधन को जटिल श्रक्रिया होने से यह प्नन्यन्त 
कठिन है । 


३--भारतीय सर्वोच्च न्यायालय केवल विधि सम्पस्न प्रक्रिया के भ्रनुसार ही 
मिर्णेय दे सकता है । वह प्राहुतिक विधि की कसौटी को उपयोग में लाने के लिए 
स्व॒तत्र नही है, जबकि अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय प्राकृतिक विधिया बैघिक 
प्रक्रिया के भ्रनुतार भपने निर्णय दे सकता है | चूंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय 
को सबिधान के सरक्षक के नाते एक महत्वपूर्ण भूमिका आरप्त है, यहाँ पर इस 
बात पर प्रकाश डालना तथा वल देता स्वामाविक है कि सरकार के अन्य भगो 
से अपने को स्वतंत्र रखते हुए ही सर्वोच्च न्यायालय अपने दायित्वों का उचित 
रूप से तिभा सकता है। एक जनतातिक संविधान की यह सूल आवश्यकता है 
कि स्यायपालिका स्वतत्रतापुर्वक कार्य कर सके । मारत मे सर्वोच्च न्यायालय को 
विशेषकर दो महत्वपूर्ण विषयो के सबंध मे निर्णय देने का भ्रधिकार है) 
सर्वप्रथम, मारतीय सधीय व्यवस्था के भन्तगंत सर्वोच्च न्यायालय को सविधान 
द्वारा स्थापित विभिन्‍न सरकारा के क्षेत्राधिक्ारों को रक्षा करता है) इसे 
सदमे मे, सघ सरकार एद किसी राज्य सरकार या सरकासे मे मदमेद होने 
पर सर्वोच्च न्‍्यायात्लय को इन दोनो पक्षों के लिए निष्पक्षता पूर्वक निर्णय 
देना होगा 
द्वितीय, सर्वोच्च न्यायालव को नागरिकों के मूल अधिकारो के सदध मे भी 
विवाद की स्थिति मे, निर्णय देने का झधिकार है। वास्तव मे मूल झधिवार के 
लिए सविधात में यह श्रावधाव बहुमत के निरकुश व्यवहार पर एक निरन्तर 
प्रवरोध के रूप भें है । प्रतएव एक जनतात्रिक राज्य मे जो बहुमत पर भ्राघारित 
है वाविधाता भी नूलाआरिक्वाद, अध्यसस्यकोो को लिए बहुमत की पिरकुशता के 
विरुद्ध एक ठोस पाश्वासन है $ 
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बूवे में यह देसा जा चुका है वि जहाँ तव' न्‍्यायाबीशों थी नियुक्ति, सेवा 
की शर्तों तथा पदच्युति का प्रश्व है, भारतीय सविधान द्वारा, उपर्युक्त मामलों 
की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय वी स्वतत्रता बनाये रसने के लिए पर्याप्त प्रावधान 
क़िये गये है। न्यायमूर्ति सभ्रू का कहना था--“यह देसना कठिन है कि संविधान 
निर्माता किस तरह से, न्यप्याथीशों वी स्वतश्॒ता के विषय में बुछ और श्रधिया' 
फर सकते थे ।7* 


भ्रत, यह स्पष्ट है कि 'सर्वोच्च न्‍्यायालय' द्वारा, अपने न्‍्यायिव पुनरवलोसन 
के प्रधिवार का उपयोग, जिससे व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के प्रबंध कार्यो 
पर प्रभावशाली रोक लगाई जा सके, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतत्रता पर निर्भर 
है । भारत के सार्वजनिक जीवन में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतत्रता वा महत्व 
तीन प्रौर निम्नलिसित कारणों से श्रत्यधिवः हो जाता है। 


(१) एक सुविकसित, समठित तथा प्रमावशाली जनमत का न होना । 


(२) ससद में कार्यपालिवा का, जो एक राजनीतिक दल द्वारा निभित बी 
गई हैं, प्रति शक्तिशाली होना । श्रौर, 


(३) ससद में एव' सगठित तथा प्रभावशाली प्रतिपक्षी दल या न होना । 


परन्तु सविधान के लागू होने के पश्चात्‌ न्‍्यायपालिकाप्रो का स्पतत्रता पर 
सबसे गभीर प्रतित्रमण, प्रप्रत्यक्षरूप से न्‍्यायाघीशो के कार्यकाल श्रौर सेवा निवृतत 
होने के पश्चात्‌ उनको कार्यंपालिका द्वारा दिये गये लाम के रूप में है। “ऐसे 
भी न्यायाधीश है, जिनकी राजनीतिब' महत्वावाक्षाएँ है। सविधान में कोई 
प्रावधान नही है, जिससे न्‍्यायधीशो को कसी ऐसे पद के लिए उम्मीद वरने से 
रोका जा सकता है जो कायंपालिका वी नियुक्ति वे श्रघिकार के श्रन्त्गत है ॥/ ३ 
ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ न्‍्यायाघीशो को सेवा-नियृत होने के पश्चात्‌ कायंपालिका 
द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त क्या गया। उदाहरण स्वरूप सेवा-निवुत होने के 
पश्चात्‌ श्री सी० सी० विश्वास को पहले भ्रत्पसरयकों वे मामलो का मतन्नी श्रौर 
बाद में विधि मन्नी नियुक्त किया गया। श्री सैयद फजलश्रली को उड़ीसा का 
राज्यपाल १६५२ मे नियुक्त किया गया। श्री बी० एन० राव को १६४८ में 
सयुक्त-राष्ट्र सध मे भारत का मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया गया; श्री एम० सी० 


१. पो० एन० संप्रू-जनरल भ्राफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, श्रवटू० १६४८, 
पृ० ६७१ 


३. के० थी० राव--पालियामेस्टरी डेसोक्रेसी इन इण्डिया', १६६१ पृ० 
श१४। 


२६६ भारतोय शासन धोौर राशनीति 


छागला को १६५८ म भ्मरीक्ा म मारत का राजदूत शोर तत्पश्चात्‌ शिक्षा 
मत्री नियुक्त क्या गया । 

कार्यपालिका के इस अप्रत्यक्ष भ्रतिक्रमण से न्‍्यायाप्रालिका की स्वतंत्रता की 
रक्षा करने के लिए, सबिधान मे विशिष्ट रूप से यह प्रादघान जोडा जाना 
चाहिये कि सेवारत तथा सेवा-निव्‌त न्यायाधीश, न्यायिक कार्यों के भलावा कसी 
और प्रकार के कार्यों को भ्रपन हाथो में नही ले सकेंगे । 


१२ 


राज्य-सरकार 


भरत एक संघ राज्य है। मारतीय सविधान के अन्तगंत दो प्रकार की 
सरकारो के लिए प्रावधान किया गया है. १--सध (केन्द्रीय) सरवार तथा २-० 
राज्यों की सरकारे | सविधान को २६ जनवरी १६५० को लागू किया गया, उम्त 
समय से १६४६ में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने तक, भारत मे सध की 
इकाइयो (राज्यो) को घार श्रेणियो मे रखा गया था -- 

(क)--इस श्रेणी मे उन राज्यों को रखा गया था, जिनको ब्रिदिश राज्य के 
दौरान ब्रिटिश-मारतीय-प्रान्तो के नाम से पुकाय जाता था । प्रत्येक ब्रिटिश-मा रतीय 
प्रान्त का शासन एक गवर्नर के अ्रघीन होता था । इत राज्यों के नाम॑ इस प्रकार 
थे --उत्तरप्रदेश, मद्रास, बम्बई, बिहार, मध्यप्रदेश, उडीसा, पजाब, तथा श्रसम । 
इन राज्यों को 'क' भाग के राज्यों के नाम से पुकारा जाता था । १६५३ मे भाषा 
के प्राघार पर एक नये राज्य का निर्माण हुआ, जिसका आन्न्न प्रदेश नाम दिया 
गया सविधान के भ्रन्तगंत इन राज्यो का प्रध्यक्ष गवनेर होता है । 

(ख)--द्वितीय, श्रेणी मे वे राज्य रसे गये थे, जिनका निर्माण देशी रियासतो के 
भाघार पर हुआ था। इन राज्यो के नाम इस प्रकार थे --हैदराबाद, मैसूर, 
राजस्थान, सौराष्ट्र, मध्य भारत, पेप्सू, ट्रावनकोर-कोचीन श्र जम्मू-काश्मीर । 
इन राज्यों का भाग ख के राज्यो का नाम दिया गया था। इन राज्यो थे 
भरध्यक्ष राजप्रमुख कहलाते थे । 

(ग)--कतिपय छोटे राज्यो को, या जिनको पूर्व मे चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशा- 
सित किया जाता था, भाग “ग! के राज्यो की सज्ञा दी गई। इन राज्यों के नाम 
इस प्रकार थे --दिल्ली, ग्रजमेर, कुर्गे, कच्छ, मोपाल, हिमाचल-प्रदेश, मणीपुर 
त्रिपुरा, कूच-बिहा र, भ्रौर विध्य-प्रदेश । 

(घ)--इस श्रेणो मे प्रष्डमान तथा निकोबार द्वीपो को रखा गया । केवल एक 
साधारण भिन्नता को छोडकर, भाग 'क' एवं 'ख' के राज्यो की सरकारो का सगठन 
एक समान था। भाग “क'! के राज्यो के श्रष्यक्षो को राज्यपाल (गवर्नर) की सज्ञा 
दो गई थी, जब कि भाग 'ख के राज्यो का सअ्रध्यक्ष राजप्रमुख कहलाता था । 
दोनो इस प्रकार के राज्यों मे ससदीय सरकार की स्थापना की गई थी। अतः 


श्ष्दप भारतोष शासन झोर राजनोति 


दोनो प्रकार के भ्रध्यक्ष नाम मात्र के प्रघान थे, वास्वविक कार्यंपालिवा मत्रीमण्डल 
के रूप मे ही थी जिसका प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व राज्य विधान समा के प्रति 
होता था । 

भाग “ग' के राज्यो के शासन का दायित्व मारतीय राष्ट्रपति पर था, जो भ्रपने 
प्रतिनिधि उपराज्यपाल (लेफूटीनेंट गवनंर) या मुख्य आयुक्त (चीफ कमीश्नर) 
की सहायता से इन राज्यों मे विधान समा तथा मत्री भण्डल की स्थापना कर 
सकता था, परन्तु इन विधान समाझो व मत्री मण्डलो का सगठत तथा शक्तियाँ 
भाग 'क' एवं 'ख' के राज्यो से भिन्न थे । ससद की इच्छानुसार भाग “ग' के राज्यों 
की विधान सभाप्रो का सगठत, सदस्यो के निर्वाचत या मनोनयन द्वारा किया 
जाता था । या कुछ सदस्य निर्वाचत एवं कुछ सनोनीत किये जाते थे । संघ एव 
राज्यों के मध्य तीन सूचियाँ (सथ, राज्य दथा समवर्ती) द्वारा शक्ति विभाजन 
इन राज्यों पर लागू नहीं था। 

१६५६ मे राज्य-पुनगेंठत भ्रायोग के सुझाव पर, मारत सघ के राज्यो का पुनर्मठन 
राज्य पुतर्गगठन प्रधिनियम १६५६ द्वारा एक नये भ्राधार पर किया गया । राज्यो 
के क' 'ख' 'ग' एवं 'ध' श्रेणियों भे वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया । राज्य 
पुनर्गठन अधिनियम १६५६ के सुझाव के अनुसार राज्यो को भव केवल दो श्रेणियों 
में रखा । ये निम्न श्रेणियाँ हैं. -- 

१--म्रध के राज्य तथा २--सधीय भू-माग । 

१-सघ के राज्यों के नाम इस प्रकार थे-पआन्प्रप्रदेश, भ्रसम, विहार, 
अम्बई, केरल, मध्यप्रदेश, मद्गास, मैसूर, उडीसा, पजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, 
पश्चिमीवयाल, तथा जम्मू गौर कश्मीर । 

२--सघीप भू मागो के नाम इस प्रकार थे-दिल्ली, हिमाचल प्रदेश मणीपुर, 
त्रिपुरा, भ्रण्डमान लक्कादीव एवं मिनिकाय द्वीप । 

१६५६ मे राज्यो के पुनर्गठन के दाद भी, कतिपय नये राज्यो की स्थापता 
की गई जो इस प्रकार है 

१--१६६० मे बम्बई राज्य को विमाजित करके, भुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य 
की स्थापना की गई । 

२--१६६२ मे नागा्ैण्ड राज्य की स्थापना की गई । 

३--१६६६ मे पजाब राज्य को विभाजित करके पजाब तथा हरियाणा राज्यो 
की स्थापता की गई । 

४--१६७१ में भ्रसम राज्य के कठिपय पहाडी क्षेत्रो को मिलाकर भेघालय 

राज्य का निर्माण किया गया ! 
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५---१६७१ में मणिपुर तथा ज़िपुरा को सघ के राज्यो के रप म॑ मान्यता 
दी गई । है 

इसी प्रकार १६९५६ के बाद संघीय क्षेत्रों की सख्या म भी वृद्धि हुई, जो 
इस प्रकार है । 5 

१--१६६२ में गोवा, डमन्‌ तथा डूयू को सघीय क्षेत्र बनाया गया । 

२--१६६३ मे पाण्ड्चेरी को सथीय क्षेत्र के रूप मे सम्मिलित किया गया । 

३--१६६६ म चण्डीगढ़ को सघीय क्षेत्र बनाया गया। परन्तु १६७० म चण्डी- 
जढ़ को पजाब मे मिला दिया गया । 

४--१६७१ म प्ररणाचल (नेफा) तथा मिजोराम को सघीय क्षेत्र बनाया 
गया है । 


राज्य कार्यपालिका 


संघीय कार्यपालिका के समान, राज्यों की कार्यपालिका का भी स्वरूप ससदा- 
त्मक है। राज्य-कार्यपालिका के दो भाग है। (क) राज्यपाल-जो कि' राज्य 
बयेपालिका का साममान प्रधान है । (ख) मत्रीमण्डल-जिसको वास्तविव' कार्य- 
पालिका वे समान माना जा सकता है क्योकि! राज्य-्सटकार वी नीतियों तथा 


कार्यों के लिए, सविधान के ग्रनुमार मतीमण्डल राज्य विधान सभा के प्रति उत्तर 
दायी है । 


राज्यपाल 


सध के राज्यो के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की 
नियुक्ति का अधिकार सविधान के अनुच्छेद १५४ के प्रन्तर्गत उल्लिखित है। राज्य- 
पाल का कार्यबाल पाँच वर्ष का होता है, विस्तु श्रौपचारिक दृष्टि से राज्यपाल 
अपने पद पर राष्ट्रपति वे प्रसादन्पयंन्त विद्यमान रहेगा, श्र्थात्‌ राज्यपाल को 
राष्ट्रपति द्वारा कमी भी पदच्युत किया जा सकता है । श्रमरीकी पद्धति मं सघ 
तथा राज्यों दोनो म अध्यक्षात्मक प्रणाली के लागू होने के फलस्वरूप अमरीकी सघ 
के राज्यों के राज्यपाल नाममाज के नही, परन्तु वास्तविक शासक होते हैं, और 
इस कारण उनका निर्वाचन राज्य को जनता करती है । 


भारत सध के राज्यो के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इससे, 
प्रालोचकों का वहना है कि भारतीय राजनीति म कई बुराइयाँ पैदा हो गईं हैं । 
उदाहरण स्वरूप भ्रालोचकों का कहना है कि राज्यपाल वी नियुक्ति करने का 
राष्ट्रपति का भ्रधिकार वास्तव मे केन्द्र मे सत्ताह़ुढ दल का श्रधिकार है, जिससे 
केन्द्रीय सरकार राज्यो मे राजनीतिक परिस्थितियों को, कुछ सीमा तक अपनी 
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इच्छानुसार मोड सकता है। इस सन्दर्म मे, विशेषकर १६५७ के दूसरे भाम-चुनाव 
के बाद, केरल राज्य मे १६५६ में भापत्‌कालीन स्थिति की घोषणा करके राज्य- 
शासन को केन्द्र सरकार द्वारा झपने हाथो मे लेने का उदाहरण प्रस्तुत क्या जाता 
है, क्योकि उस समय केरल विघान समा में साम्यवादी सरक्षार को, स्पप्ट बहुमत 
होते हुए भी, राज्यपाल रामइृष्ण राव को सिफारिश पर क्रि राज्य में सरवेधानिक 
तत्र समाप्त हो गई थी, बर्खास्त कर दिया गया ॥ 


कमी-कमी सत्तारूढ़ दल के सेवा-निवृत या निर्वाचनो मे हारे हुए सदस्यो को 
राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है । यहूं सम्मव है कि जो व्यक्ति अपने जीवन 
में दीघंकाल तक कसी राजनीतिक दल का सदस्य रहा है, वह राज्यपाल नियुक्त 
होने पर निष्पक्ष नही रहे हैं, विशेषज्षर ऐसी परिस्थिति मे जब कि राज्य में सर- 
कार की बागडोर ऐसे दल के हाथो मे हो, जिसका वह व्यक्ति राज्यपाल नियुक्‍त 
होने के पूर्व सदस्य नही रहा है । केन्द्र मे सत्तारहड दल से सवधित जिन व्यक्तियों 
बी नियुक्ति राजपाल के पद पर हुई है, उनमे से कुछ के नाम इस प्रकार हैं--श्री 
झजितप्रसाद जन, श्री बी० वी० गिरि, श्री हाफ्जि मोहम्मद इक्राह्यीम, श्री सत्य- 
मारायण सिन्हा, शी श्रीमन्नारायण एवं श्री मोहनलाल सुघ्लाडिया । 

कमी-कमी सेवा निदुत लोक्सेवा अधिकारी राज्यपाल के पद पर नियुक्त- 
क्ये जाते हैं । कार्य रत प्रशासन के अधिकारियों के लिए यह एक लोम के सदृश 
है, जिससे प्रशासन पर बुर प्रमाव पड सकता है ॥ 

राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध मे कभ्रीकमी सवधित राज्य सरकार की 
इच्छा की अवहेलना की गई ॥ १६६७ मे पश्चिम वगाल मे श्री धर्मबीर की, तथा 
विहार में श्री कानूनगों की नियुक्ति राज्यप्रल के पद पर वी गई, जबकि बयाल 
तथा विहार के सुक्त मत्री मण्डलो ने इन नियुक्तियों का तीव्र विरोध क्या । 

झतएबव इन दोषो को समाप्त करने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति के सवध में 
केन्द्र सरवार के लिए निम्नलिखित १रम्पराप्रो का पालन करना आवश्यक होगा । 


एक--शाज्यपाल की नियुक्ति, सतधित राज्य की सरकार की सलाहानुसार 
की जाये, 


दो--राज्यपाल के पद पर सेवा निवृत या चुनाव मे हारे हुए व्यक्तियो वी 
नियुक्ति न बी जाये, 

तीन--राज्यपान पद पर, किसी अन्य राज्य मे तिवास करने दाले व्यक्ति को 
नियुक्त किया जाये, क्योकि, वह स्यानीय राजनीति से ऊपर होगा झौर निम्पलता 
पूर्वक प्रपने कार्य करेया । व्यवहार में इस परम्परा का पालन क्या गया है, 
सिवाय डा० एच० सी० भुकर्जी दो नियुक्ति के, जो अपने राज्य, पश्चिम वेगाल, 
के ही राज्यपाल वियुक्त क्ये गये थे 


राज्य-सरकार रण 
राज्यपाल के पद की योग्यताएँ 


मारत के सविधान के अनुसार राज्यपाल के लिए निम्नलिखित थोग्यताएँ 
निर्धारित की गई हैं .-- 

१--भारत का नागरिक हो, 

२--३४ वर्षों से कम भायु का न हो, 

३--राज्यपाल को ससद या क्सी राज्य की विधान समा का सदस्य नहीं 
होना चाहिये । 

४--वह सघ सरकार था किसी राज्य सरकार के श्रधीन लाम के भ्रन्य पद 
को ग्रहण न करता हो । दो या दो से भ्रधिक राज्यो के लिए एक ही राज्यपाल 
नियुक्त क्या जा सकता है। ऐसी स्थिति मे राज्यपाल के वेतन तथा भतो वे भार 
को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियमों के भ्रनुसार उन राज्यो को उठाना होगा । 


राज्यपाल के देतन व भत्ते .--राज्यपाल का वेतन सविधान के भनुसार 
४,५०० रु० मासिक होगा, जब तक कि ससद द्वारा इसमे कोई परिवर्तन नही 
किया जाता है, इसके भ्रतिरिक्त राज्यपाल को वे भत्ते प्राप्त होगे जो भारत में 
गवर्मरी को सविधान लागू होने के पूर्व दिये जाते थे । ससद कानून द्वारा राज्यपाल 
के वेतन, भत्तो एवं विशेष सुविधाओ को निर्धारित कर सकती है । राज्यपाल के 
कार्यकाल में उसके वेतन तथा भत्तो मे कमी नही की जा सकती है । राज्यपाल को 
निशुल्क प्रावास की सुविधा उपलब्ध होगी । 


राज्यपाल के पद ग्रहण करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
या उसकी प्रनुपस्थिति मे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख यह प्रतिज्ञा लेना 
प्रावश्यक है कि वह श्रपने पद तथा कतंव्यों का पालन, सविधान तथा कानून की 
रक्षा भ्रौर जनता झोर जनता की सेवा करेगा । 

राज्यपाल को शकितयाँ एवं कार्य--यह्‌ 
सप्दीय पद्धति की सविधान के श्रन्तर्गंत स्थापना 


राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपालो की सर्वैधानिक स्थितियों मे, कतिपय श्रपवादो 
को छोडकर, समानता पाई जाती है। ससदीय पद्धति के सन्दर्भ मे दोनो नाममात्र 
के शासक हैं | सविधान के भनुच्छेद १६३ (१) के अनुसार राज्यो के लिए एक मत्री 
परिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका कार्य, सिवाय उन भामलों के जिसके 
सबंध मे सविधान द्वारा राज्यपाल को स्वविवेक के उपयोग करने का भ्रधिकार 
दिया गया है, राज्यपाल को उसके कार्यों मे सहायता एव परामर्श देना होगा । 
स॒विधान मे इन विषयों के, सिवाय कि भस्म के 


सीमावर्ती क्षेत्रो के प्रशासन के 
लिए राष्ट्रपति के भ्रमिकर्ता के रूप मे, तथा भ्रसम सरकार एवं किसी अनुसूचित 


ज्ञात है कि सघ तथा राज्यों में 
॥ की गई है। भ्रत भारत के 


२७२ भारतोय शासन घोर राजनीति 


क्षेत्र वी जिला परिषद वे मध्य पनिज से प्राप्त भाव सवधी विवाद के निपटारे के 
जिए, राज्यपाल वी 'स्वविदेद” सवधी शक्तियों को परिमायित नही किया गया है। 
विसी विषय वे सबध में राज्यपाल भ्रपना स्वविवेक उपयोग में ला सकता है या 
जही, पह निर्णय सेदे वए प्रधिकार स्वय राज्यपाल को ही है। भनुच्छेद १६३ 
(५) के प्रनुगार जो कार्य राज्यपाल ने अपने स्वविवेकानुप्तार किया है, उसकी 
बघता थे स-दर्म मे कोई प्रश्न नही उठाया जा सकता है । परन्तु व्यवहार में क्‍प्रमी 
शबः इस परम्परा को ही माम्यता दी गई है कि असम के राज्यपाल के सिवाय 
और उप्तको भी वेवल भसम के सीमावर्ती क्षेत्र तथा खनिज पदार्थों सवधी शुल्क 
विषयों, पर ही, भ्रन्य राज्यों के राज्यपालो को साधारणतया स्वविवेक के भ्नुसार 
कार्य करने का भ्रधिकार नहीं है । “एक सीमा तक, अनुच्छेद १६३ में इन शब्दों 
को (स्वविवेकानुस्तार) रखना प्रारुप निर्माण-सवधी एक श्रव्यवस्था है ॥”* क्योकि 
केन्द्र बे सदृश राज्यों मं मी ससदात्मक सरकार की सविधान द्वारा स्थापना बी 
गई है, श्रौर इस सन्दर्म मे राज्यपाल की स्थिति राज्यों की स्वेघानिक व्यवस्था में 
नाममात्र कौ होनी चाहिये | तथापि, यह स्मरण रखना ग्रावश्यक है कि सविधान 
निर्माण के दोरान विवाद भे इस विषय पर बल दिया गया कि राज्यों में ससदात्मक 
पद्धति के होने के बावजूद भी राज्यपाल वह कडी है जिसके माध्यम से राज्य को 
केन्द्र से सवधित रपा जा सकता है श्रौर जिसके फ्लस्वरुप सम्पूर्ण भारत मं 
स्वंधानिक एकता समव हो सकती है। यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरवार तया 
राज्य सरकारों के सवैधानिक सवधो की मुख्य बडी राज्यपाल ही है । जैसा विदित 
है, भारतीय इतिहास से सवक लेकर, सविधान समा में वार बार इस विषय पर 
ध्यान श्राकपित किया गया था कि केन्द्रीय सरवार जबव-जब शिथिल हुई, देश को 
शक्‍ता को भ्ाधात पहुंचा, ग्रतएव देश में एकता तथा स्थायित्व के लिए राज्यपाल 
को सघ तथा राज्य के मध्य एक महत्वपूर्ण सवेघानिक कडी की भूमिका सविधान 
द्वारा प्रदत्त को गईं। इस विषय पर ग्रपने विचार प्रकट करते हुए प० नेहरू ने 
सविधान समा मे कहा--“एक निर्वाचित राज्यपाल बुछ सीमा तक, पृथक्कारी 
आन्तीय प्रवृतियों को प्रोत्साहित कर सकता है शौर केन्द्र से सवध बम हो 
जायेंगे ।/९ प्रतएवं सर्वधानिक एकता तथा स्थायित्व बनाये रखने के लिए राज्य- 
पाल के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व के लिए सविधान मे दो मुख्य-प्राधार स्थापित 
किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं १-भनुच्छेद १५५ के अन्तर्यत राज्यपाल की नियुक्ति 
राष्ट्रपति करता है, तथा २--राज्यपाल कार्यक्राल अनुच्छेद १५६ (१) के श्रस्तगंत 
शप्ट्रपति के प्रसाद-पयन्ते रहेगा। अनुच्छेद ३५६ के अनुसार, यदि क्सी राज्य 


१- डी० डी० बसु--कमेन्द्री अन द कान्स्टीद्युशन झ्ाफ इण्डिया 'पृ०४७४ | 
३- कान्ह्टिटीएण्ट प्रसेम्बली डिवेट्स, मा-८, पृ०४५४ | 


राज्य सरकार श्छ३ 


के सर्वधानिक यत्र (सरकार) को सविधान के श्रनुसार चलाया जाना समव नही 
है, तो राज्यपाल यह सूचना राष्ट्रपति को मेंजेगा। राष्ट्रपति उक्त राज्य में राज्य 
पाल के प्रतिवेदन पर सक्टकालीन स्थिति दी धोषणा करेगा। इसी प्रकार भनुच्छेद 
३६४ के श्रनुसार सघीय सरकार को यह अधिकार है कि राज्य सरकारों को उनवी 
कार्यपालिका सवंधी शक्तियों वे उपयोग वे लिए निर्देश दे । यदि उन निर्देशों का 
दालन नही होता है तो राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, सक्ट- 
कालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। यह समव है कि यदि राज्य मे क्सी ऐसे 
राजनीतिक दल की सरकार है, जो केस्द्रीय सत्तारद दल से मिन्न है तो वह्‌ राज्य 
सरकार कदाचित केन्द्रीय सरकार द्वाश श्रनुच्छेद ३६५ के भ्रन्तगंत दिए निर्देशों 
को पालन करने में हिचकिचाहट दिखाये, ऐसी स्थिति मे सबविधान के श्रनुसार 
राज्यपाल सघ सरबार के निर्देशों का पालन करने के लिए स्वविवेक की शक्ति 
का उपयोग कर सकता है। 


राष्ट्रपति के सदृश, राष्ट्रपति के केवल राजनयिक सेनिक तथा प्रापतूकालीन 
झधिकारो, को छोडकर, राज्यपाल की शक्तियो को पाँच श्रेणियों मे रखा जा 
सकता है। 


१०-कार्यपालिका सवधी, २--व्यवस्थापन सवधी, ३--वित्तीय सवधी, 
४--न्याय सवधी ५--प्रन्य शक्तियाँ । इन समस्त शक्तियों को राज्यपाल मत्रीमण्डल 
के, जिसको विधान सभा में बहुमत है, परामर्शानुसार ही प्रयुक्त करेगा । 

१०कार्यपालिका घबधी शक्तियाँ--राज्यपाल राज्य-कायंपालिका का प्रमुख 
है । राज्य की समस्त कार्यपालिका सबधी शक्तियों का उपयोग राज्यपाल के नाम 
से ही होता है । यद्यपि राज्य की सारी कार्यपालिका सबधित शक्तियाँ राज्यपाल 
में निहित हूँ, वास्तव में, इन शक्तियों का उपयोग राज्यपाल मत्रीमण्डल की 
सलाहानुसार द्वी करेगा । राज्यपाल को मश्रीमण्डल के श्रध्यक्ष मुख्यमत्री से 
मग्रीमण्डल के निर्णयों सतधी समस्त जानकारी प्राप्त करने का अश्रधिकार है। 
श्रौर मुरपमत्री का यह कत्तंव्य है कि मत्रीमण्डल के निर्णयों से राज्यपाल को 
प्रवगत कराये तथा प्रशासन सवधी विपयो पर वह सारी जानकारी राज्यपाल 
को प्रदत्त करे जिसकी माग राज्यपाल ने की है। श्रनुच्छेद १६७ के श्रनुसार 
राज्यपाल द्वारा मुर्यमत्री को किसी मत्री के निर्णय को मत्रीमण्डल के समक्ष 
उसके विचार विमर्श के लिए रखने को कहा जा सकता है। राज्यपाल की कार्य 
पालिका सवधी शक्तियों का दायरा उतना ही है, जितना राज्य-सूची मे उल्लि- 
खित विपयो पर विधि निर्माण वरने का दायरा राज्य विधान सभा को है। प्र्थात्‌ 
राज्यपाल वी कार्यप्रालिका सबधी शक्तियों राज्य-सूची में उल्लिखित विषयों से 
सवधित हैं । 

रद 


श्७्४ आरतोय शासन झौर राजनोति 


राज्यपाल को कतिपय महत्वपूर्ण नियुक्तियों करने का भ्रधिकार है, जो निम्न- 
लिखित हैं -- 

(१) राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमत्री के पद पर नियुक्त करता है। 

(२) मुख्यमत्री के परामश् पर भ्रन्य मत्रियों की नियुक्ति करता है । 

(३) भनुच्छेद १६५ के झनुसार राज्यपाल राज्य के महाधिवकक्‍ता की नियुक्ति 
करता है । 

(४) भ्रतुच्छेद ३१६ के अन्तगंत राज्यपाल लोकसेवा आयोग के प्रध्यक्ष एव 
सदस्यों की नियुक्ति करता है । 

(५) उच्च न्यायालग्र के न्‍्यायाघीशों कौ नियुक्त करने के लिए राज्यपाल से 
परामर्श लेता प्रावश्यक है ॥ 

राज्यपाल को राज्य मे सकटकालीन स्थिति की घोषणा करने के सन्दर्भ मे 
अनुच्छेद ३५६ के भ्रस्तगंत, भुख्य भूमिका प्रदान की गई है। जब राज्यपाल को 
विश्वास हो जाता है कि राज्य सरकार का सचालनत सविधान के प्रावधानों के 
अनुसार समव नही है, तो वह राष्ट्रपति को इस विषय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करता है, भौर यदि राष्ट्रपति इस श्राघार पर राज्य में सक्टकालीन स्थिति 
घोषित करता है तो राज्यपाल को केन्द्रीय सरकार के भमिवक्ता के रूप में राज्य- 
शासन चलाने के लिए कहा जा सकता है। 

अनुच्छेद २७१ (१) हारा, राष्ट्रपति को भ्रादेश द्वारा पजाब तथा प्रान्प्न- 
प्रदेश विधान समा्नो वी क्षेत्रीय समितियाँ स्थापित करने का भ्रधिकार है तथा 
बहू इन क्षेत्रीय समितियों के उचित रूप से कार्य करने के लिए राज्यपाल के विशेष 
उत्तरदायित्व का प्रावधाव कर सकता है | भान्प्रप्रदेश तथा पजाब मे इन क्षेत्रीय 
समितियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार मे उल्लिखित विपयो पर दिया गया परामर्श, 
सरकार तथा राज्य विधान समा को साघारणतया स्वीइत करना होगा, किन्तु 
यदि क्षेत्रीय समितियों तथा सरकार में, इस सन्दर्म मे मतभेद हो झाता है तो 
राज्यपाल को प्रतिम निर्णय देने का अ्रधिकार है । 

२--श्यवस्थापत संबंधी शव्तियाँ---राज्यप्ाल को व्यवस्थापन सवधी कतिपय 
महत्वपूर्ण शक्तियाँ सविधघान द्वारा प्रदत्त हैं । 

१--ज्यपाल को राज्य विधान-मण्डल के भ्रविवेशन झामत्रित करने का 
अधिकार है, किन्तु उसे अधिकार को इंस प्रकार उपयोग मे लाना होगा कि 
अन्तिम भ्रविवेशन के भ्रन्तिम दिन तथा नये झधिवेशन के प्रथम दित के मध्य 
< माह से भ्रधिक समय नही होना चाहिये ॥ राज्यपाल विधान-मण्डल को स्थगित 
क* सकता हैं । राज्यपाल को विघाने सभा के विधीटत करने का प्रीघकार मो 
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है । साघारणतया, जब विधान समा मे मत्रीमण्डल को बहुमत प्राप्त है, इस 
शक्तियों का उपयोग राज्यपाल मश्रीमण्डल की सम्मति के श्रनुसार ही करेगा | 
विल्तु जब मन्रीमण्डल को विधान समा में बहुमत का समर्थन नही रहा है तब 
राज्यपाल इन शक्तियों के उपयोग के लिए श्रपना स्व्विवेक का उपयोग कर 
सकता है। इसके उदाहरण १६६७ में हुए चोये आम-चुनाय वे' पश्चात्‌ कई 
राज्यों मं देखने को मिले । जब इन राज्या के मुख्य मत्रियों ने, जिनको विधान 
सभा में बहुमत वा समर नही रहा तब राज्यपाल को तरिघान समा को मग 
करने की सलाह दी, किन्तु परिस्थितियों को देखते हुए राज्यपाल ने स्वविवेक 
से ही निर्णय लिया । 

३--राज्यपाल को विधान मण्डल को सबोधित करने का श्रधिकार है| 
प्राम-चुनाव के पश्चात्‌ विधान मण्डल की पहली बैठक तथा प्रतिवर्ष प्रथम बैठक 
को राज्यपाल सबोधित करता है । 

३--राज्यपाल विधान मण्डल के कसी सदन वे' समक्ष विचाणयर्यथ विधेयक के 
सयय में उतत सदन को सदेश मेज सकता है और उस सदन का यह कत्तेंव्य होगा 
कि सदेश में उल्लिखित विषय पर शीघ्र विचार करें। 

४--जब एक विधेयक राज्य विधान-मण्डल के एक या दोतों सदनो (जिस 
राज्य में एक सदन है तो एक' सदन द्वारा, तथा जिस राज्य में दो सदन हैं, तो दोनो 
सदनों द्वारा) पारित हो गया हो, तो उसे राज्यपाल के समक्ष उसकी सहमति के 
लिए प्रस्तुत क्या जायेगा। राज्यपाल विषेयक को, यातो प्रपती सहमति दे सकता 
है या उस पर भ्रपनी सहमति रोक सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचा- 
राय॑ सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल उक्त विधेयक को विधान मण्डल में पुनः 
विचारार्धथ लोटा सकता है, विन्‍्तु यदि विधान मण्डल पुन उक्त विधेयक को पारित 
कर देता है तो राज्यपाल को भ्रपनी सहमति देना ही होगा । 

५--राज्यपाल जिन विधेयकों को राष्ट्रपति वी सहमति के लिए सुरक्षित 
रसता है वे निम्नलिखित विपयो से सबधित होंगे । 

ब-जो निजी सम्पति के झनिवायं श्रथ्रिग्रहण ऊे लिए है, या 
ख-जो उच्च न्यायालय की शक्तियों मे कमी करने के लिए हैं । 

4 ६राज्यपाल विधान परिषद के लगमग ह सदस्यो को ऐसे लोगो मे से 
मनोनीत करता है जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा तथा सहकारिता 
के क्षेत्र म विशिष्टता प्राप्त की है । 

७--राज्यपाल, राज्य विधान समा के लिए आग्व-मारतीय समुदाय के कुछ 
सदस्यो को मनोनीत कर सकता है, यदि उसके विचार मे इस सम्प्रदाय वा विधान 
समा म पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही है । 
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८--राज्यपाल, विधान मण्डल के किसी सदस्य की प्रयोग्यता की स्थिति मे, 
निवचिन आयोग के परामर्शानुसार निर्णय दे सकता है। 

६--राज्यपाल को, प्रनुच्छेद २१३ के भ्रन्तरगंत जब राज्य विधान मण्डल का 
अधिवेशन नही हो रहा हो, पग्रध्यादेश जारी करने का प्रधिकार है, जो कि विधान 

मण्डल की नई बैठक के प्रारम्म होने से ६ सप्ताह तक वंघ होगे, यदि इसके पूर्व 
इनको विधान समा द्वारा समाप्त नही कर दिया जाता है। प्रत्येक भ्रध्यादेश की 
शक्ति कानूत के सदृश होगी , परस्तु यदि कुछ ऐसे विषयो से सवधित भ्रध्यादेश 
लागू करना है, जित पर विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति 
आवश्यक है तो, बिवा राष्ट्रपति के निर्देश के इन विपयो पर पध्यादेश लागू मही 
किये जा सकेंगे । 

३-वित्तीय शवितर्पा- राज्यपाल को वित्तीय शक्तियाँ निम्नलिखित हैं -- 

(१) राज्य विधान सभा मे किसी वित्त-विघेयक को बिता राज्यपाल की 
अनुशसा के राज्य विधान समा मे भ्रस्तुत नही किया जा सकता है। विधेयकों के 
वित्तीय मामलो से सबधित सशोघन के लिए राज्यपाल की सहमति क्‍्ावश्यक है । 
परन्तु राज्यपाल की सहमति कसी कर को कम या समाप्त करने के उद्देश्य से 
अस्तुत्त सशोघन के लिए झावश्यक नहो है । 

(२) राज्यपाल का यह उत्तरदायित्य है कि राज्य के वित्तोय वर्ष के लिए, 
विधान समा के समक्ष राज्य का वाषिक श्राय-ब्ययक प्रस्तुत करवाये । बिना राज्य- 
पाल को अनुमति के अनुदान की माँग नही की जा सकती है, 

(३) राज्यपाल विधान मण्डल से पूरक, भ्रतिरिक्त या विशेष झनुदाव की 
माँग भी कर सकता है। 

(४) भनुच्छेद २६७ के प्रनुसार राज्य-प्राकस्मिक निधि को उपयोग मे लेने 
का भ्रशिकार राज्यपाल को ही है। राज्यपाल किसी प्राकस्मिक स्थिति का सामना 
करने के लिए आकस्मिक निधि मे से भ्रप्रिम निधि दे सकता है | 

४--स्पाधिक शक्तियाँ--राज्यपाल को न्याय के क्षेत्र मे कतिपम शक्तियाँ प्रदत्त 
की गई हैं, जो राज्य कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार मे कानूनों से सवधित हैं। 
इन कानूनों के विरुद्ध भ्रपराघ करने वाले भ्रपयाधी के दण्ड को वह कम कर सकता 
है, स्थगित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, तथा उसे क्षमा प्रदान कर 
सकता है ॥ 

४--राज्यपाल को श्रन्य शक्तियाँ-(१) राज्य लोक सेवा झायोग द्वारा अएना 
अतिवेदन राज्यपाल को प्रेषित क्या जाता है जो उसको राज्य मत्री परिषद के 

समक्ष उसके विचाराये प्रस्तुत करवाता है | मत्री परिषद को टिप्पणियाँ उक्त 
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दिपय पर प्राप्त होने के पश्चात्‌ राज्यपाल दोनों लेखो को विधान सभा के भ्रष्यक्ष 
के पास भेजता है, जिससे उनको विधान समा के विचार विमर्श के लिए रखा 
जा पके ) 

(२) इसी प्रकार राज्यपाल राज्य के श्राय व्यय पर महालेखा-परीक्षक के 
प्रतिवेदन पर भी विचार करता है । 

(३) यदि किसी राज्य के राज्यपाल को निक्टवर्ती सघीय क्षेत्र (मू-माग) का 
प्रशासक नियुक्ति किया गया हो तो ऐसी स्थिति मं उक्त संघीय क्षेत्र के सबंध में 
राज्यपाल मत्री-मण्डल से स्वतन रह कर अपने कार्यों का सचालन कर सकता है । 

(४) नागालैण्ड के राज्यपाल को सविधान वे १३वे सशोधन के अन्तर्गत दस 
वर्षों तब पिछड़े हुए दु-यान-सान भ्रादिम वासी क्षेत्र के प्रशासन का उत्तरदायित्व 
सौपा गया है । 

प्रत्त में, राज्यपाल वी स्थिति तथा शक्तियों वी दृष्टि से यह निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में राज्यपाल की एक श्रत्यधिक 
महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल न केवल राज्य वा प्रध्यक्ष है, जहाँ संसदीय 
* प्रणाली को स्थापित किया गया है, परन्तु कई मामलों में वेन्द्रीय सरकार का 
श्रमिकर्ता भी है, भ्रत राज्यपाल को निष्पक्ष एव निध्ठावाज़् होता अत्यावश्यक है । 
राज्यो में सस्सदीय प्रणाली होने के कारण राज्यपाल, राज्य का सवेधानिक 
प्रधान है । यद्यपि कतिपय मामलो में राज्यपाल को स्वविवेष के उपयोग करने 
की शक्ति है किन्तु इन शक्तियों का प्रयोग जनहित को देखते हुए ही किया जायेगा। 
फ्लकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्यपाल की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए “सुनील- 
चुमार बोस बनाम भुस्य सचिव, पश्चिम वगाल', नामक प्रकरण मे कहा--/वर्तमान 
सविधान वे! अन्तर्गत बिना मंत्रियों की सलाह वे! राज्यपाल बीई कार्य नहीं कर 
सबता है। भारत सरकार भ्रधिनियम १६३४ के अन्तर्गत स्थित्ति भिन्नची ) 
वर्तमान सविधान के भ्रन्तगंत् स्वविवेक से या व्यक्तिगत आधार पर कार्य करने 
बी उस्तकी शक्ति को ले लिया गया है । भोर इसलिए वह मत्रियों की सलाह से 
ही वार्य करेगा ।/ 

१६६७ में चौथे भ्ाम-चुनाव के बाद भारतीय राजमीति में एक महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हुआ्मा, कई राज्यो मे कांग्रेस का बहुमत समाप्त हो गया । प्रत इस परि- 
व्तित स्थिति में राज्यपाल की भूमिका से सवधित कई महत्वपूर्ण प्रश्त सामने 
आये हैं । इनमे से मुख्य निम्नलिखित हैं। 

ड (--विधान समा के सत्र को बुलाने के प्रधिकार वे सवंध में नवम्बर, १६६७ 
में पश्चिम बंगाल में राज्यपाल तथा मुख्यमत्री के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ 9 
राज्यपाल विधान समा की बैठक को पहले श्रामत्रित करने के पक्ष मे थे, जबकि 


जि 
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भुख्यमत्री का मत था कि बैठक को कुछ समय पश्चात्‌ ही भ्रामत्रित क्या जाये । 
इन सन्दमम मे केन्द्रीय विधि मत्रालय ने अनुच्छेद १७४ (१) के प्रन्तर्गत यह 
स्पष्टीकरण दिया कि संवंधानिक ठथा सेंद्धान्दिक रूप से यह शक्ति राज्यपाल को 
दी गई है विन्तु श्रन्तिम निर्णय इस विपय पर मुख्य मतरी का ही होगा। 

श्रप्रेल, १६७०, में इसी विषय पर पजाब मे राज्यपाल तथा मुस्यमत्री बादल 
के मध्य भतमेद पैदा हुप्ना । मुस्यमती बादल की इच्छा के विरुद्ध राज्यपाल ने 
विधान समा की बैठक झामत्रित की । 

२--विधान समा को भग करने के सवध में बया राज्यपाल को मुख्यमंत्री के 
परामशत्ुसार ब्रिधान सभा मंग बरता चाहिये? क्या इस विपय पर वहू 
स्वतत्रता धूवेंक निर्णय ले सकता है । 

३--वया राज्यपाल को मत्रीमण्डल को ऐसी परिस्थिति में मी जबेति' मत्री 
मण्डल को विधान समा में बहुमत ग्रप्त है, वर्खास्‍्त बरतने का श्रविकार है? 
विशेषकर यह श्रश्त दो राज्यो (क्रेरत तथा पश्चिम क्यात्र) के राज्यपालों द्वारा 
अपने मत्री मण्डिलो को बर्खास्त करने के फलस्वरूप सामते झाया है । 

१६५६ में केरल में श्री नस्वृद्रीप्राद को साम्यवादी सरकार को, जिसको” 
केरल विधानसभा मे स्पष्ट बहुमत प्राप्त था, बर्खास्त बरके, राष्ट्रपति शासन लागू 
किया गया । पश्चिम बगाल के राज्यपाल श्री घर्मवीर ने श्री ग्रजयमुकर्जी के मती- 
मण्डल को दिसम्बर, १६६७, मे वर्खास्त कर श्री पी० सी० घोष को मुख्यमत्री 
नियुक्त क्या | श्री धर्मवीर को यह प्रतीत हुआ कि सुख्यमती मुखर्जोंके मती- 
मण्डल को विघात सभा का विश्वास नहीं था। उन्होंने भी मुखर्जी को तुरन्त 
विधान समा की बंठक को, यह ज्ञात करने के लिए ग्रामश्रित करने को कहा कि उनकी 
सरकार को वास्तव में विधान समा मे बहुमत प्राप्त था नहीं । चूकि मुख्यमत्री ने 
विधान सभा को भ्रामत्रित सही किया, श्री धर्मंवीर ने भत्री मण्डल को ग्रत्पमत 
पर आधारित सत्रीसण्डल मानकर बर्खास्त कर दिया । यह कार्य श्री घर्मवीर ने 
संविधान द्वारा राज्यपाल के प्रदत दो अधिकारों के आधार पर किया ! 

क--अनुब्छेद १६४ (१) के अनुसार मंत्री अपने पद पर राज्यपाल मे पअसाद 
परेन्त ठक रहेगे । 

ख--परनुच्छेद १६३ (१) के भ्ठुसार राज्य के लिए एक मनीमण्डल होगा, 
जिसका कार्य राज्यपाल को उसके कार्यो म सहायता तथा परामशे देना होगा, सिवाय 
उन भामलो के जिनके लिए उसको संविधान के भनुसतार अपनी स्वेच्छा से कार्ये 
करना है । 

तथापि श्रीघमंवीर द्वारा मंत्री मण्डल को वश्धास्ति किये जाने के फलस्वरूप 
विशिश्न प्रतिक्रियाएँ हुई। केन्द्रीय विधि मनालय ने अ्ल्पमत भज्जीमष्डल को 
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बर्लास्‍्त करने के राज्यपाल के इस कार्य को सवैधानिक माना ! किन्तु झालोचको 
का यह कहना था कि मंत्रीमण्डल को पदच्युतत करने का श्रधिकार केवल विधान 
सर मे निहित है. ह्लौर विधान समा के इस अधिकार को राज्यपाल नहीं हडप 
सकता है| भ्रतएव यह झरवश्यक है कि राज्यपाल की स्थिति तथा धार्यों वे सवध 
में स्वरूप ससदीय परम्पराओ्रो का विकास होना चाहिये । इसके भतिरिक्त, यह्‌ भी 
उचित होगा वि' राज्यपाल के स्वेच्छाधिकारो को स्पष्ट रूप से सविधान में परि- 
भमाषित किया जाय । 
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भारतीय सविधान के पनुच्छेद १६३ (१) के अनुसार राज्यों के लिए एक 
श्री परिषद का प्रावधान क्या गया है जो राज्यपाल को उसके वार्यों मे 
सहायता तथा परामर्श देगी, सिवाय उत मामलों के जिनके सबंध में सविधान 
के प्रन्तगेत बह 'स्वविवेक' से बाय कर सबता है। सविधान मे 'स्वविवेका 
शब्द को परिमापित नहीं किया गया है, किन्तु केवल भ्रम के राज्यपाल नै सम्बन्ध 
में सविधान मे उल्लिखित है कि वह स्वविवेकानुसार राष्ट्रपति के भ्रमिकर्ता के 
रूप मं आदिम क्षेत्रो के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। यह प्रघ्न वह स्वविवेवक 
से ही निर्धारित करेगा ! स्वविवेक के प्रश्न का श्रतिम निणयिक भी वही होगा। 
यह सविधान के प्रनुच्छेद १६३ (२) से ही स्पष्ट है। 

केन्द्रीय सरकार के समान राज्य सखारें भी ससदीय प्रणाली के मूल 
तिद्धास्तो पर भाषघारित हैं ।॥ ससदीय प्रणाली का भूल सिद्धान्त यह है वि मती- 
परिषद (वास्तविक कार्यपालिका) प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थापिका के निशलले संदन 
के प्रति उत्तरदायी है तथा श्रप्रत्यक्ष रूप से मतदाता गण के प्रति उत्तरदायी है। 
संविधान वे श्रनुच्छेद १६४ (५) के भ्रनुसार राज्य के मनी मण्डल का सामूहिक 
उत्तरदायित्व राज्य विधान समा के प्रति होगा। अ्रतएवं, सामान्यतः राज्यपाल 
को भत्री परिषद के परामर्शानुसार कार्य करना होगा । 


साधारणतया, आम चुनाव के पश्चात्‌ प्नुच्छेद १६४ (१) के अन्तर्गत 
बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमत्री के पद पर नियुक्त करता है। 
तत्पए्चातू राज्यपाल अन्य मत्रियो की नियुक्ति मुरयमत्री के सलाह क्के अ्रनुसार, करता 
है । यह स्पष्ट है कि जब भाषण चुनाव मे किसी दल को विधान समा में बहुमत 
प्राप्त हुआ है तो राज्यपाल उसी दल के नेता को मुस्यमनी नियुक्त करेगा श्रोर 
उसको भपने स्वविवेक के उपयोग मे लाने की कोई प्रावश्यकता नही होगी । किन्तु 
जब बिसी दल को विघान-समा मे स्पष्ट बहुमत नही प्राप्त होता है तो राज्य- 
पाल विभिन्न दल के नेताओो से भत्री मण्डल के गठन के लिए चर्चा करके मुख्य+ 
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मत्री की नियुक्ति अपने विवेक के भ्ननुसार कर सकता है। प्रनुच्छेद १६४ (१) 
के भ्न्तयंत मंत्री अपने दद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यस्त' तक रहेगे। यदि 
मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया व्यकवित विघान मण्डल का सदस्य नहीं है 
तो उसको ६ माह के भ्रन्दर विधान मण्डल के किस्ती सदन का सदस्य निर्वाचित 
होना श्रावश्यक है, ग्रस्यथा उसको मी पद पर से हटता पड़ेया। अ्रपना पद 
ग्रहण करने के पूर्व प्रत्येक मत्री को पद के सवध में राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई 
जाती है। मत्रियों के वेतन तथा भत्तो का निर्धारण राज्य विधान-मण्डल निर्धारित 
करती है। भरनुच्छेद १६३ (३) के झनुसार इस प्रश्व पर कि मत्रीमण्डल द्वारा 
राज्यपाल को कोई सम्मति या किस प्रकार की सम्मति दी गई, किसी न्यायालय 
द्वारा जाँच नही की जा सकती है। इस कारण भत्ियों की सम्मति सवधित कोई 
प्रश्त न्यायालय मे नही लाया जा सकता है । 

सविधान द्वारा राज्य मत्री-मण्डल के संदस्थो की सख्या निर्धारित नहीं की 
गई है । झतएवं विभिन्न राज्यों में मंत्रियों की सस्पा भिन्न-भिन्न है॥ यद्यपि 
स्विधान में मंत्रियों की विभिन्न श्रेणियों को मी उल्लिखित नहीं किया थगा है, 
फिर भी घ्यवहारतः चार श्रेणियों में मत्रियों को वर्गीकृत किया जाता है, जो 
निम्नानुसार है - 

(क) केबीनेट स्तर के मत्री, 

(खत) राज्य मन्री, 

(गे) उपमन्नी, तथा, 

(घ) संसदीय सचिव, 


इस चारो प्रकार के मत्रियों से मिलकर मत्री-परिषद का गठन होता है | 
केवल केवीनेट स्तर के मंत्री हो मश्रिमण्डल मे होते हैं। प्रत्येक केवीनेट स्तर के 
भन्नी किसी ने किसो मत्रालय का अ्रध्यक्ष होता है। प्रन्य श्रेणियों के मत्रियों का 
कार्य विधायी तथा प्रशासकीय क्षेत्रों मे केवीनेट स्तर के मत्रियों को सहायता 
देना है । 

मत्रीमण्डल के कार्य तथ। भ्रधिकार--मत्रीमण्डल का कार्य राज्य सरकार की 
नौतियो का तिर्घारण करना है, जिनके भाधघार पर राज्य शासन का संचालन 
किया जाता है । यह स्वामाविक है कि नीति-निर्माण का कार्य उन विषयो से 
सवधित होगा जो राज्य तथा समवर्ती सूचियों में रखे गये हैं। इन नोतियों के 
लिए विधान समा की सहमति झावश्यक है। प्राय, इत नी तियो को काननी रूप देना 
प्रावश्यक हो जाता है। साधारणतया मत्रीमण्डल को विधान समा में बहुमत प्राप्त 
रहता हैं, भ्रतः मत्री-परियद को नीतियों को विधान समा में सरलता पूर्वक 
सहमति प्राप्त हो जाती है । 
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मन्रीमण्टल का दूसरा प्रमुस कार्य है, प्रशासन के विभिन्न विभागो के मध्य 
श्रावश्यकः सहयोग तथा समन्वय स्थापित करना, जिससे समस्त प्रशासन को एक 
इकाई के रूप में सचालित किया जा सके । प्रशासन के विभिन्न विमाग अ्रपने में 
पृथक, स्वतत्र तथा प्रात्मनिर्मर नहीं हो सकते है। उनमे विभिन्न विषयों पर 
पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय होना श्रत्यावश्यक है । इस सहयोग पर ही राज्य 
की प्रगति निर्भर है ! 


राज्य बार्यपालिका तथा प्रशासन पर नियश्रण रखना मत्री मण्डल का कार्य 
है। चूँकि कार्यंपालिका एवं प्रशासन वी दृष्टि से मश्रीमण्डल राज्य विधाव सभा 
के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है श्रत विधान सभा में बहुमत का विश्वास 
अपने प्रति दृढ़ बनाये रखते के लिए मत्रीमण्डल को शासन कुशलता, दक्षता एवं 
सोककल्याण के' श्राघार पर सघालित करना चाहिये । श्रतएवं यह स्वाभाविक है 
कि भन्नी-मण्डल समस्त कार्यपालिका तथा प्रशासन सवधी क्रियाओ्रो पर निगरानी 
रखे । यदि शासन में दोष उत्पन्न हो जाते है तो मत्रियों को इसके लिए विधान 
समा के समक्ष जवाब देना होगा । 


मत्रीमण्डल का एक प्रन्य महत्वपूर्ण कार्य यह है कि' वह राज्य के वित्त प्रशा- 
सन को सुचारु रूप से सचालित करने या प्रावधान बरे । यह राजनीति विज्ञान 
का एवं सत्य है कि समस्त प्रशासन की सफलता वे लिए न केवल पर्याप्त वित्त 
होना भ्रावश्यक है किन्तु एव. दृढ़ झ्ाधिक व्यवस्था के लिए वित्त प्रशासन का 
संचालन सही रूप से हो ॥ उत्तम प्रशासन का उत्तरदायित्व मश्रीमण्डल का है प्रत; 
मत्रीमण्डल का यह भी उत्तरदायित्व हो जाता है वि राज्य का वित्त-प्रशासन भी 
उत्तम हो । राज्य की राजस्व सबधी नीति का निर्धारण तथा वाधिक प्राय-व्ययक 
था निर्माण हेतु राज्य वित्त मत्री वी ही जिम्मेदारी है। 

सक्षेप मे, राज्य मश्रीमण्डल राज्य शासन वी धुरी है। राज्य शासन की 
सफलता मुरयत मश्रीमण्डल पर ही निर्मर रहती है ॥ इस कारण मत्रियों को 
सत्तदीय भ्रणाली के अनुकूल प्रपन दायित्वो को समभना तथा निभाना पत्यावश्यक 
है । सघीय मत्रीमण्डल के सन्दर्भ में भ्रध्ययन किया जा चुका है कि' ससदीय पद्धति 
में मत्रियों के चार प्रकार के उत्तरदायित्व होते है । जो इस प्रकार हैं। 


$--भश्रियो के तवनीकी या झ्ौपदारिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त ससदीय 
पद्धति में मत्रियों का झ्रौपचारिक' उत्तरदायित्व राज्याध्यक्ष के प्रति होता है। मारत 
सघ के राज्यों में मत्रीगण श्रौपचारिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगे । 
भनुच्छेद १६७ के भनुसार मुख्यमत्री का यह उत्तरदायित्व है कि--(क) राज्यपाल 


को राज्य प्रशासन, व्यवस्थापन के समस्त मामलो से सबधित राज्य मत्री-परिषद 
के निर्णयो से ग्रवगत बरायें। 
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(ख) राज्य के प्रशासन तथा व्यवस्थापत सवधी मामलो के सवध म राज्यपाल 
को वह समस्त जानकारी दे जो राज्यपाल चाहता है । 

(ग) यदि राज्यपात की ऐसी इच्छा है. तो मत्रीमण्डल के विचार-विमर्श के 
लिए ऐसे मामल का प्रस्तुत बरे जिस पर निर्णय विसी मत्री ने तिया है कितु जिस 
पर मनीमण्डल ने विचार नहीं क्या था 

२-मत्रियो क पारस्परिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त--मत्री-मण्डल एक इकाई 
के समात है। इसके सदस्यों वो एक सग्रछ्ति प्रभावशाली तथा एक्तापूर्ण इकाई 
के रूप मे कार्य वरना प्रावश्यक है ॥ यह कहते म कोई झतिशयोक्तित नहीं होगी 
कि मन्री सप्टल वा अस्तित्व मवियो के पारस्परिक सहयाग तथा एकता वी माव- 
नाग्ना पर प्रापारित रहता है । 

इसके विपरीत, यदि मत्रीमण्डल मे भगडा और फूट है तो निश्चय ही बह 
स्थायी नहीं रह सकेगा । 

३--ज्य क्वियव उत्तरदायित्व का धिद्धान्त--प्रत्यक मन्नी प्रपने विभाग के 
हिए ब्यक्रियत रत से उत्तरदायों है । यद्यपि विधि रूप से सबिधान में कोई 
प्रावधान नही है कि मत्रो व्यक्तिगत रूप से राज्य विधान समा के प्रति उत्तरदायी 
है फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से ब्यव्रितगत उत्तरदाबित्व क्या सिद्धांत सविधान के 
अनुच्छेद १६४ (१) म निहित है, जिसके अनुसार भत्री अपने पद पर राज्यपाल 
के 'प्रसाद पर्यन्‍्त' तत्र' ही रहया | ससदोय पद्धति के सन्दर्म से राज्यपाल के 
“प्रसाद पर्येन्त' वा तात्पर्य मुख्यमंत्री के प्रसाद पयन्त' है। भ्रतएव मत्री व्यक्तिगत 
रूप से मुल्यमत्री के प्रति उत्तरदायी होगा । यहूं उचित होता है कि सविधात से 
मत्री के विधान समा के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्द के सिद्धान्त को मान्यता 
प्रदान वी जातो । 

४--ससदीय पद्धति का मूल श्रावार--मतरीमण्डल के सामूहिक उत्तरदायित्व 
का सिद्धान्त है। सविधान के भनु छेद १६४ (५) म मदीमण्डल राज्य विधान 
सभा के प्रति अपनी नीतियों तया कार्यों के छिए उत्तरदायी हागा | इस स्रिद्धान्त 
के अनुसार मत्रीमण्डल का अस्तित्व लव तक वना रह सकता है जब तक विधान 
समा मे वहुझव का विश्दास उसके प्रति है। दूसरे शदा में, यदि बहुमत कय 

विश्वास विदान समा मे मनीमष्डल के प्रति न रह, ता एसी स्थिति में वह मत्री- 
मप्डल मग हो जायगा । प्रत्येक दश्य में मत्रीमण्टव को विधान समा के समस 
अपता विश्वास दनाय रखन पर ही स्थिरता प्राप्त होगा 4 


मुह्यमत्री 
भारतीय सविधान के अनुच्छेद १६३ (१) के झनुस्तार मुख्यमत्री मतीमप्डत का 
+ दंत है $ घुख्यणरो की सिशुक्ति राज्यपाज करता है॥ परन्तु मुख्यमत्री 


राज्य-सरकार २८३ 


के पद पर केवल उसी राजनीतिक दल के नेता को नियुक्त क्या जाता है जिसको 
प्राम-चुनाव मे राज्य विधान समा में बहुमत मिला है। यदि झाम-चुनाव में 
किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल बुछ हृद तक मुख्यमत्री की 
'नियुवित मे स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है । 
मुख्यमत्री के प्रमुख कार्ये-- १-मजरीमप्डल के अध्यक्ष होने के कारण वह मती- 
मण्डल का गठन करता है | मुख्यमन्नी की सम्मति पर ही राज्यपाल प्रन्‍्य मंत्रियों 
की नियुवित करता है। मनीमण्डल के सगठन मे मुख्यमश्री को प्रघान मनी के 
समान अत्यधिक शवितर्याँ प्राप्त है। यह उसकी इच्छा पर निर्मेर करता है कि 
कौन व्यक्ति मत्रीमण्डल मे रहे या न रहे । 
२ए--मनीमण्डल के अध्यक्ष के नाते, सुस्यमत्री मत्रीमण्डल की बैठकों की 
अध्यक्षता करता है। मत्रीमण्डल के तिर्णयों पर मुख्यमत्री का महत्वपूर्ण प्रमाव 
होता है । 
३--मुख्यमत्री राज्यपाल तथा मनतीमण्डल के मध्य स्वधानिक कडी के रूप 
में कार्य करता है। अनुच्छेद १६७ के अनुसार भुख्यमत्री राज्यपाल को, राज्य- 
शासम या व्यवस्थापन सम्बन्धी मनीमण्डल के निर्णयों से ग्रवगत कराता है । इसी 
प्रकार यदि राज्यपाल राज्य प्रशासन या प्रशासन या व्यवस्थापन सम्बन्धी किसी 
विषय पर जानकारी चाहता है तो मुख्यमत्री का यह कर्तव्य है कि यह जानकारी 
उसे प्रदत्त करे । 
४--मुख्यमती कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। समस्त प्रशासन पर 
उसको निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है। वह शासनरूपी गाडी का चालक 
है, जिसके नेतृत्व मे शासन का सचालन होता है। मत्रीमण्डल से सबधित विभिन्न 
विवादों के निपटारे की जिम्मेदारों मुख्यमत्री की ही है । 
४५--मुख्यमन्नी विधान सभा का नेतृत्व मी करता है । विधान समा मे सर- 
बारी नीतियो तथा वार्यों की घोषणा और स्पष्टीकरण करने का उत्तरदायित्व 
मुख्यमत्री पर ही है । वह विधान समा मे किसी मत्री द्वारा असतोपपूर्वक उत्तर दिये 
जाने की स्थिति मे, सवधित विधय पर सदस्यो की शका को दूर करता है ! वह 
सरकार का प्रमुख प्रवक्‍ता है और उसके वक्तव्य तथा आश्वासन अ्रन्तिम रूप से 
झ्ाधिकारक माने जाते है । 
यह स्वाभाविक है कि मुस्यमत्री की स्थिति राज्यों में लगभग केन्द्र सरकार में 
भ्रधान मत्री की स्थिति के समान है, क्योकि दोनो क्षेत्रो मे ससदीय प्रणाली स्थापित 
की गई है । भ्रत राज्य में मुख्यमनी की महत्ता वास्तविक शासक के रूप में है। 
राज्य वा पूरा प्रशासन तत्र उसी के सकेतो पर सचालित होता है ॥ वह राज्य 
मत्रीमण्डल का कप्तान! है। भ्रत सन्नीमण्डल मे उसके निर्णयों का ग्रत्यघिक महत्व 


होता है । 


9४: भारतोष शासन झोर राजतोति 
महाधघिवक्ता 


पक सविधान के परनुच्देद १६५ के घन्तगेंत सप से प्रत्येक राज्य के लिए महाधि- 
वक्ता का प्रावधाव क्या गया है। महायिवत्ता की नियुक्ति राज्यपाल दारा, सत्री 
मण्डल की सलाह के झनुसार, की जातो है / केवल उस व्यक्ति को महाधिवक्‍ता 
नियुक्त क्या जा सकता है, जो उच्च न्यायालय के न्‍्यायाधीश के पद के योग्य 
होता है। भहाधिवकता का कार्यकाल राज्यपाल के शप्रसाद पर्यल्त” तक रहेगा। 
उसका वेतन राज्यप्राल द्वारा तिर्धारिव किया जाता है? महाणिवक़ता के कार्य 
राज्य के सम्बन्ध मे लगभग केर्द्रीय सरकार से सवधित मद्वान्यायवादी के कार्यों 
के समान हैं । 

भहाधिवक्‍ता राज्य सरकार वो उत समस्त विपया पर कानूती सम्मति देता 
है जो उसको प्रेषित किये गये हैं॥ इसके भरतिरिक्त, कानून दारा उसके कार्यों का 
निर्षारण क्या जा सकता है। राज्य को भोर से उच्च न्यायालय में वह उत समस्त 
मामलों थे पैरवी करता है, जिनमे यज्य एक पक्ष म है | राज्य की तरफ से चह्‌ 
झच्च न्यायालय के समक्ष भ्रपीलीय या फोजदारी मामलों से पैरवी करता है। महा- 
घिवकता अपने कार्यकाल में राज्य के विरुद्ध किसी मामले में कार्य नहीं कर सकता 
है । वह फोजदारी मासलों मे अमियुवत का बचाव मही कर सकता हैं। महाघि- 
वक्‍ता ऐसे प्रकरणों म, जिनमे उसे सरकार के पक्ष में पेरवो करना है, किसी पभन्य 
निजी पक्ष के लिए पैरदी नही कर सकता है । वह किसी कस्पती मे डायरेक्टर के 
पद को बिना सरकार की अनुमति के स्वीकृत नहीं कर सकता है । ग्राय सरवार 
के परिवर्तत के साथ ही महाधिवक्‍ता का क्ययक्ताल समाप्त हो जाता है क्योवि' 
उसकी नियुक्तित राजनीतिक भ्राघार पर की जाती है । 


१३ 
राज्य विधान मण्डल 


भारतीय सविधान के प्रन्तर्गत भारतीय सघ के प्रत्येक राज्य के लिये व्यव- 
स्थापन कार्यों के लिए एक विधान-मण्डल की स्थापना की गई है। साधारणतया, 
व्यवस्थापिका सभा के सगठन की दो पदवतियाँ होती हैं । सर्वेप्रयम, द्विसदनात्मक, 
पद्धति के अन्तर्गत, व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं, उच्च सदन तथा निम्न 
सदन, द्वितीय, एक सदनात्मक पद्धति मे व्यवस्थापिका का केवल एक ही सदन 
होता है । 
विधान-परिपद--मारतीय सघ के कुछ राज्यो में द्वितदनात्मक पद्धति है भौर 
अन्य राज्यों में एक सदनात्मक पद्धति वी व्यवस्था की गई है । भ्रतएवं कुछ राज्यो 
भें विधान मण्डल का निर्माण राज्यपाल तथा दो सदनों से होता हे, भोर कुछ 
शाज्यो मे राज्यपाल तथा एक सदन द्वारा होता है । जिन राज्यो मे दो सदन है, 
वहाँ उच्च सदन (द्वितीय सदन) को विधान परिषद की सज्ञा दी गई है, भ्रौर 
निम्न सदत (प्रथम सदन) को विधान समा कहा जाता है। भ्रारम्म मे, जिन राज्यों 
मे द्विसदनात्मक पद्धति को श्रपनाया गया, उनके नाम इस प्रकार हैं--वम्बई, 
विहार, मद्रास, उत्तर-प्रदेश, पश्चिम वंगाल, पजाब और मैसूर । तत्पश्चातू सबि- 
घान सशोधघन अश्रधिनियम १६५६ के अन्तगंत निम्नलिखित राज्यों मे द्विसदनात्मक 
पद्धति की स्थापना की गई--प्राप्रप्रदेश, विहार, वम्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास, मेसूर, 
पजाव, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू-काश्मीर | चार राज्यो राजस्थान 
केरल, झ्रासाम, तथा उडीसा में एक सदनात्मक पद्धति की व्यवस्था की गई । 
सवियान के श्रनुच्छेद १६६ (१) के अ्रनुसार विधान परिषद (उच्च सदन) समाप्ल 
करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिनके भ्रनुसार यदि राज्य विधान समा के 
समस्त सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के है 
बहुमत से प्रस्ताव पारित करके यह माँग की जाती है कि विधान परिषद को 
समाप्त क्या जाये, या जिस राज्य मे यह सदन नही है, उपर्युक्त आधार पर 
विधान समा प्रस्ताव पारित करती है कि उक्त राज्य मे प्रधान-परिषद स्थापित 
की जाये तो ससद कानून द्वारा राज्य विधान-समा के श्रस्ताव के अ्रमुसार विधान- 
“परिषद को समाप्ति था स्थापना के लिए प्रादधान करेगी। यह स्पष्ट है कि 


रष६ भारतीय शासन भौर राजनोति 


विधान-परिषद को स्थापना या समाप्ति मुल्यद उक्त राज्य की विधान समा वी 
इच्छा पर तिर्मर है। 

राज्य विधाद-परिषद का सग्रठन राज्य विधान-परिषद के सदस्यों की सख्या 
शक्त राज्य की विधान-समा के सदस्यों की सख्या की 5 से भ्रधिक नहों होनी 
चाहिये, परन्तु किसी स्थिति मे विधान-परिपद के सदस्पो को सख्या ४० से कम 
नही होनी चाहिये । विघान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन इस प्रकार से होगा । 

(क) एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचत एक निर्वाचन-मण्डल द्वाय होगा, 
जिसके सदस्प स्थानीय स्वशासन सस्थामों (नगरपालिका, जिला मण्डल या ससद 
द्वारा निर्धारित प्न्य स्थानीय सस्याएँ) के सदस्य होंगे ॥ 

(ख) एक बारह ध्रश (६४) सदस्य राज्य में रहने वाले स्तातकों द्वारा निर्वा> 
चित किये जायेगे । 

(ग) एक बारह अश (कप) सदस्यो का निर्वाचन तोन वर्षोंके प्रनुभव के 
शिक्षक करेगे जो राज्य मे कम से कम माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं । 

(ध) एक तिहाई सदस्यों का वतिर्वाचत विधान-सभा के सदस्यो द्वारा किया 
जायेगा । 

(ड) शेष सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, जिन्होंने साहित्य, 
विधि, सहकारिता भान्दोलन तथा समाज सेवा क्षेत्र मे ज्ञान या भनुमव प्राप्त 
क्या है। 

कार्य काल-राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके एक तिहाई सदस्य 
प्रति दो वर्ष में सेवा निवृत होते हैं, इसका तात्पये है कि प्रत्येक सदस्य का कार्य- 
काल ६ वर्ष का है। 


सदस्य की योग्यताएँ 


१--प्रत्येक सदस्य को मारत का नागरिक होता भावश्यक है । 

२--कम से कम ३० वर्ष की झायु का होता चाहिये । 

३--भन्य योग्यता, जो ससद कानून द्वारा निर्धारित करती है। 

कोई सदस्य राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनो का सदस्य नहीं हो सकता 
है भोर न ही दो या दो से भ्रधिक राज्यों के विधान मण्डल का सदस्य हो सकता 
है । यदि कोई सदस्य सदन की बैठकों से ६० गा उससे भधिक दिनों बिना सदन 
की भनुम॒ति के झनुपस्थित रहता है, तो उस्तका स्थान रिक्त माना जायेगा । 


निम्नलिखित भ्राघारो पर किसी व्यक्ति को विधान परिषद की सदस्यता के 
भयोग्य झहराया डा सकता है ३-- 


राज्य विधान सण्डल हद 


१--पदि भारत सरवार या क्सी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर 
है। यह प्रतिवन्ध केख्रीय या राज्य के मत्रियो तथा कानून द्वारा निर्धारित किसी 
अन्य पद पर लागू नही होता है । 

२--यदि वह न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया गया है । 

३--यदि वहू दिवालिया है । 

४--यदि वह भारत का नागरिक नही है या उसने विसी भ्रन्य राज्य वी 
नागरिवता ग्रहण कर ली है या वह कसी मी प्रन्य देश के प्रति राज्य भक्ति 
रखता है । 

५--यदि वह किसी ससदीय वानून के भ्रन्तग्गंत प्रयोग्य होता है। उदाहरण 
स्वरूप १६५१ में ससद द्वारा पारित लोक प्रतिनिधित्व भ्रधिनियम १६५६१ के 
भ्रन्तगंत न्यायालय ने उन व्यक्तियों को श्रयोग्य घापित क्या है जो न्यायालय 
द्वारा दण्डित हुए हैं, या जिनको निर्वाचन के सबंध में अ्प्ट या भ्र्वघानित' कार्यों 
के लिए दोपी पाया गया । 

राज्य विधान परिषद की बैठवों के लिए गण परृतति की सख्या उसके बुल 
सदस्यथा का सख्या वे! एव दशाश सरया इक या १० होगी । (इन दोनो मे से 
जो भी सप्या प्रधिक होगी, वह गरणपूर्ति वी सख्या होगी)। 

विघान परिषद का एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होता है, जिनका निर्वाचन 
विधान परिषद बे सदस्य करते हैं इनको १४ दिन के नोटिस पर विधान परिषद 
बहुमत से प्रस्ताथ पारित कर पदच्युत बर सकती है ॥ दोनों पदाषिवारियों को 
बेतन तथा भत्ते मिलते हैं श्लौर इनके कार्य लगमग सधीय राज्य समा के श्रध्यक्ष 
तथा उपाध्यक्ष के सदृश हैं 


विघान परिपद के कार्य तथा श्रविकार 


विधान परिषद के विभिन्न कार्यों तथा श्रधिकारों को तीन श्रेणियों भे रखा. 
जा सकता है । 

१-ध्यवस्थापन सदधी फार्य-द्वितीय सदन के नाते राज्य विधान परिषद 
को कानून निर्माण करने के सवध में सविधान द्वारा कुछ कार्य प्रदत्त किये 
गय हैं। साधारण--विधेयक (वित्त विधेयक को छोडकर) को किसी भी सदन 
मे अस्तुत कया जा सकता है. जो दोनो, झदनो, दृए्ण परर्लि होले पर ही: 
राज्यपाल वो सहमति से कानून वन सकेगा ! यदि दोनो सदनो मे विधेयक पर 
मतमेद हो जाता है तो विधान समा द्वारा उसी सत्र में यथा नये सत्र में विधेयक 


के पुन पारित होने पर राज्यपाल वी सहमति से विधेयक को कानून माना 
जायगा । 


शप८ भारतोय शासन भोर राजनोति 


यदि विधेयक विधान समा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान 
परिषद के विचार-विमर्श के लिए यया है किन्तु विधान परिपद उस पर कोई 
निर्णयात्मक कार्यवाही नहीं करती है तो विधेयक को विधान परिषद मे प्रस्तुत 
करन के तीन भाह पश्चात्‌ विधान समा उसे पुनः पारित कर सकती है। तब पुनः 
उक्त विधेयक को विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा किन्तु यदि विघान 
परिषद विधेयक को अस्दोइत करती है यांऐसे सशोयन करती है जो विधान 
समा को भ्मान्य है ता विधेयक को उस हालत में पारित माना जायेगा, जैसा कि 
मूलत- विधान समा ने पारित किया था । यदि विधान-परिपद विधेयक पर विधान 
समा द्वारा दूसरे वार पारित होने के पश्चात्‌ मो काई घ्यान नहीं देती तो 
परिषद के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करने के एक माह पश्चात्‌ विधेयक कय दोनों 
द्वारा पारित माना जावेगा । थ्रत साथारण विघयको के सबंध में विधान परिषद, 
वियान-सभा, इनको पारित करने के पश्चात्‌ अधिक से भ्रत्रिक चार माहका 
विलम्ब कर सकती है। 

२-वितोय कार्य--वित्तीय मामलो भें विधान परिषद के अधिकार लगमग 
राज्य मा के अ्प्रिकारों के ममात ही हैं) दिन्ञ या घन विप्रेयक्ष को विधान- 
परिषद म प्रस्तावित नहीं क्या जा सकता है। वियात समा म पारित होते के 
पश्चात्‌ वित्त-विद्ेयक को विधान परिषद के विचार विमर्श के लिए मेजा जाता 
है । विपान परिषद को झपने सुमावो को १४ दिनो में देने चाहिये अन्यथा वित्त 
विधेयक बिता विवात परिपद के सुझावों के १४ दिन के पन्‍्चात्‌ कानून वन 
जायेगा । पनुच्छेद १६६ (३) के अनुसार विवान समा विय्रान परिषद के सुभावो 
को अस्दीद्षत कर सकती है 7 

३--काये पालिका सम्बन्धो शक्तियाँ-ससदीय प्रणादी मे मत्रीमण्डल का उत्तर- 
दायित्व ब्यवस्थापिका समा के निचले सदन के प्रति होता है। यद्यपि उच्च सदत 
द्वारा मत्रीमण्दल की आलोचना करने से सरकार (मत्रोमप्टल) को अपना इस्तीफा 
देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तथापि इसका प्रमाव नयष्य मही हो 
सकता । अत. 7र्थपालिए (मत्रीमण्डल) के निययण के लिए उच्च सदन मे प्रशा- 
सन के सम्बन्ध मैं प्रश् (दे जा सकते हैं । विधान परियद में सदस्य सावंजनिका 
महर्व के विषयों पर बहुम कर, सरकार का मार्ग दर्शव कर सकते हैं, क्योकि यह्‌ 
समत्र है कि विदात समा में सत्रीमण्डल ने अपने बटसत के आधार पर जल्ददाजी 
में किसी ऐसे विवेयक को प्रारित करवा दिया हो जो युदिपूर्ण है। चूंकि निम्न 
सदन के सदस्यों की तुलना से विदात परियद के सदस्य अधिक परिपक्व तथा 
पनुमदो होते हैं, अतः यह स्वामाविक है कि वहस का स्तर यहाँ पर ऊँचा होता 
है । इस प्रकार विधान परिषद अप्रत्यक्ष रुप से कार्यपालिका को अपने परिपक्दता 
“तथा झनुमद के भ्राघार पर प्रभावित कर सकती है | 


राज्य विधान मण्डल र्घछे 
राज्य विधान सभा 


राज्य विधान मण्डल का निम्त सदन विधान समा है । यह राज्यों में जनता 
का प्रतिनिधि सदत है। इस दृष्टि से यह सघीय ससद के निम्न सदन लोकसभा 
के समान हैं । 
सगठन--राज्य विधान समा के सदस्यो की सख्या सबधित राज्य वी जनसख्या 
के सदर्भ मे ५०० से श्रधिक तथा ६० से कम नही होनी चाहिये । प्रत्येक जन- 
गणना के पश्चात्‌, प्रत्येक राज्य की विधान सभा के स्देस्यो की सख्या को भ्रौर 
राज्य का निर्वाचन क्षेत्रों मे विभाजन पुरनेनिधारित किया जाता है। भ्रधिकतर 
निर्वाचन क्षेत्र एकल-सदस्य हैं । प्रत्येव” निर्वाचन क्षेत्र से एक ही संदस्य निर्वाचित 
होता है। संदस्यो वा निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार पद्धति के भनुसार 
होता है | सविधान द्वारा प्रनुसुचित जातियो तथा ग्रादिम जातियो के प्रतिनिधित्व 
के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। झनुच्छेद ३३२ के प्रनुसार भनुसूचित जातियो 
तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए उनकी जनसख्या के श्रनुप्रात में प्रत्येक 
राज्य की विधान समा मे स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे । भ्रसम की विघान सभा में 
स्वायत्त भ्रादिम जिलो के प्रतिनिधियों के लिए स्थान सुरक्षित रसे गये है। कसी 
भी राज्य का राज्यपाल विधान समा मे भ्राग्ल मारतीय समाज के प्रतिनिधियों को 
मनोनीत कर सकता है, यदि उसके विचार में इस समाज को विधान समा में 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है। प्रारम्भ मे भ्रनुसूचित जातियो, भनुसूचित भ्रादिम 
जातियो तथा आग्ल भारतीय प्रतिनिधियों के लिए विधान समा मे स्थान सुरक्षित 
करने के सवघानिक प्रावधान सविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष के लिए 
थे किन्तु सविधान मे झाठवें संशोवन (संशोधन भ्रधिनियम १६५६) द्वारा इसमे 
दस वर्ष की वृद्धि को गई है ! 
विभिन्न राज्यो की विधान सभाओं के सदस्यों की सख्या निम्नानुसार है :-- 
१--पआ्रान्ध्न प्रदेश-२८७; 
२-०असम-१२६, 
३--बिहार->३१५; 
४--गुजरात-१६८, 
४--हरियाणा-८ १; 
६--जम्मू-कश्मीर-७५; 
७--केरल-१३३; 
८--मध्यप्रदेश-२६६; 
६--मद्रा स-२३४; 
१०--महाराष्ट्र-२७०; 
१६ 


२६० आरतोय शासन झौर राजनोति 


११-मैसूर-२१६: 
१२--उडीसा-१४०३: 
१३--प्रजाव-१ ०४, 
१४--राजस्थात-१ ८४; 
१४--उत्तरप्रदेश-४२५; 
१६--पश्चिम वेगाल-२८० , 
१७--दिल्ली-५६; 
१८--हिमाचल प्रदेश-६०: 
१६--भपिपुर-३०; 
२०--त्रिपुरा-३०; 
कार्यकाल--सामान्यत राज्य विधान समा का कार्यकाल ५ वर्ष का होता है। 
जब देश में सक्टकालीन स्थिति घोषित हो चुकी है तव विधान सभा का कार्यकाल 
एक वर्ष के लिए कितनी मी वार ससद के कानून द्वारा वाया जा सकता है। 
परस्तु सकटकालीन उद्घोषणा के समाप्त होने पर कसी मी स्थिति मे विघान 
सभा का कार्यकाल ६ माह से अधिक समय तक नहीं बढाया जा सकता है । यदि 
विधान समा म भनत्रीमण्डल को बहुमत का समर्थन समाप्त हो जाता है, तथा झन्प 
कोई राजनीतिक दल वैदल्पिक सरकार निर्माण करने में असमर्थ है तो विधान 
समा को पाँच वर्ष प्रु्वं मी राज्यपाल द्वारा मंग क्या जा सकता है। 
विधान सभा के सदस्यों के लिए जो योग्यताएँ निर्धारित को गई हैं वे निम्न- 
लिखित हैँ .-- 
(१) वह भारत का सागरिक हो ! 
(२) उसको धायु कम से कम २५ थर्ष की हो १ 
(३) ससदीय कानून द्वारा निर्धारित श्रन्य योग्यताओ को पूरा करता हो । 
अमुच्छेद १७२ के भनुसार कोई ब्यक्ति दोनो सदनों का सदस्य नही हो सकता 
है, और न दो या दो से अधिक राज्य विधान भण्डलो का सदस्य हो सकता है । 
निम्तलिखित कारणों के आधार पर कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य नहीं 
हो सकता २-- 
१--यदि वह भारत सरकार या क्सी राज्य सरकार के भ्रदीन लाम के पद 
पर है । 
२>यदि वह न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया है । 
३--थदि वह दीवालिया है । 
४--यदि वह मारत का नागरिक नही है, या उसने किसी विदेशी नागरिकता 
को ग्रहण कर लिया है, या वह किसी दिदेशो राज्य के प्रति निष्ठा या भक्त 


श्क्फा है । 
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५--यदि ससद के किसी कानून बे' अन्तर्गत श्रयोग्य है । 

शाज्य विभान समा वा निर्वाचन वयस्क मताधिकार वे सिद्धान्त पर सम्पन्त 
होता है। प्रर्थात्‌ प्रत्येव नागरिक को जिसवी श्रायु २१ वर्ष से कम नही है, मत- 
दान वा अधिकार है। यदि वह उस क्षेत्र का निवासी है, पागल नही है, श्रौर 
जिसको भ्रष्ट या अ्रवैधानिक वार्य वे लिए दण्डित न क्या गया है । 

विघान समा के दो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैँ-(श्र) प्रध्यक्ष (स्पीव र), (ब)उपाध्यक्ष 
(डिप्टी स्पीकर) । प्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनो का निर्वाचन विघान समा द्वारा होता 
है । प्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पदच्युत करने का अधिकार विधान-समा को है। इसम 
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पदच्युत करन वे लिए १४ दिन का नोदिस दिया जाना 
चाहिए । यदि विधान समा बहुमत से यह प्रस्ताव पारित बर देती है तो भ्रष्यक्ष 
या उपाध्यक्ष को पदच्युत माना जायेगा। यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन बी 
सदस्यता छोड देता है तो वह ग्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष बे पद पर नही रहेगा । यदि 
प्रध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष द्वारा भ्रष्यक्ष वे कार्य किये जायेंगे । यदि 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों वे पद रिक्त हैं तो राज्यपाल अस्थाई रूप से विधान 
सभा के कसी भी सदस्य को उस पद पर नियुक्त बरगा । यदि श्रध्यक्ष तथा उपा- 
ध्यक्ष दोतों सदन वी बैठक से प्रनुपस्यित हैं तो सदन के नियमों वे अनुसार, 
बायंवाहूव' भ्रध्यद सदन की कार्यवाही सचालित बरेगा । सदन की जिस बैठक में 
प्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पदच्युत वरने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श हो रहा है वह 
उस बँठक' वी शभ्रध्यक्षता नही बरेगा, तथापि उसे सदन मे उपस्थित रहने, सदन 
की कार्यवाही में हिस्सा लेते तथा प्रस्ताव पर मतदान करने का भ्रधिवार है। 
प्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधान मण्डल द्वारा पारित कानून के भ्रन्तगंत वेतन तथा 
मत्ते मिलते हैं । ये वेतन तथा भत्ते राज्य की सचित निधि में से दिये जाते हैं । 
राज्य विधान समा के प्रध्यक्ष तथा वार्यों की स्थिति लोकसभा बे भ्रध्यक्ष ने सदृश 


है। लोकसभा के प्रध्यक्ष के समाव विधान समा वे पश्रध्यक्ष को स्वतत् तथा 
निष्पक्ष होना झावश्यद' है । 


विधान समा के श्रष्यक्ष के निम्नलिसित काये हैं । 
१--जह सदन की प्रध्यक्षता करता है। 
२--सदन मे प्रश्नों तथा प्रस्तावो के रखने के लिए उसकी भ्रनुमति आवश्यक' है 
३-भ्रध्यक्ष द्वारा ही सदन की कार्यवाहियों के लिए समय निर्घारित क्या 
जाता है। 

४->प्रध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से सदन की वार्येवाहियो का क्रम तथा 
भाषणों के लिए समयावधि निर्धारित करता है । 

५--बह सदन में शान्ति, व्यवस्था तथा अनुशासन बनाये रखता है और 
दिसी सदस्य को सदन के नियमों के उल्लधन करने पर उसे निष्याधित कर 
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सकता है । सदन मे गमीर अ्रशान्ति की स्थिति में अध्यक्ष सदन को स्थगित कर 
सकता है । 

६--अध्यक्ष सदन की विभित्र समितियों के अ्रध्यक्षो वी सूची तैयार करता 
है । वह सदन की प्रवर एवं अन्य समितियों के लिए अध्यक्ष मनोनीत करता है । 

७--सदन के नियमों वी व्याख्या करने का अधिकार ग्रध्यक्ष को ही है। उसके 
विर्णयों को चुतौती नही दी जा सकती । 

८--क्सी विधेयक के सबध म कि वह विधेयक, वित्त विधेयक या साधारण 
विधेयक है अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम है ! 

सक्षेप भे, विधात समा का अध्यक्ष सदस्यों के भ्रविकारों का सरक्षाक है। 
नि सदेह अध्यक्ष की यह भूमिवा इस पर निर्मेर है कि वह झपने कार्यों मे स्वतत्र 
तथा निष्पक्षा है या नही। अध्यक्ष के पद की प्रतिष्ठा को बनाये रखने का उत्तर- 
दायित्व कुछ मात्रा मे स्वय प्रध्यक्ष का है, भौर कुछ मात्रा में सदन के सदस्यों पर 
निर्भर करता है। इस सन्दर्म म, जहाँ तक अध्यक्ष की भूमिका का प्रश्न है, मारत 
के कई राज्यों मे भ्रध्यक्षो ने पद की प्रतिष्ठा को शभपने भ्रजीब कार्यों से गहरा 
भक्का पहुंचाया । यहाँ हाल ही के दो उदाहरण अस्तुत किये जा सकते हैं । 

(१) दिसम्बर १६६७, मे राज्यपाल श्री घर्मवीर ने मुख्यमत्री श्री अजय मुर्क्जी 
के भत्री यण्डल को बर्खास्त क्र दिया क्योकि श्री मुकर्जी ने बिवात सभा की बैठक 
को बुलाने मे और यह्‌ ज्ञात करने मे कि वास्तव में उनके मत्रीमण्डल को विधान 
समा म॑ बहुमत प्राप्त या या नहीं, हिचक्चाहट दिखाई / अतएवं श्री घर्मबीर 
को यह लगा कि श्री मुकर्जी की सरकार को विधान सभा का समर्थन प्राप्त नही 
था । श्री मुकर्जी मन्नी मण्डल को वर्खास्त कर उन्होंने श्री पी० सी० धोष को सुख्य 
मन्नी नियुक्त किया। तत्पश्चात्‌ जब ब्रिघान सभा की बैठक झामजत्रित की गई 
विधान समा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार चटर्जी ने, जिनकी राय में श्री पी० सी० 
चोध के मत्री मण्डल का निर्माण अवेघा निक था, विधान सभा को अपनी इच्छानुसार 
स्थग्रित कर दिया । यह विदित रहे कि विधान समा के अध्यक्ष का कार्य सदन की 
कार्यवाही का सचालन करना है न कि सदन की बंठक को अवेधानिक रूप से 
स्थगित करना है। 

२--दूसरे मामले मे पजाब की विधान समा के भ्रध्यक्ष ने विधान समा का 
अक्स्मात्‌ स्थगित कर दिया, जिसके फ्लस्वरूप विधान समा द्वाय वापिक भाय 
व्ययक पारित नही किया जा सका । इसका नतीजा यह हुआ कि राज्यपाल ने 
अध्यादेश द्वारा विधान समा की बैठक झआमद्रित कर झआाय-ब्ययक पारित करवाया । 
उस अवसर पर विधान समा को पुलिस का सरक्षण दिया यया था 4 

इन उदाहरणो से स्पष्ट हो जाता है कि कतिपय मामलो म स्वय भ्रध्यक्षो मे 
'द की प्रतिष्ठा पर अपने अवेधानिक कार्यों द्वारा भ्राघात पहुँचाया है । इसके 
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विपरीत बई राज्या वी विधान समाओ मे कुछ सदस्या ने अपने प्रमद्र व्यवहार से 
ग्रध्यक्ष पद का झनादर किया है। उदाहरण स्वरूप १६५८ म उत्तर प्रदेश विधान 
समा म विधान समा मार्शल को प्रध्यक्ष के आदेशानुसार सशस्त्र पुलिस वी मदद 
लेनी पड़ी बयोकि समाजवादी दल के नेता तथा सदस्यों ने प्रध्यक्ष द्वारा उतवी सदन 
के बाहर जाने के प्रादेश का उल्लंघन क्या । इसी प्रकार सितम्बर १६५६ मं पश्चिम 
बगाल की विधान समा म स्थिति ने यह रूप लिया कि काप्रेस दल तथा विरोधी 
दल (साम्पवादी दल) वे सदस्यों ने भ्ससदीय भाषा वा प्रयोग करते हुए एवं 
दूसरे पर जूते फेक । ध्वति-प्रसारण यत्र मत्री मण्डल वे सदस्यों वी झोर फेंके गये। 
इसके प्रतिरिक्त, दो सदस्यों ने एक दूसरे को चूनौती देकर झ्ापस में हाथा पाई 
वी । ग्रध्यश वे पद की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए तथा ससदीय पद्धति को 
सशक्त करने के लिए विधान समा बे' सदस्यो का यह उत्तरदायित्व है कि विधान 
समा म॑ अपने श्रावरण को ससदीय पद्धति के श्रनुवूल ढालें । 

राज्य विघाम सभा के प्रधिकार--राज्य विधान सभा के विभिन्न कार्यों को 
चार श्रेणियों में विमाजित क्या जा सकता है । 

१--ब्यवस्थापन सयधी काय॑, 

२--वित्तीय बाये, 

३--कार्यपालिया तथा प्रशासन वा नियन्त्रण तथा, 

४--राष्ट्रपति के निवाचिन सबधी कार्य । 


१-ध्यवस्थापन सबधी कार्य--राज्य विधान समा वा प्रमुस कार्य विधि 
निर्माण करना है । राज्य विधान समा को राज्य सूची म॑ उल्लिसित विपयो पर 
विधि निर्माण करते का झधिकार है। इसके अतिरिक्त, राज्य विघान समा को 
समवर्ती सूची भ उल्लिसित त्िपयो पर भी कानून बनाने का ग्रधिकार है । वस्तु 
स्थिति यह है कि सधीय सराद व राज्य विधान मण्डलों को समवर्ती सूची में 
उल्निस्ित विपयो पर कानून निर्माण करने का श्रधिकार है| किन्तु इस सूची मे 
छल्लिसित कमी विपय पर किसी राज्य विधान समा द्वारा निर्मित वानूत का 
संघ उसी विषय पर निर्मित सघीय कानून से है, तो प्रनुच्चेद २५४ के प्रवुसार 
संघीय कानून ही वेध माना जायेगा और जिस हद तक राज्य कानून का सघर्ष 
सघीय कानून से है, उस हद तक उससो भ्रवैध माना जावेगा। तथावि यदि राज्य 
विधान समा द्वाटा पारित कानून को राष्ट्रपति की सहमति बे' लिए सुरक्षित रखा 
गया था झौर राष्ट्रपति न उसे अपनी सहमति प्रदत्त कर दी है तो राज्य कानूत 
वध होगा | 


सविषान द्वारा राज्य विधान मण्डलो पर विधि निर्माण के' सबध मे मिम्न- 
जिखित सीमाएँ लगायी गई हैं । 
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(क) कतिपय कानून जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये गये हैं, बिना 
राष्ट्रपति की भ्रनुमति के वैध नही माने जा सकते हैँ । उदाहरण स्वश्प पनुच्देद 
३० के प्रनुसार सम्पत्ति ग्रधिग्रहण करने के लिए बानून अनुच्छेद २५४ के शनु- 
सार समवर्ती सूची में उल्लिलित कसी विपय पर पारित कानूत जिनवा संघर्ष, 
ससद द्वारा उसी विपय पर प्रारित, कसी कानून से है। अनुच्छेद २५६ के प्रभु 
सार ऐसे राज्य कानून जिनके द्वारा ऐसी सम्पति के क्रगर-विक्रय पर कर लागू 
किया गया है, जो ससद ने कानून द्वारा सावंजनिक जीदन के लिए झावश्यव 
निर्धारित की है 


(छ) करतिपय विधेयक राज्य विधान मण्डल के विसी भी संदन म॑ बिता 
इष्ट्रपति की पूर्व सम्मलि के प्रस्तुत नही किये जा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, 
अनुच्छेद ३०४ (वी) के भ्रमुसौर ऐसे विघेयवा जिनका उद्देश्य सावेजनिक हित मे 
राज्य के श्रन्दर या बाहर व्यापार वाणिज्य या लेन-देन करने की स्वतत्रता पर 
अतिवन्ध लगाना है ) 

(ग) साधारणतया मारतीय सविधान मे सघवाद के सिद्धान्त को ग्रपनाने के 
फलस्वरूप राज्य सूची मे उल्लिखित विपयो पर केवल राज्य विधान मण्डल ही 
विधि तिर्माण कर सकते हैं । किन्तु संविधान मे उसके कतिपय अ्पवाद मी हैं, 
जिसके भ्न्तगेंत सघ ससद राज्य सूची मे वर्णित विषय पर कातून बना सकती है। 
ये परिस्थितियां इस प्रकार हैं “- 

(१) भनुच्छेद २४६ के अनुसार यदि ससद का उच्च सदन (राज्य समा) दो 
तिहाई बहुमत के आधार पर यह भ्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रीय हित मे 
राज्य सूची मे उल्लिखित किसी विषय पर ससद को कानून बताने को अधिकार 
होगा । 

(२) यदि देश मे सकेटकालीन स्थिति को घोषधा राष्ट्रपति ने की है तो 
अनुच्छेद २५० के अनुसार ससद राज्य सूची मे चणित किसी भी विपय पर कानून 
निर्माण कर सकती है | 

(३) यद्दि सघ के किसी राज्य को सरकार को सविधात के प्रावधानों के 
अ्रतुसार नही चलाया जा सज़्ता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद ३५६ के ग्रन्तर्गत राज्य 
विधान मण्डल को स्थगित कर उसको शक्तियाँ ससद में निहित कर सकता है । 


राज्य विधान समा मे साधारण कथा घत विधेयक दोनों प्रस्तुत किये जा 
सकते हैँ । बस्तुत व्यवस्थापव सवधी शक्तियाँ विधान सभा में ही निहित हैं) 
क्योंकि यदि एक विधेयक विधान समा ढाण पारित हो जाता है परन्तु विधान 
परिषद (यदि राज्य मे विशान परियद है) उसका विरोध करती है तो विधान 
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समा के उसी या नये सत्र में विधेयक को पुनः पारित करने से तथा राज्यपाल वी 
सहमति के पश्चात्‌ विधेयक को कानून का रूप श्राप्त हो जायेगा। यदि कसी 
छिध्ेयक बी राज्य सभा द्वारा पारित कर विधान परिपदे के विचार-विमर्श के 
लिए भेजा गया है श्ौर विधान परिषद उस पर कोई निर्णयात्मक वायंवाही नहीं 
करती है तो विधान समा उस विधेयक को विधान परिपद मे प्रस्तुत करने भी 
तिथि के तीन माह पश्चात्‌ पुन पारित कर सकती है। तत्पश्चात्‌ विधेयक को 
विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत क्या जायेगा, किन्तु यदि विधान परिषद विधेयक 
को प्रस्यीकृत बरती है या ऐसे सशोधन प्रस्तुत वरती है जो विधान सभा को 
अ्रमान्‍्य है, तो विधेयक को उसी स्थिति में पारित माना जायेगा, जिस स्थिति मे 
मूलत उसे विधान समा ने पारित किया था। यदि विघान-परिषद विधेयव' पर, 
विधान सभा द्वारा पुन पारित किये जाने के पश्चात्‌ भी ध्यान नही देती है, तो 
विधान परिषद के समक्ष विधेयक प्रस्तुत करने वी तिथि से एक माह पश्चात्‌, 
विधेयक को दोनो सदनों द्वारा पारित माना जायेगा । 


२-वित्तीय शक्तिपाँ-विघान समा को राज्य की सम्पूर्ण वित्त व्यवस्था पर 
जियत्रण रहता है । वित्त विधेयकों को केवल विधान समा मे ही प्रस्तावित किया 
जा सकता है। यदि किसी राज्य मे विधान परिषद ( उच्च सदन) भी है तो वित्त- 
विधेयक विधान सभा में पारित होने के पश्चात्‌ विधान परिषद के समक्ष प्रस्तुत 
किया जाता चाहिये । परन्तु विधान-परिषद के वित्त विधेयक के प्राप्त होने के 
चोौदह्‌ दिनो मे, उसकी प्राप्त विधेयक पर विचार कर विधान सभा को वापिस 
'मेजना होगा। यदि इस समयावधि में विधेयक को विधान परिषद वापस नही 
करती है या विधेयक पर जो प्रापत्तियाँ उठाती है, वे विधान सभा को मान्य नहीं 
है तो विधेयक को दोनो सदमो द्वारा पारित मान लिया जावेगा । 


प्रत्येक द्वितोय वे के भ्रारम्भ मे बापिक झ्राय-व्ययकः को विधान सभा के 
समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । व्यय के समस्त प्रस्तावों का विधान सभा के समक्ष 
रखना ग्रावश्यव' है परन्तु जिस व्यय को राज्य को वापिक श्राय पर दिखाया गया 
है उस पर पर बेवल विचार विमर्श हो सकता हैं, परन्तु मतदान नहीं किया जा 
सकता है। श्रन्य व्यय सबधी प्रस्ताव विधान सभा के समक्ष प्रनुदान माँगो के 
रुपो मे प्रस्तुत क्ये जा सकते हैं। भ्रनुदान सवधी माँगो पर मतदान करने का 
भ्रधिदार वेबल विधान सभा को ही है। विघान समा अ्रनुदान की राशि को 
अस्थीक्षत या वमकर सकती है, किन्तु इसमे वृद्धि नही कर सकती। सविधान के 
भनुसार किसी भी राज्य मे बिना विधान सभा की प्रनुमति के कोई कर लागू नही 


क्या जा सकता है। प्रतएव राज्य के वित्त या घन सबधी व्यवस्था पर राज्य 
विधान समा का पूर्ण नियन्त्रण है। 


3] भारतीय शासन झोर राशनोति 


(३) कार्यपाल्षिका तथा प्रशासन पर नियत्रण-मारतीय संघीय सरकार की 
माँति राज्यों में भी ससदीय प्रणाली लागू को गई है। दोनो स्तर पर कार्यपालिका 
तथा प्रशासन को व्यवस्थापिका (निम्नसदन) के प्रति उत्तरदायी माना गया है। 
राज्यों मे कार्यपालिकाएँ (मत्रीमण्डल) अपते कार्यों तथा नीतियों के लिए विधान 
समाप्रो के प्रति उत्तरदायी हैं। ससदीय पद्धति क्री एक विज्ञेषता मह है कि 
कार्यपालिका (मत्रीमण्डल) के सदस्य व्यदस्थादिका समा के सदस्य मी होते हैं, 
इस कारण, ब्यवस्थापिका कार्यप्राश्रिका को, विभिन्न साधनों द्वारा सरलता पूर्वक 
तया प्रमावशाली रूप से नियत्रण मे रख सरती है । 


प्राय जिन खाथनों द्वारा विधान समा कार्यपालिका को अपने तियत्रेण मे 
रखती है, वे प्रइन, पूरक प्रश्न, स्थगन, प्रस्ताव, ठया सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
साधन प्रविश्वास प्रस्ताव के रूप में हैं। सक्षेप्र में राज्य विधान सभा कार्ये- 
पालिका तथा प्रशासत पर नियत्रण रखकर, उसे स्वस्थ तथा सक्षम बनाने मे 
सहायक है । 


राज्य विधान भण्डल के कार्यों दा अ्रध्ययद करते हुए यहाँ उपयुक्त 
होगा कि राज्यों मे विधि निर्माण का भी ग्रध्ययन किया जाये। विधि- 
निर्माण-कार्य दो प्रकार के विधेयको से सवंधित हैं। साधारण विधेयक तथा 
वित्त विवेयक । 

(१) हाधारण विधेषक--साथारण विधेयको को विधान मण्डल के किसी मी 
सदन मे प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक के विधि के रूप से पारित होने के 
लिए प्रत्येक सदत में तीन चरणों से निकलना होता हैं। इन तीत चरणों को सदन 
द्वारा विधेयक को तीन वाचनो के रूप में देखा जा सकता है । 


विधेयक का प्रथम वाचव तव होता है, जबकि सदन मे उसे प्रवुत्त किया 
जाता है। विधेयक का सदन में प्रवृ्त करता एक ओपचारिक कार्य है। 
जो सदस्य विधेयक को सदन में धवतंतव करता है, वह एक सक्षिप्त भाषण 
देता है | परम्परानुसार इस वियेयक पर कोई वहस नही होती है। यदि सदन 
विधेयक को भ्रवृत्त करने के लिए स्व्रीक्षति प्रदत्त करता है तो जो सदस्य विधेयक 
को प्रस्तुत कर रहा है, वह कहता है “महोदय ! मैं विधेयक प्रवृत्त कर रहा हूँ! 
यदि सदत मे विवेयक प्रस्तुत करने के प्रस्ताव का विरोध क्या जाता है तो सदन 
का अध्यक्ष विधेयक को अ्वृत्त करने बाले सदस्य को विधेयक पर स्पष्दीकरण 
* प्रस्तुत करने के तिए वक्तव्य देने की अनुमति प्रदात करता है। इसके साथ ही 
विरोधी सदस्य भी भ्रपना वक्तव्य दे सकते हैं। सदन कौ भ्ननुप्रति के पश्चात्‌ 
विधेयक को ग्रवृत माता जावेशा । विधेयक के प्रवृत्त होते के पश्चात्‌ उत्तरो गजट 
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मे प्रकाशित किया जाठ; है ५ गजट में विधेयक के प्रकाशित होते पर विधेगव का 
प्रथम वाचन समाप्त हो जाता है । 


द्वितीय दाचन में विधेयक पर दो प्रकार से विचार विमर्श किया जाता है | 
सर्वप्रथम, विधेयव पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया जाता है । यहाँ पर 
जिस सदस्य मे विधेयक का प्रवर्तन किया है, वह निम्नलिखित किसी एक प्रस्ताव 
को प्रस्तुत करता है | | 

(क) विधेयक पर तुरन्त या भविष्य में किसी तिथि से विचार-विमर्श श्रारम्म 
किया जाये । 

(ख) विधेयक को सदन की अवर सामति के समक्ष रखा जाये । 


(ग) यदि राज्य मे दो सदन हैं तो विधेयक को सदत की सयुक्त समिति के 
समक्ष रखा जाये, या । 


(घ) विधेयक को जनमत ज्ञात करने के लिए प्रसारित किया जाये । इस चरण 
मे विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्‍्ष्य विधेयक के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, त्था विधेयक 
ध्षबधी भ्रावश्यक' जानकारी सदन को देता है । बहुस विधेयक के सिद्धान्तों तक ही 
सीमित रहती है । इस स्तर पर विधेयक मे कोई सशोघन नही हो सकेगा ॥ 


द्वितीय, विधेयक पर विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श किया जाता है। प्र्थात्‌ 
विधपक के विभिन्न खण्डो, भागों, अनुसूचियो, तथा सशोधतों पर एक-एक कर 
विचार विप्र्श किया जायेगा । विधेयक को सदन की प्रवर सीमति के समक्ष प्रस्तुत 
किया जा सकता है | प्रवर समिति के प्राय १० से १५ तक सदस्य होते है । सदन 
के भ्रष्यक्ष द्वारा समिति वे' अ्रध्यक्ष को मनोनीत क्या जाता है । प्रवर समिति का 
कार्य विधेयक के विभिश्न खण्डो, तथा भागों का गहराई से परीक्षण करता है । 
इस सम्दर्म मे समिति भ्रावश्यक कागजात त्तथा साक्ष्य प्राप्त कर सकती है । समिति 
उत व्यक्तियों के प्रतिनिधियों को भो भ्रामत्रित कर सकती है जिनके हित विधेयक 
से संबंधित हैं, प्रन्त मे सम्रिति का अध्यक्ष अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष अस्तुत 
करता है । तत्पश्चातू सदन में विधेयक का तृतीय वाचन आरम्म होगा । 


हृतीय वाचन-मह्‌ विधेयक का श्रन्तिम चरण कहलाता है ( इस स्थिति मे यह 

प्रस्ताव रखा जाता हैं कि विधेयक को पारित किया जाये। साधारणातया, इस 
चरण में कोई सशोघन प्रस्तावित या प्रस्तुत नही किये जाते हैं । बहुस इसी विषय पर 
सीमित रहती है कि विधेयक को स्वीकृत या प्रस्वीकृत किया जाये। जब विधेयक सदन 

४ द्वारा पारित हो जाता है, तो उसको दूसरे सदन मे भेज दिया जाता है, यदि राज्य मे 
दूसरा सदन है । उसमे विधेयक को प्रारित करने की प्रक्रिया पहले सदन की 
प्रक्रिया के समान ही होगी । दोनो सदनों से विधेयक के पारित होने के पश्चात्‌, 
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उसे राज्यपाल की सहमति के लिए भेज दिया जाता है । राज्यपाल की सहमति 
श्राप्स होने पर विधेयक को सरकारी गजट में राज्य विधान मण्डल के कानून के 
रूप मे प्रकाशित क्या जाता है । जिन विशेष विधेयको के लिए राष्ट्रपति की सहमति 
की आवश्यकता होती है, वे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने पर ही कानून बन 
सकेंगे । 

(२) वित्त विधेषक--वित्त विधेयक केवल राज्य विधान मण्डल के निचले 
सदन मे ही प्रबुत किये जा सकते हैं, ग्र्थात्‌ वित्त विधेयक को विधान परिषद 
में प्रस्तावित नहीं किया जायेगा । किसी प्रश्न के सबध मे कि विधेयक वित्त 
विधेयक है या साधारण विवेयक विधान समा के अध्यक्ष का निर्षण हो भन्तिम 
माना जावेगा । वित्त-वियेयक को विधान समा मे राज्यपाल की पूर्वानिपति के 
बिता प्रवृत नही किया जा सकता है ॥ प्रत्येक वित्तीय वर्ष राज्यपाल राज्य विधान 
सभा के समक्ष वापिक आाय-व्ययक प्रस्तुत करवायेगा। वाधिक झाय व्ययाक 
(बजट) मे, स्पष्ट रूप से सचित निधि में से व्यय की जाने बाली राशि का तथा 
प्रन्य व्यय का उल्लेख किया जाता चाहिये। अनुच्छेद २०२ (३) के भनुस्तार 
निम्नलिखित व्यप सचित विधि मे उल्लेखिंत है :-- 

१--राज्यपाल के बेतन तथा भत्ते तया उसके पद से सवधित अन्य व्यय । 

३--राज्य विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते । 

३--राज्य पर भारित ऋण तथा उसका ब्याज, निक्षेप निधि ब्यय 

४--उच्च न्यायालय के भ्यायाघीश के वेतन त्था मत्ते ॥ 

५--वह्‌ घत राशि जो किसी न्यायालय या विवाचन भ्रधिकरंण के निर्णय 
था डिक्की के अन्तगंत देना है । 

६--प्रस्य कोई व्यय जो सविघान या राज्य सविधान मण्डल द्वारा इस निधि 
मे समावेशित व्यय घोषित किया गया है। इसके ग्रतिरिक्त सविधान द्वारा निम्न 
लिखित व्यय राज्य सचित निधि में से किये जायेंगे । 

१--अनुच्छेद २२६ (३) के अनुसार उच्च न्यायालय के प्रशासकीय व्यय जिप्तमे 
उच्च न्यायालय के भ्रधिकारियो और कर्मचारियों के वेतन, गत्ते एव सेवा-निदृति 
मी सम्मिलित हैं । 

२--अनुच्छेद ३२२ के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किये गये व्यय 
भ्वधित घन्र राशि जिसमे आयोग के कर्मचारिय्रो के वेतन, भत्ते भौर सेवाबवृति 
भी शामिल है । 

यद्यपि राज्य की सचित निधि में उल्लिखित ध्यय पर राज्य विधान मण्डल मे 
अतदान नही किया जा सकता है; परन्तु राज्य विधान सभा में सचित निधि में 
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उल्लिखित व्यय वे प्रमुमानो पर बहस वी जा सकती है। भप्रन्य व्यय वो विधाय 
सभा मे शनुदान वी माँगो वे रूप मे प्रस्तुत बिया जाता है। विधाय सभा वो 
अनुदान की माँगो पर विधार विमश 7रने भौर इनको स्वीइृत या अस्वीवृत या 
बम फरने वा भ्रधिवार है। तथापि विधान समा वो नये प्रनुदान ये प्रस्ताव 
चराने वा या पनुदान वी माँगो मे वृद्धि वरने का प्धिवार नही । 
प्रत्येक वित्तीय वर्ष वे झारम्म मे राज्य विधात राभा म॑ वित्त मत्री बाधित 
प्राय व्यय प्रस्तुत करता है । ठुछ दिनो तक इस पर बहस की जाती ऐै । विधाय 
सभा वे रादस्पो को इस समय सरकार ती मीतियो के परीश्ण बरने वा झवसर 
भी प्राप्त होता है । 
तत्पश्चात्‌ प्रजुदानो बी माग पर मतदान किया जाता है । प्रत्येव विभाग वे 
लिए सबधित मस्नी द्वारा पृथक अनुदान वी माँग की जाती है । यह स्पराभाविए 
है वि. यह एक ऐसा भ्रवसर है जब विधान समा वे सदस्य विभाग वी नीतियो तथा 
बार्यों का सूक्ष्म परीक्षण करते हैं। कोई भी सदस्य प्रनुदान पी मांग बो परम या 
प्रस्वीह्तत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है । 
प्रनुदान की मागों पर मतदान होने थे पश्चात्‌ राज्य विधान समा द्वीरा 
स्वीइत भाँगो तथा सचित निधि में निहिंत व्यय के भ्रापार पर वापिन' विनियोग 
विधेपद, बनाया जाता है। इस विधेयवः वो विधान सभा मे भ्रस्तुत किया जाता 
है। इस विधेयव में विसी राशि फो बस करने या प्रगुदान वे उद्देश्य में परिवर्तन 
करने का बोई सशोधन प्रस्तावित पही विया जा सकता है। विनियोग विधेयक 
को पानून मिर्माण प्रत्निया के विभिन्न चरणों से सफलता पूर्वक निवलने पर विधान 
सात्रा द्वारा पारित माना जायेगा भौर यदि उक्त राज्य में विधान परिषद (उच्च 
रादन) है तो विधान समा के प्रध्यक्ष द्वारा उबत विधेयक को वित्त विधेयव' प्रमाणित 
करके विधान परिषद के विचार वे लिए भेज दिया जायेगा। 
जि 03220/ शा हो वित्त विधेयव' पारित किया जाता है। वित्त 
द्वेश्य राज्य की प्राय के उन साधनों वो निर्धारित वरना 
है, जिनके द्वारा भ्रागामी वर्ष के व्यय वे लिए प्रावधान किया जा सके । 
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मारतोय सघ के प्रत्येक राज्य मे सविधान के भन्तर्गंत एक उच्च न्यायालय 
बी व्यवस्था की गई है। सविघान के झन्दर्गंत ससद को यह मी स्‍भधिकार है कि 
दो या दो से भणधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापता करे । 
राज्य को न्यायिक प्रणाली मे उच्च न्पायलय का स्थान शिखर पर है । 

उच्च न््यापालय का सगठन--प्रत्येक उच्च न्‍्यायालय मे एक मुख्य न्‍्याया- 
धोश तथा कुछ भन्य न्‍्यायाधोश होते है, जिनकी सख्या राष्ट्रपति एक भादेश 
द्वारा निर्धारित करता है । मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति मारत के 
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य स्यायाधिपति तथा सबधित राज्य के राज्यपाल के 
परामर्शानुसार करता है। भन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति राष्ट्रपति 'राज्य उच्च 
स्यायालय के मुल्य न्यापाघोश के परामर्शानुसार करता है। 

सविधात सशोधत भधिनियम १६५६ द्वारा राष्ट्रपति को भत्यायी, प्रतिरिक्त 
तथा कार्यबाहक न्‍्यायादीशों णी नियुक्ति करने वा झधिकार दिया गया है। 
अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा दो वर्ष से प्रधिक समय के 
लिए यही की जा सकती है । डिसी स्थायो स्यायाधीश वो झनुपस्थिति मे, या 
जब वह न्यायाघोश, मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति 
उसके स्थान पर कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्ति कर सकता है । ५४ 

न्यायाधीशों फी थोग्यताएं--१--भारत का उसे नागरिक होना चाहिये ॥ 


२--भारत में कसी न्‍्यायायिक पद पर कम से कम दस वर्ष तक रहा हो 
या उसे किसी उच्च न्यायालय मे कम से कम दस दर्ष तक ववालत करने का 
भतुमव हो । 

कार्यकाल-मूलत सविधान मे यह प्रावधान था कि एक न्यायाधीश अपने 
पद पर ६० वर्ष यो आयु तक रहेगा । परन्तु सविधान के एन्धहदें सशोधन 
(धविधान सशोधन भवितियम १६६३ ) द्वारा इस झायु से वृद्धि कर दी गयी है । 
भव यह भागयु ६२ वर्ष कर दी गयो है ॥ यदि ससद दो तिहाई बहुमत से कसी 
न्यायाधीश के विस्द्ध उसके दुराचार था भक्षमता के कारण प्रस्ताव करती है तो 
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राष्ट्रपति उक्त न्यायाघोश को पदच्युत करेगा ॥ कोई भी न्यायाघीश राष्ट्रपति 
को अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत कर पद-त्याग सकता है । 

न्यायाघौश्ों के वेंतन-उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायावीश को चार हजार 
रुपये तथा अन्य न्यायाघीशो को तीन हजार पाँच सौ रुपये प्रतिमाह वेतन दिया 
जाता है । ससद विधि द्वारा न्‍्यायाघीशो के भत्ते छट्टियाँ तया सेवा-वृत्ति सवधी 
नियम निर्धारित करती है। न्यायाधीशों के कार्यकाल मे उनके देतन, भत्ते झ्रादि 
में कटौती नहीं कीजा सकती है। इनके वेतन मत्तो का व्यय राज्य-सचित 
निधि में से होने के कारण न्‍्यायाघीश स्वतनता पूर्वक अपने कार्य कर सकते हैं, 
क्योकि विधान समा में सचित निधि मे उल्निखित विषयो पर मतदान नहीं हो 
सकता है। अतएवं ससद तथा राज्य विधान समा न्यायाधीशों के वेतन में कमी 
नही कर सकती है । तथापि, वित्तीय सकूट काल की स्थिति में न्यायाघीशों के 
बेतन मे कटौती की जा सकती है। 

न्यायाधीशों की स्वतत्नता--उत्तम न्यायिक प्रशासन के लिए यह अति आव- 
श्यक है कि न्यायाधीश भ्रपने कार्यों को स्वतत्नता पूर्वक कर सकें। 

सविधान में उच्च न्यायालयों के न्‍्यायाघीशो की स्वतथता के लिए कई 
आवधान किये गये हैं। वे निम्नलिखित हैं । 

सर्वप्रथम, नियुक्ति की दृष्टि से न्यायाधीशों की नियुक्ति सविधान हारा 
निर्धारित योग्यतानुमार शाप्ट्रपति द्वारा की जाती है ! उच्च न्यायालय के भुस्य 
न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधि- 
चति के परामर्श पर करता है, तथा अन्य न्यायाघीशो की नियुक्तित उच्च न्यायालय 
के मुस्प न्यायाघीश के परामर्श द्वारा करता है । 

द्वितीय, कार्यकाल को दृष्टि से न्‍्यायाधोशों को सविघान के अनुसार ६२ वर्ष 
बी झायु तक झपने पद पर रहने का अधिकार है । सविधान मे स्पष्ट रूप से दो 
कारणों का उल्लेख है, जिनके आधार पर ही किसी न्यायाधीश को पदच्युत क्या 
जा सकता है । इन कारणो के झ्ाघार पर राष्ट्रपति अपने ग्रादेशो द्वारा क्सो 
न्यायाघीश को पदच्युत कर सकता है किन्तु राष्ट्रपति का श्रादेश ससद द्वारा दो 
हे तिहाई पे स्ते ९ प्रस्ताव पर आघारित होना चाहिए । यह स्पष्ट है कि न 

राष्ट्रपति को भोर न हो ससद को कसी न्यायाधी 

शकोधियारहि। है गरैश को पदच्युत करने का 

हृतीय, न्यायाघीशों के वेतन सविधान द्वारा निर्धारित हैं, और इनका 
राज्य-सचित निधि पर भारित है। इसके भश्रतिरिक्‍्त, 222 बेड के मत्ते हक 
आट्ठियाँ भौर सेवानवृत्ति सबधी प्रधिकार ससदीय कानून हारा निर्धारित किस 


जे हैं, भौर उनके कार्यकाल मे उनकी हानि की दृष्टि में कोईं परिवर्तन 
जहीं दिया जा सकता है । हे जज जज, कोड 


रण्र भारतोद शासन धोर राजनोति 


चतुर्य, राज्य उच्च-न्यायालय के प्रशासकोय व्यय भी राज्य सचित-निधि पर 
भारित हैं) 

उपर्युक्त तथ्यों के भ्राधार पर यह कहा जा सकता है कि वे भपने वाये क्षेत्र 
प्रे पूर्णत्त स्वनत्रे हैं 


झच्च न्यायालयों के काये तथा क्षेत्राधिकार 


साधारणत एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिवार सवधित राज्य तक सीमित 
है । परन्तु सविधान के सातवें सशोधन से (सशोधन झधितियम १६५६) दो या दो 
से झभ्रधिक राज्यो के लिए एक ही उच्च न्यायालय को व्यवस्था बी जा सकती है 
और इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सबधित सघीय भू भाग से लागू किया जा 
सकता है ! १६५६ के सशोदत अधिनियम के भ्तगेंत कलकत्ता उच्च म्णयालय 
के क्षेत्राधिकार को प्रण्डमान-निकोदार द्वीप के सबंध मे, केरल उच्च न्यायालय के 
क्षेत्राधिकपर को लक्दीव, मितीस्वाय तथ्य प्रमीत दीवी द्वीपो के सबंध में तथा 
पजाव उच्च व्यायात्षप के क्षेत्राघिकार को दिल्ली के सवेध भे सागू किया गया) 
१६६० में दिल्ली के लिए पृथक उच्च न्यायालय स्थाप्रित क्या गया। उच्च 
न्यायालयों के दो प्रकार के क्षेत्राघिकार है| 

१०-आरम्मिक तथा २--अपीलीय ! 

प्रतरस्भिक क्षेत्रधिकर--(क) उच्च स्थायालयों को केवल निम्नलिखित 
विषयों के सबंध में प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार है । 

१--जल सेना विभाग (एडमिरलटी) 

२-वप्तीयत, 

३--विदाहू सवंधी, 

४--जपापालय अपमान तथा, 

३०-कम्पनी-कावून । 

(व) परन्तु कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के उच्च न्यायालयों को झपने क्षेत्रों 
में दोवानी तथा फोजदारी मामलो मे प्रारम्मिक क्षेत्राघिकार प्राप्त हैं। संविधान 
के झनुच्छेद २२५ के प्रनुसार उच्च स्थायालय का क्षेत्राधिकार वेसाही होगा, 
जैसा कि १६५० में सविधान ल्यू होने के पूर्व था। संविधान लायु होने के पूर्व 
कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास उच्च न्यायालयों को प्रारम्मिक तथा अ्रयीलीय 
प्षेत्राधिकार, दोनो प्राप्त थे गे 


प्रारम्मिक क्षेत्रधिकार इन स्थायालयों को निम्नलिखित मामलों मे प्राप्त 
था*ु 


राज्य-स्पापपालिका रे 


(१) ऐसे दीवानी मुकदमे इनमे प्रारम्भ किये जा सकते थे जिनका मूल्य दो. 
हजार रुपये से भ्रधिक होता था | 

(३) ऐसे फौजदारी मुकदमें जो प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटो द्वारा मेंजे जाते थे, इनके 
द्वारा सुने जा सकते थे । मारतीय सविधान के अन्तर्गत इस स्थिति में कोई परि- 
बर्तन नही किया गया है । अतएव इन तीन उच्च स्यायालयों को उपयुक्त मामलों, 
में प्रारम्मिक अधिकार प्राप्त है । 

(ग) भारतीय सविधान के अनुच्छेद २२५ के प्रन्तर्गत उच्च न्यायालयों को 
राजस्व तथा उसकी वसूली से सबंधित प्रवरणों को प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार में 
सुतने का झ्रधिकार मी दिया गया है । 

(घ) सबिधान के अनुच्छेद २२६ के भ्रस्तर्गत उच्च न्यायालयों के मूल अ्रधि- 
कारों के सरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के भ्रादेश या लेख लागू करने के झ्धिकार 
प्राप्त हैं। विभिन्न लेख इस प्रकार के है --(१) बन्दी प्रत्यक्षीकरण, (२) परमा* 
देश, (३) प्रतिपेघ, (४) उत्प्रेषण, (५) भ्रधिकार-पृच्छा । 

«उच्च न्यायालय द्वारा ये लेख अपने क्षेत्राधिकार से सबधित राज्य में किसी 
भी व्यक्ति, सत्ता या सरकार के विरुद्ध जारी किये जा सकते है । 

अ्रपोलीय क्षेत्राधिकार--प्रपीलोय क्षेत्राधिकार भे उच्च न्यायालय को दीवानी, 
फौजदारी तथा मालगुजारी मुकुदमो पर निम्न श्रेणी के न्यायालयों के निर्णय के 
विरुद्ध ग्रपील मे स्वीकार करने का ग्रधिकार है। इसके अ्रतिरिक्त प्राय-कर, बिक्री- 
कर, भादि प्रकरणों के लिए स्थापित स्यायाघिकरणों के निर्णयो के विरुद्ध उच्च 
न्यायालयो को भ्रपील की जा सकती है। 


सविधान के भ्रन्तर्गतत उच्च न्यामालयो की अन्य भी कुछ कार्य सौपे गये हैं जो 
मिम्नलिखित हैं | 

प्रनुच्छेद २२७ के प्रनुसार भ्रधीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है । 
इस प्रधिकार के सन्दर्म मे उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों तथा 
न्‍्यायाधिकरणो का (सैनिक-स्थायाधिकरणो को छोडकर) भ्रधीक्षण (निरीक्षण), 
करने का भप्रधिकार है । इस अधिकार के झन्तगेंत उच्च न्‍्थायालय भिम्न कार्य कर 
सकता है । 


१--उच्च न्यायालय भ्रपने भ्रवीन न्‍्यायालय के कार्यों का विवरण उससे सांग 
सकता है । 


है 
्प$ 


२--उच्च न्यायालय अपने अघीन न्यायालय की कार्य प्रणाली को निर्धारित 
॥. करने के लिए नियम वना सकता है । 


---उच्च न्यायालय श्रपने प्धीन न्‍्यायालयो के भ्रभिलेखो तथा कागजातो के 
रखने के लिए पादेश दे सकता है । 


ह्ेण्ड भारतोय शासन झोर राजनोति 


४--उच्च न्यायालय किमी प्रदुरुण को एक न्यायालय से दूसरे न्‍्पायालय को 
विचार या निर्णय के लिए मेज सकता है । 
॥--उच्च न्पायालय प्रपने ग्रघीन न्यायालय मे शेरिफ, लिपिक तथा भ्रय 
अधिकारियों तथा वक्षेल और अमिमापत्ते के शुल्ह विश्वित कर सकता है ) 
अ्रनुच्छेद २९८ के प्रनुसार यदि उच्च न्यायालय को निश्चय हो जाता है कि 
किसी निम्त श्रेणी के न्यायालय के समक्ष ऐसा प्रकरण है जिसमें सविधान की 
व्याख्या के लिए कोई कानूनी प्रश्न निहित है तो वह स्वय उस प्रकरण पर विचार 
करके निर्णय दे सकता है, या उक्त कानूनी प्रश्त पर निर्णय देकर भपने निर्णय की 
शक प्रति ग्रधीनस्थ न्‍्यापालय को भेजेगा ॥ ऐसी स्थिति में भ्रघीतस्थ न्यायालय 
अपना निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय के भ्रनुसार ही देगा । 
भारत के सर्वोच्च स्यायालय के समान प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय भी 
एक अमिलेख न्यायालय है । एक स्‍भमिलेख न्यायालय के नाते उच्च न्यायालय के 
अमिलेख झन्य न्यायालयों के समश्न साध्य के रुप म॒ भ्रस्तुत क्यि जा सबते हैं। 
किसी स्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर उच्च न्यायालय के भमिलेखो वी बैधा- 
'निक्‍ता पर सदेह नही व्यक्त किया जा सकता है। 
उच्च भ्यायालय के भधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य स्याया- 
धीश या उसके द्वारा प्रधिकृत कोई ग्लनय स्थायाघोश करता है। उच्च न्यायालय 
के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण मुख्य न्यायाघीश ही करता है । परलस्तु 
इनके वेतन भत्ते, भवकाश तथा सेवा वृत्ति के सवंध मे नियमो के लिए राज्यपाल 
की स्वोकृति आवश्यक है । 
संविधान के झतुच्छेद २३४ के प्रनुतार जिला ग्यायालयो और उतके प्रधी- 
सस्य न्यायालयों के नियत्रण का अधिकार राज्य के उच्च न्यायात्रय मे चिहित हैं। 
अनुच्छेद २-६ के प्रनुसार स्यायिक पदों को दो श्रेणियों सम रखा गया है, 
जो निम्नलिखित हैं (१)-उच्च थेणी मे जो पद रखे गये हैं, थे इस प्रकार हैं-- 
जिला व्यायाधीश, सत-स्यायाधोश, दोवानी “यायालय के न्‍्यायाबीश, सहायक 
जिला तथा सत-न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य प्रेप्तीडेन्सी 
भ्यायाधीश (मजिस्ट्रेट) । इस श्रेणी के न्यायाधीश की नियुवित राज्यपाल द्वारा 
सवधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती है। इस श्रेणी मे 
उल्लिखित किसी पद पर नियुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसको कम से 
कम सात वर्ष वकालत का प्रनुमव हो तथा उसका नाम तियुक्तित के लिए उच्च 
न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया हो । 
(५) निम्न श्रेणी मे जो पद रखे गये है, वे समस्त न्यायिक पद जो जिला 
न्यायाधीश, सत्र न्यायाघीश, दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश, सहायक न्याया- 


ना 
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घीश, तथा सत्र स्यामाघीश, लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश एव मुख्य प्रेस्ीडेन्सी 
न्यायाधीश के पदो से निम्न स्तर के हैं। इस दूसरी श्रेणी म स्थायिक पदो पर 
नियुक्षित राज्यपाल राज्य लोक सेवा श्रायोग तथा सवधित राज्य के उच्च स्याया- 
लय के परामश पर करता है। 

उच्च न्यायालय के झ्रधीनस्थ न्यायालय 


राज्य में उच्च न्यायालय के श्रधीत तीन प्रकार के न्यायालय हैं । वे इस 
प्रकार हैं -- 


१--फौजदारी न्यायालय २-दीवानी न्यायालय, तथा ३-मालगुजारी न्‍्याया- 
लय । 

१--फौजदा री न्यायालय--प्रत्येक जिले मे उच्च श्रेणी का फोजदारी न्याया- 
लय सत्र (सेशन्स) न्यायालय है। इस न्यायालय के न्‍्यायाघीश को सत्र-त्याया- 
घीश कहते है । सत्र-त्यायाघीश की सहायता के लिए सहायक सत्र-न्यायाधीश 
होते हैं। सत्र-न्यायाधीश के प्रघीव तीन प्रकार के न्‍्यायाघीश होते हैं । प्रथम 
श्रेणी मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेद तया तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट । 


प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट दो वर्ष तक का कारावास झौर एक हजार रुपये का 
दण्ड दे सकता है । द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट छ. माह का कारावास श्रौर तीन 
सौ रुपये का दण्ड दे सकता है, भौर तृतीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट एव माह का 
कारावास तथा पचास रुपये का दण्ड दे सकता है। सत्र-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी 
के मजिस्ट्रेट के निर्णयो के विदद्ध भपील सुनता है । सभ्र-न्यायाधीश को मृत्यु दण्ड 
भ्रधिकार है, किन्तु उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्ड का अ्रनुमोदन होना प्राव« 
प्रयक दै। 

२--दीवानी स्यायालय-्रत्येक जिले में उच्च श्रेणी का दीवानी न्यायालय, 
जिला न्यायाघीश का न्यायाल्म (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) होता है। वस्तुस्थिति यह है कि 
एक ही व्यक्तिसन्न (सेशन्स)न्पायाघीश तथा जिला न्यायाधीश का पद ग्रहण 
किये रहता है। फौजदारी प्रकरणों को सुनते समय वह सत्र-न्यायाघीश कहलाता है । 
परूतु जब दीवानी प्रकरणों को सुनता है तब उसे जिला-स्यायाधीश कहा जाता है। 
जिला-न्यायाधीश के म्यायालय को दीवानी मामलो मे प्रारम्भिक तथा शछपीरलीण 
दोनो प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं । भ्ौर विशेष कानूनो के सबंध मे, जैसे--- 
उत्तराधिकार कानून, प्रमिमावक भौर प्रतिपाल्य कानून, विवाह-विच्छेद कानून 
तथा प्रान्तीय दिवालिया कानून के सन्दर्म में इसे विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त है । जिला 


न्यायालय को दीवानी मामलो मे क्षेत्राधिकार रखने वाले भ्रधीनस्थ न्यायालयों के 
निरीक्षण करने का प्रधिकार है ! 


२० 
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जिला न्यायाधीश के न्यायालय के नीचे सिविल जज, मुस्िफ, लधुवाद न्याया- 
लग, तथा पचायती भ्रदालतें होती हैं । 

३-मालयुजारी न्‍्यायालय--रेवन्यु बोई् राज्य मे सबसे उच्च मालयुजारी 
न्यायालय होता है। इसके द्वारा कमिश्वरी के निर्णयों के विरुद्ध श्रपील सुनी जाती 
है । कमिश्तर के अ्घीन, जिलाधीश तया सहायक जिलाघीश के न्यायालय होते 
हैं, भौर इनके भ्रधीन तहसीलदार तथा नापद तहसीलदार होते हैं । इस न्‍्यापाल॒प 
द्वारा भूमि या लगान सबधी प्रकरणों पर निर्णय दिया जाता है । 


१५ 


संघ तथा राज्य-संबध 


भारतीय संविधान थे लागू होने वे पूर्व माएत सरवार भधिनियम १६३५ के 
प्रन्तमंत भारत मे ब्रिटिश राज्य वे' दौरान, तीन प्रवार वी राजनीतिक इवाइयाँ 
थी । प्रथम--भयारह्‌ ब्रिटिश भारतीय प्रान्त थे । इनवे नाम इस प्रवार हैं--मद्रास, 
बम्वई, बगाल, श्रसम, उत्तरप्रदेश, पजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमावर्ती प्रान्त, बिहार, 
मध्यप्रान्त, सिन्य तथा उडीसा | प्रत्यक प्रिटिण भारतीय प्रात का प्रशासवीय 
प्रमुप एवं राज्यपाल होता था। 

द्वितीय--मुछ भारतीय नरेशो की रियासते, जिन्होंने १६३४ वे अधिनियम 
के भग्तगेंत मास्तीय सघ भे शम्मिलित होना स्वीकृत घर लिया था । 

तृतीय--६ मुख्य भायुक्त प्रान्त थे । उनके नाम इस प्रवार हैं-'त्रिटिण बलूचि- 
स्तान, दिल्‍ली, प्रजमेर-मेरबाडा, बुर्ग, श्रण्डमान निबोबार द्वीप झौर पत्त- 
पिपलोदा । 

भारतीय सविषान के भ्रनुच्छेद ३ के प्रनुसार मारत एव सध है । जब १६४० 
में सविधान लागू क्या गया तब मूलत' चार प्रकार की राजनीतिक इकाइयो की 
स्थापना की गईं। ये निम्नलिसित हैं । 

श--माग 'क' के राज्य प्रसम, श्राध, विहार, बम्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास, 
उड़ीसा, पजाव, उत्तरप्रदेश, पश्चिप्त बगाल । वाघ्तद मे ये राज्य पूर्व बे प्रिटिश 
मारतीय प्रान्त थे । भारतीय सबिधान ने भ्रस्तगंत इनमे से प्रत्येवः राज्य बा 
प्रशासकीय प्रमुख राज्यपाल होता था । 

२--माग पर के राज्य--हैदरबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य-मारत, मैसूर, पेप्सू, 
राज्यस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर कोचीन थे । सविधान लागू होने से पूर्व ये राज्य 
देशी रियासतो बे' रूप में थे। भारतीय सविघान के भ्स्तगंत भाग 'स के प्रत्येक 
'राज्य का भ्रशासकीय प्रमुख राजप्रमुख पहलाता था । 

--भाग 'ग' के राज्य--'भ्रजमेर, भोपाल, ब्रुगें, हिंमाचल-प्रदेश, बच्छ, 
मणिपुर, भ्रिपुरा, विस्ध्य प्रदेश । 

उमा “घ के राज्य--भण्डमान-निकोब्रार द्वीप | भाग 'गा तथा 

“पर के राज्य केन्द्रीय प्रशासित राज्य थे | पेन्द्र सरवार द्वारा इनका प्रशासन 


इ्ग्ड भारतोय शासन घोर शाजवीति 


उपराज्यपाल या झुस्य“्मायुक्त या कसी राज्य सखार के माध्यम से किया 
डावा घा। 

ऊुब झारतीय सविदान दा निर्माण हो रहा घा कद सदिषान समा के ऋष्यक्ष 
ट्वारा एक समिति किद्धुक्ति यो गई | उस रूमिदि यो दर-छरमिति' वो सश्ा दो 
गई थी । इस समिति वो यहं कार्य सौंपा गया था कि मारत मे राज्यों पो भाषा 
कै झामार पर पुनर्गठन के पतन को जौच करे । श्हुश८ में 'दर-संमिति' ने मापा 
के झाधार पर राज्य के पुतग्रेंठन के दिस्द्ध भपता ऋतिवेदन दियां। त्तपश्चान्‌ 
काग्रेस ने १६४८ मे अपने जयपुर भ्धिवेशन में एक रूमििं की निद॒ति गो, जिसमे 
सीन सदस्य थ, प० जदारहरलाल नेररू, सरदार बल्लममाई पटेल, तथा डॉ 
पट्टामि सोवारामंदा । झपने प्रतिवेदन मे १६४६ में इस समिति ने कहा समिति 
राज्यो के पुनर्गडन के लिए. ऋापा दे ऋागदार को स्दोकृत बरती है ४! किन्तु राज्यों 
का पुनर्गेढन उस समय उपदुर नहो था, तथापि पारस्परिक सममोतो के झाधार 
पर निर्धारित क्षेत्रों मे ये राज्यो वा निर्माण कि जादा रमद था। इस 
आाधार पर दक्षिण मारत भे भाभ क्षेत्र मे रये राज्य बा स्थापना बारता संभद 
था। एस्ु कुछ कारणवर, जैसे-“राज्डानो के प्रश्न पर कोई निश्चित सममौधा 
अही हो सका और झप्न के निर्माण को स्थयित कर दिया गया । परन्तु जनता के 
भान्दीलव तथा धो शमूलू बे! उपदास करने के फ्लल्परूप मृत्यु हो जाने पर भाष्न 
अदेश वो स्थापना १६५३ मे हुई । 

१६५३ में झाप्प्रदेश को स्पापना होने से राणा के भाधार पर शज्यो के 
शुनरेंठन के झान्दोलन मो झधिव गति मिलो । 

पदिसन्दर २२, १६५३, को इघान मश्री प० नेहरू ने सस्तद में घोषणा को दि 
राज्यों के पुनर्गठन के अस्त को निष्पेश्ञता पूर्वक झौचने के लिए एक उच्च स्वरीय 
आयोग नियुक्त विया जायेगा | तत्पश्चात्‌ तोन सदस्यीय राज्य पुरर्दडन आयोर 
सियुक्त क्यों गझा । डा० हृदयताय कुजरू इस झायोग के अध्यश ये । श्री सैयद 
फजलभलो तथा सरदार के७ एम० प्रणिकत्तर इस झायोग के भन्य दो सब्त्य 
थे। राज्य पुनमठन आयोग ने भारत सरकार को झपना प्रतिवेरत ३० सितम्दर 
१६४५ को प्रस्तुत विया। भायोगय ने अपने प्रतिवेदन मे मारत सघ को एक्चा 
तथा एक राष्ट्रीयदा पर दिशेष रूप से बल दिया ! झायोग ने (एक झापा, एक राज्य 
के सिद्धाल को दूंता पूर्वक अस्दीकृत किया। झायोय बा एक रुहवपूर्ण खुसाव 
अह भी था कि मारत सघ को राजनीतिक इच्टाइ्यो से रुदेघपनिक एकरूपता होना 
अाइब्यक्ष है । इस उरेश्य से झायोद से सुमाद दिया कि भारत सघ को केबल दो 
इुकाइयाँ होना चाहिफे, झो निम्दलिखित हैं .-- 

१--विश्रिन्न राज्य, सभ की इश्ाइयो के रूप में । 














सुध तथा राज्य-्सबघ ३०९६ 


३--वे भू-माग जो केन्द्र द्वार शासित होगे । 

राज्य पुनगंठन ब्रायोग के विभित सुभावो पर राज्य पुतर्गठत अधिनियम 
१६५६ तथा संविधान संशोधन अधिनियम [सांतर्वाँ सशोघन) ससद द्वारा पारित 
किया गया | 

दाज्य पुनर्गठन अधिनियम १६५६ तथा सविधात सशोधन भ्धिनियम १६५६ 
(सातवें सशोधन) के प्रन्तर्गत मारत सघ में राज्यों वा पुनर्गठन करने वे” फलस्व« 
रूप १४ राज्यों तथा ६ सघीय भू-मागों वी स्थापना की गई । य १४ राज्य 
निम्नलिखित थे .-- 

१--आ्रान्ध्रप्रदेश, २-असम, ३-विहार, ४-वम्बई, ५-केरल, ६-मध्य प्रदेश, 
७-मद्रास, ८-मैसूर, &-उडीसा, १०-पजाव, ११-राजस्थात, १२-उत्तर्रदेश, 
१३-पश्चिम वाल, तथा १४- जम्मू-कश्मीर | 

इनके श्रतिरिक्त ६ सघीय भू-माग इस प्रकार थे । 

१--दिल्‍्ली, २-हिमाचल प्रदेश, ३-मणिपुर, ४-त्रिपुरा, ५-अण्डमान-निकोवार 
द्वीप तथा ६-लक्कदीप-मिनववाय तथा अमीनदीवी द्वीप । 

१ मई १६६० को भारतीय राजनीतिक नवशे में पुन. परिवतेन हुमा जब 
बम्बई को दो राज्यो--महाराष्ट्र शऔौर ग्रुजरात में विभाजित कर दिया गया। 
तत्वश्चात्‌ू १६६० मे पुर्तगाल के मुक्त कराये गये दो क्षेत्रो--दादरा नगर-हवैली 
तथा गौवा-डमन-डयू--को सघीय भू-माग का स्तर दिया गया। इसी प्रकार 
'पाए्ड्चेरी' को, जो पूर्व मे फ्रान्स का एक उयनिवेश था, एक संघीय भू-माग के रूप 
में मान्यता दी गई। १६६२ म एक नये राज्य नागार्लण्ड का निर्माण किया गया । 
नवम्बर १६६६ में पंजाब को विमाजित करके दो राज्य पजाव तथा हरियाणा 
स्थापित किये गये श्रोर इतवे' साथ हो कुछ समय के लिए चण्डीगढ़ वो केन्द्र 
प्रशासित क्षेत्र का रूप दिया गया । सविधान सशोघन अधिनियम १६६६ द्वारा 
भ्रसम राज्य में हो एक स्वायत्त पहांडो राज्य की स्थापना की गई जिवका नाम 
मेघालय” राज्य रखा गया | मेघालय तथा असम के लिए एक ही राज्यपाल का 
प्रावधान किया गया । दोनों राज्यो--प्रसम तथा मेघालय के लिए सयुक्त उच्च 
न्यायालय तथा लोक सेवा भ्रायोग की स्थापना वी गई । किन्तु मेघालय के लिए 
पृथक मन्नी-मण्डल का प्रावधान किया गया । कुछ विषयो पर मेघालय राज्य को 
कानून निर्माण करते के प्रधिकार दिये गये । वे निम्नलिखित हैँ । 

शिक्षा, हपि, सहकारिता, चिकित्सा, स्वास्थ्य, यातायात, गृह उद्योग, न्याय 
तथा राजस्व । प्रत्य विषय, जैसे--सिंचाई, विजली, बाढ नियन्त्रण, बड़े 


उद्योग, जल-परिवाहन, बड़े मार्य श्रादि असम राज्य के क्षेत्र भ्धिकार में छोड 
दिये गये । 


३१० भारतोय शासन झौर राजनीति 


जनवरी २५, १६७१ में हिमाचल प्रदेश को सघ के एक राज्य वे रूप मे 
मान्यता दी भई । दिसम्बर १६७१ में र७वें सविधान सशोधन द्वारा तीन नये 
राज्यों की स्थापना की गई है| ये हैं--मेघालय, मणिपुर तथा त्िपुरा 

इनके भझतिरिक्त, २७वें सघोधघन झधिनियम १६७१ के झन्तर्गंत दो सघीय भू 
भाग भो स्थापित किये गये । ये हैँ--मिजोराम तथा झ्सणाचल प्रदेश । भव मारत 
सघ मे निम्नलिखित राज्य हैं :-- 

१-आन्प्रप्रदेश, २-प्रमम, ३-विहार, ४-महाराप्ट्र, ५-गुजरात, ६-करे रल, 
७-मध्य प्रदेश, ८-तमिलनताडु, &-मैंमूर, १०-उडोसा, ११-पजाव, १३-उत्तर 
प्रदेश, १३-हिमाचल प्रदेश, १४-पश्चिम बगाल, १५-राजस्थान, १६-जम्मू- 
कश्मोर, १७ हरियाणा, १८-मेघालय, १६-मणिपुर, तथा २०-चत्रिपुरा | 

इसी प्रकार सघोय भू-मागो मे वृद्धि हुई है; झौर वे निम्नलिखित हैं :-- 

१०दिल्ली, २-अ्रण्डमान-निकोबार द्वोप, ३-लक्कादीद, मिनोक्वाय, तथा 
प्रमीनदीवी द्वीप, ४-दादरा नगर हवेली, ५-गोवा-डमन्‌-ड्यू, ६-पाण्डचेरी, 
७-मिजोराम, तथा ५--प्ररुणाचल प्रदेश । 

सधीय भू-माग्रों का प्रशासन सघीय सरकार द्वारा क्या जाता है। बिन्‍्तु सघ 
के राज्यों को सविधान द्वारा पृथक क्षेत्राधिकार प्रदत्त किये गये हैं । 

भारतीय सविधान के भ्रन्तगंत सघीय व्यवस्था को मान्यता प्रदत्त की गई है । 
इस सन्दमें मे, सविधान द्वारा दो प्रकारो की सरकारो-सघीय झोर राज्य सरकारों 
की स्थापना की गई है । दोनों प्रकार की सरकारो के पृथक अस्तित्व तथा पृथक 
क्षेत्राधिकार हैं। परम्तु सविषान के ग्रन्तगंत सघ तथा राज्यों के सवधो को तोन 
भागो मे विभाजित किया जा सकता है । 

१--सघ तथा राज्यो के व्यवस्थापन सम्बन्ध, 

२--सघ तथा राज्यों के प्रशासकीय सम्बन्ध, और 

३--सघ तथा राज्य के वित्तीय सम्बन्ध । 


१-सघ तथा राज्यो के व्यवस्थापन सम्बन्ध 


सघ तथा राज्यो के व्यवस्थापन सम्बन्ध का भ्रध्ययन सविघान में उल्लिखित 
तोन विभिन्न व्यवस्थापन सम्बधो सूचियों के दृष्टिकोण से करना प्रावश्यक 
है। सघवाद के मूल सिद्धान्त (शक्ति विभाजन के सिद्धान्द) को, मारतीय 
सविधान में तीन व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचियों के आधार पर ठोस रूप दिया 
गया है भर्थात्‌ इत तीन सूचियों द्वरा सथ भ्रोर राज्य सरकारो के मध्य शक्ति 
विशाजन क्या गया है जिससे इन सरकारों के क्षेत्राधिकार स्पप्ट रूपसे 
निर्धारित कर दिये गये हैं ॥ ये दीन सूचियाँ निम्न लिखित है :-- 


संघ तथा राज्य-सवंध श्श१्‌ 


(क) सघ सूची--सघ सूची मे &७ विपय हैं, जिन पर केवल सघ-ससद कानून 
बना सकती है। इनमे मुख्य विपय हैं--प्रतिरक्षा, वेदेशिकः सवध, सधियाँ, युद्धल्‍ 
शान्ति, सशस्त्र सेना, भ्रणु शवित, रेल, समुद्रीपथ, वायु मार्ग, डाव-तार ओर देली- 
फोन, सघीय लोक ऋण, मुद्रा और उसका निर्माण विदेशों से व्यापार, प्रत्तर्राज्य- 
व्यापार भ्रौर वाणिज्य, भारतीय रिजर्व बैक, वित्तीय निगम, बीमा, सदान श्ौर 
खनिज पदार्थ तैल सस्यानों वा विवास, उद्योग नियस्त्रण, सघीय लोक सेवाएँ, 
निर्वाचन (सघ श्रौर राज्य), सर्वोच्च न्यायालय का सगठन श्र निर्माण, प्रापकर, 
नागरिकता, तथा विदेशियों का नागरिकीब रण, राष्ट्रीय महत्व के उद्योग, नमका 
उद्योग, दिल्‍ली, बनारम और अलीगढ़ विश्वविद्यालय, सघ झ्ौर राज्यों या लेखा- 
परीक्षण श्रौर लेसाबन, राष्ट्रीय महत्व वे बैज्ञानिन्‍' भौर तबनीकी सस्थान, ऐति- 
हाप्िक स्मारक, मत्स्य, भ्रफीम, समाचार पत्र के विक्रय-कर प्रादि । 

(क्र) राज्य शूची--राज्य सूची मे ६६ विषय हैं । राज्य सूची में उल्लिस्ित 
विपयो पर साधारणतया सघवाद के सिद्धान्त के भ्नुकूल राज्य विधान मण्डलो को 
कानून निर्माण बरने का अधिकार प्राप्त है। बतिपय विशेष परिस्थितियों मे जिनका 
उतल्सेस स्पष्ट रूप से सविधान से क्या यया है, सघ ससद इन विययो पर कानून 
बना सकती है। परन्तु सघवाद के सिद्धान्त वे श्राघार पर साधारणतया इन विपयो 
पर राज्य विधान मण्डलो का ही क्षेत्राधिकार है । राज्य सूची में ुछ मुख्य विपय 
इस प्रकार हैं--राज्य लोक ऋण, नाप भ्रौर तौल, सावंजनिक कानून शौर व्यवस्था, 
पुलिस और न्याय व्यवस्था, जल, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, सावेजनिक' स्वास्थ्य 
चिब्रित्सालय, पशु हृषि, पशुपालन, सिंचाई, वन उद्योग प्रौर वाणिज्य, ग्राम सुधार 
मनोरजन ब र, छबियृह, राज्य लोक सेवाएं, राज्य लोब सेवा प्रायोग, भूमिकर, 
कृषि भ्राय कर, सिवाय समावार पत्नो के भ्रन्य वस्तुप्रो पर विक्रयकर, वाहन 
कर, पशु भ्ोर नावो पर कर, व्यवसाय तथा जीविका पर कर, विद्युत कर, सदृदा 
तथा जूझा प्रादि। 

(ग) समवर्ती सूची--समवर्ती सूची में ४७ विषय उल्लिखित हैं । इन विपयो 
प्र संघीय सस्तद तथा राज्य विधान भण्डलो को विधि निर्माण करने वे समवर्ती 
प्रधिकार प्राप्त हैं। सविघान के प्रनुच्छेद २५४ के अनुसार यदि इस सूची में 
उल्लिखित किसी विषय पर सघीय ससद तथा किसी राज्य विधान मण्डल द्वारा 
बानून निर्मित क्या जाता है झौर दोनो कानूनों मे सघर्प है तो जिस हद तक 
राज्य कानून का सधीय कानून से सधर्प है, राज्य कानून को उस हद तक प्रबंध 
माना जायेगा । परन्तु यदि सधीय ससद के किस्ली विषय पर बानून निर्माण 
करने के पश्चात्‌ यदि कोई राज्य विधान मण्डल हारा उसी विषय पर कानून 
निर्मित किया जाता है, जिसको राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने के 
पश्चात उसकी सहमति मिल गई है तो राज्य कानून मान्य होगा | परन्तु सपीय 


श्र भारतोय शासन झोर राजनोति 


सतस्तद तत्पश्वात्‌ उक्त राज्य कानून को परिवर्तित या समाप्त कर सकती है। 
डा० एम० पी० शर्मा ने एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है। “हम मान लें 
कि एक राज्य कानून, उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश विधाद समा का वानून, 
जिसके द्वारा प्रेस की स्वतत्रता पर बुद्ध प्रतिवध लगाये गये हैं, कानून की 
पुस्तक में रखा जाता है। सधोय ससद एक कानून पारित करती है जिससे यह 
प्रतिवन्‍्ध हटा दिये जाते हैं। भ्रव सधीय कातून लॉग्रू होगा झौर उत्तर प्रदेश 
का कानून जिस सीमा में सघीय कानून से विरोध में है, उस सोमा तक प्रवंध 
होगा । तत्पश्चात्‌, उत्तर प्रदेश विधान समा एक और कानून पारित करतो है, 
जिप्के द्वारा उन प्रतिवन्धों को जो सधीय कानून द्वारा हटा दिये गये थे, पुन 
लाू कर दिपा जाता है ) भ्रव उत्तर प्रदेश के कानून को राज्यपाल द्वाण राष्ट्र 
पति के विचार के लिए सुरक्षित रखना होगा  भौर यदि राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश 
की परिस्थितियों को देखते हुए झपनी सहमति देता है तो यद्द कानून (उत्तर 
प्रदेश का) पहले सधीय कानून से सघर्ष में होत के बावजूद मी वेघ होगा ॥ यदि 
संघीय ससद उत्तर प्रदेश म प्रेस को स्व्रतत करते दे लिए पुन* एक कानून पारित 
करना चाहतो है तो वह ऐसा कर सकती है ।* 

समवर्ती सूची में मुख्य विषय इस प्रकार हैं । 

दण्ड विधि, दण्ड प्रक्रिया, निवारक विरोध (नजरबन्दी), दीवानी प्रक्रिया, 
विवाह तथा विवाह विच्छेद (तलाक), दिवालियापन, उत्तराधिकार, सम्पत्ति का 
(सिवाय कृषि सवधी) हस्तान्दरण, सविदा, खाद्य पदार्थों तथा भग्य बस्तुपों से 
मिलावट, पागलपत, साक्ष्य ठया प्रतिज्ञा, भौषधियाँ तथा विप, औषधियाँ तथा 

अन्य वस्तुएं, भाधिक तथा सामाजिक परियोजनाएँ, व्यापार सघ, श्रम विवाद 
और श्रम कल्याण, कानून, चिकित्सा तथा श्रन्य व्यवसाय, समाचार पत्र तथा 
प्रेस, पुस्तकें, जीवव मरण के ऑक्डे, श्रौद्योगिक वस्तुएँ, खाद्य-्पदार्घ, पशु-मोजन 
कच्ची रुई, रुई के वोज तथा कच्चे जूट का उत्पादन तथा वितरण, अन्यत्र जाने 

थाले शरणाधियो की सम्पत्ति आदि । 

भारतीय सविधान में शझ्वशिष्ट शक्तियों वे लिए अनुच्छेद २४८ में प्रावधान 
किया गया है । ग्रवश्िष्ट शक्तियाँ वे घर्तियाँ हैं, जो उपर्युक्त तीन सूचियों में 
उल्लिखित नहीं हैं। मारत मे अवशिष्ट शक्तियो को सघीय सरकार में निहित 
किया गया है । अमेरिका, आस्ट्रेलिया, तथा स्वीजरलैण्ड में भ्रवशिष्ट शक्तियाँ 
राज्य सरकारों को प्राप्त हैं, जवकि केनेडा में ये शक्तियाँ केस्द्रीय सरवार में 
निहित हैं । 


१. एस० पी० शर्मा-द यवेमेल्ट आफ द इण्डियन रिपॉब्लिक, १६६१ 
चू० ८० ॥ 


सघ तथा राज्य-सबप ३१३ 


मारतीय सविधान में सघवाद के पिद्धान्त को अभ्रपनाने के फलस्वरूप संघ 
औ्रौर राज्य सरकारो के द्ोत्राधिकार भ्रतगन्प्नलग निर्धारित किये गये हैं, तथापि 
कंतिपय ऐसी परिस्थितियों का संविधान में उल्लेख किया गया है जिनमे सघ 
ससद राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण कर सकेगी। ये परिस्थितियाँ 
निम्नलिखित हैं -- 


१--मघ ससद ॒राज्य-सूची में उल्लिखित किसी विषय पर अनुच्छेद २४६ 
के प्रत्तर्गत कानून निर्माण कर सकती हैं, यदि राज्य विधान समा न दो तिहाई 
बहुमत से प्रस्ताव पारित किया है कि उक्त विषय का महत्व राष्ट्रीय हो गया है । राज्य 
विधान सभा का मह प्रस्ताव एक वर्ष तब रहेगा) राज्य सभा इस प्रकार के प्रस्ताव 
को ग्रगेक बार पुर्ननिमित कर सकती है। सघ ससद द्वारा इस प्रकार के जो 
बामून पारित किय जाते है, वे राज्य विधान समा द्वारा पारित प्रस्ताव की 
समयावधि में समाप्त होते के ६ माह बाद तक बेघ माने जायेंगे । 

२--प्रनुच्छेद ३५२ के प्रन्तगत राष्ट्रपति द्वारा जब सक्‍टकालीन उद्धोषणा 
की जायेगी तब सघीय ससद, ग्रनुच्छेद २५० के अनुसार, किसी भी विपय पर 

» (राज्य सूची म उल्विखित विषयों सहित) मारत या भारत के विसी भ्रदेश के 
लिए कानूत निर्माण कर सक्रेगी । ससद द्वारा पारित इस प्रकार के काबून सकड- 
कालीन उद्चोषणा के समाप्त होने के ६ माह के वाद समाप्त हो जायेगे । 

३--अनुच्छेद २५२ के प्रनुतार यदि दो या दो से श्रधिक राज्य विधान मण्डलो 
ने प्रस्ताव पारित क्या है कि ससद उन राज्यो के लिए राज्य सूची मे उल्लिखित 
किसी विपय या विपयो पर कानून निर्माण करे तो ससद की उन राज्यों के सबंध 
में राज्य सूचो म उल्लिखित विपयो पर कानून निर्माण करने का अधिकार 
प्राप्त होगा । 


४--प्रनुच्चेद २५३ के श्रनुसार सघीय ससद को किसी सधि समभोते या 
उपसधि, जो सधीय सरकार ने किसी विदेश या विदेशों से की है या किसी ब्रन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन, समुदाय या भ्रन्य सस्था के निर्णेय के क्रियान्दयन के लिए कानून-निर्माण 
करने का झधिकार है | इस प्रवार ससद द्वारा निमित कानून सघ के किसी भी 
राज्य या समस्त भारत में लागू होगा । 


४--यदि भनुच्छेद ३५६ के भ्रन्तर्नंत सघ के किसी राज्य में उन्नत राज्य 

के सर्वधानिक यत्र के असफ्ल होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया 
हो, वो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा ससद को उक्त राज्य के लिए राज्य सूची मे 

* उल्लिखित विपयो पर कानूत निर्माण करने के लिए भ्रधिकृत कर सकता है । ससद 
स्वय इन शक्तियों के उपयोग करने के बजाय राष्ट्रपति को अनुच्छेद ३५७ (१) 

व (२) के प्रस्तगंत यह शक्ति प्रदान कर सकती है, श्रौर उसको अ्रधिकृत कर 
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सकती है कि किसी प्रन्य प्राधिवारी को जिसका राष्ट्रपति उल्लेख बरता हैं; यह 
शक्ति प्रदत्त की जाये । 

६--सघ के विभिन्न राज्यों मे राज्यपाल एप कडी वे रूप में है, जिससे 
स्घीय तथा राज्य शासनों को कतिपय महत्वपूर्ण विषयों बे सन्‍्दर्म मे जोड़ा 
जाता है । राज्यपाल की यहूं भूमिका उस समय विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण हो 
जाती है, जय्र राज्य सरवार को सविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चताया जा 
सकता है ! राज्य विधान-मण्डलों द्वारा पारित कतिपय विधेयय, उदाहरण स्वरूप 
जो समवर्ती सूची मे उल्लिखित कसी विषय प्र पारित विधेयक जो सघीय विधि 
से सघर्ष में है, या जो ग्तुच्छेद ३१ के ग्रत्तर्गंत मम्पति के श्रथिग्रहण से सवधित 
है या जो अ्रनुच्छेद २८६ म उल्लिखित विशेष बरो (जो वस्तुप्रो दे ब्रय एवं विक्रय 
पर जहाँ ऐमा क्रय या विक्रय, (ब) राज्य वे बाहर भ्रथवा (छ) भारत राज्य 
क्षेत्र मे बस्तुप्रो के भ्रायात प्रयवा उप्ते' बाहर निर्यात से सबधित है) से सवधित 
है, उनको राज्यपाल राष्ट्रपति थी सहपति वे लिए सुरक्षित रखेगा, वयोबि 
विना राष्ट्रपति बे सहमति वे ऐसा विघेषक कानून नही बन सबते है | 

स्विधान के उपर्युक्त प्रावधान मारत में सघीय सरवार को शक्तिशाली रखने में 
सहायक हुए हैं । इतके बारण सविषान के ग्रन्तर्गत स्घवाद के विद्यमान होने के 
उपरान्त भी कुछ एक्यत्मक प्रवृत्तियों को मारतीय राजनीति मे एक महत्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त हम्ना है। ग्रावश्यक्तानुसार सधीय ससद को राज्य सूची में उल्लिखित विषयों 
पर कानून बनाने के लिए भ्रधिद्वत करने के फ्लस्वरूप इन प्रावधानों का प्रभाव 
यह होता है कि इससे सथ राज्यों की एक भूल श्रुटि को, जो डायसी ने बताई है, 
तियन्त्रण म लाया जा सकता है| वह है--“केद्वीय सरकार की शक्ति विभाजन 
के कारण देश के श्रान्तरिक तथा बाह्य मामलों के प्रबन्ध करते के सबंध में 
कमजोरी ।”* 


२--सघ तथा राज्यों के प्रशासकीय सबंध 


यद्यपि सघीय व्यवस्था मर श््तियो का विभाजन करते हुए दो प्रकार की 
ससकारो--केस्द्रीय त्या राज्यों की सरकारो के लिए क्षेत्राधित्रार पृथक किये 
जति हैं, सचवाद का उद्देश्य, जैसा ओ० डायसी ने बताया है, राष्ट्रीय एकता तथा 
राज्यों की स्वायतत्ता को हासिल करना है। सघवाद के अन्तर्गत ही राष्ट्रीय एकता 
तथा राज्यों को स्वायठत्ता दोनो समव हो सकते हैं। राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों 
की स्वायवता का साधारण तया समान महत्व रहता है। किन्तु राज्यों के स्वायतता 





१- वही पृ० ८३॥ 


संघ तथा राज्य सबंध ३१५ 


के दावे उस हद तब' स्वीहृत नहीं किये जा सर्वेंगे जिप्से राष्ट्रीय एबता पर 
भ्राघात पहुँचने बी सभावना होगी । राष्ट्रीय एकता ये! सन्दर्म मे यह बहता सत्य 
है कि समस्त राष्ट्र वो एव प्रशासवीय इबाई मानते हुए ही राष्ट्रीप एबता ची 
भीव दृढ़ वी जा सबती है । 

भारतीय सविधान के प्रतगेत सघीय तथा राज्यों मे! प्रशासवीय सबंधी वा 
विश्वेषण परने पर यह स्पप्ट हो जायेगा वि' राष्ट्रीय एव वी दबष्दि से सघीय 
रारकार को राज्यों ने! सबंध मे कतिपय प्रशारावीय शक्तियाँ प्रदत्त वी गई हैं 
जिनका भ्रध्ययन दो विषयो वे प्राधार पर विया जा सबता है । 

(क] राज्या पर प्रशाराकीय नियत्रण हेतु सपीय सरवार मे साधन, प्रौर 

(प) प्रततर्राज्पीय सदयोग तथा सघ सरकार वी भूमिका 


ज्ञ॒ राज्यों पर प्रशासकीय नियस्क्रण थे लिए सदीय सरकार बे साधन 


सामा यत संघीय सरकार राज्यों ती सरकार पर पाँच साधनों से प्रशासतोीय 
निय प्रण उपयोग में ला सबते है । 

सूप्रप्रथम संविधान द्वारा सघीय सरबार को राज्यों वी सरवारों वो निर्देश 
देने का प्रधिवार दिया गया है । संविधान थे भनुच्छेद वे! २५६ ने' प्रनुसार राज्य 
सरपार वा यह वतंव्य है कि ससद द्वारा पारित विधि को मान्यता दें । इसी 
प्रवार प्रनुच्छेद २५७ वे प्रनुत्तार राज्य सरवारो का यहू भी पर्तव्य है कि प्रपो 
स्तेत्र म सघ की बार्मपरालिका शक्ति के उपयोग में न कोई रवावंट डाले भ्रौर ने 
कोई पशपात्त करे । उपर्युक्त अनुच्छेदो के' भ्रनुसार सघ सरकार हारा राज्य सर- 
बारों को निर्देश दियेजा सकते हैँ। संविधान मे' श्रनुच्छेद ३६५ मे यह स्पष्ट 
प्रावधान है विः यदि सघ वी वायपालिया शक्ति बे! प्रयीग मे दिये गये कि ही 
निर्देशों का भ्रनुवर्तन करने मे या उनको प्रमावी बरने में कोई राज्य भसफल हुभा 
है तो वहाँ, राष्ट्रपति थे लिए यह मानना विधि सगत्त है वि' ऐसी स्थित्ति उत्पन्न 
हो गई है जिसमे राज्य या शासन सविधान के प्रावधानों ने प्रनुकूल नहीं चलाया 
जा सकता है । इसवा यह प्रभिप्राय है वि जब घोई राज्य, शघ घी कार्यपालिवा 
द्वारा दिय वीर्देशा का पातव नहीं बरता है तय राष्ट्रपति भनुच्छेद ३५६ के 
झ तगत यह उद्घोषणा बर सवता है विः राज्य वा सवेधानिय-यन्न रामाप्त हो 
चुत है भोर इससे! फतस्वरुप राज्य की सरकार वे समस्त या बुछ वार्यों वो 
स्वय से सकता है। 

सधीय सरकार राज्यो की सरबारो को भनुच्छेद २५७ (२) के श्रमुतार राज्यो 
मे राष्ट्रीय था सेनिय' वे महत्व व सचार साधनों वे निर्माण बरने भौर बनाये रसने 
के लिए निर्देश दे सकती है । सचार साधन” एक ऐसा विषय है, जिसवा उल्सेस 


सध तथा राज्य-सवघ ३१७ 


पंचम, राज्यां वो सघीय सरवार द्वारा वित्तीय अनुदान दिया जाता है बधाकि 
दाज्यो की प्राय के विभिन्न स्रोत उनकी जिकत्तीय श्रावश्यक्ताशो यो पूरा करते 
बे' लिए पर्याप्त नही हैं । राज्यो को वित्तीय श्रनुदान देने के लिए श्रनुच्छेद २७५ क्के 
अनुसार सघीय ससद को कानून निर्माण बरने वा श्रथिकार है श्रौर इस प्रतार 
राज्यों वो प्रदत्त वित्तीय अनुदान का व्यय भारत वी सचित निधि मे से किया 
जायेगा । इसके ग्रतिरिक्त, संविधान म दो प्रकार वे विशिष्ट श्रनुदानों का उल्लेस 
है, जो निम्नतिषित हैं । 

१--मारत सरकार की सहमति से किसी राज्य द्वारा प्रनुमूचित जातियो के 
कल्याण या प्रनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासा वे' स्तर को उन्नत करने के लिए पश्रपनाई 
गई योजनाझो वे लिए अनुदान जिसका व्यय मारत वी सचित-निधि पर 
भारित होगा । 

२--पश्रसम म आदिम जनजाति क विकास के लिए अनुदान । 


वित्तीय प्रनुदान के माध्यम से सघीय सरकार राज्या पर प्रमावशाली नियन्त्रण 
रखती है। 


ख अ्रन्तर्राज्यीय सहयोग तथा सध सरकार वी भूमिका 


किसी भी सघीय व्यवस्था मे इकाइयों (राज्यों) म॑ पारस्परिक सहयोग होना 
अति झ्रावश्यक' है । यद्यपि राज्यो को सत्ता की दुष्टि से पृथक क्षेत्राधित्रार प्राप्त 
होते हैं, तथापि राष्ट्रीय एकता वे' लिए राज्यों को पारस्परिक सहयोग तथा सह 
भ्रस्तित्व के सिद्धान्तो के प्राघार पर वार्य करना होगा ) मारतीय स्विधान में 
राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए निम्नलिखित विपयो पर विशेष रूप से बल 
दिया गया है । 


१-गषघ तंथा राज्यों की सार्वजनिक क़्ियाग्रो, प्रभिलेसों तथा स्यायिक 
फायंवाहियो की स्थिति भ्रनुच्छेद २६१ (१) के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र 
में सर्वत्र, सघ बी और प्रत्यकः राज्य की सावेजनिक क्रियाप्रो, अ्रभिलेखो, श्रौर 
न्यायिव' कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जायेगी। परल्तु 
इन क्रियाओं, प्रमिलेसो श्रौर वायंबाहियो की सिद्धि की रीति श्रौर शर्तों तथा 
उनके प्रमाव वा निर्धारण ससद निभित-विधि द्वारा उपयस्धित रीति के प्नुप्तार 
होगा । इसके अ्रतिरिक्त भारत क्षेत्र के किसी भाग वे न्‍्यायालया द्वारा दिये गये 
अन्तिम निर्णयों या भ्रादेश भारत राज्य क्षेत्र मे बही भी निष्पादन योग्य हागे। 


२--अन्तर्राज्यीय नदी या नदियों के जला के सवध मे विवाद--पश्रनुच्छेद 
२६२ (१) के अनुसार सत्तद विवि द्वारा कसी भ्रस्तर्राज्योय नदी या नदियों 


इ१८ भारतोय शासन धझौर राजनोति 


के जल के प्रयोग, विवरण या नियन्त्रण के बारे में किसी विवाद या प्रार्थना 
पर न्याय निर्णय का प्रावधान कर सकती है । इस प्रकार के विवाद के सबंध में 
ससद विधि द्वारा यहू प्रावधान कर सकती है कि ने तो सर्वोच्च न्यायालय, न 
प्रम्थ कोई न्यायालय अपना क्षेत्राधिकार प्रयोग मे लेगा । 


३--भअस्तर्राज्यीय परिपद--अनुच्छेद २६३ के धन्तगंत राज्यो के पारस्परिक 
सहयोग के लिए एक भ्रस्तर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। यदि 
राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि जवहित में प्रावश्यक है तो वह भन्तर्राज्यीय 
परिषद की स्थापना करेगा ॥ इस स्न्तर्राज्योय-परिपद के निम्नलिखित 
काय होगे । 


एक--राज्यो के मध्य विवादों का परीक्षण करना तथा उन पर परामर्श 
देना । 

दो--ऐसी जाँच तथा विवेचदा करना जिसमे कुछ या समस्त राज्य या सघ 
या कुछ राज्यों का सामान्य हित निहित है। 

तीन--ऐसे विषय पर सुभाव देना और विशेषकर ऐसे विषय के सवध मे 
नीति तथा कार्यों मे बेहतर समन्वय के लिए सुझाव देना । राष्ट्रपति, जब इस 
प्रकार की भ्रन्तर्राण्यीय परिषद की स्थापना करता है वह उसके कार्यों, संगठन 
तथा कार्यप्रणाली को निर्धारित करेगा । 


४--क्षेत्रीय परिषद--राज्य पुनर्गेंठन अधिनियम १६५६ के प्रन्तर्गत सम्पूर्ण 
भारत सध के लिए क्षेत्रों की एक परियोजना को प्रत्येक क्षेत्र मे लागू किया गया ॥ 
कर्तिप्य राज्य हैं, जिनके लिए एक क्षेत्रीय परिषद है। सम्पूर्ण भारत के लिए 
निम्नलिखित पाँच क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं -- 
१--5त्तरी क्षेत्र--पजाब, राजस्थान, जम्पू-कश्मी र, दिल्‍ली तथा हिमाचल 
प्रदेश हैं । 

२--मष्य क्षेत्र--उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश । 

३-- पूर्वी क्षेत्र-बिहार, पश्चिम बगाल, उडीसा, मणिपुर भौर शिपुरा । 

४--पश्चिमी क्षेत्र-- महाराष्ट्र, गुजयत तथा मैसूर क्षेत्र । 

५--दक्षिणी क्षेत्र-आरान्क्रप्रदेश, मद्रास, तथा केरल । 


प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद है जिसमे एक सधीय मत्री रहेगा 
जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत क्या जायेया। क्षेत्र के राज्यो के मुख्यमत्री, क्षेत्र 
के प्रत्येक राज्य में से दो मत्री जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत क्ये जायेंगे तथा 
सत्र के प्रत्यक्ष सघीय मु-माग से दो व्यक्ति, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये 


सघ तथा राज्य-्सबध श्श्६ 


जायेंगे, क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होगे। और पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेषकर 
प्रादिम जाति क्षेत्र के लिए राज्यपाल का परामर्श दाता भी उक्त क्षेत्रीय परिषद 
मे सम्मिलित किया जायेगा। क्षेत्रीय परिषद में सघीय मत्री क्षेत्रीय परिषद का 
अ्रध्यक्ष होगा, भौर प्रत्येक मुख्य मत्री एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष रहेगा । 


क्षेत्रीय परिषद मे कतिपय परामर्श दाताओ्रो को भी सम्मिलित किया जायेगा, 
जो इस प्रकार हैं--योजना झायोग का प्रतिनिधि झौर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य का 
मुख्य सचिव भौर विकास प्रायुकत | इन परामर्श दाताओ्रो को विवाद में माग 
सेते का मधिकार है, किन्तु वे मतदान नही कर सकते हैं । 


क्षेत्रीय परिषद की बैठक तथा स्थान प्रध्यक्ष द्वारा निर्धारित कया जाता 
है । परिषद की बैठक का स्थान, क्षेत्र के किसी राज्य मे ही होना चाहिये। 
परिषद अ्रपने कार्यों के सम्पादन के लिए समितियों का निर्माण कर सकती है । 
परिषद के सचिवालय के श्रधिकारियों के व्यय का भार, सचिव के वेतन के 
सिवाय, केन्द्रीय सरकार पर है । क्षेत्रीय परिषदो के कार्य उन समस्त विपयो से 
सबधित होगे जिनमे क्षेत्र के समस्त या कुछ राज्य या सघ भ्ौर एक था झधिक 
राज्य रुचि रखते हैं। क्षेत्रीय परिपद, सध सरकार या क्षेत्र की किसो सरकार 
को ऐसे विषयो पर परामर्श देती है | मुख्यत क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित प्रश्नों 
पर विचार विमर्श करती तथा परामर्श देती है। 


एक--म्राथिक तथा सामाजिक योजनाग्ो से सबधित कोई सामान्य हित का 
विषय । 


दो--सीमा विवाद, भाषा पर आधारित श्रल्प सख्यक, श्ौर झ्न्तर्राज्यीय 
भ्रावागमन से सबधित कोई विषय ॥ 


तीन--राज्य पुतर्मेंडल अधिनियम १६५६ के अन्तर्गत राज्यों के पुनर्गठन से 
सवधित कोई भी मामला ॥ 


सक्षेप में परियदों की स्थापना का उद्देश्य सघीय सरकार के सहयोग से 
भ्रस्तर्राज्पीय विवादों का समाधान करना है। 


५सघ झौर राज्यो म व्यापार वाणिज्य और लेन देन--सविधान के 
अनुच्छेद ३०१ के प्रनुसार मारत राज्य क्षेत्र मे सत्र व्यापार वाणिज्य और 
लेन-देन पी स्वतमता है / परन्तु प्रनुच्छेद ३०२ के अनुसार ससद विधि द्वारा एक 
राज्य भौर दूसरे राज्य के बीच भ्यवा भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग के 


भीतर व्यापार वाणिज्य व लेन-देन की स्वतंत्रता पर ऐसे प्रतिबन्ध लगा सकेगी, 
जो लोकहित मे भ्रपेक्षित हैँ । 


३२० भारतोय चासन भौर राजनीति 


अनुच्छेद २०३ (१) के अठुस्तार संविधान की सातदी प्रनुमूष्ी में निहित तीन 
सूचियों में (सध, राज्य तथा समवर्ती) से किस्ली में व्यापार-वाणित्य सवधी किसी 
विषय के आधार पर न तो ससद को झौर न राज्यो के विधान मण्डल को कोई 
ऐसी दिधि बनाने की शक्ति होगी, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से प्रधिमाव देती 
है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कोई विभेद करती है। परन्तु 
प्रमुच्छेद ३०३ (२) के भनुसार ससद को ऐसी विशेष परिस्थिति में मह प्धिकार 
होगा कि कोई ऐसी विधि वनाये जिससे किसी राज्य को यह भ्रधिमान दिया 
जायेगा या एबं राज्य और दूसरे राज्यो के बीच विभेद होगा, जब ससद उक्त 
विधि-दद्वारा यह घोषित करे कि मारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वस्तुओं की 
दुलंमता के कारण उत्पन हुई स्थिति से निबंटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना 
श्रावश्यक है । यह स्मरण रखना झावश्यक है कि जबकि प्नुच्छेद ३०३ (२) के 
अनुसार ससंद को बस्तुओं फी दुलेमदा के कारण ऐसी विधि निर्माण करने का 
भ्रधिकार जिससे किसी राज्य को दूसरे राज्य से ग्रधिमान मिलता है या दो राज्यो 
मे विभेद होता है, किसी राज्य विधान मण्डल को कोई ऐसी विधि निर्माण करने 
का प्रधिक्तार नही है, जिससे किसी राज्य को व्यापार तथा वाणिज्य वी दृष्टि से 
डूसरे राज्य से भ्रधिमान प्राप्त हो या दो राज्यो में विश्नेद हो । 

अनुच्छेद ३०४ (क) के अनुसार राज्य का विघात मण्डल, विधि द्वारा प्रस्य 
राज्यो से प्रायात को गई वस्तुमरो पर कोई ऐसा कर लगा सत्ता है, जो उत्ते 
शज्य भे नि्ित या उत्पादित वसी हो वस्तुश्नो पर लगता हो किन्तु इस प्रकार कि 
उससे इस तरह झायात की गई वस्ठुग्रो क्या ऐसी निर्मित या उत्पादित वस्तुओं 
के दीच कोई विमेद न हो । भनुच्छेद ३२०४ (ख) के झनुस्तार राज्य विधान मण्डल 
को, विधि द्वारा उस राज्य के साथ या उससे व्यापार वाणिज्य और लेन-देन की 
स्वतत्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निवेन्धन लगाने का भ्रधिकार है जो लोकहित में 
अ्रपेक्षित हैँ। परन्तु इस उद्देश्य से किसी भी विधेयक या सशोधन को विधान- 
मण्डल से पुत स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पुर्वानुमति भ्रावश्यक है ॥ 

अस्त में अन्तरज्यीय व्यापार-वाणिज्य से सवधित सविधान के प्रावधानों के 
क्रियान्वयन के लिए भनुच्छेद ३०७ के ग्रन्तर्गत ससद एक प्राधिकारी की नियुक्ति 
करेगी तथा उसको ऐसी शक्तियाँ और वर्तेव्य सौंप सकती है जो वह झावश्यका 
समझे 

३--सघ तथा राज्यो के वित्तीय सबंध 

सधीय व्यवस्था म, सघीय तथा राज्यो की सरकारो में सविधान के भन्तगत 
शक्तियो का वेंटवारा भ्रावश्यक है, किस्तु शक्ति के बेंटवारे के साथ वित्तीय साधनों 
का बेटगप की अत्यन्त श्रावश्एक है! स्फोकि डिनत दवाष्ति वित्तीय साधनों के 


स्थध तथा राज्यन्सवघ ३२१ 


विभिन्न शक्तियों दा कोई श्रर्थ नहीं होगा। प्रत साधारणयता प्रत्येक सधीय 
व्यवस्था सघ में तथा राज्यों वी सरकारो का, भपने वित्तीय साधनों पर स्वत्त्र 
और पृथव' नियन्त्रण होता है जिससे वे भ्रपने क्षेत्राधिकारो के श्रन्तगंत विभिन्न 
कार्यों को स्वतत्नता पूर्वक! कर सर्दो । ' सधीय वित्तीय व्यवस्था वी प्रादर्श प्रणाली 
बह होगी जिसमे स्पष्ट रूप से राजस्व वे स्रोतों का विभाजन सघ तथा राज्यो 
के मध्य म विया गया है जिससे दोनो पक्षों में से प्रत्येव को एक दूसरे से स्वतत्र 
बनाया जा सगे! । तथापि कुछ ही सघीय देश इसको प्राप्त ब'र सके हैं ।/* 


बस्तुत व्यवहार भे सघीय देशो म सघ औौर राज्यों के वित्तीय सवधों के 
दृष्टिकोण से कोई एक सामायय पद्धति को नही श्रपवाया गया है । विस्तु प्रत्येक 
संघीय राज्य म देश की सुविधा के प्रनुसार झ्पनी पद्धति का विवा्त हुआ है । 
यद्यपि प्रमेरिका में सघ तथा राज्यो के लिए पृथक वित्तीय श्रोतो बा प्रावधान है, 
किन्तु वहाँ पर भी राज्यों को सधीय शनुदान देने की भावश्यकता पैदा हुई। 
केनेडा तथा श्रास्ट्रेलिया मं सबीय (केसद्रीय) सरकाट राज्यों की वित्तीय स्रोतों मं 
अपना योगदान देती है, वर्योंकि राज्यों के ग्राथ के साधन पर्याप्त नही हैं । 


मारतवर्प मे सविधान के भ्रन्तर्गंत सध तथा राज्यों के मध्य त्तीन सूचियों 
द्वारा शक्ति विमाजन बे साथ जो झ्राय के साधनों बा विभाजन किया गया है, 
वह न तो पूर्णतया स्पष्ट है भ्रौर न सम्पूर्ण है। इससे राज्यों को उनकी आ्रावश्य- 
काताप्रो से बहुत कम दिया गया है, और सविघान के झ्नेक प्रन्य प्रावधाना द्वारा, 
जिनका उद्देश्य सघ के स्रोतो के कुछ भाग को राज्यो को विभिन्न रुप मे हस्तान्त« 
रित ब रना है प्र्वत्तित तथा पूरा किया जाता है। 


भारतीय सघ के राज्यो को पूण रूप से उन करा से प्राप्त प्राय पर भ्रधिवार 
है, जो राज्य सूची सम उत्लिखित हैं। सघ सरकार को उन करो से सारी भ्राय 
प्राप्त होती है जिनका उल्लेख सघ सूची मे किया गया है । इसके प्रतिरिवत, सघ 
सरकार को उन करा से प्राप्त भाय पर भो भ्रधिवार है, जिनका उल्लेख किसी 
सूची मे नही बिया गया है। समवर्ती सूची म करो का कोई उल्लेख नही है । राज्यो 
का राज्य सूची के प्रन्तगंत लगाय करा को श्राय रफने वा भ्रधिकार है, सघ सरकार 


को सघ सूची # भ्रस्तगंत लगाये गये कुछ करो की श्राय को पूर्णतया या कुछ भ्रश 
मे राज्यों को देना होगा । 


सध तथा राज्या के वित्तीय समा वा ब्रध्ययन निम्वलिखित श्रापारों पर 
किया जा सकता है । 


३६ वही पृ० ८६ 
र१ 


इ्श्रे भारतोय शासन प्ौर राजनीति 


के सध तथा राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण-सघ सरकार को मारतोय 
स्विधान के प्रन्तर्गेत चार प्रकार के करो से भाप्त आय को पूर्ण रूप से 
या कुछ भ्रश में राज्यों को देना होगी । यह तिस्नलिखित है। अनुच्छेद २६८ 
के भ्रनुसतार। 

१--सघ सरकार द्वारा लगाये, किन्तु राज्यों द्वारा सयृहीत तथा विनियोजित 
शुल्क विनिमय पत्र, चेक, श्रामेसरी नोट्स, माल, असबाव का माडा, हुण्डियाँ, 
बीमा झादि पर स्टास्पूस श॒ुर्क तथा दवाइयों और ऐसे श्टयार साधन जिनके 
निर्माण मे मद्य का उपयोग होता है। 

२--सध द्वारा लगाये और सगृहीत परल्तु राज्यो को दिये जाने वाले कर- 
भतुच्छेद २६६ के झनुसार ये निम्नलिखित है -- 

(एक) कृषि-भुभि के प्रतिरिक्‍त, भ्रन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर कर॥ 

(दो) हृषि भूमि के भ्रतिरिक्‍त, प्रन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क । 

(तीन) रेल, समुद्र तथा वायु द्वारा माल और यात्रियों को ले जाने पर 
सीमास्त कर । 

(चार) रेल तथा वस्तुभो के भाडे पर कर | 

(पाँच) शेयर बाजार तथा सटटा बाजार के लेन देन पर स्टाम्प शुल्क के 
अतिरिक्त प्रत्य कर | 


(छ ) समाचार पत्रों के क्रय विक्रय शोर उनमे प्रकाशित विज्ञापनों 
पर कर। 


(सात) भप्रन्तरोज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के सिलसिले म माल के क्रय विक्रय 
पर कर । 


३--सध द्वारा लगाये व सप्रहोत प्रायकर जिनका विभाजन सघ व राज्यो के 
मध्य म होता है। भ्रनुच्छेद २७० के अनुसार सघोय भू-भागों के लिये निर्धारित 
राशि तथा सघीय व्यय को काटकर शेष भ्रायकर की राशि का विभाजन सघ व 
राज्यों मे राष्ट्रपति वित्तीय आ्रायोगो के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात आदेश 
द्वारा करता है है 

अनुच्छेद २७१ के प्रनुसार ससद विभिन्न करो की जो कि शनुच्छेद २६६ व 
२७० में उल्लिखित है सघ के उद्देश्यो को पूर्ण करने हेतु श्रधिकार द्वारा वृद्धि 
कर सकेगी । हि 

४--सघ द्वारा लगाये गये तथा सम्रहीत कर जिवका विभाजन सघ व राज्यो 
के मध्य होता है ये कर इस प्रकार के हैं--दवाई और अआज्भार सवधी 
वस्तुओझो को छोडकर भन्य वस्तुओं पर लगाये उत्पादन डुल्क ] 


सध तथा राज्य सबध श्र३ 


ले, संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहायक झनुदान-मारतीय 
सविधान में सघ सरकार के राजस्व स्रोत से तीन प्रकार के सहायक अनुदान शज्यो 
को दिये जाते है । 

६--भनुच्छेद २७३ के अनुसार असम, विहार, उडीसा तथा पश्चिम 
बगाल को जूट श्रौर जूढ से निर्मित वस्तुप्नो पर निर्यात्‌ कर के बदले में सघ 
सरबार द्वारा अनुदान दिया जाता है । राष्ट्रपति प्रनुदान की राशि निर्धारित करता 
है । इन राज्यो को भ्रनुदान जब तवा दिया जावेगा, जब तक भारत सरकार 
द्वारा जूट या जूट से निमित वस्तुप्रो पर शुल्क लगाया जाता है, था सविधान के 
प्रारम्म से दस वर्ष तक इन दोनो में से जो भी पहले हो, उसके होने तव' । 

३--प्रनुच्छेद २७५ के प्न्तगंत ससद को यह भप्रधिकार है कि सघ के किसी 
राज्य वो जिसवो वित्तीय भ्रनुदान की प्रावश्यकता है, सहायव प्रनुदान प्रदत्त करें। 
किस मात्रा में यह भनुद्वान दिया जाना चाहिये, इसका निर्धारण करने का भ्रधिकार 
ससद की है। संघीय सरकार का यह भ्रतिरिकत वत्तंथ्य है कि राज्यों द्वारा भनु- 
सूचित प्रादिम जातियो ने! कल्याण हेतु प्रारम्म वी गई योजनाभो को पूरा करने 
के लिए भ्रौर प्रनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासनिक स्तर को ऊंचा करने हेतु सहायक 
पनुदान प्रदत्त करें । सविधान द्वारा असम के भ्रादिम क्षेत्रों के विवास हेतु विशेष 
सहायक प्रनुदात के लिये प्रावधान किया गया है । 

३-भनुच्छेद २८२ के भ्रन्तगंत सधीय व राज्य सरकारो को यह भ्रधिकार है 
कि विसी भी सार्वेजनिंव' उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहायक भ्रनुदान प्रदत्त करे । इसके 
बावजूद भी कि वह विषय संसद व राज्य विधान मण्डल के व्यवस्यापन के दायरे 
मभेनहो। 

ग. पारस्परिफ करो से सघ तथा राज्यो को मुक्ति-१--अनुच्छेद २८५ के 
अन्तर्गत जब तब' सप्तद कानून द्वारा कोई प्रावधान न करे, राज्य सरकारें सध की 
सम्पति पर कर नही लगा सकती हैं। 

२--पनुच्छेद २८७ के पनुसार भारत सरकार या रेल द्वारा उपयोग मे ली 
जाने वाली विजली पर बिना ससद की अनुमति के राज्यो द्वारा किसी अ्रकार का 
शुल्क नही लगाया जा सकता है । 

३--अनुच्छेद २८८ के प्रन्तर्गत बिना राष्ट्रपति की भ्रसुमति के कोई राज्य, 
ऐसे प्राधिकरण द्वारा दिये गये या निर्यान्त्रत पानी या बिजली पर शुल्क नही लगा 
सबता जो भन्तराज्यीय नदियों या नदी-दूनो (घाटियो) के विकास था विनियम के 
लिए स्थापित क्या गया है । 

४-प्रनुच्छेद २८६ के भनुसार सध सरकार को 'राज्यो की सम्पति तथा श्रय 
पर कर लगाने का अधिकार नही है । परन्तु किसी राज्य सरकार द्वारा किये जाने 


ब्श्ड भारतोय शासत भौर राजनोति 


वाले व्यापार या व्यवस्ताय को सघोय करों से मुक्त तब ही मिल सकेगी, जबे ससद 
बामून द्वार यह घोषित करती है कि एसा व्यापार या ब्यवस्ताय राज्य सरकार के 
कार्यों का भाग है 

घ॒सघ तथा राश्यो की ऋण लेने को शक्ति--सविधान के भ्रनुच्छेद २&र के 
अनुसार सघीय सरवार को भारत की सचितनिधि की प्रतिभूति पर ऋण लेने का 
अधिकार है। किन्तु इस विषय पर ससद वातून द्वारा सीमाएं लगा सकती है। 
राज्यो को भारतीय प्रदेश में राज्य सचिव निधि की प्रतिभूति पर क्रण लेने का 
अधिकार है । राज्या के क्रण लेने के भ्रधिकार पर सविधान द्वारा कुछ सीमाएं 
रखो गई हैं डो इस प्रकार हैं -- 

१--राज्यो द्वार मारत मे ही ऋण लिया जा सकता है) 

२--यदि राज्य सरकार ने अपना पुराना ऋण सघ सरवार के प्रति चुका ने 
दिया है तो नये ऋण लेने बे' लिए सघ सरकार की झनुमति झ्ावश्यव होगी | 

३--राज्य विधान मण्डल राज्य सरकार के ऋण लेने के भ्रिकार पर सौमाएँ 
लगा सकती है । 

अनुच्छेद २६३ के भनुप्तार सचीष सरबार राज्यों वो ससद हार निर्धारित 
शर्तों के मनुसार ऋण दे सकती है । 

डञ. वित्तीय सुखद कालीन उद्घोषण ए-भशनुच्छेद ३६० के श्रतुसार राष्ट्रपति 
को विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे भारत तथा 
उसके किसो राज्य क्षेतर के कसी माय का वित्तीय स्थामित्व या प्रत्यय सकट में है 
तो वह वित्तीय सकटकालीन उद्घोषणा कर सकता है ! इस सन्दर्भ मे सघ- 
सरकार राज्यों की सरकारों को वित्त व्यवस्था के सबय मे भ्रादेश तया निर्देश दे 
सर्वती है। संघ सरकार, सध तथा राज्यो के प्रशासन के सबध म वार्यरत 
भ्रधिकारियो, जिनम सर्वोच्च तथा उच्च न्याग्रालय के न्यायाधीश मी सम्मिलित 
हैं, के मत्तो तथा वेतन म॑ कटौती के लिए श्रादेश दे सकती है। इस सन्दर्भ मे 
राज्य विधान मण्डलो द्वारा पारित धन-विधेयकों के लिए भो सघ सरकार यह 
भ्रादेश दे सकती है कि उनको राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रखा जाय । 

च--अत्त मे, सघ तथा राज्यो के वित्तीय सवधो की दृष्टि से, नियन्त्रक तथा 
महातेखा परेक्षक की भूमिका भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। नियल्त्रक तथा महा 
लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा सस्द द्वारा उसको राश्यों के 
लेखा के सवध में कार्य तथा अधिकार सोपे जाते हैं । राज्यो के लेखो पर नियन्त्रण 
तथा महालैखा परीक्षक का पूरा नियम्त्रण रहता है। 

संघ तथा राज्यो के विभित्र सवधों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह निष्क्ष 
निवाला जा सकता है कि तीनो, व्यवस्थापन, प्रशासक्रीय तथा वित्तीय क्षेत्रो मे 


सघ तथा राज्य सबंध ३२५ 


सघ सरकार कौ राज्य सरकारों की अपक्षा प्रत्यधिक अ्रधिकार प्राप्त हैं ॥ सविधान 
निर्माताओं ने सघीय सरकार को सशक्त रखने के लिए इन क्षेत्रों मे पर्याप्त शक्तियाँ 
दी है । सधीय सरकार की स्थिति, उन स्थितिया म शोर भ्रधिक शक्तिशाली हो 
जाती है, जब केन्द्र तथा राज्य सरकार एक ही राजनीतिक दल द्वारा स्थापित 
है । भारतीय राजदीति मे १६६७ के चतुर्थ प्राम-चुनाव के पूर्व लगभग सभी 
राज्यों मे किरल को छोडकर) काग्रेस सरकारें थी। केन्द्र मे मी वाग्रेस दल 
सत्तारूढ़ था | केन्द्र तथा राज्यो की सरकारो की नीतियां में एक्लूपता थी, भौर 
यदि किसी राज्य तथा केन्द्र मे विवाद उठता था तो उसको दल्लीय श्रनुशासन के 
ब्राघार पर राजुत्ीतिक स्तर पर सुलभाया जाता था। परन्तु चौथे भ्राम-चुनाव 
के पश्वात्‌ ५ई राज्यों म गैर-काग्रेसी सरकारें स्थापित हुईं। कई बार ग्रेर- 
कांग्रेसी सरकारो ने केन्द्रीय सरकार पर उसके प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार का 
प्राराप लगाया, विशेषकर दूसरे श्राम चुनाव (१६५७) के बाद जब केरल में 
श्री नम्बूद्रीपाद वी साम्यवादी सरकार को, जिसे बर्खास्त क्ये जाते के प्रत्तिम 
क्षण तब केरल विधान-मण्डल में बहुमत प्राप्त था, बैन्द्र सरवार ने बर्खास्त 
करके राष्ट्रपति शासन लागू क्या। केन्द्रीय सरकार वे इस वायेंवी देश 
मे कड़ी श्राल्ोचना हुई ) इसी प्रकार जब पश्चिम वयाल के राज्यपाल धर्मवीर 
ने १६६७ मे श्रो प्रजय मुकर्जी की सरवार को बर्खाध्त किया तब उसको भी 
ब्रालोचना हुई । 


इस सन्दर्म म विरोधी दलो द्वारा राज्यपाल की भूमिका वी विशेष रूप 
से कडी प्रात्ोचता की गई। राज्यपाल की भूमिका के समध मे यह वहा गया 
कि राज्यपाल ने केन्द्र में सत्तार॒ुढ दल के हितो को ध्यान म॑ रखते हुए, राज्य 
सरकार के विरुद्ध पक्षपात पूर्ण व्यवहार क्या | 


अ्रन्त में यह वहता उचित होगा वि किसी भी संघीय व्यवस्था की सफलता 
के लिए सघ सरवार तथा राज्यो को सरकारो मे सभी क्षेत्रों म पारस्परिक 
सहयाग होना भति श्रावश्यक है । सघवाद जेसा पूर्व में कह्म जा चुका है, सप्ट्रीय 
एकता तथा राज्यो (इकाइयो) की स्वायतत्ता के समन्वय तथा सामजस्य पर प्राधा- 
रित एक सिद्धान्त है । स्का एकता की दृष्टि से सघ की इकाइयों का यह 
केक है कि अड़िजात हे ऋ्पाक आए को अजपक्त वपपों उसफे कया अपाट करें; 
तंया विधटनवारी प्रवृत्तियों को रोके । सध के राज्यो की स्वायत्तता के सन्दर्भ 
में दूसरी झोर केन्द्र सरवार का यह दायित्व है कि वह्‌ राज्यो की स्वायत्तता वा 
संविधान के अन्तर्गत पोषण करे । विभिन्न क्षेत्रों मे, विशेषष्गर राजनीतिक तथा 


वित्तीय क्षेत्रो म सघीय सरकार को राज्यो वे प्रति उदार झौर सहनशील होना 
आवश्यक है । 


३२६ भारतोय शासन भौर राजनोति 


सघ एव राज्यों मे, राज्यपालो को नियुक्ति के वियय पर केन्द्रीय सरवार 
को गभीरता-पूर्वंक विचार करने के पश्चात्‌ ही राज्यपाल को नियुक्त करना 
चाहिये । स्वस्थ परम्पराप्नो को स्थापित करने के लिए राज्यपाल के पद को 
निर्वासित या सेवा-तिवृत्त राजनोतिज्ञों का शरणस्थान न बना दिया जाये | राज्य- 
पाल के पद पर, निष्ठावान्‌ निष्पक्ष, तथा उच्च बौद्धिक तथा नेतिक स्वर के 
व्यक्तियों को ही मनोनीत करना चाहिये, क्योकि, चौथे भाम-चुनाव के पश्चात्‌ 
घरिवत्तित राजनीति में राज्यपाल को कुछ परिस्थितियों मे प्पने स्वेच्छाधिक्ारो 
को उपयोग में लाना होगा | प्रशासकीय सुघार भायोग ने सघ तथा राज्यों के 
सबंध के विषय पर भपने प्रतिवेदन में राज्यपालो के स्वेच्छाधिकगरों वे सबध मे 
सुझाव दिया है, कि चूंकि सदिधान मे राज्यपाल के स्वेच्छाधिकारों को परिभाषित 
मही किया गया है, इसलिए यह कार्य भन्तर्राज्यीय परिषद छो सौंपा जाता 
चाहिये । 

सघ तथा राज्यों के वित्तीय सबधो के सन्दर्भ मे सविधान मे राज्यों के प्राय 
के साधन सीमित है। झत राज्यो को वित्तीय सहायता के लिए सघ सरकार पर 
निर्मेर रहना पडता है, विशेषकर राज्यो को पचवर्धीय योजदाप्नों के लिए अशास« 
फीय सुधार आयोग ने खुमाव दिया है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के भारम्म मे 
राज्य के भाय के स्रातो को सघ भौर राज्यो के मध्य प्रावष्यक्तानुस्तार विभाजित 
करने के लिए एक वित्त प्रायोग की नियुक्ति होनी चाहिये) 

भारतीय सविघात के दायरे मे सघ तथा राज्यो के मध्य प्रारस्परिक सहयोग 
के लिए पर्याप्त प्रावधान है, जिसके प्राघार पर सघवाद के दोनो ज्क्ष्यों 
“राप्ट्रीय एकता तथा राज्यों की स्वायचता को प्राप्त किया जा सकता है । 


१६ 
लोक सेवा आयोग 


भारतीय सविधान मे श्रनुच्देद ३१५ के अनुसार सघ के लिए एवं लोब' सेवा 
आयोग तथा प्रत्येव राज्य बे लिए एक लोर' रोवा झ्रायोग वा प्रावधान क्या गया 
है । परन्तु यदि दो या दो से श्रधिव' राज्यो वे विधान-मडलो द्वारा ससद को उनके' 
लिए एक सयुक्त लोय सेवा भागोग स्थापित बरने या प्रस्ताव पारित कर भधिदशत 
किया जाता है, तो सराद इन राज्यों वे लिए एवं समुक्त लोव' सेवा प्रायोग वी 
स्थापना फ्रेगी | विश्ती राज्य वे राज्यपाल ये' निवेदन पर, राष्ट्रपति वी सहमति 
प्राप्त होते वे पश्चात संघीय लोग सेवा भ्रायोग उक्त राज्य वे लोक सेवा श्रायोग 
मे बारयों को फरेगा । 

सदस्यों फी नियुक्ति य क्ार्यकाल-सध लोग' सेवा भागोग तथा सयुकत लोव' 
सेवा प्रायोग के प्रध्यक्ष प्रौर सदस्यों की नियुक्षित राष्ट्रपति करता है। राज्य लोव' 
सेवा प्रायोग वे प्रध्यक्ष तथा रादस्यों वी नियुवित राज्यपाल बरता है। सघ लोव' 
सेवा प्रायोग तथा राज्य लोग सेवा श्रायोग वे' भ्राघे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो 
भारत सरवार या विसी राज्य सरवार वे' प्रधीन कम से बम दस वर्ष तब सेवा- 
रत रहे हो । 

संघ लोबव' सेवा प्रायोग तथा सयुक्‍त भ्रायोग ये! सदस्यो वी राख्या राष्ट्रपति 
निर्धारित करता है । सध लोव सेवा झ्रायोग मे एफ भ्रध्यक्षा भौर सात सदस्य है । 
राज्य लोव' सेवा श्रायोग ये! सदस्यों की सरया राज्यपाल निर्धारित बरता है। 
सापारणतया राज्य लोव सेवा आयोग बे तीन रादस्य होते हैं जिनम से एव[' भ्रध्यक्ष 
होता है । 

सध तथा राज्य लोक सेवा भ्रायोगो बे! सदस्यो का वायंवाल छ वर्ष वा या 
संघ लोव' सेवा प्रायोग थे' सदस्यो वे ६५ वर्ष तथा राज्य लोक सेवा प्रायोग के 
सदस्यों मे' लिए ६०.८म॑ की भायु प्राप्त होने तकः (जो भी इनमे से पहले हो यह 
लागू होगा) पा है । 

सध भौर राज्य लोक सेवा प्रायोग फे सदस्यो को पदच्युति--सघ प्ौर राज्य 
सोक' सेवा प्रायोग के भ्रध्यक्ष तथा सदस्यों को राष्ट्रपति दुराचार वे' कारण भ्रादेश 
द्वारा, जयकि इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय ने जाँच करके राष्ट्रपति को झपना 


३ भारतीय शासन और राजनीति 


प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, पदच्युत कर सकता है। जाँच के दौरान राष्ट्रपति 
सदस्य को निलम्बित कर सकता है। 

लोक सेवा प्रायोग के अध्यक्ष तथा किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा निम्न 
विखित कसी कारण के प्राघार पर भी पदच्युत क्षिया जा सकता है, यदि, 


क--वह दिवालिया हो, या 

ख--बह प्रपने कार्य काल मे कोई भ्रन्य सर्वेतनिक कार्य स्वीकार कर लेता है, या 

ग--राष्ट्रपति की सम्मति मे वह व्यक्ति मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के 
कारण ग्रपने पद पर कार्य करने मे झसमर्य हो गया है । 

अनुच्छेद ३१७ के अनुसार यदि मारत सरकार या किसी राज्य सरवार द्वारा 
या इनके वास्ते दिय गये किसी सविदा या करार से लोक सेवा आयोग के प्रध्यक्ष 
या सदस्य का सम्बन्ध हो तो इसको दुराचार समझा जायेगा, और इस ग्राधार पर 
उसको पदच्युत क्या जा सक्रेगा 


सघ लोक सेवा प्रायोग के ग्रध्यक्ष को, अनुच्छेद ३१६ के अनुसार, उसके कार्य- 
काल के समाप्त हौने के पश्चात्‌ सघ या क्सी राज्य सरकार के ग्रघीन विसी पद 
पर पुन नियुक्त नहीं क्या जा सकता है। सघ तथा राज्य लोक सेवा झ्रायोग के 
सदस्यों को उनका कार्यकाल समाप्त हाने के पश्चात्‌ उसी पद पर पुन नियुक्त 
नही क्या जा सकता है। परन्तु सध लोक सेवा झ्रायोग के सदस्यो के कार्यकाल 
समाप्त होने पर उतको राज्य लोक सेवा आयोग के प्रध्यक्ष के पद पर नियुक्त 
किया जा सकता है। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अ्रष्यक्ष को उसके कार्ये- 
काल के समाप्त होने पर सघ लोक सेवा आयोग के भ्रध्यक्ष या सदस्य वे रूप में 
नियुवत॒ क्या जा सकता है या उसको क्सी भ्न्य राज्य लाक़ सेवा प्रायोग का 
भ्रध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों 
को, उनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात्‌ सघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 
या सदस्य के पद पर नियुत्त किया जा सकता है | सिवाय इन नियुक्तियों के सघ 


तथा राज्य लोक सेवा आयोगो के सदस्य किसी ग्रन्य पद पर नियुक्त नहीं क्ये 
जा सकते हैं । 


लोक सेवा प्रायोग के कार्य-शक्तियो तथा क्षेत्राविकारों के विभाजन के 
कारण एक सघीय राज्य मे, दो प्रकारो को सरकार होती हैं, केन्द्रीय (संघीय 
सरकार) तथा राज्य सरकारें । अपने विभिन कार्यों के सम्पादन के लिए दोनो 
प्रकार की सरकारों के लिए पृथक लोक सेदाग्रो की ग्रावश्यक्ता होती है। 


भारतीय संविधान के झतर्गत भी, सघीय व्यवस्था होने के कारण, लोक सेवाओं 
को, मुल्यव दो भागों में रखा गया है । यह निम्तानुसार हैं-- 


लोक सेवा झ्रायोग शे२६ 


१ सघीम (वेस्ीय) लोक सेवाएँ--सघीय लोक सेवाएँ सघीय विपयो केः 
प्रशासन के लिए स्थापित वी जाती है। झुछ सघीय विपयो के उदाहरण इस 
प्रकार है--विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, भायकर, डाक तथा तार व्यवस्था, रेल आदि । 
इन सेवाग्रो से सवधित झ्रधिकारियों की नियुक्ति, पदोनति, प्रशिक्षण, प्रनुशासन, 
सेवा-निवृत्ति भ्रादि से सम्मस्धित समस्त मामले बेस्द्रीय (सघीय) सरवार थे 
नियत्रण मे हैं। मुख्यत इन विवयो के प्यय मे केन्द्रीय सरकार सघ लोक सवा 
के परामर्श से कार्य करती है। 

२ राज्य लोक सेवाएँ--राज्य लोक सेवाश्रो को स्थापना का उद्देश्य राज्य से 
सवधित विपयो का प्रशासन करना है। राज्यों वे क्षेत्राधिवार मे कुछ विपयो 
के उदाहरण निम्तलिसित हैं-राजस्व, इषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, 
पुलिस झ्रादि । इन राज्य-सेबाग्रों से रवधित अधिकारियों की नियुक्तित, पदोन6ति, 
प्रशिक्षण, प्नुशासन, सेवा निवृत्ति ग्रादि समस्त मामले राज्य सरवार के नियभण 
में हैं। इन विषयों वे सवध में राज्य सरवार राज्य-लोब' सेवा श्रायोग की 
परामर्श से काम करती है । 

संघीय (वैम्द्रीय) यथा राज्य सेवाप्रों के श्रतिरिक्त, सविधान में श्रसप्चिल 
भारतीय सेवाप्रो के लिए श्रनुच्छेद ३१२ वे प्रवर्गत प्रावधान किया गया है | 
ये अखिल भारतीय सेवाएँ के एव राज्यों दोनो के 72 प्रान रूप से है । 
सविधान में दो श्रसल भारतीय सेवाग्रो का उल्लेप है ()/मारतीय प्रशासकीय 
सेवा, तथा (४) भारतीय पुलि सेवा । सविवान के अनुच्छेद ३१२ (॥) के झनु- 
सार सद्तद प्रत्य प्रखित्र भारतोय सेवाओ्रो की स्थापता बर सकती है, यदि बह 
है वहुमत से यह प्रस्ताव पारित करती हैँ कि राष्ट्रीय हित में ऐप्ों सेवा वी 
स्थापना करना आवश्यक है । 

जैसा विदित हो चुका है, भारतीय प्रशासवीय सेवा, सघ तथा राज्यों वे 
समान उपयोग के लिए हैं। भारतीय प्रशासक्रीय तथा ग्रन्य अखिल भारतीय 
सेवा्रो मे नियुक्ति सघ सरक्तार सधीय लोक सेवा प्रायोग द्वारा प्रायोजित परीक्षाप्रो 
वे आधार पर बरती है। फिर सघ सरकार इन प्रशासकीय श्रधितारियों को सघ 
के विभिन राज्यो में नियुक्त करती है। इन प्रशासवीय भ्रविकारियों का थोड़ा 
कार्यकाल केन्द्रीय सरकार की सेवा से भी सत्रवित रहता है। प्रशासक्रीय भ्रधि- 
बारियों के इस श्रादान-प्रदान से सघ तथा राज्यो दोनो को लाभ है, क्योकि जहाँ 
इनके माध्यम से केन्द्रीय सरवार को राज्यो की स्थिति का ज्ञान होता है वही 
राज्यो को इन से केन्द्रीय सरकार की नीतियो तथा परियोजनाग्रो कै सबंध में 
जानकारी प्राप्त होती है । 

भारतीय प्रशासकीय सेवा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके झधि- 
कारी 'सामान्यता-प्रधान' प्रशासकीय भ्रधिकारी होते है भ्रथाति, उनकी योग्यताप्रो 


३३० मारतोय शासन झोर राजनीति 


तथा सामास्य दक्षता की दृष्टि से उदसे यह भपेक्षा को जा सकती है कि वे विभिन्न 
प्रकार के पदों पर कार्य करने मे सक्षम हैं॥ उदाहरण स्वरूप मारतीय प्रशामकीय 
सेदा के पश्रधिकारियो को नियुक्ति कमी कानून व्यवस्था, क्मो राजस्व, कमो 
व्यापार-वाणिज्य, कमी विभिन्र जतकल्याणकारों शिक्षा आदि से सदधित पदों पर 
होती है । 

मारतोय सविधान के झनुच्देद ३२० के अन्वर्गव लोक सेवा झ्रायोग के कार्य 
निम्नानुसार होगे-- 

१“सैंघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग संघ तथा राज्यो के अघीन विभिन 
लोक सेवाओ्रो म मरती करने के लिए परीक्षाझ्रों का प्रायोजन करेंगे 

ईदो या दो से प्रधिक राज्यों के अनुरोप पर उनके तिए लोक सेवाओो में 
विशेष योग्यता प्राप्त प्रत्याश्यों की मरती के लिए सघ लोक सेवा प्रायोग द्वारा 
सयुक्त योजुद्राप्रो का निर्माण तथा क्रियान्वयत करता । 

३;निम्नलिखित दिपयोपर सघ लोक सेवा क्‍्लाथोग तथा राज्य लोक सेवा 
आयोग संघ तथा सवित राज्य सरकार को सलाह देंगे। 

(क) ऐसा कोई मी विषय जो असम निक पदो पर ग्रमनिक लोक सेवा में मरती 
के लिए उनको प्रेषित क्या गया हो । -... « 

(ख) उत सिद्धातो के सबेउ मे जिनके झायार पर नियुक्तियाँ, पदोनति तथा 
एक सेवा से भन्य सेवा में स्थानान्तरण करना है । 

(ग) लोक सेवाप्रो में झनुश्शसन-सवबी मामले । 

(घ) सरकारी कमंचारियों के उन दावों के सवध म जिनके प्नुसार उनके 
विरुद्ध सरवारी कार्यो के करते के कारण वी गई कानूनी कारंबाई के फ्लस्वरूप 
स्यय वहन करना पडता है । 

(८) किसी सरकारी कमंचारी द्वारा असेनिक पद पर कार्य करते हुए यदि 
किसी क्षति का शिक्रार होना पडता है तो सेवा निवृति सदयी उसका दावा । 

थे सिवामो के सवध में अन्य कोई कार्य जो सनद द्वारा सघ लोक सेवा आयोग 
और राज्य विधान समा द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को सौंधा गया है । 

ग्रत. सघ लोक सेवाद्ों के लिए सघ लोक सेवा झ्ायोग तथा राज्य लोक 
सेवाओं के लिए राज्य ज़ोक सेवा भ्रायोग से सवधित सरकार को मुझ्ती, नियुक्ति,-८ 
पदोनति; स्थानान्तरंघ, अनुशासन, दावों भ्रादि मामलों मे परामर्श लेना झ्ाव- 
क्यक है। 

२० के अनुसार सविधान राष्ट्रपति ठथा राज्यपालों को ऐसे 
नियम बनाने के लिए झधिहृत करती है, जिनमे उन दिघयो का उल्लेख होगा जिन 
केया से पतामस्े लेने की आवश्यकता नहो होगी | इस तरह, 


सौछ सेवा ध्रायोग ३३६१ 


अनुच्छेद ३२० के अनुसार, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियो के पक्ष में नियुक्तियो 
या पदों को सुरक्षित करने के लिए लोक सेवा श्रायोग से परमर्श लेने की कोई 
प्रावश्यकता नही हैं । परन्तु श्रनुच्छेद ३२० के श्रत्तगंत यह आवश्यक है कि इस 
प्रकार के नियमों को जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उन विषयों को निर्धारित 
करने के लिए वनाये जाते है. जिनके सबंध मं लोक सेवा ब्रायोग से परामर्श लेना 
आवश्यव' नही है तो उन्हे सवधित व्यवस्थापिका (सध के लिए ससद तथा राज्य 
के लिए विधान समा) के समक्ष रखा जाये । ससद या राज्य विधान समा को 
ऐसे नियमों मे परिवर्तन करने का पूर्ण श्रधिकार प्राप्त होगा । 

सविधान के श्रनुच्छेद ३२३ के भनुसार सघ ग्रायोग तथा राज्य झ्रायोग का 
यह कर्तव्य है कि प्रतिवर्ष अपना प्रत्तिवंदन राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को प्रस्तुत 
करे जिसमे उनको श्रपने कार्यों का विवरण देना होगा । तत्यश्चात राष्ट्रपति श्रौर 
राज्यपाल तुरत ऐसे प्रतिवेदन को ससद तथा राज्य विधान मडल के समक्ष एक 
स्मरण लेख के साथ रखेगा जिसमे कारणों सहित उन प्रवरणो का उल्लेख होगा, 
जिन पर लोक सेवा ग्रायोग के सुझाव स्वीइृत नही किये गये । 

लोफ सेवा भ्रायोग के सदस्यो को स्वतश्रता-लोव सेवाओं में नियुक्ति प्रत्या- 
शियो की थोग्यताप्रो के प्राघार पर ही वी जानी चाहिए, जिसने प्रशासन में 
स्वच्छुता तथा दक्षता प्राप्त की जा सके । यदि प्रशासन भ॑ योग्य प्रधिकारियों की 
नियुक्ति नही होती है तो प्रशासन म॑ इसबे फलस्वरूप उत्पन्न हुई श्रुटियों से समस्त 
राष्ट्र की प्रगति भ्रवरुद्ध हो सकती है। श्रतएव, प्रशासकीय भ्रधिकारियों की 
योग्यता के आधार पर भरती, नियुक्ति तथा पदोन्नति झ्रादि के लिए एवं स्वतन 
निष्पक्ष तथा निष्ठावान सस्था का होना अतिग्रावश्यक है जो बाह्य प्रभावी से स्वतत्र 
रहकर, निष्पक्षतापूर्वक अपने कार्यों को कर सकेगी । भारतीय सविघान निर्माताग्रो 
ने इन मुद्दों की दृष्टिकोण से लोक सेवा झ्ायोग के सदस्यो को स्वतभ्ता के लिए 
निम्नलिख़ित प्रावधान किये है । 

2] नि का कार्यकाल सविधान द्वारा निर्धारित है, श्रोर किसी सदस्य को 
पुन उसी पद पर नियुक्त नही किया जा सकता है! 

३ लोक सेवा के अध्यक्ष या सदस्य को सविधान मे निर्धारित प्रश्यानुप्तार 
ही पदच्युत किया जा सकता है । प्रनुच्छेद ३१७ (१) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 
सर्वोच्च न्यायालय को लोक सेवा ग्रायोग के किसी सदस्य के दुराचार के भामले 
को प्रेषित किये जाने पर यदि सर्वोच्च न्यायालय जाँच करने के उपरात राष्ट्रपति 
को यह प्रतिवेदत देता है कि उक्त सदस्य पर लगाया दुराचार का आरोप सत्य 
है, तो राष्ट्रपति एक झ्रादेश द्वारा उस सदस्य को प्रदच्चुत कर सकता है । 

३. किसी भो सदस्य के पद से सबधित शर्तों को उसके कार्यकाल में उसके 
गुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता है ! लोक सेवा झायोग के सदस्यो के 


३३२ भारतोय शासन शोर राजनोति 


वेतन तथा भत्ते भर प्रशासकीय व्यय सचित निधि पर मारित हैं। भतएवं सघ 
और दाज्य लोक सेवा झ्रायोगों के सदस्यों के वेतन तथा मत्तो के सवध में ससद 
तथा राज्य विधान मडलो में मतदान नहीं किया जा सकता है । 

४ सैंघ और राज्यो के लोक सेवा झ्रायोगों के भ्रध्यक्षो श्रोर सदस्यो को कुछ 
प्रपवादा को छोडकर, पुन उसी पद या किसी सरकारी पद पर नियुक्त नही किया 
जा सकता है । ये भपवाद निम्नानुसार हैं ॥ 

(क) राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष, सघ लोक सेवा झ्ायोग के श्रध्यक्ष या 
सदस्थ के पद पर नियुक्त क्या जा सकता है 

(सर) किसी राज्य लोक सेवा झ्रायोग के सदस्य को संघ लोव सेवा झायोग 
के प्रध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्त क्याजा सकता है, या उसे उसीया 
अ्रन्य राज्य लोक सेवा भायोग के अ्रध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है । 

(गो सघीय लोक सेवा भ्रायोग के सदस्य को सघ लोक सेवा झभायोग या 
2 लोक सेवा झ्ायोग का अध्यक्ष नियुक्त क्या जा सकता है। 

क सेवा भायोगों द्वारा अपने कार्यो को निष्पक्षतापू्वंक तथा स्वतवता- 
पूर्वक करने के लिए सविधान निर्माताओं ने इनके सदस्यो की पुरिपक्त्ता पर भी 
बल दिया । इस कारण उन्हाने संघ लोक सेवा प्रायोग तथा राज्य लोक सेवा 
भायोग के सदस्यों के सेवा निदृत होने की श्रायु क्रमश पैसठ भौर साठ वर्ष 
निर्धारित की है ॥ 

मारत मे लोक सेवा झआयोगो के लिए सविधान म प्रावधान बरने से इनको 
एक विशेष महत्व प्राप्त हुम्रा है। इग्लेप्ड तथा अमरीका म॑ लोक सेवा आयोगो की 
स्थापता व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूत के आधार पर हुईं है। तथापि, भारतीय 
सविधान मे, लोक सेवा आयोगा के सवध में कतिपय महत्वपूर्ण अहर्ताओो के स्पष्ट 
उल्लेख की अनुपस्यिति म, लोक सेवा आयोग विशेषकर विभिन्न राज्यों मे, 
स्त्रतत्रता एबं निष्पक्षतापूर्वक कार्य करने मे सफल नहों हुए हैं। सविधान 
में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यताओं के सबंध म कोई प्रावधान नहीं 
है। कई राज्य सरकारो ने इसका पूरा लाम लेते हुए, इच्छानुप्तार लोक सेवा 
आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की । यह आरोप लगाया गया है कि कमी-क्मी 
राजतीतिज्ञों को अपने दल की सेवा करने के लिए सत्तारढ दल द्वारा पारितोपक 
के रुप भ, लोक सेवा भायोग के पद पर तियुक्त क्या गया है। अ्रतएव यह 
आवश्यक है कि सविधान मे सशोधन करके, लोक सेवा आयोग वे सदस्यो की 
याग्यता तथा नियुक्ति-प्रणाली पर, कतिपय निश्चित प्राववान जोड़े जायें । 


ग्रन्थानुक्रमणिका 
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कागजी एम० सौ० जे०--वास्स्टीट्यूशन प्राफ इण्डिया 


(भेट्रोपोलिटन बुत चम्पनी, ना १६५८ 
कपूर ए० सी०--'सेलेक्ट कान्सटीटयूशन्स' 
(चाद एण्ड बो० देहली, १६६०) 


फर्यप एस० सी०--दि पालिटिक्स श्राफ डिफेक्शना 
(पत्लिशड प्रण्टर दि प्रास्पी सिस श्राफ इन्स्टीट्यूट) 
लाल ए० बोौ०--'दि० इण्डियन पालियामेन्टा 
(चैतन्य पब्लिशिग हाउस झलाहाबाद १६५६) 
#शस्की एच० लै०--रिफ्लेक्शन्स श्रान दि कान्‍्स्टीद्यूशन! 
(मेनबैस्टर युनि० प्रेस, १६५१) 
लासकी एच० जे०--ए ग्रामर भ्राफ पालिटिक्स! 
(जार्ज एलेन एण्ड प्रतविन लिमि० लन्दने, १६३८) 
लास्कों एच० जे०--पॉलियामेन्ट्री गर्वमेन्ट इन इग्लैण्ड' 
(जा एलेन एण्ड प्रतविन लिमि० लन्‍्दत १६३८) 
ली सर० एस०--'द गवंभेन्ट श्राफ इग्लैण्ड' 
(प्रनेस्‍्ट वेन लिमि० लन्‍्दन, १६३५) 
सैेकाईवर भ्रार० एम०--'द माडने स्टेट 
(प्रावसफोर्ड प्रेस, लन्दत, १६२६) 
में सर० टौ० इ०--ए० ट्रीदोज प्लान दि ला, प्रिविलेज, प्रोसिडिंग्ल एण्ड यरुजेज 
आफ पालियामेन्ट' 
(बटरवर्थ लन्दन, १स्‍वा सस्करण) 
मिलन जे० एस०--'प्रान रिपजेन्टेटिव्ह गवर्मेन्ट! 
(लागमेन्स ग्रोन एण्ड को० लख्दन, १६६१) 
एिल्ल जे७ एस०--आन लिबर्टी 
५ (वैसिल ब्लेक्वेल, भ्राकसफोर्ड, १ ६४५) 
फार्नेनिक बोौ० बी०--'फौय जनरल इलेक्शन प्रोवलेम्स एण्ड पोलिसीज' 
(लालवाती पशब्लिशिंग हाउस, १ ६६७) 
एच०--'पालियामेन्ट इन इब्डियाः 
लागमेन्स ग्रीन एण्ड को० लन्‍्दन १६५७) 


भोरिस जोन्स डब्ल्यु० 


डायसी । 
फाईनतर 


गाइगिल 


गजेखगा 
गानेर ऐ 
गेटेल प्र 
ब्लेडहिल 
प्रोब्स ए 
गुप्ता ए 
हाललपा 
हस्सुभन 
हिंदापत 
जैन दे 
जेविज 
जैनिग्ल 


जेनिग्ज 
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नि 
मपूर भ्रार०--हाऊ ब्िटेन इज गवर्नंड' 
(लन्दन, १६३८) 
सुशी के० एम०-दि प्रेसिडेष्ट भ्रण्डर दि इण्डियन वान्सटीट्यूशन! 
(मारतीय विद्या मवन, बम्बई, १६६३) 
नरसह चार के० टौ०--दि क्वीस्टइसेन्स श्राफ नेहरू 
(जाजे एलेन एण्ड झ्रतविन, लिमि० लक्दन, 
स्यूमेन [सगमण्ड--'मार्डेन पोलिटिकल, पार्टीजँ 
(युनि्वर्सटी आफ शिकागो, प्रेस, १६५६) 
वालघर एन० डी०--'दि इण्डियन पोलिटिक्ल सिस्टर्मा 
(जा एलेन एण्ड श्रनविन, लन्‍्दन, १६६१) 
पायली एम० बोौ०--/इण्डियाज कान्स्टोट्यूशन 
(एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बवई, १६६२) 
राप के० बी०--पा लियामेन्ट्री डेमोत्रेसी प्राफ इण्डिया! 
(दि बल प्रेस, कलकता, १६६०) 
सम्यानम के०--ट्रान्सीशन इन इण्डिया 
(एशिया पब्लिशिग हाउस, बम्बई, १९६४) 
शर्मा एम० पी०--'पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशत इन ध्यौरी एण्ड प्रेकिटिस' 
(किताब महल अलाहाबाद, १६६०) 
एम० पी० शर्मा--'दि गर्वेमेन्ट ग्राफ इण्डियन रिपब्लिक! 
(किताब महल, भ्लाहाबाद, १६६१) 
शर्मा एस० श्रार०--दि सुप्रिम कोर्ट इन दि इण्डियन कास्स्‍्टीदुयुशन 
(राजपाल एण्ड सनस्, देहली, १६५६) 
श्रीनिवासन एन०--डेमोक्रेटिक गवर्मेन्ट इन इण्डिया” 
(द वर्ल्ड प्रेस लिमि० कलकत्ता, १६५४) 
स्टेथदे एम०--ब्रिटिश एप्रौच टू पालिटिक्ल एनेलोीसिस! 
(जाजं ऐलद एड अनविनत लिमि० लन्दन, १६३८) 
सूरो एस०--१६६२ इलेक्शनस ए पोलिटिक्ल एनेलीसिस' 
सुधा पब्लिकेशनस, न्यू देहली, १६६२) 
डोपे टो० क्ै०--दि कान्स्‍्टीट्यूशन भा इण्डिया 
(पापुलर प्रकाशन, वम्बवई, १६६३) 
'विहूपर के० सौ०--“फेड रल गवर्मेन्ट' 
(आक्सफोईड युनिवर्सिटी प्रेस, बन्दत, १६५६) 


संदर्म अभिलेख तथा मूल स्रोत 


आज एण्डिया रिपोर्टर । 

बान्प्टीट्यूएप्ट ग्रमेम्यली डिपेद्स १६४६-४६ । 

ड्रापट कान्स्टीट्यूणन आ्राफ इण्डिया हर 

इलेक्शन क्मीशन्स रिपोर्ट आम दि फ्स्ट जनरल दलेवशन इन इण्डिया, जि० १-२ 
(१६५१-१६५२ न्यू देहली, १६५५) 

हुस्टीमेट कमेटी (सेन्द्रव) रिपोर्ट न० २ (१६५०-५१) 

इस्ट्रीमेट पमेटी (सेन्ट्रल) रिपोर्ट न० ६, (१६५३ 4०४) 

इरटीमेट कमेटी (सेन्द्रल) रिपोर्ट न० २० (१६५७-५६) 

इण्डियन देलेवशन कमीशस्स, रिपोर्ट ग्रान द सेकेण्ड जनरल इलेवशन्स इन इण्डिया 
इस १६५७-५८ देहली 

मेहरज स्वीचेज, १६५६-१६५७, जिटद-रे, 
(द पब्नफेशिन डिबिजन मिनिस्द्री प्राफ इन्फोरमेसन एण्ड 
ब्राडरास्टीग गर्वभेन्ट प्राफ इण्डिया १६५८) 

सेतन्‍्ड फादय इयर प्लान--ड्राप्ट आउट लाइन, फरयरी, १६५६ 

सुप्रिम बोर्द रिपार्टश 

दि वास्स्‍्टीदुयुशन झाफ इण्डिया १६६३ 

दि एण्टिधन प्रोविजनल परालियामेण्ट डिवेद्स १६५०-१६४२ 

इण्डिया बोद्स--ए सीर्स बुक श्रान इण्डिवन एलेक्शन्स, 
(सम्पादित--आ्रार चन्दीदास) 

डब्ल्यू मोर हाउस, बलार्क एण्ड श्रार फ्राल्टेरा पापूलर प्रशायन बम्वई १६६८ 


सन्दर्म पत्रिकाएँ तथा समाचार पत्र 
एशली, प्रल॑ सी०--मिनिस्ट्री यल रिसपान्सीतटीज 
दि उण्डियन रिव्यू, जनवरी, १६६० 
बेनजों डी० एन०--पोजिणन श्राफ द प्रेसिडे्ट आफ ही ड्या! 
(माडरन रिव्यू दिम० १६५०) 
चोघरी पी० सोौ०--दथिय्स एण्ड इलोउ्टोरल उमोज्रेसी 


(दन रोपानार न० ३० फरवरी १६५६) 
रे 


डायसी ६ 
फाईनर 


गाड़गिल 


गजेखगा 
गानेर के 
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हाललपा 
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हिंदायर 
जेता व 
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जैना के० सी०-पोलिटिकत प्रपोजोशन टक इण्डिया! 
(दि इण्डियन रिव्यू सितम्बर १६५६) 
मत्तातो एम० एल०--पार्टो पोलिटिक्स इन इग्डिया” मऊ 
(दि वाइटल स्व्रीचेज एण्ड डाव्यूमेन्टस प्राफ दि डे० जिरद-रे 
न० १८ जुलाई, १५, १६६२) 
रेड्डी एम्र० के०---पोलिटिक्ल पार्टीज इन इण्डिया 
(दि इण्डियन रिव्यू नवम्यर १६६४) 
रोच जे० भ्रार०--/इण्डियाज १६५७ इलेव्शन्ग-फार इस्टन्न सर्वे, २६, मई १६५७। 
सबसेना के० सौ०--विदर इण्डियन डेमोब्रेसी सोशियेतिस्ट काग्रेसमेन' 
(जिल्द ७ मार्र २५, १६६८) 
सप्‌ पो० एन०--इन दि जरनल आफ़ पब्लिक एटमिनिस्ट्रेशन! 
(प्रस्टुबर, १६४८) 
सोमजी ए० एच०--'मोटीवेशत एण्ड प्रोपेगण्डा' 
(सेमीदार नं० ३०, फर० १६६२) 
थर्मा के०--मती एण्ड वोट्स' 
(सेमीनार न॑० ३२ फरवरी, १६६२) 
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